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किनने ही वर्षों से मुझसे अपने ॥,87विंग्राध्ार व ितींशा (00- 
इपाकफानों द्वावे रिंबए0ाब्वा स्‍22एटॉ0977९77 का हिंदी-संस्करण 
निकालने को कहा जा रहा था और हिंदी के देश की राष्ट्रभापा एवं भारतीय 
प्रजातन्त्र की राजभाषा और साथ ही कुछ माध्यमिक झिक्षा-मंडलों तथा कुछ 
विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा और परीक्षा का माध्यम स्वीकार होने पर यह माँग 
और भी अधिक हो गई है। मुझे यह कहते हुए हर्प हैं कि अब मेरे लिए श्री सुरेश 
शर्मा एम. ए. तथा श्री रामलाल पुरी के सहयोग से यह संस्करण निकालना संभव 
हो गया है । हिदी-अनुवाद के लिए में श्री सुरेश शर्मा का क्ृतन हूँ और इसके 
प्रकाशन का दायित्व लेने के लिए में श्री आत्माराम एंड संस के संचालक श्री पुरी 
का आभारी हूँ । 
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2५ अगस्त १९४७ को भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भारतीय इतिहास 
का बह युग, जो सन्‌ १६०० में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थावना से आरम्भ हुआ 
था, अब समाप्त हो गया हैं और एक नया युग आरम्भ हो गया है । इस पुस्तक का 
उद्देश्य सम्पूर्ण ब्रिटिश युग (१६००-१९४७) के भारत के वैधानिक एवं राष्ट्रीय 
विकास का विवरण देना है । इस अध्ययन को दो खंडों में वाँटा गया हैं--(१) 
सन्‌ १६०० से १९१९ तक और (२) सन्‌ १९१९ से १९४७ तक | सन्‌ १९५० 
के मध्य में प्रथम खेंड के द्वितीय संस्करण के प्रकाशित होने के समय मेने यह 
आशा की थी कि में १९५० के अन्त तक द्वितीय खेंड को पूरा लिख लूँगा । कितु ' 
मुझे इस वात का खेद है कि अन्य कार्यो के दाय्रित्व के कारण उस दिद्ा में पर्याप्त 
प्रगति नहीं हो पाई और मुझे ऐसा प्रत्तीत होता है कि सन्‌ १९५१ के अन्त से , 
पहले, द्वितीय खंड की पूरा करना संभव नहीं होगा । इस प्रकार, प्रस्तुत खंड में 
भारत में अंग्रेज़ी राज्य की कहानी, माण्ट फोर्ड सुवारों तक ही हो पाई है । 
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पहला खंड अंग्रेज़ी में पहछी वार १९३३ में प्रकाशित हुआ था । उस 
समय से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इतिहास और राजनीति-विज्ञान के 
अध्ययन में, भारत के वैधानिक इतिहास का अव्ययन एक अविभाज्य अंगे हो गया - 
हैं । अतः, वैधानिक इतिहास के अध्ययन के महृत्त्वको सबिस्तार समझाने की 

. अब कोई आवश्यकता नहीं हैं । राजनीतिक समस्याओं का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 


का 


हा भारत का वेवानिक एवं राष्ट्रीय विकास 


अध्ययन करने की आवश्यकता सुस्पष्ट है । कितु इसका अर्थ सीली के उस 
प्रसिद्ध कथन को मान्यता देना नहीं है कि इतिहास मूल है और राजनीति. 
इतिहास का फल हैँ अथवा इतिहास और राजनीति का अध्ययन एक ही वात है। 
अधिकांश आधुनिक लेखकों के अनुसार यह मत असंतुल्िति है--उनके अनुसार 
अध्ययन में, आथिक और भौगोलिक कारणों को तथा मनोवैज्ञानिक एवं जीव- 
वैज्ञानिक सिद्धांतों को उचित स्थान मिलना चाहिए और विपय का विवेचन 
ऐतिहासिक तथा समाज-वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए । किततु 
यह कहना सच है कि वैधानिक समस्याओं को ठीक ढंग से समझने के लिए और 
किसी राजनीतिक अथवा वैधानिक शासन-व्यवस्था की तह में पहुँचने के लिए, 
वैधानिक इतिहास का अध्ययन अनिवार्य हैं । मेरा तो यह विचार है कि वैधानिक 
इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शाखा हैं । वह, छोगों की 
राजनीतिक मनोवृत्ति की तह में पहुँचने की कुंजी है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राम 
के इतिहास में कुछ अध्याय भयंकर एवं कष्टकर हो सकते हूँ, तथापि उस 
इतिहास का हृदयस्पर्शी एवं प्रोत्साहनपूर्ण होना स्वाभाविक ही है । 
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यह वात विचित्र प्रतीत हो सकती हैं कितु यह एक दु:खद सत्य है कि विपय 
के महत्त्वपूर्ण एवं प्रेरणापूर्ण होते हुए भी, भारतीय वैधानिक इतिहास पर अच्छो 
पुस्तकों की अब भी बहुत बड़ी कमी हैं। सन्‌ १९३३ से पहले, जब प्रस्तुत पुस्तक 
का अंग्रेज़ी मूल रूप पहली वार प्रकाशित हुआ था, भारतीय वेधानिक इतिहास 
पर केवल एक ही पुस्तक थी । इस पुस्तक के लेखक थे मि. आचंबोल्ड, जो एक 
समय अलीगढ़ के एम. ए. ओ. कॉलेज के प्रिंसिपल थे और जिन्होंने अक्तूबर 
१९०६ के उस प्रसिद्ध मुस्लिम शिष्ट-मंडल की व्यवस्था कराने में महत्त्वपूर्ण भाग 
- लिया था, जिसने मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए पृथक साम्प्र- 
दायिक निर्वाचन-क्षेत्रों की माँग की थी ! जैसा कि उसके नाम से प्रकट हूँ, उस 
पुस्तक में केवल रूपरेखा दी गई है--उसमें विस्तृत अध्ययन नहीं हैँ और साथ 
' ही उसमें राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन की कोई चर्चा नहीं की गई। उस पुस्तक 
का सबसे अधिक उपयोगी भाग वह है जिसमें न्‍्यायारूयों के विकास का वर्णन 
किया गया है । सन्‌ १९३३ में तीन पुस्तकें और थीं जिनमें ब्रिटिश भारत के 
शासन का इतिहास दिया गया था । उनमें से एक पुस्तक के लेखक थे सर 
कोर्टनी इल्वर्ट, जो पहले भारत-सरकार के विधि-सदस्य रह चुके थे। उनकी पुस्तक 
अच्छी है कितु उसका क्षेत्र बहुत सीमित हैं । यह बात पुस्तक के जीप॑क “+ 
छ्तर्ल माडझठात॑दवंं पाएटए रण शिहरीग्गालाबाए 7,6एछडका0णा 
(लंढणाहु [0 ताक से भी स्पष्ट है । 


आमुख हर 


अन्य दो पुस्तकें है-- (१) 32276 : “(>0छश णछत 796 फाब्ा 
(माडएपप्रंणा बण्वे 5एन्‍दा णी॑ हैक्‍ीगांगरंडएब०ा2, (२) (.' 
,, #शबाते : 6 झाइ0त-ए ० पीर (0एटाफ्राशलां णछ पएपीक!, 
2: 7. इन पुस्तकों में भारतीय शासन-व्यवस्था के विभिन्न भागों का 
संक्षिप्त इतिहास दिया गया है कितु उनमें राष्ट्रीय जीवन की चर्चा नहीं की गई 
ओर उनको वैधानिक इतिहास की पुस्तक नहीं कहा जा सकता। सन्‌ १९१८ की: 
भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट में सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है 
और उसमें भारत में प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाओं के विकास का काफी अच्छा वर्णन' 
किया गया है । | 

पिछली दद्चाव्दी में भारतीय वैधानिक इतिहास -पर तीन पुस्तकें प्रकाशित 
हुई हं--(१) लाया : “(0फडप्प्र०्गन्ना' म्रींडा07ए 0 +70427, 
(२) ?िफ्रम्रांगत : #ाशवांब0 (07800प४6प्नर्थ प्रां४07५7? और 
(३) जात रिछाएओ 50272: “ए0ग्रष्माप्रांणानओं क्रीडा0ए ० 
]7079”, पिछली पुस्तक सबसे बाद को प्रकाशन है और उसका वर्णन, प्रकाशन 
के समय तक का है । इस सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर कूपलेंड ने भारतीय वैधानिक समस्या 
पर अपनी रिपोर्ट के पहले दो भागीं में वड़ा महत्त्वपूर्ण- काम किया हैं । इनके 
शीर्पक हैं:--96. शिताीब्य 776८०, ॥873-793$7 गौर 
नुखतांग्य ?27प्८5, 7936-7942. 7 पु 

भारत के राण्ट्रोय आन्दोलन के सम्बन्ध में कितनी ही पुस्तकें प्रकाशित हुई 
हैं। संभवत: इनमें सबसे पहली पुस्तक थी सर वर्नी छोवेट की “6 780%9 
0०06 9का०7 ०७४०४७॥४: (0५८77९०/.” यद्यपि उस पुस्तक का 
लेखक उस समय आक्सफोर्ड में भारतीय इतिहास का अध्यापक था कितु उक्त 
पुस्तक में ऐतिहासिक वर्णन का अभाव हैं। डॉ. टोपा की “/ 6 (#0ज़ 
बगप॑ 6ए2077९0४ ० पिन 7790प8॥0 # फतीढ! 
नामक पुस्तक भी असंतोपप्रद है । डॉ. टोपा ने आदि काल से १९१९ तक के 
विकास का विवरण देने का प्रयत्न किया हैं | कितु यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। 
इसके अतिरिक्त उस पुस्तक में विशेषकर उसके अन्तिम भाग में यह बांत स्पष्ट 
नहीं हैँ कि उन्होंने राष्ट्रीय विचार-धारां का इतिहांस लिखा है अथवा राष्ट्रीय 
आन्दोलन का । विभिन्न.राष्ट्रीय नेताओं ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास 
पर पुस्तकें लिखी हँ---लाजपतराय : “४6एण2 709”?; अम्विकाचरण 
मजूमदार : [9027 7४०४०४४! &ए00४0४”; श्रीमती एनी बीसेंट 
“ठ्श कखातां६8 ४6प8४7; लि #फट८वेठा; प्रधान: “76678 
5धएएट6ई07 एक कु; एस: एस: कवीश्वर : गपतांबड उय806 0/ 
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7#76€९८९०॥7” और डॉ. पट्टाभि सीतारामय्या: कांग्रेस का इतिहास'। राष्ट्रीय 
आन्दोलन को समझसे में बहुत से राष्ट्रीय नेताओं और ब्रिटिश शासकों की 
आत्मकथाओं अथवा जीवनियों से भी बहुत बड़ी सहायता मिलती हैं । इस 
सम्बन्ध में ये पुस्तकें उल्लेखनीय हँ:--सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, “6 'िश्वात07 
7 ००78“; महात्मा गांधीः आत्म कथा; जवाहरलाल नेहरू: 'मेरी 
कहानी, सुभाषचन्द्र वोस : “या हपां0709272079"; और छलाडे लिटन, 
ला रिपन, लार्ड करन, लार्ड मिण्टो, सर फ़ीरोज शाह मेहता, छोकमान्य 
तिलक, देशवन्धु सी. आर. दास, मि. एम. ए. जिन्ना, सर फ़ज्लेहुसेन, मौलाना 
अवुलकलाम आजाद और महात्मा गांधी की जीवनियाँ । अंतिम पुस्तक के संयुक्त 
लेखक हैं पोलक, ब्रेल्सफोर्ड और पेथिक लारेंस | मुस्लिम लीग और पाकिस्तान 
की माँग पर भी प्रकाश डालने वाली कई पुस्तकें हें जिनमें निम्न लिखित विशेष 
महत्त्व की है:--नुमान : 'शपरशांया ्रती७; स्मिथ: ](०वटाफ डिबाए 
77 09; अम्बेदकर: “7]0प्रश्रण/8 070 एकत्रं४87*; राजेंद्रप्रसाद : 
खण्डित भारत'; अज्योक मेहता और अच्युत्त पटवर्धन : ((0ग्पयद्नों 
पफपब्णाहां& 79 फिठ०; वेनीप्रसाद: 7796 कांम्मतए पी 
(२ए८इधंं०प'; और अंसारी : फिवंतिडइवए, 776 70767 ०0 
ता: 


तीन प्रकार के प्रकाशन और हैँ जो भारत के वैधानिक इतिहासकार के लिए 
बड़े महत्व के हँ--- ( १) वार्षिक पर्याकोकन और सामयिक रिपोर्ट; (२) कमेटियों 
और कमीशलनों की रिपोर्ट और (३) राजनीतिक लेखकों और विदेशी यात्रियों 
द्वारा लिखी हुई पुस्तकें । पहले वर्ग में भारत की नैतिक और भौतिक प्रगति के 
सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्टों की गणना हैं। ये रिपोर्ट सन १९१८ से १९३५ 
तक वशाता98 व. . . . . - (वर्ष की संख्या) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित 
हुई । इसी श्रेणी में “96 ॥7097 ४॥एएव। #ि८8867 को भी गणना 
हैं जिसका कलकत्ता से एस. एम. मित्र ने प्रकाशन किया। दूसरे वर्ग में निम्नलिखित 
प्रकाशनों की गणना हँु-भारतीय निष्केन्द्रीकरण कमीशन की रिपोर्ट; विभिन्न 
लोक-सेवा आयोगों की रिपोर्ट, माण्ट फोर्ड रिपोर्ट; हण्टर-कमेटी रिपोर्ट; मुडीमेन 
कमेटी रिपोर्ट; गोल मेज-परिपदों की कार्यवाही; सन्‌ १९३३ का सुधार-सम्बन्धी 
शवेत-पत्र; सन्‌ १९१९ और १९३५ के सुधार-विधेयकों पर पालियामेंट की संयुक्त 
प्रवर समितियों की रिपोर्ट; साइमन कमीशन की रिपोर्ट और उसके विस्तृत 
परिशिष्ट; और १९१९ तथा १९३५ के सुधारों के सम्बन्ध में नियुक्त की हुई 
विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट । तीसरे वर्ग में निम्न लिखित लेखकों की पुस्तकों की 
गणना हँ““हैनरी नेविन्सन; सह वेल्लेण्ठाइन झिट्गोल:. सर हेनरी काटन; 
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सर विलियम वेडरवने; सर सिडनी लो और कर्मांडर केनवर्दी; फ़ेनर ब्रॉकवे और 
निकॉलस वेवरले; एडवर्ड टामसन और जी. टी. गैरेट; शुस्टर और विण्ट; 
ब्रेल्सफोर्ड और पेण्डेरल मून; वार्टन और कोटमैन, रशब्रुक विलियम्स और 
एल. एस. एस. ओ. मॉली; क्यूमिंग्स और उफ़; हिकस और पाकिन; ग्रिफिथ 
और रालिन्सन। 


और बहुत सी पुस्तकें, रिपोर्ट, समाचार-पत्र आदि हैं, जिनको मेने भारत 
के वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास की कहानी को पूरा करने में उपयोगी पाया है । 
उन सबका यहाँ उल्लेख करना संभव नहीं है । पुस्तक की पाद-टिप्पणियों में मेने 
यथा स्थान उनके प्रति कतज्ञता स्वीकार की है । 

हर 2६ रच ६ 

अगले पृष्ठों में भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना और विस्तार का; देश्य में 
ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के विकास; भारत में राजनीतिक जीवन के आरम्भ और 
उसके उत्थान; देश के शासन में हाथ बटाने के लिए भारतीय माँग के आरम्भ और 
उर्सकी वृद्धि; राष्ट्रीय आन्दोलन और अपनी आकांक्षाओं एवं आदर्शो के लिए 
राष्ट्रीय संघर्ष; मुस्लिम साम्प्रदयिकता के जन्म और उसके विकास; पाकिस्तान 
की माँग और देश के विभाजन; भीपण साम्प्रदायिक दंगों और सामूहिक निष्क्रमण; 
फूट डालकर राज्य करने की नीति; ब्रिटिश सरकार के दमन और सुधार; 
अहिसात्मक असहयोग अथवा सत्याग्रह की पद्धति के विकास और सफल प्रयोग; 
शान्ति के साथ राजनीतिक स्वतन्त्रता की उपलब्धि; और ब्रिटेन के साथ मित्रता 
और कॉमनवेल्थ की सदस्यता बनाये रखने का, काफी विस्तार से वर्णन किया 
गया है | इस वर्णन के सिलसिले में तथ्यों की तह में जाने का और उद्देश्यों तथा 
मनोवृत्तियों के विश्लेषण का प्रयत्व किया गया है और विभिन्न कारणों अथवा 
पक्षों पर प्रकाश डाछा गया है। साथ ही विभिन्न युगों की परिस्थितियों का भी 
उचित रूप से उल्लेख किया गया हैँ । इस उद्देश्य के लिए आधथिक और सामा- 
जिक तथ्यों तथा आन्दोलनों का विवरण भी दिया गया है जिसका देश के 
वैधानिक इतिहास में अन्यथा कोई स्थान नहीं था। इतने पर भी यह संभव है 
कि कुछ लोगों के अनुसार कितनी ही बातें छोड़ी हुई प्रतीत हो सकती हैँ । 
इस सम्बन्ध में में केवल इतना ही कहूँगा कि मेने इस बात का अधिकाधिक 
प्रयत्न किया हैं कि प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य से संगत कोई तथ्य और विवरण 
छूट न जाय । ह 

में इस पुस्तक में निर्णय देने से दूर॑ रहा हूँ । मेंने तथ्यों को.वैज्ञानिक रूप में, 
उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है; मैंने निन्‍दा अथवा स्वुति के 
दायित्व को निश्चित नहीं .किया ॥ 


८ भारत का वेधामिक.एवं राष्ट्रीय विकास 


' प्रस्तुत खंड दो भागों में विभाजित किया गया हैं। पहले भाग में भारत 
में कम्पन्ती के राज्य का वर्णन किया गया है । यह वर्णन, संक्षिप्त है; वह परिचायक 
के रूप में है और इसके द्वारा भारत-सरकार के राजनीतिक एवं .प्रशासनीय चित्र 
को पूर्ण किया गया हैं । इसी कारण भारत की प्रान्तीय सरकारों पर पार्लियामेंट 
और मन्त्रियों के नियंत्रण, समाचार-पत्रों के विनियमव और नियंत्रण आदि 
विषयों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है । 


ह दूसरे भाग का ज्षीर्षक है भारत में ब्रिटिश राज्य', जिसे परम्परा के अनुसार 
ही मान्यता दी गई है। अन्यथा मेरे मत से दूसरे भाग का वैज्ञानिक दृष्टि से सही 
शीर्षक है भारत में प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाओं का विकास” । छपाई की दृष्टि से 
यह शीर्षक असुविधाजनक था, क्योंकि पुस्तक के दूसरे भाग के प्रत्येक पृष्ठ के 
आरम्भ में उसे रखने में बड़ी कठिनाई थी । 

दूसरे भाग को तीन स्वाभाविक और सुपरिचित यूगों में विभाजित किया 
गया है---सन्‌ १८६१ से १८९२ तक, सन्‌ १८९२ से १९०९ तक, और सन्‌ 
१९०९ से १९१९ तक | प्रत्येक युग की प्रशासनीय एवं वैधानिक महत्त्व' की 
घटनाओं का पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया गया है और साथ ही उनकी ऐति- 
हासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर दिया गया है। वैधानिक परिवर्तनों और राष्ट्रीय 
प्रगति के कारणों पर उचित रूप से प्रकाश डाला गया है। उसी संदर्भ में 
प्रगति के लिए संघर्ष, उसके स्वरूप, प्रवाह और परिणामों का वर्णन किया गया 
है; उस युग की सारी उपलब्धियों को बताया गया हैं । 

यह वर्णन युगानुसार न होकर विषयानुसार भी हो सकता था; कितु मेरे 
विचार से युगानुसार वर्णन अधिक स्वाभाविक और उपयोगी हैँ । उसमें अधिक 
स्पष्टता हैं और घटनाओं का प्रवाह सरलता से समन्वित हो सकता है । दूसरे खंड 
में अगले दो युगों--सन्‌ १९१९ से १९३५ तक और १९३५ से १९४७ तक-- 
की चर्चा है । जैसा कि आरम्भ में कहा जा चुका है, म यह आशा करता हूँ कि 
दूसरा खंड सन्‌१९५१ के अन्त तक पूरा हो जायगा । 

५८ मर गर् हर 

राजनीति-विज्नान, इतिहास और भारतीय वैज्ञानिक समस्याओं के विद्याथियों 
के अतिरिक्त, सार्वजनिक समस्याओं के जिज्ञासुओं और पाठकों के लिए भी प्रस्तुत 
पुस्तक को उपयोगी बनाने का प्रयत्व किया गया है । मैंने विपय को, यथा सामर्थ्य, 
स्पप्टठता और सरलता के साथ प्रस्तुत करने की चेष्टा की है कितु मैंने इस बात का 
पूरा ध्यान रखा है कि वैज्ञानिक सुनिश्चितता को कोई भी क्षति न पहुँचे । जैसा कि 
मेंने अन्यत्॒ कहा है, “विश्व विद्यालय स्वतन्त्र विचारों का स्थान है और प्रोफेसर 
के लिए यह एक गौरव की वात हैं कि वह कोमल विपयों को भी पूर्ण निप्पक्षता 
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ओर स्पणष्टता के साथ समझाता है । इस पुस्तक में मेने उसी भावना को 
सर्वोपरि स्थान दिया है । 
>८ अर >< भर 
काशी-विश्वविद्यालय के बहुत-से मित्रों और सहयोगियों के प्रति में विशेष 
रूप से क्ृतज्ञ हूँ । यह दुःख की वात हूँ कि आज उनमें से कुछ व्यक्ति इस संसार में 
नहीं हैं। मुझे इस वात का विश्वास है कि वनारस के मेरे मित्र और सहयोगी इस 
वात का बुरा नहीं मानेंगे कि में उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने में उनके 
तामों का उल्लेख नहीं कर रहा । भेद-भाव न करने की दृष्टि से में रामजस कॉलेज, 
दिल्‍ली के अपने तरुण सहयोगी को भी विना नाम लिये ही धन्यवाद दूँगा । 
ग्रह १र में केवल अपने भाई सन्त निहाल सिंह और उनकी सहवर्मिणी श्रीमत्ती 
कंथधिलीन निहालसिह के ही नामों का उल्लेख करूँगा--उनके प्रति में अत्यन्त 
कृतज्न हूँ और उनवको आदर और श्रद्धा के साथ में इस पुस्तक को समर्पण करता 
हूँ, जिसको लिखने में मेने अपने जीवन के कई वर्ष व्यतीत किये हैं । 
अन्त में, में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस खंड में जो कुछ भी दोप 
हों, उनके लिए में स्वयं ही उत्तरदायी हूँ । 


कॉलेज आँव कामसे, 
ग न्नः 
दिल्ली । है गुरमुख निहाल सिंह 
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भाग १ 


भारत में कम्पनी का शाज्य्‌ 


पहला अध्याय 


ब्रिटेनवासियों का आगमन 
(१) 


भारत की अनन्त सम्पत्ति की कहानियों को सुनकर और स्पेनवासियों को 
पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार में समृद्ध होता हुआ देखकर, अंग्रेज साहसिक 
ललचाये और इस देश के लिए नया समुद्री” मार्ग पाने के लिए दुस्तर खोज 
करने लगे। उन्होंने भयंकर कठिनाइयों और बहुत बड़ी हानियों का सामना किया। 
उनमें से कुछ ने इस प्रयत्न में अपने प्राणों और जहाज़ों को खो दिया ।* कुछ को 
विवश होकर दूसरे प्रदेशों में उतरना पड़ा और दूसरे देशवासियों के साथ व्यापा- 
रिक सम्बन्ध स्थापित करने पड़े ।? परन्तु वे जुटे रहे : जब तक उन्हें यह विश्वास 
नहीं हो गया कि भारत जाने के लिए गुडहोप' अन्तरीप से घूमकर जाना ही सर्वो- 
त्तम मार्ग है और जब तक उन्हें वहाँ पैर जमा सकने का निश्चय नहीं हुआ, वे 
बरावर प्रयत्नशील बने रहे । एक शताव्दी के दुःखद अनुभव से तो उन्हें पहली 
बात का विश्वास हुआ और एलिज़ाबेथ के आधीन इंगलेंड की बढ़ती हुई शक्ति 
से उन्हें दूसरी वात की आश्या हुईं। फलत: पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने 
के उद्देश्य से, लन्दन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने अपनी एक कम्पनी * बनाई । 

लन्दन के व्यापारियों को यह कम्पनी सन्‌ १५९९ में बनी और उसे ३१ 
दिसम्बर १६०० में रानी एलिजवेथ से अधिकार-पत्र मिला । उस अधिकार 
पत्र ने कम्पनी की व्यवस्था एक गवनंर और चौबीस सदस्यों में निहित की और 
इन छोगों को पूर्वी द्वीप समूह के लिए खोजपूर्ण व्यापारिक यात्राओं के संगठत का 
. अधिकार दिया। सुदूर पूर्व के व्यापार के लिए कम्पनी को एकाधिपत्य मिला और 





१. स्थल मार्ग में तुकिस्तान की वाधा थी और गुडहोप अन्तरीप के मार्ग पर पूर्त- 
गाल वालों का एकाधिपत्य समझा जाता था। 

२. सोलहवीं शताव्दी के आरम्भ में सर हाय विलवी ने नये समुद्री मार्ग द्वारा भारत 
पहुँचने के प्रयत्न में अपनी जान दी और अपना जहाज खोया । 

३. कैप्टेन चांसछर को विवश्व होकर श्वेत समुद्र (ह्वाइट सी) में जाना पड़ा । 
वहाँ से वह मास्को गये और आंग्ल-रूसी व्यापार और कम्पनी की नींव रखी । 

४. कम्पनी का नाम था : गवर्नर एण्ड कम्पनी आँवू मर्चेण्ट्स ओंवू रूण्डन ट्रेडिय 
इन दु दि ईस्ट इण्डीज । र ये 

ह १०५: 


हर भारत में कम्पनी का राज्य 


साथ ही अपनी रक्षा के लिए सीमित* किन्तु सशस्त्र, समुद्री सेना रखने का 
अधिकार मिला | आरम्भ में अधिकार-पत्र १५ वर्षों के लिए था। यह अवधि 
. बीतने पर फिर से जारी किया जाता, यह परीक्षण करने के वाद कि राजसत्ता 
और सर्वेसाधारण के हितों को कोई क्षति तो नहीं पहुँचती, दो वर्ष का नोटिस 
देकर अधिकार-पत्र समाप्त किया जा सकता था । 
लन्दन-कम्पनी एक रेगुलेटेड'* कम्पनी की तरह आरम्भ हुई । वह ज्वाइण्ट . 
स्टॉक कम्पनी नहीं थी । कम्पनी के चास से जो सबसे पहली समुद्री यात्राएँ हुई 
वह पृथक यात्राएँ थीं; संयुक्त यात्राएँ नहीं थीं। उन यात्राओं से केवल उन्हीं 
सद्रस्यों को लाभ हुआ, जो स्वयं ही अपनी इच्छा से उन यात्राओं में सम्मिलित 
हुए । किन्तु सन्‌ १६१२ में संयुक्त पूंजी की आवश्यकता अनुभव की गई और 
सब सदस्यों से साझेदारी में पूँजी लगाने के लिए कहा गया। आरम्भ में यह 
साझा निश्चित और सीमित अवधि के लिए था ।? सन्‌ १६५७ में पहली बार 
सदस्यों ने स्थायी संयुक्‍त पूँजी के लिए धन दिया और कम्पनी को एक ज्वाइण्ट 
स्टॉक कारपोरेशन बना दिया । 
2 
अधिकार-पत्र से सुरक्षित, लन्दन कम्पनी अपने अत्यन्त घटनापूर्ण जीवन 
में आगे बढ़ी । एक स्थायी आंग्ल-भारतीय व्यापार की नींव रखने के लिए उसने 
भारतीय समुद्र-तट के महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहों पर फेक्ट्री वगाना और वस्ती बसाना 
आरम्भ किया । कम्पनी द्वारा स्थापित सबसे पहला व्यापारिक वन्दरगाह था- 


१. कम्पतती को अधिकार-पत्र ( चार्टर ) से छः अच्छे जहाज और छः: अच्छी 
लड़ाकू नावें' और उनके लिए पर्याप्त युद्ध सामग्री, शस्त्र आदि और 
2338 28, पाँच सौ नाविक रखने का अधिकार मिला । 
अपरीदाल्युर्ट : किेवाब्ए (०गडगञाप्रायणानंं 420०पर7/०7फ, 
५०). १., [2286 74. 

२: ऐसी कम्पनी के सदस्य कुछ ऐसे नियमों के अधीन थे जो सबसे सम्बन्धित थे और 
कुछ सुविधाओं के लिए सबको अधिकार था लेकिन प्रत्येक सदस्य अपनी निजी 
पूँजी पर कायम व्यापार था और कोई संयुक्त पूँजी नहीं थी ।” 
गए) 5: 060एॉ... ० काकवाब : साशकपद्यों 5प्राए०ए, 
एग्ट० 9. 

३. “अवधि पर समाप्त होने वाली साझेदारी में, समय आने पर, साझे का 
विभाजन हो जाता ॥” 
पफ़ल एचागर27586 प्ांडाणरए ण 7ग्रता9, ५४०, ९., 9१86 809. 


ब्रिटनवासियों का आगमन ण्‌ 


सूरत*, जहाँ उसे सम्राट जहाँगीर से जमीन और कुछ दूसरी सुविवाएँ मिली 
थीं। सन्‌ १६१६ में मछलीपट्टम में एक फैक्ट्री स्थापित को गई। सन्‌ १६३३ में 
(महानदी डेल्टा में) एक फंक्ट्री हरिहरपुर में खोली गई । सन्‌ १६४० में सेण्ट 
जार्ज का किला मद्रास में बनाया गया | सन्‌ १६५० में कम्पनी को वंगाल के 
शासक से, उस प्रान्त में व्यापार करने, फैक्ट्री वनाने आदि का अधिकार मिला 
(जो वंगाल जीतने पर औरंगजेब के शाही प्रतिनिधि ने वना रहने दिया) । 
फलत: थ्ञाही वन्दरगाह हुगली पर एक फैक्ट्री खोली गई लेकिन नये शाही 
प्रतिनिधि शाइस्ताखाँ के विरोध के कारण कम्पनी विशेष प्रगति नहीं कर सकी | 
सन्‌ १६८६ में जॉव चारनॉक को हुगली छोड़ना पड़ा और सुतनती, जहाँ वर्तमान 
कलकत्ता स्थित है, आना पड़ा । १६९० में वहाँ एक फंक्ट्रो बनाई गई । १६६९ 
में राजा चाल्स द्वितीय ने राजसत्ता के नाम से १० पौंड वापिक छगान पर 
बम्बई द्वीप और वन्दगाह भेंट किये | इस प्रकार भारत के समुद्र-तट के महत्त्वपूर्ण 
स्थान सन्रहवीं घताव्दी के अन्त तक कम्पनी को प्राप्त हो गए । इन स्थानों से 
कम्पनी अपना व्यापार और अपने दूसरे धंधे सुविधा के साथ कर सकती थी । 


(३) 

किसी कम्पनी को एकाधिपत्य देना, आजकल, नागरिकता के साधारण 
अधिकारों पर प्रवल आवात समझा जा सकता है कि तु वह समय विशेषाधिकार 
और एकाधिपत्य का था और विदेश-ब्यापार के क्षेत्र में तो यह बात विशेष रूप से 
थी । अत्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं कि अधिकांश जनता को गिने-चुने 
लोगों की कारपोरेशनों* का एकाधिपत्य माननाप ड़ता। जैसा कि इल्वर्ट ने 
संकेत किया है, पूर्वी व्यापार को सफलता से चलाने के लिए यह आवश्यक था 
कि ऐसी समितियाँ बनाई जायेँ जो देशी राजाओं से समझौता और सौदा करने 
में, अपने नौकरों में अनुशासन बनाये रखने में और अपने यूरोपीय प्रतिद्वन्द्रियों 
को उखाड़ फेंकने में समर्थ हों । स्वतन्त्र या अनधिकृत व्यापारी अपनी निर्वरुता 





१. कम्पनी की पहली दो यात्राएँ भारत के लिए नहीं हुई वरन्‌ आचीन 
(सुमात्रा ), वान्तुम (जावा), और मौलुकास के लिए हुईं | तीसरी यात्रा 
में बान्तुम के मार्ग में सूरत पर रुकने की व्यवस्था हुई (२४ आगस्त 
१६०८) । लेकिन शाही फरमान १६१३ में मिछा और उस समय सूरत 
में स्थायी फैक्ट्री खोली गई । 

२. आग्ल-हूसी व्यापार का एकाधिपत्य १५५३-५८ में रूसी कम्पनी को और 

' भूमध्य सागर के व्यापार का एकाधिपत्य १५८१ में छीवेण्ट कम्पनी को 
दिया गया था ॥ 


ह 


दर भारत में कम्पनी का राज्य 


के कारण, विदेशियों की दया पर रहता और अपने उत्तरदायित्व से विहीन होने 
के कारण अपने देशवासियों के लिए संकट का कारण हो सकता था ।* 


(४) 

फिर भी हलन्दन-कम्पनी के प्रति आरम्भ से ही ईर्ष्या और रोष की भावना 
जाग्रत हुई और उसे देशी तथा विदेशी" अनधिकृत व्यापारियों और प्रति- 
इन्द्रियों ने परेशान किया। उसकी पहली मुठभेड़ हुई असाडा-कम्पनी से । 
इस कम्पनी को उसके संस्थापक सर विलियम कोर्टीत के नाम पर कोर्टीन 
एसोसियेशन भी कहते थे। सर कोर्टीन ने अपने प्रभाव और अपनी पहुँच 
द्वारा चार्से प्रथम से अधिकार-पत्र प्राप्त कर लिया था। इस कम्पनी 
ने असाडा (मैडगास्कर) में एक वस्ती बसाई थी। कुछ समय तक इसने 
बड़े जोरों से व्यापार चलाया और लन्दन-कम्पनी को भारी क्षति पहुँचाई। 
अन्त में एक समझौता हुआ और असाडा-कम्पनी, लन्दन-कम्पनी में मिला 
ली गई | गृह-युद्ध का भी कम्पनी की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा? लेकिन 
विजेता ने उसकी रक्षा की। उसने देशी और विदेशी प्रतिद्वन्द्रियों के साथ 
कम्पनी के झगड़ों का निपटारा किया और १६५७ में एक नया अधिकार- 
पत्र दिया और साथ ही उसे एक स्थायी संयुक्त पूँजी की कम्पनी के रूप में 
बदल दिया ।४ ः 

नये अधिकार-पत्र के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ५ पौंड प्रवेश- 
शुल्क और कम्पनी की पूंजी में कम-से-कम १०० पौंड देकर, उसका सदस्य 
हो सकता था किन्तु कम्पनी के साधारण अधिवेशन या जनरल कोर्ट में 
मत वही व्यक्ति दे सकता था जिसका पूँजी में साझा ५०० पौंड या उससे 
अधिक हो। १००० पौंड के साझेदार कमेटियों अथवा "कोर्ट ऑबू डाइ- 
रेक्टर्स' की सदस्यता के चुनाव के लिए खड़े हो सकते थे। इनमें से प्रतिवर्ष 
आठ सदस्यों की अवधि समाप्त होती । गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का 





१. गएटा: सरीड076७ 5प्र7-ए८ए, 0०86 09. 

. २. विदेशी प्रतिद्वन्द्रियों से संघ के सम्बन्ध में पृष्ठ ९ और १० देखिये । 

३. पालियामेण्ट के राउण्डहेड अर्थात्‌ प्योरिटन दल ने कम्पनी से बलात्‌ ५००० 
पौंड का ऋण लिया । 

४. १९ अक्तूबर १६५७ के अधिकार-पत्र ने कम्पनी को एक स्थायी संयुक्त 
पूँजी बनाने के लिए जोर दिया। इस प्रकार हंटर के झब्दों में कम्पनी, 
“मध्यकालीन व्यापार-संघ के दुर्वल अवश्िष्ट से आगत आधुनिक ज्वाइण्ट 
स्टॉक कम्पनी” के रूप में वबदकू दी गई। « 


ब्रिदनवासियों का अशमन छ 


कार्य-काल घटा दिया गया जो अधिक-से-अधिक लगातार दो वर्ष के लिए 
सीमित था । 


चाल्स द्वितीय के प्रत्यागमन के बाद कुछ समय तक कम्पती की समृद्धि 
की बूम रही । यह चढ़ाव सत्रद्त्रों शताव्दी की नवों दक्षाब्दी में अयने सर्वोच्च 
बिन्दु पर पहुँचा। उस समय कम्पनी का निर्देशन सर जोशिया चाइल्ड के 
महान्‌ व्यक्तित्व द्वारा हो रहा था। उसी समय सन्‌ १६८८ का प्रसिद्ध 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया था ।' किन्तु १६८८ की क्रान्ति के बाद कम्पनी 
के लिए स्थिति विगड़ गई । 

कम्पनी के प्रतिद्वन्द्रियों ने ऋंति और बदली हुई राजवीतिक परिस्थिति 
का लाभ उठाया और एक प्रवक विरोध का संगठझत किया । १६९१ में 
पालियामेंट ने सुदूर पूर्व के व्यापार की सफछता और उस व्यापार को 
एक ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी के हाथों में बने रहने देने की उपयोगिता को 
स्वीकार किया; और हलन्दन-कम्पनी को उसके प्रतिद्वन्द्रियों द्वारा बनाई 
हुई नई कम्पनी में मिला देने का प्रस्ताव किया गया। छेकिन बहुत बड़ी 
रिश्वर्ते* देकर सर जोशिया चाइल्ड ने १६९३ में कम्पनीका अधिकार-पत्र 
फिर से जारी करा लिया । 


सत्‌ १६९३ के अधिकार-पत्र के अनुसार कम्पनी की पूंजी बढ़ाकर 
७,४४,००० पॉंड कर दी गई; किसी एक व्यक्ति का अधिकतम साझा 
१०,००० पौंड पर सीमित कर दिया गया और हर १००० पींड की पूंजीर 
पर एक बोट के अनुसार किप्ती एक साझेंदार के लिए अविक-से-अधिक 
१० वोट की सीमा निश्चित कर दी गई । १००० पींड देने वाले साभेदार 





१. सन्‌ १६८८ का प्रस्ताव : हमारी आय में वृद्धि हमारे ध्यान का विषय 
है 2 उतने ही ध्यान का जितना कि हमारा व्यापार; अपने व्यापार 
में वाघाओं और दुर्घटनाओं के समक्ष उसी से वऊू बनाये रखना है; उसी से 
“हमें अपने को भारत में एक राष्ट्र बनाना है ।” 

२. सन्‌ १६९५ में हाउस आँत्‌ कॉमन्स के सामने रखे गए कम्पनी के ग्रप्त 
खच के हिसाव के अनुसार २३,४६९ पौंड सन्‌ १६८८ और १६९२ के 
बीच खर्च किये गए और १६९३ में ८०,४६८ पौंड खर्ब किये गए । 

वफबो0ाठ: जितगा #पीएंगाइक्वतठा) 0 तीर 2छ7 0 
रिट्णाअंजर ए00एलआग्रदा, 

३. सन्‌ १६९८ के अधिकार-यत्र द्वारा एक वोट के लिए ५०० पौंड के साझे का 
नियम हो गया और अधिकतम वोटों की संख्या ५ कर दी गई । 
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कमेटियों के चुनाव के लिए खड़े हो सकते थे*; लेकिन गवर्नर या डिप्टी 
गवर्नर होने के लिए ४००० पौंड का साझा होना आवश्यक था । सारे स्थान- 
परिवर्तनों का उल्लेख एक रजिस्टर में किया जाना था । इस रजिस्टर को 
सार्वजनिक निरीक्षण के लिए सुलभ रखना था। संय॒क्‍त पजी का भुगतान केवल 
इकक्‍्कीस वर्षो के लिए था | 


अधिकार-पत्र फिर से मिलने के क़ारण लन्दन-कम्पनी का बल बढ़ा और 
उसने पूर्वी द्वीप समृह के लिए जाने वाले रेडब्रिज जहाज़ को रोक लिया । 
कम्पनी से इस व्यवहार पर आपत्ति की और प्रइन पालियामेंट के सामने 
आया। हाउस आँवब्‌ कामन्स ने १६९४ में एक प्रस्ताव स्वीकार किया, “कि 
इंगलेंड की सारी प्रजा को पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने का समान 
अधिकार है, जब तक कि पारलियॉमेंट के एक्ट द्वारा ही उस पर रोक न लगा दी 
जाय ।” इस प्रकार उसु समय के लिए लन्दन-कम्पनी का एकाधिपत्य तोड़ दिया 
गया । साथ ही लाडं मंकॉले के शब्दों में सदा के लिए यह निर्णय कर व्या गया 
कि, “लोक सभा के अतिरिवत और कोई सत्ता किसी व्यक्ति या समुदाय को 
संसार के किसी भाग से व्यापार करने के लिए एकाधिपत्य अथवा विशेषाधिकार 
नहीं दे सकती ।” 

सन्‌ १६९४ के प्रस्ताव से व्यापारिक एकाधिपत्य प्रदान करने का 
अधिकार राज-पद से हृटकर पालियामेंट में आ गया। अब एक एक्ट के लिए 
तत्कालीन अर्थ-मन्त्री ( चांसठर आऑँवू दी एक्सचेकर ) मि. माण्टेंगू द्वारा, 
पुरानी और नई दोनों कम्पनियाँ, छोक सभा में पयत्न करने लगीं। माण्टेगु 
को धन की बड़ी भारी आवश्यकता थी और दोनों कम्पनियों के वीच व्यापार 
का एकाविपत्य “नीलाम पर रख दिया गया | पुराती कम्पनी ने पहले ही 
रिश्वत में बड़ी-बड़ी रकम खर्च की थीं और हाल में ही फ्रांस से युद्ध के मय में 
बड़ा भारी घाटा उठाया था और वह ४ प्रतिशत व्याज पर केवछ ७,००००० पौंड 
का ऋण दे सकती थी और वह भी पूँजी वढ़ाकर १५,००,००० पौंड करने 





१. सन्‌ १६९८ में बढ़ाकर २००० पौंड कर दी गई । 

२. 3छटाफक : साहाठतपट्यों 5पए०ए, 08886 26. 

३. “(विशज्ञेपाधिकारों के बदले में राज्य के लिए ऋण लेने की) यह व्यवस्था 
उससे अच्छी थी जिसमें व्यापारियों को विशेषाधिकार राजाओं को भेंट 
देने और मन्त्रियों को रिश्वत देने से मिलते थे और इसे अगली पीढ़ी में 
बहुत बढ़ावा मिलना था ॥7 छल: लांशणायंर्क् #ैप्राए०४, 
70986 28. 
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की अनुमति मिलने पर। कितु नई कंपनी २०्लाख पौंड उधार देने को प्रस्तुत थी । 
माण्टेयु को इतने की ही आवश्यकता थी। पर नई कम्पनी की व्याज की दर ८ 
प्रतिशत थी। प्रालियामेंट में विछ रखा गया जिसके अनुसार, सरकार के लिए 
२० लाख पौंड ऋण की माँग की गई । उसके बदले में ऋग देने बालों को पूर्वी 
छीप समूह के साथ व्यापार करने का एकाविपत्य था ।” पुरानी कम्पनी को 
उसके अधिकार-पत्र के अनुसार ३ वर्य वर्बात्‌ सितम्बर १७०१ तक समय देना 
था । जब पुरानी कम्पनी ने यह अनुभव किया कि एकार्विपत्य और किसी प्रकार 
नहीं बच सकता तो वह सारी रकम का प्रवन्ध करने के लिए तैयार हुई किन्तु 
यह प्रस्ताव देर से आया। नई कम्पनी को एकाविपत्य देने वाला बिल पाछिया- 
मेंट के दोनों भवतों से स्वीकृत हो गया और जुछाई १६९८ में उसे राजकीय 
स्वीकृति मिल गई । 

सन्‌ १६९८ के एक्ट ने ऋण देने बालों को इस वात की स्वतन्त्रता दी 
कि वे अपनी पूँजी के परिमाण के अन्तर्गत अलग-अछूग अथवा “राजकीय 
अधिकार-पत्र के अधोन) संबक्‍्त रूप से व्यापार कर सकते हैं।” “अधिकांश 
ने पिछठी वात को पसन्द किया ओर परिणामतः ५ सितम्बर १६९८ को 
शाही अधिकार-पत्र द्वारा दी इंगलिश कम्पती ट्रेंडिंग दि ईस्ट इंडीज' ताम 
की नई कम्पनी बनी ।/ उसका प्रबन्ध २४ डाइरेक्टरों को सौंपा गया । 
ये छोग अपने में से ही एक अध्यक्ष (चेयरमैन) और एक उपाध्यक्ष नियुक्त 
करते। इस सम्बन्ध में एक ध्यान देने की बात यह है कि पहली कम्पनी की 
तरह इस कम्पनी के लिए कोई पृथक प्रवेश-शुल्क नहीं था ।? 

सन्‌ १६९८ के एक्ट वन जाने के फलस्वकूप दोनों कम्पनियों में घातक 
प्रतिद्वन्द्रिता हुई जिसमें सचाई के साथ व्यापार करने के सारे नियमों की 
अवहेलना की गईं। पुराती कम्पती को अनुभव था और साथ ही नई कम्पनी 
में कुछ स्वार्य भी था । कारण यह था कि भविष्य के लिए सुरक्षा की दृष्टि 
से पुराती कम्पती ने नई कम्पनी की २० लछाख पौंड की पूँजी में ३,१५,००० 
पींड दिये थे। दूसरी ओर सन्‌ १७०१ में पुरानी कम्पती के बन्द होने तक 
नई कम्पनी प्रतीक्षा कर सकती थी। किन्तु. इस्ती बीच स्थिति बड़ी विकट 


१. कीएशटा ; (राबूए०० 49७, (द्वाग्रएव86 प्राडा0ए ० ्रताव, 
6 ५, 998० 99-99. 

२. 4किछ+: काझठ्पंटनों 5पाए८ए, 9०8० 28. 

रे. 0 ; (गरबए/टण ४, एब्ग-+086 क्ाहा0ताए ् िक॑व, 
9७० ५, 78४८४ 98-99. 
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हो गई। नई कम्पनी को असाधारण क्षति होने लगी। उसके लिए एकमात्र 
उपाय पुरानी कम्पनी से किसी प्रकार समझौता करता था। इस प्रकार छाई 
गोडोल्फिन के हस्तक्षेप से समझौता हुआ। उसके अनुसार दोनों कम्पनियाँ 
अपनी सम्पत्ति के मूल्य आँके जाने के कद, बराबर के साझे में एक हो जाने 
को तैयार हो गई। सन्‌ १७०२ के इस समझौते के अनुसार “पुरानी कम्पनी 
को सात वर्ष तक पृथक्‌ सत्ता बनाये रखने की अवधि मिली, किन्तु इंगलिश 
कम्पती के नाम से व्यापार संयुवत रूप से चलते की व्यवस्था थी। इस संयुक्त 
व्यापार का छाभ दोनों के लिए था और उसका निर्देशन २४ सदस्यों के हाथ 
में होता था--१२ सदस्य पुरानी कम्पनी द्वारा छाँडे हुए और १२ नई कम्पनी 
द्वारा । सात वर्ष बीतने पर पुरानी कम्पनी को अपने अधिकार-पत्न* छोड़ देने 
की शर्त थी” और नई कम्पनी दी यूनाइटेड कम्पनी आँव मर्चेण्ट्स आँवू इंगलेंड 
ट्रेंडिग टु दी ईस्ट इंडीज़' नाम से व्यापार चलाती । 

सव्‌ १७०२ के समझौते में कुछ झगड़े उठ खड़े हुए और कठिवाइयां 
सामने आईं। इनका निपठारा करने के लिए १७०७ में एक एक्ट बनाया 
गया। इसके द्वारा नई कम्पनी से सरकार को विना व्याज के १२ लाख पौंड 
का एक अतिरिक्त ऋण देने के लिए कहा गया) इस प्रकार कुल ३२ छाख 
पौंड पर व्याज की दर घटकर केवल ५ प्रतिशत रह गई। बदले में इंगलिश 
कम्पनी के विशेषाविकार १७२६ तक वढ़ा दिए गए । साथ ही इस कम्पनी को 
उन व्यापारियों से, जिन्होंने १६९८ में व्यक्तिगत रूप से व्यापार करने का 
तिइचय किया था, उनका व्यापार खरीद लेने का «अधिकार दिया गया । 
दोनों कम्पनियों के प्रमुख प्रश्नों को हुल करने के लिए छार्ड गोडोल्फिन 
सध्यस्थ नियुक्त किये गए। उन्होंने सितम्बर १७०८ में अपना निर्णय दिया। 
मारे १७०९ में पुरानी कम्पनी ने अपने अधिकार-पत्र रानी को सौंप दिए । 
इस प्रकार लंदन-कम्पनी के पृथक्‌ अस्तित्व का अन्त हो गया। नई कम्पनी 
ने* अपने उपर्युक्त नाम से पुरानी कम्पनी का काम हाथ में ले लिया और 
अपना घटनापूर्ण एवं समृद्धिशाली जीवन आरम्भ किया । 





१. चिट: स्राक्नठएंण्द्की 8प्राए८७, 0386 30. 

२. औवर ने यूनाइटेड कम्पनी का विधान इस प्रकार दिया हूँ: “कम्पनी उन 
सब व्यक्तियों की थी जिनका तत्कालीन २० लाख पौंड की पूंजी में हिस्सा 
था। प्रत्येक पुरुष या स्त्री को, जिसका अपने या दूसरे नाम में ५०० 
पौंड का साझा था, वोट देने का अधिकार था। वह मालिकों की मीटियग में, 
जिसे चार्टर द्वारा 'जनरल कोर्ट आँव प्रोप्राइटर्सी! का नाम दिया गया था, 
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(५) 
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पनी का जन्म और औरंगज्ेव के महान्‌ मुगल 
व्यक्तित्व का अवसान, ये दोनों बातें एक ही' साथ हुईं। यह एक ऐसा संग्ोग 
था जिसका आगे चलकर भारत के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । 
लेकित भारत में अपना प्रभुत्व जमाने से पहले यूनाइटेड कम्पती को यूरोपीय 
प्रतिद्वन्द्रियों, विशेषकर फ्रांस और साथ ही भारतीय शासकों के प्रवरू 
विरोध का सामना करना था । 


सबहवीं शताब्दी के मध्य में ही पुर्तंगालवासियों की शक्ति नष्ट हो 
चुकी थी। १६४८ में मन्स्टर की संधि के अनुसार भारत में पुतंगालवासियों 
का अधिकार परिचम तट पर दीव, दामन और गोआ पर ही रह गया 
था।१ १६४८ के वाद पूर्व में पुर्तगाल वालों का महत्त्व समाप्त हो गया था । 

हॉलैण्ड वालों से संवर्ष अधिक समय तक चला। १६२३ में एम्बायना 
में हॉलेण्ड वालों ने सव अंग्रेजों को मार डाला। उसका परिणाम यह हुआ कि 
लंदन-कम्पनी स्पाइस द्वीप के साथ व्यापार से हट आई और उसने अपनी 
शक्ति भारतीय व्यापार में केन्द्रित की । १६५४ में वेस्टमिन्स्टर की संधि 
के अनुसार क्षति-पूत्ि के रूप में कम्पती को ८५,०००१ पौंड मिले। (क्रोमबेल 
के अधीन) ब्विटेन और हॉलैण्ड में तीन वर्ज युद्ध होने के बाद यह संधि हुई 
थी। अन्त में फ्रांस ने यूरोप में हॉ्ुण्ड की शक्ति को कुचल दिया और 





विवाद में भाग ले सकता था । प्रोप्राइटर्स को २००० पौंड के साझेदारों 
में से २४ डाइरेक्टर चुनने होते थे । काम करने के लिए कम-से-कम 
१३ सदस्यों की उपस्थिति अनिवायं थी। संयुक्त €प से उनका नाम 
था कोर्ट आऑँव डाइरेक्टर्स'। चार्टर के अनुसार हर तीन भहीने बाद कोर्ट 
की मीटिंग होती अनिवार्य थी। कम्पनी के शासन के लिए नियम बनाने 
को एक कमेटी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था थी। वह नियम-कानून 
उतने ही मान्य थे जितने कि पालियामेंट के नियम, बश्चतें कि वह किसी 
एक्ट के प्रतिकूल न हों।” #पफ्ंछशा : 36 किट 200 90- 
ह/658 0 कप6 909 ?0एछढा 77 एता4. एछ48० 35. 

१. ये स्थान अब भी पृुतंगाल वालों के अधिकार में हूँ किन्तु १५ अगस्त 
१९४७ को भारत के स्वतन्त्र होने के बाद, उनका भविष्य भारत और 
पुतेंगाल, दोनों देशों की सरकार के विचाराधीन है । 

२. इसमें से क्रोमवेल ने कॉमन वैल्थ सरकार के लिए ५०,००० पौंड उधार 
ले लिए । 


१२ भारत में कम्पनी का राज्य 


१६९७ में रिसविक की संधि होने पर पूर्व में हॉल्ण्ड वालों का व्यापारिक 
प्रभुत्व भी समाप्त हो गया । 


(६) 

इस प्रकार सत्रहवीं झताव्दी में इंगलेण्ड के दो यूरोपीय प्रतिद्वत्ही मैदान 
से निकल गए किन्तु फ्रांसीसी अभी जमे हुए थे। भारत के पूर्वी तट पर मद्रास 
के निकट पांडिचेरी और कलकत्ते के निकट चन्द्रनगर में उन्होंने अपनी 
स्थिति इृढ़ कर छी थी।* स्थानीय फ्रांसीसी शासकों ने भारतीय शासकों से 
मित्रता बढ़ाई और फलुत: देश में अपनी शक्ति और प्रभुता जमाने में सफल हुए। 

फ्रांसीसियों और अंम्रेज़ों में प्रभुता के लिए वास्तविक संबब॑ १७४१ 
में डुप्ले के पांडिचेरी के शासक ( गवर्तर ) नियुक्त होने पर आरम्भ ठुआ। 
यह संघर्व २० वर्ज तक चछा। पहले आठ वर्षों में अर्थात्‌ १७४९ तक फ्रांसी- 
सियों का पक्ष प्रवतृतर रहा। क्लाइव द्वारा आर्काट जीत छेने पर पासा पलट 
गया किन्तु अन्तिम रूप से फ्रांसीसी शक्ति अंग्रेज़ों द्वारा बन्देवश की जीत के 
बाद ही २१ जनवरी १७६० को परास्त हुई । 


(७) 
इस बीच बंगाल में महत्त्ववूर्ण घटनाएँ घट रही थीं। 
बंगाल के नये नवाव सिराजुद्दौछा ने अंग्रेजों की अकड़ और शबृता- 
पूर्ण हरकतों * से चिढ़कर १७५६ में कलकते पर चढ़ाई की । गवर्वर (ड्रेक) और 
मुख्य सैनिक अधिकारी ने किले को उसके भाग्य पर छोड़ दिया---और स्वयं मागकर 
हुगली में ब्रिटिश जहाज़ों पर पहुँच गए । मामूली लड़ाई के वाद फोर्ट विलियम 
की सेता ने हथियार डाल दिए और ब्छैक होल? की कथित घटना हुई । क्लाइव 





१. यमन, हरिकल और माही--इन तीन स्थानों पर भारत में फ्रांसीसी 
अधिकार और वना हुआ है। १९ जून १९४९ को चत्धनगर में भारत में 
विलयन के लिए मत दे दिया है।शेप चार फ्रांसीसी अधिकारों के प्रइन 
पर दोनों सरकारों में बातचीत चल रही है । 

२. दिलंत : 5796०टठड ब्याते क्‍200फ्राग्म्मांड 0 प्रतीक 00069. 
५७०, 3, 9०88८ ३ 

३. ब्लैक होल के विपय में इतिहासकारों के विवाद में पड़ने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं है । अधिकांश भारतीय और कुछ अंग्रेज़ और विदेशी इतिहासकार यह 
मानते हैं कि यह घटना कभी हुई ही नहीं; गदि हुई तो नगण्य रूप में। 

अन्यथा को ऑँव डाइरेबटर्स के पास बंगाल कौंसिल से जो कागज़ भेजे जाते 
थे उनमें इसकी चर्चा अवश्य होती । फ्रांसीसी भारत के एक भूतपूर्व यवर्तेर- 


ब्रिटेनवासियों का आगमन १३ 


और वाटसन मद्रास से हालत सेमालने और क्षति-पूर्ति करने के लिए भेजे गए 
उन्होंने तुरन्त ही बजबज के किले को अपने अवीन किया और २ जनवरी १७५७ 
को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया । एक सप्ताह वाद हुगली का किला भी 
जीत लिया गया। क्षतिययूरति करते के आधार पर नवाव के साथ संधि भी 
की गई । 

क्लाइव ने कछकतते में वसकर नवाव के मन्त्रियों के साथ पड़यंत्र रचने शुरू 
किये । उसने नवाव के सेनानायक मीर जाफर के साथ एक संधि की । क्लछाइव ने 
घोखे और जालसाजी ! से अमीचन्द को उसके इनाम के मामले में ठगा | इस प्रकार 
अपनी स्थिति दुड़ करके क्लाइव नवाब की सेना से मुशिदाबाद के पास टक्कर लेने के 
लिए बढ़ा। पलासी में युद्ध हुआ। नवाव की सेना हार गई। सिराजुद्दौला वेष 
बदलकर भागा, पर पकड़ा गया और बन्‍्दीखाने में डाल दिया गया । बाद में मीर 
जाफ़र के एक लड़के ने उसको मार डाला। अंग्रेज़ों ते संधि का पान किया और, 
२७ जून १७५७ को मीर जाफ़र नवाव घोवित कर दिया गया । 


(८) 
सन्‌ १७६१ तक अंग्रेज़ों ने परिस्थितियों को अपने वश में कर लिया । उन्होंने 
फ्रांसीसियों को और सिराजुद्दीछा को हरा दिया था| दक्षिण में और पूर्व में उनकी 
शक्ति सर्वोपरि थी । मराठों से, जो उस समय भारत में सवसे अधिक शक्तिशाली 
थे, उन्हें अपनी साम्राज्यवादी योजनाओं के लिए खतरा हो सकता था । किन्तु उनके 
भाग्य से, १७६१ में पानीपत की हार से मराठों की दशा बहुत विगड़ गई। इस 
प्रकार भारत में ब्रिटिश राज्य के विस्तार के लिए मार्ग खुला हुआ था। 


क्लाइव ने भारत में ब्रिटेनवासियों का भविष्य स्पष्टता के साथ. देखा उससे 
अपने साम्राज्य की नींव वड़ी चतुराई और दुडढ़ता के साथ रखी । जीघछता से 
विस्तार करने जौर सशस्त्र विजय की नीति अपनाने के स्थान पर वह वड़ी 
सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ा; एक स्थाव पर कुछ भमि का 
अधिकार लिया तो किसी दूसरे स्थान पर माल्गुज़ारी उगाहने का काम लिया 


जनरल भातिनो, जो उस समय के इतिहास के अधि कारी विद्वान्‌ माने जाते 
हैं, यह मत देते हैं कि जब तक नये प्रमाण न मिलें, ब्लैक होल की घटना को सिद्ध ' 
करने के लिए, उपलब्ध प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं । 

१. कुछ अंग्रेज लेखकों ने क्लाइव का कलंक धोले के लिए पूर्वी देशों के रहने वालों 
की नेतिकता पर आघात किया है । उनके अनुसार क्‍्लाइव ने उन्हीं लोगों 
की चाल अपनाई। किन्तु इससे कोई सफाई नहीं होती ; एडमिरल वाटसन 
ने उसे ऐसा नहीं समझा । 


श्४ड भारत में कम्पनी का राज्य 


ताकि कोई वर विरोध न उठ खड़ा हो और भारतवासी विदेशियों* को मार 
भगाने के लिए संगठित न हो उठें | क्लाइव ने वड़ी कुशलता के साथ स्थिति को 
सेभाला । उसने दिल्ली के मुगल सम्र;ट्‌ की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार की | उसने 
सम्रट्‌ से कम्पनी को सरकार देने की, हैदराबाद से कर्नाटक पृथक्‌ करने की, और 
बंगाल में कम्पनी को दीवानी का अधिकार देने की माँग की । उसने बंगाल को 
सरकार के साथ मिलाने के लिए वरार के राजा के प्रदेशों पर अधिकार नहीं 
किया वरन्‌ राजा को मनाकर राजी कर लिया | उसने वक्‍सर के वाद अवब को 
छीना नहीं बरन्‌ नवाव को अयना साथी वना लिया। वह मराठों से लड़ा नहीं वरन्‌ 
उड़ीसा में उनके चौय के अविकार को स्वीकार कर लिया । दक्षिग में पेशवा के 
विरुद्ध ऋक्ति का संतुलन करने के लिए उसने निजाम से मित्रता कर ली। इसप्त प्रकार 
उसने बूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थिति को सुदृड़ किया और पूर्व में ब्रिदिश 
साम्राज्य की नींव रखी | 


> 


दूसरा अध्याय 
ब्रिटिश राज्य का आरम्भ 
(१) 


सन्‌ १७६५ में दीवानी का अधिकार मिल जाने से कम्पनी के मालिकों को 
बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। भविष्य की सुनहली कल्पनाओं से उनकी आँखें चौंधिया 
गई | क्लाइव के अनुसार १७६५ में वंगाल की कुल मालगुजारी ४० लाख पौंड 
थी और सारे व्यय निकालकर कम्पनी की विशुद्ध आय १६,५०,००० पौंड थी। 
१७६७ में कम्पनी के स्टॉक की दर वड़कर २६७ और छाभांश १२४ प्रतिशत हो 


१. प्रो० कीथ लिखते हैं : “मीर कासिम के प्रवछ विरोध से क्लाइव को इस वात 
का भय था कि कहीं देशी लोग, यूरोपीय साथियों के अभाव में अपने ही 
साधनों से, अपने उस प्रमाद को छोड़कर, जो यूरोपीय सहायकों की उपस्थिति में 
था, अंग्रेजों के विरुद्ध, सुसंगठित होकर विकट युद्ध न करें [7 लाए व 
मआरंड 7729९९६० *59९९८ाटड बाते 4200प्राशढर्मा5 07 वशार्तीगा 
?00०प. 

२. क्लाइव ने १७५९ में अंग्रेज़ों के लिए बंगाल की सूबेदारी प्राप्त करने के 
उद्देश्य से पिट को अपने दृष्टिकोण पर लाने का प्रयत्त किया था। छा : 
5796९८८४6४ बग़्ते ॥000प्रागदाड 0 करतींदय 206ए. 


ब्रिटिश राज्य का आरम्भ श्५ 


गया । कम्पनी के कर्मचारी अपने साथ बड़ी भारी सम्पत्ति ले गए और इंगलेड 
में अपने नाम की बस्ती और प्रदेश बनाकर नवाबों की भाँति जम गए ।" हाउस 
आँव कॉमन्स के सदस्यों ने राजसत्ता के लिए वछित धन पाने का सुअवसर 
देखा और कम्पनी पर यह धन देने का दायित्व डारूकर उन्होंने अपने निर्वाचकों 
की दृष्टि में अपनें-आपको न्याय्य ठहराया। किन्तु ४००,००० प्रति वर्य का 
मूल्य* लेकर और बदले में कम्पनी को भारत के अधिक्ञत प्रदेशों? पर यथावत्‌ 
अधिकार बनाये रखने की अनुमति देकर वे (हाउस आऑँब कॉमन्स के सदस्य ) 
कुशासन के प्रति आँख बचाने के नाते४ एक भयंकर विश्वास-घात के अपराबी 
थे। जब से माण्टेगू को उक्त योजना" सूझी यूनाइटेड कम्पनी ने अवधि बीतने 
पर अधिकार-पत्र फिर से प्राप्त करते के लिए हर वार धन दिया था। इस प्रकार 
१७५० तक कम्पनी ने ३ प्रतिशत व्याज पर राजसत्ता को ४२ लाख पौंड ऋण 
दिया था । १७६७ में पालियामेंट ने एक एक्ट बनाया । उसमें दो बे तक ४ छाख 
पौंड प्रतिवर्ष के हिसाव से धन देने की माँग थी । बदले में कम्पनी को उसी अवधि 
के लिए मालगृज्ारी और प्रादेशिक अधिकार बनाये रखने की अनुमति थी। 
१७६९ में यह समझौता पाँच वर्य के लिए बढ़ा दिया गया । 


(5) 
इस बीच भारतीय परिस्थिति अत्यन्त जटिल होती जा रही थी । कम्पनी 
के अधिकार तीन प्रेत्नीडेंसियों में थे। हर प्रेप्तीडेंस्ती की अपनी सरकार थी-- 
गवर्मर और कौन्सिल---पृ 4क्‌ और स्वतत्त्र। प्रत्येक का लन्दन में डाइरेक्टरों से 

१. नवाब के वर्णन के लिए देखिये 42878८77 8णएत, (।०ए9टा' व, 

२. इस प्रकार राजसत्ता ने भारत से होने वाली घन-प्राप्ति में अपना 
हिस्सा जताया और भारतीय प्रदेशों की सत्ता के नियंत्रण करने का 
अधिकार भी जताया । * * * ****** 

३. लिदाफ : 579०९०टस्‍ट8.. ब्णते 70०पाथट्सआड 67 कंकेंवा 
207८9, ५४० 7, 9०९० <।., 

४. बर्क ने कहा कि मन्त्रियों ने ४ लाख पौंड के मूल्य में इस रक्त-पात, इस 
बलात्कार, इस दुष्टता, इस शोषण को उचित ठहरा दिया था। इस 
अपराध-कर को स्वीकार करने के वाद फिर कोई वुराइयाँ नहीं सुनीं 
गई: ५ ४ «८ हि06ाड (गग्फॉल डे, (9ण्री70त86 लाड0ए 
० दा, ४० ४७, 92४९० 7853 

५. हिलंका ; 596९८॥6४६ गाते (000पयाद्यड 0 चिता ?0॥०ए 
५७०). 7, 9०86 09. 


श्द् भारत में कम्पनी का राज्य 


सीधा सम्बन्ध था। डाइरेक्टरों द्वारा कम्पनी के ऊँचे कर्मचारियों में से गवर्मर और 
कौंसिल के सदस्पों की नियुक्ति होती थी | इन सदस्पों की संख्या १२ से छेकर 
१६ तक होती । इनमें से कुछ सदस्य वहुबा अनुपस्थित होते । केन्द्र से दूर, देश 
के भीतरी भागों में फंक्टियाँ उनके आवीन थीं। सत्ता गवर्नर और कौंसिल में 
संयुक्त रूप से निहित थी और उसका निर्णय बहुमत पर था। कौंसिल के सदस्यों 
के बिखरे रहने के कारण, काम का ढंग से चलाना बहुत कठित हो गया था। इस 
कारण कलाइव को कौंसिल के कामों को एक छेंटी हुई कमेटी को सौंपने का 
अधिकार दिया गया। 

न्याय के सम्बन्ध में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कठिनाइयाँ अनुभव 
की जा रही थीं। १७५३ के अधिकार-पत्र द्वारा प्रेत्तीडेंप्ती के नगरों के लिए 
मेयर के न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। इन न्यायालयों को उन यूरो- 
पियनों पर, जो इन नगरों में रहते थे या उनसे सम्बन्धित फैक्ट्रियों में रहते 
थे, दीवानी, फ़ौजदारी और धघामिक अधिकार था ।* लेकिन उस समय तक 
बंगाल, विहार और उड़ीसा प्रेंत्वीडेंत्ी में अंग्रेजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। 
इंगलेंड के कानून के अनुसार कलकत्ते के मेयर के अविकार-पक्षेत्र से बाहर उन्हें 
दंड देने का कम्पनी को कोई हक नहीं था, जब तक कि वह इंगलेंड वापिस न 
पहुँचें; लेकिन उस हालत में साक्षियों की गवाही न मिलती ।* यह अनुभव किया गया 
कि इस कठिनाई का हल प्रान्त में एक सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट ) स्थापित 
करने से ही हो सकता है । 

गवर्तर और उसकी परिषद्‌ (कौंसिल) के अधीन सिविल और सैनिक कर्म- 

चारी थे। इनका मुंशियों, दछालों और व्यापारियों में वर्गीकरण था। उनका वेतन 
हास्यास्पद रूप से कम था। पाँच साल से काम करने वाले मुन्शी को केवल १० 
पौंड प्रतिवर्य मिलते। परिषद्‌ के सदस्य को ८० पौंड प्रतिवर्थ मिलते और गवर्वर 
को ३०० पौंड प्रतिवर्थ | परन्तु उतकी ऊपरी आमदनी असावारण थी। अनुभव 
ने उन्हें गरीब आदमियों से भेंट, रिश्वत और चज्राना छेते की कला में निपुण 
वना दिया था। लेकी के शब्दों में, देशी आदमियों ने इससे पहले ऐसे अत्याचार 
का अनुभव नहीं किया था जो इतना पूर्ण, इतना कुशल और इतना निर्मम 
हो ॥/5% 5०२० यूरे जिले जो किसी समय समृद्ध और घवे आवाद थे, अब बिलकुल 
उजड़ गए थे | ऐसा देखा गया कि अंग्रेज व्यापारियों का दल दिखाई पड़ते ही 
१. चपईपा 6॥ :4%96 /ववापाएं ० 7749, 92४०४ 278-709 
२. सन्‌ १७७३ की पालियामेंटरी कमेटी के अनुसार सन्‌ १७५७-६६ की 

बवधि में इस प्रकार ६० लाख पौंड जनता से बलात्‌ वसूल किये गए 

थे। मीर जाफ़र से क्लाइव को जो घन मिला वह इसके अतिरिक्त था । 


ब्रिटिश राज्य का आरम्भ श्छ 


गाँव तुरन्त खाली कर दिए जाते, दुकानें वन्द कर दी जातीं और सड़कें घवराए 
हुए भागने वालों से भर जातीं। १७७०-७१ में फसल न होने के कारण बंगाल में 
जो भयंकर अकाल पड़ा उस समय जनता का कप्ट चरम सीमा पर पहुँच गया । 
किन्तु कम्पनी के कर्मचारी इतने निर्देय और इतने निरलेज्ज रूप से छालची थे 
कि उन्होंने जनता के कष्टों से लाभ उठाया और अकाल की स्थिति का निज के 
लिए धन बटोरने में उपयोग किया। कम्पनी के कर्मचारियों की लूट-मार" 
इतनी निर्मम थी और जनता के कष्ट इतने अधिक थे कि अन्त में पालियामेंट के 
सदस्यों को कुछ करने के लिए वाध्य होना पड़ा ।* हाउस आँव कॉमन्स में कर्नेल 
वर्गोयन के प्रस्ताव पर १३ अप्रैल १७७२ को ३१ सदस्यों की एक छेंटी हुई 
कमेटी की नियुक्ति की गई । इसे ईस्ट इंडिया कम्पनी के काम और उसकी 
व्यवस्था की जाँच करने का भार सौंपा गया । 
इस बीच कम्पनी की स्थिति बड़ी गम्भीर होती जा रही थी; वह बड़ी 
तेजी के साथ दिवालियेपन की ओर वढ़ रही थी । अगस्त १७७२ में कम्पनी के 
पदाधिकारियों ते अपना व्यय न चला सकते की असमर्थता को स्वीकार किया 
ओऔर लार्ड नॉथं से ऋण माँगा । वलिहारी है कम्पनी के कर्मचारियों की लोडुपता 
को जिसके कारण कम्पनी की आय तेजी से घट गई । प्रदेशों के बढ़ जाने, एक 
बड़ी सेना बनाये रखते और जब-तब युद्ध में भाग लेते के कारण उसका व्यय बहुत 
बढ़ गया था। हाल ही में हैदरअलो के हाथों दक्षिण में हारकर कम्पनी को बड़ों 
भारी क्षति उठावी पड़ी थी । अगके तीन महीतों में आवश्यक भुगतान करने के 
लिए कम्पनी के पास १२,९३,००० पौंड की कमी थी । राजसत्ता का ऋण हो 
कम्पनी को नष्ट होते से बचा सकता था | 
१. 079०८ ४४०।००८ ने लिखा हैँ “अत्याचार और लूट-मार के ऐसे दृश्यों 


से हृदय काँप उठता है ।' * * 'सोने की लोलुपता में हम स्पेनवासियों की 
तरह है और उसे प्राप्त करने में हॉलंण्डवासियों की तरह परिण्कृत हें। 


२. “कम्पनी के अधिकारियों ने अतुल सम्पत्ति एकत्रित की थी। सर्वसाधारण के 
हृदय में यह संदेह था कि इन नवावों ने यह सम्पत्ति अनुचित ढंग से प्राप्त की 
थी । इंगलैण्ड में इन कर्मचारियों का सम्पत्ति के कारण राजनीति पर प्रभाव 
पड़ता था। साथ ही यह संदेह था कि किसी व्यापारिक संस्था के लिए अपने 
नाम पर प्रादेशिक सर्वोच्च सत्ता हथियाना कहाँ तक न्‍्यायोचित था। इन सब 
उपयुक्त कारणों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के कामों की ओर राष्ट्र का ध्यान 
आकेपित किया और हाउस आँव कॉमन्स ने कम्पनी के भारतीय शासन की 
जाँच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक कटी नियुक्त की ।” ]९ ४८: 
गावीधा &वंक्रांणरंड0४007, 9986४ 79 270 8 से अनूदित । 


ड 


4१८ भारत -में कम्पनी का राज्य 


२६ नवम्बर १७७२ को पाल्यामेंट खुलने पर हछार्ड नॉर्य ने कम्पनी 
की वस्तु स्थिति की जाँच करने के लिए एक गुप्त कमेटी नियुक्त करने का 
प्ररताव रखा। कमेटी ने वड़ी जल्दी ही अपनी पहली रिपोर्ट दी। दिसम्बर 
१७७२ में पालियामेंट ने एक एक्ट पास किया आऑँ,र उसमें कम्पनी को भारत ' 
में निरीक्षण के लिए कर्मीशन भेजने से रोक व्या गया । 

गुप्त कमेटी अपना काम करती रही. और उसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 
मई १७७३ में दी। उसके फलस्वरूप पूर्वी प्रदेशों के शासन के नियन्त्रण का निर्णय 
किया गया। १० मई को कर्नछ वर्गोयन और सर विलियम मेरेडिथ' ने भारतीय 
शासन की त्तीखी जालोचना की । १८ मई को छा्ड नॉर्य ने अपना प्रसिद्ध विल 
पेश किया जो वाद में १७७३ का रेगुलेटिंग एक्ट बच गया। कम्पनी की आधिक 
कठिनाइयों का हल करने के लिए पालियामेंट ने एक एक्ट और पास किया । इस 
एवट के द्वारा १४ छाख पौंड का ऋण ४ प्रतिशत व्याज पर सरकार द्वारा विया 
गया। ऋण लौटा देने तक ४ छाख पौंड प्रतिवर्ष का वापिक भुगतान छोड़ दिया 
गया। ऋण वापिस होने तक कम्पनी को ६ प्रतिशत से अधिक लाभांश घोषित 
करने से रोक दिया गया ) जब तक बॉण्ड का ऋण घटकर १५ छाख पौंड न 
हो जाय, लाभांश ७ प्रतिशत से अधिक नही किया जा सकता था। कम्पनी को हर 
छः महीने वाद जाँच के लिए ट्रेजरी (अथ॑-विभाग) को अपना आय-व्यय का 
हिसाव देने को कहा गया ।” कम्पनी को भारत-स्थित कर्मचारियों के विछ स्वीकार 
करने की वापिक सीमा ३ लाख पौंड कर दी गई और उसको ब्रिटेन में वने माल 
की अयनी सीमा के अन्दर ब्रिटिश बस्तियों में निर्यात करने की सीमा भी निश्चित 
कर दी गई।* 

(-$ ) 

कम्परी (एक व्यापारिक संस्था) के राजनीतिक सत्ता हथियाने के अविकार 
पर आरम्भ से ही आपत्ति की गई थी और पालियामेंट के हस्तक्षेप करने को कहा 
गया था ! किन्तु कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा राजवीतिक अविकार के दुरुपतोग 
के प्रमाण एकत्रित होने पर, कम्ण्नी द्वारा प्रादेशिक सत्ता बताये रखने के विरोब 





्ट 


१, सर विलियम भेरेडिथ के शब्द में, “ये व्यवतायी नरेश हमेशा ही. खतरनाक 
हैं। इनका बेचने का नियम इच्छानुसार अधिक-से-अधिक मूल्य छेना है और 
क्रय करने का नियम इच्छानुसार कम-से-कम दाम देना हैँ । (#पायं उछां 
शैयबाते : सडाणए रत (0एलयपरल्या गंध गिवी३, शिद्वाप 

, 9०8० 34 से अनूदित । 
२. 96६ : परंडठ7ंटर्दा 5िप्राएटए, ए486 42 
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में भावनाएँ बहुत प्रवल हो गईं। कम्पनी से राजनीतिक अधिकार छीन लेने के 
प्रयत्त किये गए पर कोई सफलता नहीं मिली । किन्तु जब कम्पनी ने आधिक 
सहायता के लिए पालियामेंट के सामने हाथ पसारे तो इस अवसर का भारतीय 
शासन के नियन्त्रण करने के लिए छाभ उठाया गया । 
सन्‌ १७७३ के एक्ट का वैधानिक महत्व बहुत बड़ा है । कारण, उसने 
निदिचत रूप से कम्पती की राजवीतिक कार्यवाहिय्रों को स्त्रीकार किया ) दूप्रा 
कारण यह है कि उस समय त्तक जो कम्पनी के निजी प्रदेश समझे जाते ये ।, उनमें 
सरकारी ढाँवा किस प्रकार का हो, यह निश्चित करते के लिए पालियापेंट ने 
अपने अधिकार पर पहली वार जोर दिया | तीसरा कारण यह है कि भारतीय 
. सरकार का ढाँचा बदलने के लिए पालियामेण्ट ने जो वहुत से एक्ट बनाए उनमें 
यह सबसे पहला था | सन्‌ १९१९ के गवंमेण्ट ऑँव इंडिया एक्ट के आमुख में 
यह वात अन्तिम रूप से और बड़ी दु़ता से स्पष्ट को गई कि भारतवासियों के 
लिए किस प्रकार का विवान उचित और आवश्यक है, उसे निश्चय करने और 
लागू करने का एकमात्र अधिकार पालियामेंट को है । 
सन्‌ १७७३ में कोर्ट आँव प्रोप्राइटर्स' और कोर्ट ऑँव डाइरेक्टर्स', गृह सर- 
कार (होम गवर्नमेंट) के अंग थे। डाइरेक्टर्स की कुछ संख्या २४ थी। प्रतिवर्ष 
इनका चुनाव होता जिसमें ५०० पौंड के स्राझेदार मत दे सकते थे और २००० 
पौंड के साझेदार खड़े हो सकते थे। नीति की दुढ़ता, स्थिरता और क्रमवद्धता की 
दृष्टि से डाइरेक्टर्स का कार्य-काल छोटा था। उनको पुनर्निर्वाचन की दृष्टिसे 
बहुत से प्रोप्राइटर्स को भसन्न रखना पड़ता था और इस प्रकार वे कोर्ट आऑँव 
प्रोप्राइटर्स के अनुचित प्रभाव से दवे रहते थे। १७७३ के एक्ट ने उन्हीं प्रोग्राइटर्स 
को अधिकार दिया जो निर्वाचन-तिथि से १२ महीने पहले से साझेदार हों और 
जिनका हिस्सा १००० पौंड हो | इस एक्ट ने निर्देशकों (डाइरेक्टर्स ) का कार्ये- 
काल बढ़ाकर ४ वर्ष कर दिया। उनमें से चतुर्थाश अपनी अवधि समाप्त करके 
प्रतिवर्ष अवकाश्ष ग्रहण करते । इस एक्ट में .डाइरेक्टर्स को यह कहा गया कि 
सिविल और सैनिक विपयों पर सपरिपद्‌ गवर्तर-जबरल के जो पत्र या सुझाव 
भावें उन्हें राज्य-मन्त्री के सामने रखा जाय और आय-व्यय व्यवस्था के संवंध 
में जो पत्रादिक हों उनकी प्रतियाँ ट्रेजरी (अर्थ-विभाग) के सामने रखी जायें। 
भारत की सारी सरकारों को, निर्देशकों के आदेशों का पुरी तरह पालन करना 





१. कुछ मान्य और प्रभावशाली व्यक्तियों के अनुसार सन्‌ १७७३ का एक्ट एक 
जबरदस्ती का अधिनियम था जिससे एक व्यक्तिगत संस्था के अधिकारों 
और उसकी सम्पत्ति पर संक्रमण होता था । 


२्‌० भारत में कम्पवी का राज्य 


था और कम्पनी के हितों से सम्बन्धित सारे विषयों पर उन्हें वरावर सूचित 

रखना था । 
एक्ट बनने से पूर्व तीनों प्रेसिडेन्सियाँ एक-दूसरे से पृथक और स्वतंत्र थीं। 

उनका हरन्दन में कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स से सीधा संबंध था । सन्‌ १७७३ के 
एक्ट ने भारत के एकीकरण के लिए पहला पय उठाया। उसने बंगाल में फोर्ट 
विलियम प्रेसिडेन्सी के लिए एक गवर्नेर-जनरर और चार सदस्यों की एक 
परिषद्‌ नियुक्त की । इनको उक्त प्रेसिडेस्सी की सिविछ्क और सैनिक सरकार 
पर वे सारे अधिकार दिये जो पहले गवर्नर और परिपद्‌ को प्राप्त थे ।१” इस, 
प्रेसीडेन्सी में तत्कालीन रूप में बंगाल, विहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। 

साथ ही गवर्नर-जनरकू और उसकी परिषद्‌ को मद्रास, वम्बई और बेंकूलेन" . 

प्रेसिडेन्सियों पर सरकारी व्यवस्था, युद्ध छेड़ने - और सन्धि करने के क्षेत्र में 

नियंत्रण और निरीक्षण करने का अधिकार दिया । किसी असाधारण परिस्थिति 
में अथवा लन्दन से निर्देशकों के आदेश होने पर ही उपर्युक्त नियम का अपवाद 
हो सकता था। सपरिषद्‌ सवर्तरों को सपरिषद्‌ गवनेर-जनरल के आदेशों का 
पालन करने के लिए कहा गया । साथ ही उन्हें यह हिदायत भी की गई कि वे 
कम्पनी की सरकार, आय या उसके हितों से संवंध रखने वाली सारी बातों से, साथ 
ही अपने क्षेत्र में बनने वाले सारे नियम-उपनियमों से सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरलू 
को परिचित रखें । उल्लंघन करने वाले सपरिपद्‌ गवर्नरों को, सपरिपद्‌ 
गवर्नेर-जनरलूू अधिकार-च्युत कर सकता था ।* 

एक्ट में पहले गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद्‌ के चार सदस्यों का 
नाम दिया गया था। गवर्न्‌र-जनरल के पद के लिए वारेन हेस्टिग्स का नाम था 
और परिषद्‌ के लिए लेफ्टिनेंट-जनरल क्लेवरिंग, जाजें मॉन्सन, रिचर्ड वार्वेल 
और फ़िलिप फ्रैन्सिस का । इनको पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। कोर्ट 
आऑँब डाइरेक्टर्स ४ द्वारा आपत्ति और प्रतिनिधित्व करने पर हिज़ मंजेस्टी 

(इंगलैण्ड-नरेश) द्वारा ही इनको पद-च्युत किया जा सकता था। पहले पाँच 

वर्ष बाद कोर्ट भाँव डाइरेक्टर्स को नियुक्तियाँ करने का अधिकार था । 

१. (]8प5८ एयर, कब पता (0फ्ाएशाएं 26, 3973 (९०. 
[, ८ 63) 

२. वेंकूलेन या मार्लवोरो फ़ोर्ट सुमात्रा में हैं। १८२४ की हरून्दन-संवि के 
अनुसार यह हॉलंण्ड वालों को सौंप दिया था । ?#0009706 3, ०96 
40, गएटा+ मसीडफाटनों ठैपाएटए, 

३. ए[8ए5८ २ 0 पाठ सिव्वए पाता (7०0माएश7ए ८6 7775 

5४. एद्वाइट २४ ए शाह 2८९. 


ब्रिठिश राज्य का आरम्भ २१ 


प्राधिकार संयुक्त रूप से गवर्नर-जनरक और परिपद्‌ में निहित था । किसी 
विपय पर निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत का. नियम था । परिपद्‌ 
के किसी सदस्य की अनुपस्थिति, पद-च्युति अथवा मृत्यु की दशा में वरावर मत 
होने पर गवर्नर-जनरल' को निर्णायक मत देने का अधिकार था| 


सपरिपद्‌ गवर्नेर-जनरल को कम्पनी की फोर्ट विलियम की वस्ती और 
उसके आधीन फंक्ट्रियों ओर अन्य स्थानों की सुब्यवस्था और सिविक सरकार* 
के लिए ऐसे सारे नियम, अधिनियम, अध्यादेश ((070779770८$) बनाने और 
जारी करने का अधिकार था जो ब्रिटिश सरकार के कानूनों के विरोब में न 
हों। यह नियमादि सर्वोच्च न्यायालय की सहमति और स्वीकृति से वहाँ पर 
निवंधित होने और प्रकाशित होने पर ही लागू समझे जाते | भारत या इंगलैण्ड 
के किसी व्यक्ति या किन्‍्हीं व्यक्तियों की प्रार्थना पर सपरिषद्‌ इंगल्ंण्ड-नरेश 
उनको रहू कर सकता था।* 


१७७३ के एक्ट ने हिज़ मैजेस्टी (इंगलैण्ड-नरेश) को चार्टर द्वारा फ़ोर्ट 
विलियम पर एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया । इसमें 
एक प्रधान न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश होते जो इंगलुण्ड और आयर्लैण्ड 
के पाँच वर्ष से अधिक अनुभव वाले वंरिस्टरों में से हिज् मैजेस्टी द्वारा समय- 
समय पर नियुक्त किये जाते | इस न्‍्यायारूय को दीवानी, फ़ौजदारी, जल-सेना 
संबंधी और धर्म-संवंधी क्षेत्रों में न्याय करने का अधिकार दिया गया । उसे 
सपरिपद्‌ ग्वर्तर-जनरल की स्वीकृति से संगत वेतन प्र क्लक और अन्य कर्म- 
चारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया । सर्वोच्च न्यायारय के ही 
अधीन सारे सरकारी कागज़, प्रमाण-पत्र और अभिलेख रखने की व्यवस्था 
थी ।१ उसे न्याय करने और चार्टर द्वारा दिये गए अधिकारों को व्यवहार में 
छाने के लिए विधि-नियम बनाने का अधिकार था। वंगाल, विहार और उड़ीसा 
में रहने वाली सारी ब्रिटिश प्रजा इस न्यायालय के क्षेत्र में थी। हिज़ मैजेस्टी की 
इस प्रजा के किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध 
उसे अपराध, दुर्व्यवहार, अत्याचार के आक्षेप और अभियोग पर न्याय करने 
का अधिकार था ।४ बंगाल, विहार और उड़ीसा में रहने वाले किसी देशी 
आदमी” से ५०० रुपये से अधिक की लिखित लेन-देन के संबंध में झगड़ा होने पर, 


१. (एॉह्पडट 58599] 70/76/4065. 
२. (]9घ5586 ४५] 5४6 है. 
३. 09९ जया 56 फ्6 0८. 

४, (पट >7ए 6 6 0०. 
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यदि लेखे में न्यायालय में विवाद ले जाने की शर्ते हो तो, सर्वोच्च न्यायालय 
हिज् मैजेस्टी की प्रजा के अभियोगों और उसकी कार्यवाहियों को सुन सकता था 
ओर उन पर निर्णय कर सकता था। “निवांसियों ” के विरुद्ध दूसरे सिविल 
अभियोगरं के वारे में (अर्थात्‌ उन अभियोगों में जब वादी और अतिवादी में 
झगड़ा होने पर विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में छे जाने की शर्ते न हो) 
न्यायालय का क्या अधिकार होगा इस सम्बन्ध में एक्ट में कोई निर्देश नहीं है। 
साथ ही निवासियों के ब्रिटिश नागरिकों के विरुद्ध अभियोगों के बारे में भी एक्ट 
मौन है। न्‍्यायारूय का अधिकार मौलिक अभियोगों का भी था और अपील 
सुनने का भी । 

कलकत्ते में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों के पंच द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
अभियोगों का निर्णय करता । उसकी अपील सपरिषद्‌ इंगलेंड-नरेश से की जा 
सकती थी । 


गवर्नेर-जनरलूू अथवा उसकी परिषद्‌ के किसी सदस्य के किसी अपराध के 
विरुद्ध न्यायालय को कोई आक्षेप या अभियोग सुनने या निर्णय करने का 
अधिकार नहीं था । बंगाल, विहार अथवा उड़ीप्ता में उनमें से किसी के द्वारा 
राजद्रोह अथवा भयंकर अपराध उसके लिए अपवाद थे । गवर्नर-जनरलछ, उसकी 
परिषद्‌ के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी काम या 
न्यायालय में चलने वाले किसी अभियोग के सिलसिले में बन्दी नहीं वनाए जा 
सकते थे | यह छूट केवल सिविल अभियोगों के ही लिए थी | 

२६ मार्च १७७४ के अधिकार-पत्र द्वारा ऐसा न्‍्यायारूय बताया गया । 
सर एलिजा इम्पी मुख्य न्यायाधीश और चेम्वर्स, लिमेस्टर और हाइड सहायक 
न्यायाधीश नियुक्त किये गए । 

गवर्नर-जनरल, उसकी परिषद्‌ के सदस्य और उक्त न्यायारूय के न्‍्याया- 
धीज्ों को अधिकार दिया गया और उनका यह कत्तंव्य था कि वे फ़ोर्ट विलियम 
की वस्तियों और उसके अधीन फैक्ट्रियों के लिए झांति-व्यवस्थापकों की तरह 
वर्ष में चार वार अधिवेशन करें और अभिलेख-न्यायालय का काम करें| ': 

सन्‌ १७७३ के एक्ट ने भारतीय विधान में उपयुक्त संशोधन करने के 
अतिरिक्त इस बात का भी प्रयत्न किया कि भारत में कर्मचारियों में से 
रिवतखोरी और टूसरी बुराइयाँ दूर हो जायें। 

एक्ट ने गवर्नर-जनरल, उसकी परियद्‌ के सदस्यों और न्यायालय के न्‍्याया- 
घिपतियों को प्रत्यक्ष या परीक्ष में किसी प्रकार की भेंट लेने, आविक 
पुरस्कार छेने और (यूनाइटेड कम्पनी के व्यापार के अतिरिक्त ) किसी व्यापार 
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भौर सौदे में सम्मिलित होने को मना कर दिया ।१ “कोई सरकारी सिविल 
अथवा सैनिक कर्मचारी अयवा यूताइटेड कम्पती का कर्म वारी' * * * “भारत के 
किसी राजा, नवाव या उसके मंत्रो या प्रतिनिधि से * ** प्रत्यक्ष या परोक्ष में 
कोई भेंट, उपहार अयवा पुरस्कारः * * * 'नहों लेगा ।/* इस आदेश का उल्लंधन 
करने वालों को दंड में, प्राप्त हुई बन का, दूता घन देता होता और उसे भारत 
से हटाकर इंगलेंड भेज दिया जाता । बंगाल, विहार और उड़ीसा में मालगुजारी 
उगाहने वाले, निरीक्षण करने वाले याः और दूसरे ब्रिटिश नागरिक कम्पनों के 
व्यापार के अतिरिक्त और किसी व्यापार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल 
नहीं हो सकते थे। कोई ब्रिटिश नागरिक १२% व्याज से अधिक दर ऋण नहीं 
दे सकता था। कम्पनी के ऐसे कर्मचारियों पर, जो भारत के किसी न्‍्यायारूय द्वारा 
सर्वंसाधारण के प्रति विश्वास-घात, सार्वजनिक धन अथवा सम्पत्ति के ग्रबन, 
अथवा कम्पनी को धोखा देने के दोपी ठहराए जाते, जुरमाना किया जा सकता 
था और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था या इंगलेंड भेजा जा सकता था । 
यदि कोई गवर्नर-जनरल, गवर्नर-परिपर्‌ का सदस्य, न्यायाधीश एक्ट के विरुद्ध 
कोई अपराध करता और किसी दुग्यंवहार अथवा अपराब का दोपी कहा जाता 
तो इंगलेंड के राजकीय पंच द्वारा उसके अभियोग का निर्णय करके उसको दंड 
दिया जा सकता था । 

गवर्नर जनरल, परिपद्‌ के सदस्यों और न्यायाधीशों को लालच न हो इस 
उद्देश्य से उनको बड़ा वेतन देने की व्यवस्था की गईं | गवर्नर जनरल का वेतन 
२५००० पौंड प्रतिवर्ष था, परिषद के प्रत्येक सदस्य का वेतन १०००० पौंड 
प्रति वर्ष था, मुख्य न्यायाधिपति का वार्षिक वेतन ८००० पौंड था और अन्य 
न्यायाधिपतियों का वारपिक वेतन ६००० पौंड था। 

(४) 

जब एक्ट संशोधन के लिए हाउस आऑव कामन्स के समक्ष आया तो 
मिस्टर बाउटेव राउज ने कहा कि एक्ट का उद्देश्य तो अच्छा था किंतु उसने जो 
व्यवस्था की वह अवूर्ण थी। इस अपूर्णता का मुख्य कारण यह था कि पालियार्मेंट 
को जिस समस्या का हल करना पड़ रहा था वह उसके लिए एक नए ढंग की थी। 
यह ब्रिटेनवासियों का सौभाग्य था कि दोष जो कितने ही थे और भंयंकर थे, 
घातक सिद्ध नहीं हुए 
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३ उसने (१७७३ के एक्ट ने) ऐसा गवर्नर जनरल बनाया जो अपनी परिपद्‌ 
के समक्ष अशक्त था; उसने ऐसी कार्यपालिका वनाई, जो सर्वोच्च न्‍्यायारूय के 


र्ड . भारत में कम्पनी का राज्य 


सबसे पहली बात तो यह थी कि एक्ट ने सपरिषद गवर्नर जनरल और 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकार-क्षेत्र और पारस्परिक सम्बन्ध 
को स्पष्ट नहीं किया । गवर्नर जनरल के- कुछ अधिकार तो बंगाल के मृग़ल 
प्रान्तपतियों के थे जिनको पालियामेंट हारा निश्चित नहीं किया जा सकता था। 
इसीलिए कार्यपालिका पर रोक लगाने के उद्देश्य से पालियामेंट ने सपरिषर्‌ गवर्नर 
जनरल के विधान को निषिद्ध करने का असाधारण अधिकार सर्वोच्च न्यायालय 
में निहित कर दिया । क्षेत्राधिकार' की अस्पष्टता ने बंगारू में अराजकता- 
जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। सपरिषद गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय 
का झगड़ा चार बातों पर था। :-.- 


झगड़े की पहली बात तो यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय देश के सारे 
निवासियों के नाम आज्ञा-पत्र जारी कर सकते और उनके अभियोग सुनते का 
अपना अधिकार जताते थे । सपरिषद्‌ गवरनेर जनरल ने सफलतापूर्वक इसका 
विरोध किया । परिषद्‌ की आज्ञानुसार सिपाहियों के एक जत्थे ने एक न्याया- 
धिकारी और उसके साथियों को कासीजूड़ा-केस नाम से प्रसिद्ध अभियोग में 
आज्ञा-पत्र जारी करने से रोक दिया। इंगलेड में अधिकारियों ने परिषद्‌ के इस 
व्यवहार पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की संभवतः यह अनुभव करने के कारण 
कि एक्ट न्‍्यायालूय के विरोध में था। जैसा कि पहले कहा जा चुका हूँ ।? न्यायालय 
का क्षेत्राधिकार उन्हीं मामलों तक सीमित था जिनमें दोनों पक्षों ने झगड़े की दिशा . 
में न्यायालय के समक्ष जाना स्वीकार किया हो। इस कारण न्यायालय को इस वात 
का कोई अधिकार नहीं था कि वह किसी अभियोग को बलात्‌ अपने सामने लाय । 

झगड़े की दूसरी वात थी कम्पनी के मालगुजारी उगाहने वालों के ऊपर 
क्षेत्राधिकार के वारे में । ये लोग अपने काम के सिलसिले में ज्यादती करते। यहाँ 
न्यायालयों का पक्ष प्रवक था । एक्ट ने कम्पनी के कर्मचारियों के ऊपर न्यायालय को 
यह अधिकार दिया था और चाहे कम्पनी के अधिकारियों को यह बात कितनी 
ही अरुचिकर क्‍यों न हो, कम्पनी के लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और 


आगे अशक्त थी, ऐसा न्यायालय जिस पर देश की शान्ति और भलाई का 
कोई दायित्व नहीं था। 7२९८००४६ 079 गतीबए0 (ए०ग्रह्नाएंणानों 
क्‍१८७०7 798, 7०४९ १7 से अनूदित । 
१. 0... शर्ते :; वैंग्राए0वेपरढव0त ॥0 6 मांड0"ए 0 ४86 
(उ0एटआपरशाईएँ छा फरतवा9, रथ 47, 9826 22. 
- ॥[96७ : सांड0पंटक 9फएटए, 9१2०४ 54 ४० 50. 
उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २७। 
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कोई दूसरा मार्ग नहीं था। पर कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका एक्ट से कोई हल 
न हो पाता:---कौन लोग कम्पनी के सेवक थे ? क्या काम करने वाले कम्पनी के 
आधीन थे ? प्रमाण देने और सिद्ध करने का दायित्व किस पर था ? उदाहरण 
के लिए, क्या जमींदार और मालगुज़ार कम्पनी के सेवक थे ? न्यायारूय के 
अनुसार वे कम्पनी के सेवक थे। कितु स्वयं वे व्यक्ति और कम्पनी के मुख्य 
अधिकारी व्यायारूय का यह मत मानने को तैयार नहीं थे । 


झगड़े की तीसरी बात यह थी कि न्‍्यायारूय कम्पनी के न्‍्यायाधिकारियों 
द्वारा सरकारी हैसियत से किये गए कामों के विरुद्ध अभियोग-निर्णय करने का 
अधिकार जताता था । न्यायालरूय ने पटना प्रान्तीय परिपद्‌ के अधिकारियों के 
कुछ कामों के विरुद्ध, जो उन्होंने न्‍्यायाधिकारियों की हैसियत से किये थे, एक 
भारतीय बादी के पक्ष में क्षति-पूर्ति का निर्णय किया था। कम्पनी के न्याया- 
धिकारियों को इस प्रकार दंडित करने में सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार के 
अन्तर्गत काम कर रहा था। प्रदइन केवल यह था कि क्या उक्त काम वस्तुत्त: न्याय* 
सम्बन्धी कर्तव्य-पालन करने में किये गए थे या नहीं ? सर जेम्स स्टीफ़ेन के 
मतानुसार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उचित और नियमानुसार मान्य था । 

झगड़े की चौथी वात यह थी कि सर्वोच्च न्‍्यायारूय, प्रान्तीय या प्रादेशिक 
न्यायालयों का क्षेत्राधिकार स्वीकार करने को तैयार नहीं था । प्रान्तीय 
त्यायालयों ढारा समय पर माछगुज़ारी न देने वाले गिरफ्तार अपराधियों को 
सर्वोच्च न्‍्यायारूय ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आज्ञा-पत्र (शत 0 &89098७०४ 
(४070७ ) से मुक्त कर दिया। एक वार सर्वोच्च न्यायालय ने एक ज़िले के 
कोषाध्यक्ष को, जो ग्रवन के अपराध में प्रान्तीय न्यायालय की आज्ञानुसार बन्दी 
था, उपर्युक्त आज्ञा-पत्र से मुक्त कर दिया | इस आज्ञा-पत्र का विरोध करने वाले 
और प्रान्तीय न्यायालय का पक्ष लेने वाले कम्पनी के न्‍्यायवादी (मुख्तार) को 
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर दिया, “हम तुम्हारी प्रान्तीय परिषद्‌ और उसके प्रमुख 
को नहीं जानते, तुम उसे परी-अदेश के राजा का भी वन्दी बता सकते हो ।” सर्वोच्च 
न्यायालय और छोटे न्यायालयों के झगड़े को दूर करने के लिए बारन हेस्टिग्स ने 
सर ऐलिनाइम्पी को सदर दीवानी अदारूत* का भी जज नियुक्त करके उन्हें 
छोटे न्यायालयों की अपील सुनने और उनका निर्णय दुहरा देने का अधिकार दे 





१. इन न्यायारूयों के वर्णन के लिए इसी अध्याय का उपभाग ८ देखिये । 

२. सदर दीवानी अदालत बंगाल में कम्पनी का सर्वोच्च दीवानी न्यायालय था । 
हाईकोर्ट स-एक्ट ने सदर दीवानी अदालत और सर्वोच्च न्यायारूय दोवों 
को मिलाकर एक कर दिया । पु 

कर 


२६ भारत में कम्पनी का राज्य 


दिया | किंतु इस अकार इस्पी कम्पनी के सेवक हो गए और सर्वोच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति से यह बात असंगत थी। इम्पी हारा सदर 


दीवानी अदालत के जज के नाते कम्पनी से बहुत बड़ा वेतन स्वीकार करने 
से यह स्थिति और भो विगड़ गई । 


दूसरी बात यह थी कि १७७३ के एक्ट ने यह वात स्पष्ट नहीं की कि 
सर्वोच्च न्‍्यायाछझय किस विधि (कानून) का प्रतिपादन करे । क्‍या वह 
प्रतिवादी के हिंदू, मुसलमान या अंगरेज होने के अनुसार उसके व्यक्तिगत कानून 
का प्रतिपादन करे या सव मामलों में अंगरेजी कानून को ही मान्यता दे ? जो 
न्यायाधीश नियुक्‍त किये गए थे वे अंगरेजी विधि में कुशल थे और उसी परम्परा 
से सुपरिचित थे । भारतीय कानूनों, रीतियों और परम्पराओं से वे बिलकुल 
अपरिचित थे । उनके परिचित होने के लिए वे इच्छुक या उत्सुक भी नहीं थे । वे 
पूरी तरह अंगरेजी व्यायविधि को काम में छाने छगे। देशवासी घबरा उठे। 
“आश्चये-चकित और डरे हुए बंयारू-निवासी नए न्यायालय की आज्ञप्ति 
(722८8७७) जारी करने के लिए कलकत्ते से सेकड़ों मील दूर अंगरेज अमीन 
और उसके सशस्त्र दल का दृश्य देखते और.कुछ समझ न पाते ।” इन अमीनों 
को यहाँ के रीति-रिवाजों का तो पता नहीं था। वे जबरदस्ती स्त्रियों के कमरों में, 
पूजाघरों में घुस जाते । जिन देव-मूर्तियों की पीढ़ियों से पुजा होती आई थी 
उनको वे अपवित्र हाथों से खींचकर आज्ञ॑प्ति जारी करने के उद्देश्य से एकत्रित 
किये हुए सारे सामान के ढेर में डाल देते ।* इससे बड़ा उद्देग और क्षोभ हुआ । 
यदि सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप न किया होता और पालियामेंट ने 
१७८१ का संशोधन एक्ट न पास किया होता तो उसके बहुत भयंकर परिणाम 
होते । 
एक्ट में तोसरी दोप की वात यह थी कि गवर्नर जनरल, अपनी परिपद्‌ की 
दया पर छोड़ दिया गया था। परिपद्‌ के सदस्यों में से केवल एक (मि. वार्वेल) 
को ही भारतीय शासन का कुछ अनुभव था । दूसरे सदस्यों को भारतीय स्थिति 
की कोई जानकारी नहीं थी । कम्पनी और उसके कमचारियों के विरुद्ध धाराएँ 
लिये हुए वह भारत में आए । शासन के बारे में उन्होंने अपनी योजनाओं और 
अपने विचारों को उन्होंने पहले से ही निश्चित कर रखा था। उन्होंने एक साथ 
काम करने और सारी शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित करने का निश्चय कर लिया 
था। जब तक यह गुट बना रहा गवर्नर जनरल और वार्वेल भी बेवस थे। उन तीनों 





१, 0, !., 4आथ्यवे : म्रीडा॑णए णीं ए0एटापाशशाई खत पाता, 
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का विरोध इतना असावधान और अटल था कि १७७६ में वारन हेस्टिग्स 
त्याग-पत्र देने के लिए वड़ी गम्भीरता से सोचने लगे । लन्दन में अपने प्रतिनिधियों 
को स्थिति के अनुसार त्याग-पत्र देने का उन्होंने अधिकार भी दे दिया । कोर्ट 
आँव डाइरेक्टर्स ने त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया और दूसरी नियुक्ति करने की 
कार्यवाही की । कितु इसी बीच बलेवरिंग की मुत्यु हो गई। वारन हेस्टिग्स ने 
तुरन्त ही अपने दिये हुए अधिकार को हटा लिया और सर्वोच्च न्यायालय का यह्‌ 
मत ले लिया कि त्याग-पत्र अमान्य था। अब वारन हेस्टिग्स निर्णायक वोट से उस 
गूट को हरा सकता था | इस कारण इतने बड़े वेतन के पद को छोड़ने की अब उसे 
कोई इच्छा नहीं थी । उसे अपने पद पर बने रहने की स्वीकृति मिल गई पर 
भविष्य में इसकी रोक के लिए १७९३ और १८३३ के पालियामेंट एक्ट में नियम 
बनाकर व्यवस्था कर दी गई । गवनर-जनर॒ूू का त्याग-पत्र उसी समय मान्य 
होता जब विलेख द्वारा उसकी पुष्टि हो । 


अन्त में कम्पनी की गृह-सरकार के विधान में १७७३ के एक्ट ने जो परि- 
चर्तन किये, वे दोप-रहित नहीं थे। मतदान के लिए अहँता (()प७॥08४07 ) 
उठा देने के कारण १२४६ छोटे साझीदार मताधिकार से वंचित हो गए और कोर्ट 
आँव डाइरेक्टर्स पर स्थायी" रूप से एक मुट्ठी-भर व्यक्तियों का आधिपत्य हो 
गया। सन्‌ १७८१ की प्रवर-समिति (56]8७ (०.7४४/७७ ) की रिपोर्ट के 
अनुसार : “कोर्ट आँव प्रोप्राइट्स से सम्बन्ध रखने वाले सारे नियमादि, दो 
सिद्धांतों पर (जो कितनी ही वार भ्रमपूर्ण सिद्ध हो चुके हैं) अवलूम्बित थे । एक 
तो यह सिद्धांत कि छोटे समुदाय में कुव्यवस्था और छिन्नता के विरुद्ध सुरक्षा होती 
हूँ; दूसरा यह कि सम्पत्तिशालियों का चरित्र दृढ़ और उज्ज्वल होता है ।/* मिस्टर 
रावर्ट्स कहते हैँ कि कोर्ट आँव डाइरेक्ट्से के विधान में परिवर्तन करने वाला 
खंड अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा ॥? 


85) 
सन्‌ १७७३ के एक्ट के व्यवहार में आने पर कुछ ही वर्षो में पालियामेंट का 
ध्यान उस के दोपों की ओर आकषित हुआ । सन्‌ १७८१ में दो कमेटियाँ नियुक्त 
की गयीं । एक को तो भारत में न्‍्याय-व्यवस्था की जाँच करने का काम सौंपा 


१. यद्यपि कोर्ट ऑव डाइरेक्टर्स के चौथाई सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण 
करते थे, कितु हर वार प्राय: वही छोग फिर चुन लिए जाते थे । 

२. (9णाप॑वष्ट७ मस्रांडा0ए ण तणतां&, ए०ण. ए.. 9926 9. 

३. 'डि006+8 : (शण॑व2० लीड0"ए 0: पता, ५9७०). ए 
(॥90' ४. | 
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गया; दूसरी को पिछले कर्नाटक-युद्ध के कारण और तटवबर्ती शासन की दशा पर 
रिपोर्ट देते का काम सौंपा गया। पहली कमेटी ने उसी सार अपनी रिपोर्ट दी 
जिसके फलस्वरूप सन्‌ १७८१ का संशोवक एक्ट बनाया गया । 


१७८१ के एक्ट ने १७७३ के एक्ट के कुछ दोपों को दूर करने का 
प्रयत्न किया | 


इस एक्ट में पहली वात तो यह थी कि कम्पनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत 
से जो काम करते थे उसे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वाहर कर दिया गया। 
गवर्नर जनरल और भ्ररिपर्‌ के सदस्यों को व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से अपने 
पदाधिकार से किये कामों के सिलसिले में (वशतें कि उनकी आज्ञाओं से ब्रिटिश 
नागरिकों को क्षति न पहुँचती हो) सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से छूट 
मिल गई। इसी प्रकार मालगुजारी वसूल करने वालों को माल्गुज्ञारी वसूछ करने 
के मामलों में छूट मिल गई। अन्त में, छोटे न्यायालयों के न्‍्यायाधिकारियों को 
न्‍्याय-कार्य से सम्बन्धित कार्यों के कारण अपराधी नहीं वनाया जा सकता था ।* 


सन्‌ १७८१ के एक्ट ने दूसरी वात यह की कि कम्पनी के सेवकों और 
देशवासियों के ऊपर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निश्चित करने का प्रयत्न किया। 
कलकत्ते के सारे निवासियों पर न्यायालय को अधिकार दिया गया, पर प्रतिवादी 
का व्यक्तिगत (धर्मंगत) कानून से निर्णय करने का नियम बनाया गया । अपने 
भारतीय सेवकों के ताम-व्यवसाय आदि के रजिस्टर रखना, कम्पनी के लिए 
अनिवार्य कर दिया गया । कम्पनी के सेवकों, त्रिटिश अधिकारियों और भारत में 
रहने वाले अन्य ब्रिटिश नागरिकों पर न्यायालय का अधिकार ज़मीन या माल के 
उत्तराधिकार और व्यापार को छोड़कर अन्य दीवानी मामलों में था । यदि 
कोई व्यक्ति जमींदार है या मालगुज़ारी देता है, या खेत जोतता हैं या उसे 
किसी सेवा या क्षति-पूर्ति के बदले में कुछ पेन्शन, या धन मिलता हैं या जिसे 
लगान उगाहने के बदले में कुछ लामांश मिलता है या उसे वहाँ पर स्थानीय 
अधिकार मिला हूँ तो केवल इसी कारण वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार- 
क्षेत्र में नहीं आ सकता । * दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्तियों को कम्पनी का सेवक 
नहीं माना जा सकता । 

तीसरी वात जो १७८१ के एक्ट ने स्पष्ट कौं-वह यह थी कि सर्वोच्च 


१. पटना अभियोग के प्रतिवादी सपरिपद गवर्नर जनरल द्वारा वादी की क्षति- 
पूति के आइवासन परमुक्‍्त होते और सर्वोच्च न्यायारूय के निर्णय के 
विरुद्ध सपरियद इंगलंड-तरेश से अपील करने को स्वतन्त्र थे । 

२. तीएशक : म्रीछ0ांएवों 58पए०ए, 9826 86, 
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« न्यायालय किस विधि (कानून) का अनुसरण करेगा । एक्ट ने सुनिश्चित छब्दों 
में यह नियम वनाया कि जमीन, लगान या सम्पत्ति के उत्तराधिकार का अथवा 
किसी समझौते का निर्णय, यदि दोनों पक्ष मुसलमान हैं तो मुसछमानी विधि और 
परम्परा से होगा; यदि दोनों पक्ष हिंदू हैं तो हिंदू विधि और परम्परा से होगा; 
यदि एक मुसलमान और दूसरा हिंदू हैं तो प्रतिवादी के बर्मगत कानून से होगा। 
दूसरे शब्दों में विदेशी कानून के स्थान पर प्रतिवादा के व्यक्तिगत कानून के अनुसार 
निर्णय करने का नियम वनाया गया । साथ ही यह वात स्पष्ट कर दी गई कि 
न्यायारूय को भारतीय धर्म , रीति-रिवाज, परम्पराओं, सामाजिक नियमों में, जिनमें 
पिता और गृहपति का अधिकार भी सम्मिलित हे, साथ ही जाति के नियमों का 
(चाहे ये सब वातें अंगरेजी न्याय के अनुसार असंगत और अपराधपूर्ण ही क्‍यों न 
हों) आदर करना चाहिए । साथ ही आज्ञप्ति और विधि को कार्यान्वित करने 
में देश के निवासियों की धामिक और सामाजिक परम्पराओं का आदर करने का 
आदेश दिया गया । उन से सम्बन्ध रखने वाले तियम उपनियमों को राजकीय 
स्वीकृति के लिए राज्य-मन्त्री के समक्ष रखने को कहा गया । 

एक्ट ने चौथी वात यह की कि उसने सपरिपद्‌ गवर्नर जनरल या उसकी 
किसी समिति द्वारा छोटे न्‍्यायालूयों के निर्णय पर अपील सुनने का अधिकार 
माना । ५००० पौंड तक के दीवानी मामलों में सपरिपद्‌ गवर्नर जनरल का 
निर्णय अन्तिम होता और वह अपील और अभिलेख का न्‍्यायाहूय था। ५००० 
पौंड से अधिक के लिए सपरिषद्‌ इंगलेंड-तरेश से अपील का नियम था, 
मालगुज़ारी वसूल करने में जो अपराध हुए हों, यदि उनका दंड मृत्यु या 
गिरफ्तारी नहों तो ऐसे मामलों में सपरिपद्‌ गवर्नर जनरल मालगुज़ारी के 
न्‍्यायाकूय का काम करता । 

अन्त में, १७८१ के एक्ट ने प्रान्तीय न्यायालयों और परिपदों के छिए समय- 
समय पर विनियम वनाने का अधिकार दिया। यदि इन विनियमों को सपरिपद्‌ 
इंग्लेंड-नरेद्य दो वर्ष के अन्दर रह न कर दे तो ये स्थायी रूप से मान्य होते। 
यह कोई नया अधिकार नहीं था । स-परिपद्‌ गवर्नर जनरकू ने सन्‌ १७७२ 
में बंगाल में नन्‍्याय-संचालन के लिए विनियम वनाए थे। १७७३ के एक्ट ने 
सपरिपद्‌ गवनेर जनरकछ को नियम बनाने का अधिकार दिया था पर सर्वोच्च 
न्यायालय उन्हें निपिद्ध कर सकता था | सपरिपद्‌ गवनंर जनरल और 
न्यायालय के तीखे सम्बन्ध के कारण १७७३ के एक्ट के वाद नए विनियम बनाना 
कठिन हो गया था । अन्त में १७८० में सपरिपद्‌ गवर्नर जनरल ने सर्वोच्च 
न्यायालय की स्वीकृति और वहाँ निवनन्‍्धन कराए विना ही विनियम वनाने 
का निदचय किया। सन्‌ १७८० में सपरिपद्‌ गवनेर जनरल ने प्रान्तीय न्यायालयों 
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के न्याय-कार्य के लिए अतिरिक्त विनियम वनाए और नियमों की एक दुहराई 
हुई संहिता (४006) जारी की। इस संहिता और अतिरिक्त विनियमों का 
सर्वोच्च न्यायालय में न निवन्धन कराया गया और न उसकी स्वीकृति ही छी गई। 
१७८१ के एक्ट ने सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल के इस कृत्य की पुष्टि की और उन्हें 
इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति लेने और वहाँ निवच्धन कराने 
की आवश्यकता से मुक्त कर दिया। ध 

(६) 

१७८१ के एक्ट ने सपरिषद्‌ गवंनंर जनरल की स्थिति को दृढ़ किया; 
एक्ट की धाराओं ने विवादास्पद प्रश्नों का उसके पक्ष में निणेय किया । इस एक्ट को 
स्वीकार करने से पहले जो कमेटियाँ* नियुक्त हुई थीं उनकी रिपोर्ट भारत में 
कम्पनी के प्रदेशों की कार्यपाल़िका और न्याय-व्यवस्था के और उसके शासन 
के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रतिकूल थी। हाउस जॉँव 
कॉमन्स ने हेस्टिग्स,और इम्पी को वापस बुलाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किये 
किंतु कोर्ट आँब प्रोप्राइटर्स” ने पालियामेंट और कोर्ट ऑँव डाइरेक्टर्स'* की 
इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें अपने-अपने पदों पर बना रहने दिया। डंडास ने जो 
विरोध में था, ने एक प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार इंगलेंड-नरेश को कम्पनी के 
प्रमुख सेवकों को वापिस बुलाने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को 
बहुत बड़े अधिकार सौंपे गए। किंतु इस भ्रस्ताव के स्वीकार होने की कोई 
सम्भावना नहीं थी । इससे इतना अवश्य हुआ कि मभन्त्रि-मंडल कुछ करने के 
लिए प्रेरित हो गया । 

मन्त्रि-मंडल के विधेयक को फॉकक्‍्स ने प्रस्तुत किया और हाउस आँव 
कॉमन्स में वह पहली बार २० नवम्बर १७८३ को पढ़ा गया। उस समय जो 
१. उपर्थुक्त पुस्तक का पृष्ठ ३५ देखिये (॥067 : ना8॥0708) छिप्रा'ए०प, 

9. 88 ) | 

. २. वाद में हेस्टिग्स पर हाउस आँव कॉमन्स द्वारा महाभियोग रूुग्राया गया । 
वह ऐतिहासिक मुकदमा १३ फ़रवरी सन्‌ १७८८ से २३ अप्रैठ १७९५ 
तक चला | हेस्टिग्स छूट गया। ब्के के छाव्दों में यह सिद्धांत मान्य 
हुआ कि “नैतिकता के नियम सब जगह एक-से हैं । ऐसा नहीं हो सकता कि 
जो काम इंगलंड में रिश्वतखोरी, अत्याचार या वल्ात्कार त्मझा जाता 
है वह यूरोप, अफ्रीका, एशिया और शेप संसार में कुछ और समझा जाय ।” 


पए्रए०8शीमालाए 06ी शथफला सिकांग्रो्ट5; 5िछंधा : 
9986०68 के ॥200प्रखल्यांड 07 कपतांण्य कैेणां०ए, ५४०. 7, 
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व्यवस्था थी उसको फॉक्स ने अराजकतापूर्ण बताया। उसने सुधार के लिए 
कम्पनी के गृह-सरकार और विदेश्ञों में कम्पनी के कर्मचारियों को ब्रिटिश 
सरकार के नियंत्रग में छाने भर कम्पनो को संरक्षकता को राजसत्ता और मन्त्रियों 
को सौंपने का प्रस्ताव किया। फॉक्स ने 'कोर्ट आँव प्रोग्राइटर्स' और कोर्ट ऑँव 
डाइरेक्टर्स' दोनों को तोड़कर कम्पनो का शासन-संचालन सात कमिश्नरों की 
एक मंडली को सौंपने का सुझाव रखा। इस मंडलो को भारत में कम्पनी के 
अधिकारियों को नियुक्त करने, पद-च्युत करने और साथ ही कम्पनी की 
आय-व्यय और उसके व्यापार-संचालन का अधिकार देने की योजना थी। इस 
विवेयक (7) का प्रवकछ विरोध हुआ। ग्रेनविछ, पिट, विल्वरफोर्स तथा अन्य 
व्यक्तियों ने इसकी तीव्र आलोचना की | फिर भी हाउस आऑँव कॉमन्स में २०८ मत 
पक्ष में और १०२ मत विपक्ष में मिलने के कारण इसको स्वीकृति मिल गईं ।* 
कितु हाउस आँव लॉड्स ने इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया । पिट ने 
अधिकार पाने पर सन्‌ १७८४ के एक्ट द्वारा भारतीय समस्या का हछ करने 
का प्रयत्व किया । इस एक्ट के अनुसार कम्पनी के भारतीय शासन की 'गृह- 
व्यवस्था में दृहरी सरकार की स्थापना हो गई । इस व्यवस्था में कितने ही दोप 
थे और छोटो-छोटो वातों में इसमें कितने ही परिवर्तन हुए, पर गदर के बाद 
इंगलेंड की राजसत्ता द्वारा भारतीय शासन अपने हाथ में छेनें के समय तक 
मूलतः: यही व्यवस्था वनो रही ।* 
(७) 

१७८४ के एक्ट की चर्चा करने से पहले यहाँ पर सुविधाजनक होगा कि 
वंगाल, विहार और जड़ोसा की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 
जो शासन-व्यवस्था स्थापित की थी, उसका एक संक्षिप्त वर्णन कर दिया जाय । 
१७६५ से पहले बंगाल का नवाब या सूवेदार दीवान और निजाम दोनों के ही काम 
करता था। निजाम की हैसियत से सेना और दंड-त्यायालूय दोनों ही नवाव के 
आवोन थे, दोवान को हैसियत से माल्गुजारी का काम और दीवानी न्याय 





2 


'१. पिट ने पहला विधेयक १७८४ के आरम्भ में ही प्रस्तुत किया था पर 
... विरोधियों ने, जो वहुमत में थे, उसे अस्वीकार कर दिया | यह वात २५ . 
मार्च १७८४ के विघटन (68807प्रध०7 ) से पहले की है । 

२. “पिट के १७८४ के एक्ट से स्थ्यपित दृहरी सरकार, जिसकी कार्य-पद्धति 
बड़ो उलझी हुई थी और जिसमें रोक-बाम की विशद व्यवस्था थी, मूलतः 
१८५८ तक वनी रही ॥/ ॥90७र्फ ; म्रांडा0008] डिप्राए०9, 78265 
06 9700 67 से अनूदित । 


2975 
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उसके आघीन थे। १७६५ में मुग़छ सम्राट्‌ द्वारा दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी 
को मिल गई थी । यद्यपि निञ्ञामत-नाम के छिए अब भी नवाव के हाथों में थी, 
कितु उसका वास्तविक नियंत्रण कम्पनी के हाथों में था--क्ष्योंकि नवाव कम्पनी 
के हाथों में कठपुतली की तरह था। १७६५ की फ़रवरी में मीर जाफ़र की मृत्यु 
हुई और कम्पनी ने उसके दूसरे अवयस्क लड़के को गही पर विठा दिया। इस 
प्रकार कम्पनी को दीवानी तो सम्राट से मिली और निज्ञामत सूवेदार से ।”१ 


आरम्भ में कम्पनी ने दीवानी और निज़ामत दोनों को पुराने भारतीय ढाँचे 
के ही हाथों में रहने दिया। कम्पनी का ऊपर से नियंत्रण और निरीक्षण था। 
मुशिदावाद का अंग्रेज रेज़ीडेंट फ्रेन्सिस साइक्स, मुहम्मद रज़ा खाँ द्वारा सारे 
शासन का निरीक्षण और नियंत्रण करता। मुहम्मद रज़ा खाँ छोटा नाजिम और 
साथ ही छोटा दीवान था। १७६९ में कम्पनी ने ज़िलों में छोटे भारतीय कर्म- 
चारियों का काम देखने के लिए कुछ निरीक्षक नियुक्त किये । १७७० में इन 
ज़िला-निरीक्षकों के अतिरिक्त मालगुज़ारी के नियंत्रण के लिए पटना और 
मुशिदावाद में दो बोर्ड बनाए गए। इन मंडलियों (302708) का, पुराना दीवानी 
अधिकार प्राप्त करने के नाते, पहले अधिकारियों की तरह, मालगुज़ारी और 
न्याय दोनों में क्षेत्र था ।* इन निरीक्षकों और मंडलियों ने कलकत्ता-सरकार से 
स्वतृन्त्र और जोखिमपूर्ण ढर्रा अपनाया । इसको कुचल देने के उद्देश्य से १ अग्रैल 
१७७१ को कलकत्े में परिषद्‌ ने अपने-आपको राजस्व-कमेटी बनाया और उस 
नाते से प्रान्तीय छोटे अधिकारियों को अपना पत्र-व्यवहार और लेखा भेजने का 
आदेश दिया ।* 

वारन हेस्टिग्स ने १७७२ के वसन्‍्त में दीवानी का काम सेभाछा । उसने 
अनुभव किया कि पुरानी व्यवस्था दोषपूर्ण थी। और उससे अन्याय और अत्या- 
चार होता था । उसने कलकत्ते की राजस्व कमेटी और पटना और मुशिदाबाद 
की मंडलियों को तोड़ दिया। उसने मालगुज़ारी-व्यवस्था का फिर से संगठन करने 
के लिए नए विनियम जारी किये । कलकत्तें में एक सर्वोच्च राजस्व-सत्ता बनाई 
गई । इसमें सारी परिपद्‌, राजस्व वोर्ड की हैसियत से काम करती । हर ज़िले. 
में उग्राही का काम करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की व्यवस्था की 


१. #. #. 00878 : तिश0ए ठ फिपछंड) उतदां॥, 998० 759 
से सर जेम्स स्टीफ़ेन के एक वक्‍तव्य का अनुवाद ! 

२. 72. 5. ००96४४७ : सिडा0ए 6 फीपठ50 गग्रता9, एश8० 759. 

३. ठमॉचा0ता [णार: एाड्ाएटा सि४ाग्रर्ठु5 37 फैशाहुओ, 7772- 


7774, 2०8० 288. 
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गई। उसने ज़िला-निरीक्षकों को कलक्टर ( उगाही करने वाला) बना दिया 
और उसके काम की पड़ताल के लिए उसने एक भारतीय नायव दीवान की 
राजस्व कार्यपालिका में सहायता के लिए नियुक्ति की। कलक्टर सारी आज्ञाएँ 
जारी करता, उन पर कम्पनी की मुहर होती और सारी निधि उसके हाथों से 


राज्य-कोप में आती । सारे छेखे का दीवान के यहाँ निवन्धन होता और कलकत्ते 
के राज्य-कोप में उस सम्बन्ध में उसकी स्वतन्त्र रिपोर्ट आती ।”* 


“कलकत्ते में परिषद्‌, राजस्व वोर्ड की हँसियत से सप्ताह में दो बार काम 
करती, कलकक्‍्टरों को आवश्यक आदेश देती और छेखे की पड़ताल करके उसको 
स्वीकार करती ।”* 

१७७२ की इस योजना से कलकत्ता की परिषद्‌ पर काम का वोझ बहुत 
चढ़ गया । इसी कारण १७७४ में प्रान्तीय परिपदों की व्यवस्था बनाई गई । 
“कई जिलों को मिलाकर कमिश्नरी या डिवीज़न वनाये गए । हर कमिश्नरी के 
लिए एक मुख्य अधिकारी और परिपर्‌ बनाई गई । इस तरह के ६ डिवीजन 
थे और ६ प्रान्तीय परिपदें थीं। हर डिवीज़न में लेखा रखने के लिए और 
स्थानीय भाषा में अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए दीवान की नियुक्ति की गई 
और उसके आधघीन, पहले की तरह हर जिले में एक नायव दीवान बनाया गया। 
समय-समय पर जिलों के काम की पड़ताल करने के लिए ज़िलों में निरीक्षक भेजे 
जाते। सर्वोच्च परिपद्‌ में मतभेद होने के कारण प्रान्तीय परिषदों का समुचित 
नियंत्रण नहीं था। १७७६ में वारन हेस्टिंग्स ने प्रान्तीय परिषदों का फिर से 
संगठन किया किंतु कलकत्ता में सारे अधिकार केन्द्रित करने के अपने अन्तिम 
सुधार में उसे सफलता सन्‌ १७८१ में ही मिल सकी | 

“१७८१ में हेस्टिंग्स राजस्व कार्य में अपना सुधार पूरा कर सका। प्रान्तीय 
परिपद्‌ और कलक्टर हटा दिये गए और राजस्व शासन चार आदमियों--- 
एंडर्सन, शोर, घार्ट्स और क्रॉफ्ट्स--की कमेटी को सौंप दिया गया | वह लिखता 
है:--उनका कोई नियत वेतन नहीं है । और कोई परिलब्वि (9&तृपांआ४(68) 
न लेने की उन्हें शपथ है । इसके बदले में वे विशुद्ध उगाही का १% कमीशन 


१. खतांतता ह[णाठ ; जाला सबडग्रप्ट8 बंपर उ८ग8०, 


9०86 289. 

२, शिठ्यांत्रतत ][णाठ : प्राच्ाफला स०४7ग858 % फ्ैथाएइं, 
7०8० 289. 

३. शीकातता. वृणाठ8 ५ चिता सब्रआंगरहुड गा. फ्रैथ्ाएथ, 


7986 297. 





हेड . भारत में कम्पनी का राज्य 


अथवा कलकत्ते में जमा किये हुए परिमाण पर दूवा कमीशन पायेंगे। इस प्रकार , 
कम्पनी के लिए उसे बहुत काफी वचत की आज्ञा थी : इस वर्ष राजस्व में २७ 
लाख की वृद्धि होगी और व्यय में १२ छाख की बचत होगी, कुल मिलाकर ३९ छाख 
की प्राप्ति ।/१ 
(८) 
वारत हेस्टिग्स ने मारुगुज़ारी उगाहने के लिए ही पुराने भारतीय ढाँचे का 
उपयोग नहीं किया वरन्‌ उसने पुरानी न्याय-व्यवस्था का भी पूरा उपयोग किया। 
उसके अनुसार भारतीय न्याय और व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों के लिए 
उपयुक्त थे | मौंकटन जोन्स के शब्दों में, 'वारन हेस्टिग्स के दृष्टिकोण से सबसे 
आवश्यक बात यह थी कि देशी न्याय-व्यवस्था और लिखित अथवा अलिखित 
न्याय-नियमों को, जिनके कि सर्वसावारण अभ्यस्त थे ज्यों-का-त्यों बना रहने 
दिया जाय ।* उसने उस व्यवस्था को पुराने और पूरे रूप में वहीं रहने दिया किंतु 
परिवर्तन में विवेक और सूझ से काम लिया | इस उद्देश्य से उसने एक योजना 
बताई जो १७७२ की न्याय-योजना के नाम से परिचित है । . 
वारन हेस्टिग्स ने ज़िले को न्याय और दूसरे कामों के लिए शासन की इकाई 
बनाया । हर ज़िले में एक दीवानी और एक दंड-न्यायारूय होता । “इस उद्देश्य के 
लिए उसने उस समय की दरोगा अदालत दीवानी का, जो प्रान्तीय दीवानी के 
नाम से अधिक प्रसिद्ध थी, दीवानी मामलों के छिए उपयोग किया और फ़ौजदारी 
अदालत का अपराध और सदाचार के लिए।१ हर न्यायालय का अधिकार- 
क्षेत्र सुनिश्चित था ।४* जिले का यूरोपीयन कलक्टर स्थानीय दीवानी न्यायालय 
१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९२ । 
२. उपर्युक्त पुस्तक के पृष्ठ ३११ से अनूदित । 
३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३१२ । 
४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१२-१३:--(३) प्रान्तीय दीवानी अदालत के अधि- 
कारूक्षेत्र के तीन शीर्षक थे---- (अ) सम्पत्ति, वास्तविक अथवा व्यक्तिगत; 
(व) उत्तराधिकार, विवाह और जातीय झगड़े; और (स) ऋण, समझौता, 
लगान आदि। ज़मींदारी और तालुकेदारी का उत्तराधिकार इस, सूची के 
बाहर था। उसे सभापत्ति और परिपद्‌ के निर्णय के लिए छोड़ दिया गया था। 
(४) फ़ौजदारी अदालत के अधिकार क्षेत्र के शीर्पक:-(अ) हत्या, डर्कती, 
चोरी, आदि (व) बड़े अपराध, जालसाज़ी, झूठी गवाही, गौर (स)मार-पीट, 
झगड़ा, व्यभिचार, शान्ति और व्यवस्था को भंग करने वाढा कोई काम । 
सम्पत्ति जब्त करने अबवा प्राण-दंड देने के लिए कलकत्ते के बड़े न्यायालयों 
से पुष्टि होना आवश्यक था । 


ब्विठिश राज्य का आरम्भ ३५ 


का सभापति होता; अथवा प्रान्तीय पारपद्‌ प्रमुख होती । साथ में सभापति और 
परिपद्‌ द्वारा नियुक्त भारतीय दीवान और दूसरे पदाधिकारी होते । फ़ौजदारी 
न्यायारूयों के सभापति भारतीय अधिकारी ही होते; दो मौलवी न्याय-नियम 
बताने को होते, अंग्रेज-अधिकारियों को निरीक्षण का अधिकार था ।? जिले के इन 
व्यायालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय न्यायालयों को तोड़ दिया गया | हर 
परगने में मुख्य किसान (मुखिया) को जहाँ के तहाँ १० रुपये के मूल्य तक के 
' छोटे-छोटे झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार दिया गया। इन लोगों को दंड 
देने या जुर्माना करने का अधिकार नहीं था । ज़िले के नए न्यायालयों में स्वयं 
इन लोगों के विरुद्ध, ताले ऊूगे बकसों में छिखकर शिकायत की अर्जी डाली जा 
सकती थी ।* 


वारन हेस्टिग्स ने जिले के न्यायालयों के ऊपर, अपील के न्यायालय वनाए--- 
कलकत्ते के सदर न्यायालय | सदर दीवानी अदालत में गवर्नर और परिपद के 
दो सदस्य होते । इनकी सहायता करने को अर्थ-विभाग का दीवान होता और साथ 
ही मुख्य कानूनगो होता । सदर निज्ञामत (फ़ौजदारी) अदालत में नाज़िम का 
प्रतिनिधि, एक मुसहूमान न्यायाधीश सभापति होता जिसे न्‍्याय-नियमों पर 
मुसलमान मौलवियों से सहायता मिलती । सभापति और परिपद्‌ को निज्ामत- 
अदालत पर निरीक्षण का अधिकार था। 


१७७२ की न्याय-योजना से केन्द्र और ज़िलों में दीवानी और फ़ौजदारी 
न्यायालयों की व्यवस्था का फिर से संगठन ही' नहीं हुआ वरन्‌ उसने कुछ 
साधारण नियम बनाकर न्याय-कार्य को सुधारने का भी प्रयत्वन किया। इनमें 
से मुख्य बातें ये थीं:-- 

(१) हर छोटे-बड़े न्यायालय में कार्यवाही का अभिलेख रखा जाय । 

(२) अभियोगों के छिए एक अवधि निश्चित कर दी जिसके बाद पुरानी 
शिकायतों को फिर से उखाड़ा नहीं जा सकता था । 

(३) कानूनी चौथ और बड़े जुर्पानों की प्रथा को तोड़ दिया गया। 


(४) साहुकार के अपने ही वाद के विपय में न्‍्यायाधिकार निश्चित करने के 
स्वत्व का अवरोष, जैसे ज़मींदार और कानूनगो के विपय में । 





६. अलडाब्या : एैग्राला घ१४ाग85 ब्यवे 79 77०चर्॑5, 
9०86 60. | 


२. ैणातिठा 0768: ज्यापदा सिग्षगााटुड5 था फ्रेल्ाएगे, 
92०86 375. ह 


रद भारत में कम्पती का राज्य 


(५) विवाद-ग्रस्त सम्पत्ति के मामलों को तय करने के लिए मध्यस्थ द्वारा 
निर्णय करने को प्रोत्साहन ।* ; 


बारन हेस्टिग्स को इस व्यवस्था से, इस बात के भतिरिक्त कि कलकक्‍्टरों के 
हाथों में इतनी शक्ति केन्द्रित हो गई थी, संतोष था | सन्‌ १७७४ में प्रान्तीय 
परिषद्‌ बनाकर यह दोष दूर कर दिया गया। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका हूँ प्रान्तीय और ज़िला-त्यायारूयों के काम में १७७३ के एक्ट के अनुसार 
स्थापित किया हुआ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप होता रहता था। फिर भी 
यह व्यवस्था चलती रही । विनियमों की नई संहिता में, जो १७८० में जारी की 
गईं, इस व्यवस्था को स्थान दिया गया। 2१७९३ में दुहराकर जो संहिता बनाई 
गई उसमें भी इसकी पुष्टि की गई। 


तीसरा अध्याय 


हेघ शासन का युग 
(१) 


एक विचित्र संयोग से कम्पतती ने दध या दोहरी शासन-व्यवस्था की 
स्थापना द्वारा भारत में प्रादेशिक प्रभुता को प्राप्त भी किया और खो भी 
दिया । क्लाइव ने १७ अगस्त १७६५ के फ़रमान से, जिसमें वंगाल, विहार 
और उड़ीसा की दीवानी मिली थी और इस प्रकार दोहरी शासन-व्यवस्थारँं 
की स्थापना हुई थी, कम्पनी के लिए प्रादेशिक अधिकार प्राप्त किया था । 

१७८४ के एक्ट द्वारा पिट ने दो प्राधिकारी--बोर्ड ऑँव कंट्रोल” और कोर्ट 

आँव डाइरेक्टर्स' बनाएं और कम्पनी को भारतीय मामलों की व्यवस्था के सर्वोच्च 

ओर अन्तिम नियंत्रण से वंचित कर दिया । 
१७८४ के एक्ट ने 'प्रिवी कौंसिल' के सदस्यों में से छे कमिश्नर नियुक्त 

१, शिकाचिणता. ]०्मट४: फ्रद्वाकलय िग्शीग्रहुई रेए फरेधाह ०, 
ए०्86 374- 

२. वह व्यवस्था “जिसमें कम्पनी को देश के राजस्व पर, सैन्य शक्ति पर 
पूरा अधिकार था, किंतु न्याव और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व, 
स्यायालय के द्वारा दूसरे हाथों में छोड़ दिया गया था। 70४ 
प्रांडाठिपंल्यों 8प्रा-ए०ए, ०86 38 


ह 


हेव शासन का यूय इ७ 


करने के लिए हिज मैजेस्टी (इंगलेंड नरेश) को प्राधिकृत* किया । इनमें से 
एक चान्सढर आँव दि एक्सचेकर' (अर्थ-मन्त्री) होता और एक कोई सा 
राज्य-मन्त्री होता | बोर्ड आँव कंट्रोल, जो उक्त कमिइनरों की मंडली से वनाया 
गया," बोर्ड आऑँव डाइरेक्टर्स' के भी ऊपर था। व्यवहारतः कोर्ट आाँव 
प्रोप्राइटर्स! का अतिक्रमण कर दिया गया ।? यह वोर्ड मन्त्रि-मंडल से अनु- 
बन्वित था और शासन में प्रत्येक परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन होता १ 

उक्त राज्य-मन्त्री, उसकी अनुपस्थिति में उक्त अर्थ-मन्त्री, दोनों की ही 
अनुपस्थिति में, उक्त कमिइनरों में से अधिकार में सबसे वड़ा सदस्य”“7»«* 
बोर्ड का सभापति होता ।४ “यदि उपस्थित सदस्यों में मतभेद होता और 
दोनों पक्ष वरावर होते तो वह निर्णायक वोट दे सकता था ।४ एक्ट के अनुसार 
गण-पूरति ( (2प0"77. ) के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवाये 
थी । इन कमिइनरों का कोई वेतन नहीं था, वे कोई अनुग्रह* नहीं कर 
सकते थें। किंतु सुदूरपूर्व में ब्निटिश प्रदेशों के राजस्व, वहाँ की सैनिक एवं 
असैनिक सरकार से किसी प्रकार का सम्वन्ध रखने वाले प्रत्येक कार्य और 
प्रत्येक विपय में इन कमिइनरों को निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का 
अधिकार था । इस वोड्ड को कम्पनी के हर एक कागज, खाते और अभिलेख” 
देखने का अधिकार था । बोड के माँगने पर वांछित उदाहरण अथवा उसकी 


१, (॥9प786 4, हक ० 4784, ०४: 9966०४6४ वे 
200प्र7रका8, ४0. 4, ]0926 96 

२. इसका नाम था:--(70॥77880708 ई0' ४86 #िा'8 0 
फितवां9.! 

३. कोर्ट आब डाइरेक्टर्स” की कार्यवाही को 'वोर्ड आब कंट्रोल” की पुष्टि 
मिलने के वाद कोर्ट आव प्रोप्राइटर्स” उसको रद्द नहीं कर सकता था | 
706७५ : म्रांड0त॑6७] 5िप्रा'ए०ए, 09928 486 औौर (:.,. हैपथावते: 
प्ांडाणाए ण॑ 00एगगाशला गा वा, 0 7, 9७2० 27. 

४. व्यवहारतः अधिकार में वड़ा सदस्य सभापति होता है । 

५... (7कप्र86 3 07596 2०%, ि्वेत्र : 5988०7१6४ ब्यवं 4000प- 

.. ग्राष्, प्रण, 7, एण्ट्ू७ 96 


(+]8786 4. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९७ 
७. (78786 ५] 05 $+86 8०७6. “इस एक्ट की किसी भी बात से 


इस बोर्ड को उक्त यूनाइटेड कम्पनी के किसी कर्मचारी को नियुक्त करने 
का अधिकार नहीं होगा” उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १०२ से अनूदित.]। ..” 


'इट भारत में कंम्पनी का राज्य 


प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती थी ।* कोर्ट ऑँव डाइरेक्टर्स या. उसकी किसी 
कमेटी द्वारा, भेजे हुए आदेश या पाई हुई रिपोर्ट या उसकी कार्यवाही 
और प्रस्ताव आदि सभी को यह वोर्ड देख सकता था ।* बोडे को डाइरेक्टर्स 
के आदेशों का संशोधन करने का अधिकार था । उस दक्षा में डाइरेक्टर्स 
अपने भारत के अधिकारियों को संशोधित आदेश ही भेज सकते थें। वाद में 
१८५८ के एक्ट में जो अधिकार भारत-मन्त्री को दिये गए बोर्ड को लगभग वे 
सभी अधिकार कोर्ट ऑँव डाइरेक्टर्स और -भारत में कम्पनी के अधिकारियों के 
ऊपर प्राप्त थे। बस्तुतं: १७८४ के एक्ट का छठा खंड (975७ ९७7) 
बाद के विधानों में गभग उन्हीं शब्दों में दोहरा दिया गया है ।* 
साधारणतया बोर्ड आँव कंट्रोल' अपने आदेश और निर्देश, बोर्ड आँव 
डाइरेक्टर्स के द्वारा ही मेजता | किंतु कुछ मामलों में कमिश्नर अपने आदेश और 
निर्देश गुप्त कमेटी को भेज सकते थे । यह गुप्त कमेटी डाइरेक्टर्स द्वारा अपने-आप 
में से ही चुने हुए तीन सदस्यों की होती। कमेटी उन आदेशों को दूसरों को 
बताए बिना ही भारत की सम्बन्धित सरकारों के पास भेज देती ।/ 
.... यद्यपि डाइरेक्टसें-मंडल का भारत-सरकार पर सन्‌ १८५८ में इंगलेंड 
की राजसत्ता के हाथों में आने तक बहुत बड़ा प्रभाव वना रहा कितु जैसा कि 
उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है अन्तिम नियंत्रण इस नए बोर्ड के हाथों में आा 
गेंया । सन्‌ १९१८ में भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट में यह लिखा गया 
है--- हमको इस परिणाम पर नहीं पहुँचना चाहिए कि बोर्ड आँव कंट्रोल' के 
सभापति की प्रभुता के कारण डाइरेक्टर्स के हाथों में कोई वास्तविक नियंत्रण 
नहीं रहा । उनकी स्थिति अब भी सुदृढ़ थी, साधारणतया उपक्रमण करने 
( [प्रांत7ए८ ) का अधिकार अब भी उन्हीं के हाथों में था; अनुभव-न्ञान 
उन्हीं के पास था। यद्यपि वैधानिक उत्तरदायित्व सरकार पर था किंतु अन्त तक 


१. (5८ ए 6 कर 2०, हलक : $9०6९०ी८ड शत ॥20९0- 
ग्राद्गा$, ए0. 4, 0482 97: 

२. (/50७४८ >४+ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९८, 

३. (]8756 ॥ 5पर७ललीणा 3 ्ठ॑ धार 00फणीवेंथाट्त छ0ए., 
णीकातांब 26६ 8056 : ऐ०0-ंताह (/0राइकपांणा ० पता, 
78806 704. न 

४. ([ब्प5८ &एाए ० कार 0०६ दिलाता : 96००० थागपे 0060- 
फराल्यां5 ए0. 3, >ग86 707. 

५. (8056 ४४५ उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ १०० 
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शासन की अधिकांश छोटी-छोटी वातों पर, उसके विस्तार पर उसका बहुत 
बड़ा प्रभाव वना रहा ।* 

१७८४ के एक्ट से भारत का एकीकरण एक पग और आगे बढ़ा। 
एक्ट ने वस्बई और मद्रास के सपरिपद्‌ गवर्नरों के ऊपर सपरिपद्‌ गवर्नर- 
जनरल के अधिकारों को विस्तृत और सुनिश्चित किया । एक्ट के खंड 
३१ में यह कहा गया हूँ कि सपरिपद्‌ ग्वर्नर-जनरल को, “विभिन्न प्रेसिडेंसियों 
और वहाँ की सरकारों का""ह। ४ राजस्व, सेना, भारतीय सत्ताओों से युद्ध भौर 
संधि के मामलों में-*“अथवा डाइरेक्टर्स मंडल से निदिष्ट विपयों में:'***“* 
निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देश करने का अधिकार होगा ।/* सपरिपद्‌ गवर्नर- 
जनरल के ऊपर डाइरेक्टर्स मंडल को भी ऐसा ही अधिकार दिया गया था । 


१७८४ के एक्ट से गवर्नर-जनरल और गवर्नरों की परिपदों के विधान 
में भी परिवर्तत हुआ ।* हर परिषद्‌ के तीन सदस्य होते; उनमें सेनापति भी एक 
सदस्य होता। नियुक्तियाँ अब भी कोर्ट आँव डायरेक्टर्स के हाथों में थीं कितु 
राज-सत्ता को कम्पनी के सेवकों को पद-च्युत करने या वापिस बुलाने४ का 
अधिकार था। कम्पनी के प्रदेशों को पहली वार “ब्रिटिश भारतीय प्रदेश”, 
“इस (ब्रिटिश) राज्य के प्रदेश” कहा गया ।४ 

कम्पनी को अपनी व्यवस्था ठीक करने को कहा गया । साथ ही राज्य- 
विस्तार और विजय की योजनाओं को छोड़ देने और अनावश्यक सेवकों का 
अवच्छेद! करने को कहा गया।। “भारत में राज्य-विस्तार और विजय की, 
योजनाओं को कार्यान्वित करना इस (ब्रिटिश) राष्ट्र की नीति, माव और इच्छा 
के प्रतिकूल” बताया गया ।* 


अन्त में १७८४ के एक्ट ने इस वात की भी पहले रो अच्छी व्यवस्था की 
कि जो अंग्रेज़ भारत में अपराध करें उत्त पर इंग्लेंड में मुकदमा चलाकर न्यायानुसार 
एंड दिया जाय । ऐसे अभियोगों के लिए एक विशेष न्‍्यायारूय बनाया गया। 
इसमें तीन जज और चार छार्ड और छः हाउस आँव कॉमन्स के सदस्य होते । 


१. किटा०0७ 07 गातीगा (0ाइधराए0ार्ण सेट ०07ा5, 7978 के 
पृष्ठ १८, पैराग्राफ़ ३१ का अनुवाद । 
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४० ह भारत में कम्पनी का राज्य 


सन्‌ १७८४ के एक्ट से मुख्य वात यह हुई कि देश के शासन का वास्तविक 
अधिकार बोर्ड आँव कंट्रोल' के सभापति को दे दिया गया ।१ इसके कई कारण 
थे : पहले सभापति सर हेनरी डण्डास पिट के मित्र थे और वे आरम्भ से ही 
घोर्ड के अधिकारों को मनवा सकते थे। डाइरेक्टर्स, जिनकी साधारण जाय तो 
कम थी और जिनकी मुख्य प्राप्ति अनुग्रह करने (नौकरी आदि दिलाने) में थी, 
बोर्ड को इस डर से अप्रसन्न नहीं कर सकते थे कि कहीं उनके रहे-सहे अधिकार भी 
न छीन लिये जायेँ। बोर्ड के सभापति को, पालियामेंट को कोई वाषिक हिसाव 
नहीं देना पड़ता था और वह छगभग उत्तरदायित्व-निह्ठित था ।* यद्यपि पिट ने 
इस वात का ध्यान रखा था कि कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स की स्थिति और प्रतिष्ठा 
ज्यों-की-त्यों वनी रहे कितु उपर्युक्त कारणों ने बोर्ड और उसके सभापति को 
बहुत शक्तिशाली बना दिया ।* 


इस एक्ट के अनुसार भारत में शासन एक निरन्तर बदरूती रहने वाली 
परिषद में निहित हुआ ।९ वारन हेस्टिग्स के उत्तराधिकारी मिस्टर मैकफर्सन 
के दुर्बंल शासन में इस व्यवस्था के दोष विशेष रूप से स्पष्ट हुए । मिस्टर मैकफ़र्सन 
सबसे पुराने और अधिकार में सबसे बड़े अधिकारी थे, कितु उनमें और कोई 
योग्यता नहीं थी । बाद में जब छार्ड कॉर्नवालिस से४ गवर्मेर-जनरल बनने के 
लिए कहा गया तो उन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन करने और अपने अधिकार 





१. यद्यपि एक्ट ने अधिकार बोर्ड को संयुक्त रूप में दिया था किंतु वह सभा- 
पति के हाथीं में केन्द्रित हो गया | प्रो. डॉडवेल लिखते हैं, “यह परिवतंन 
बिना किसी दुर्भावना के नहीं हुआ । डंडास आरम्भ से ही प्रमुख स्थिति 
में था। यह वात सबको, विशेषकर छॉर्ड सिडनी को, बुरी छग्ी । उन्होंने भारत 
में स्कॉटलेंडवासियों के प्रति डंडास के भेद-भावपूर्ण व्यवहार पर आपत्ति की । 
सन्‌ १७८६ में इस परिवर्तेत को कानूनी रूप देने का प्रयत्व किया गया। 
डंडास ने कहा कि इस प्रकार आपका सेवक केवल वस्तुतः ही नहीं वरन्‌ 
धोषित रूप से भी भारत के लिए राज्य-मत्त्री माना जायगा। किंतु इस 
कार्यवाही को कानूनी रूप देने के लिए सभापति को अपने साथियों की 
स्वीकृति अनिवाय थी। 

२. मन्तरि-मंडल में उसकी स्थिति उसके व्यक्तित्व पर थी । 

३. गव्रणा8 : पीका 4ैवेंक्राएंडप्.छपिणा 0 09 98७7 70 
इर९४ए०गरछं968 (४075., 9४७७ 42. 

४. (॥रड0९ए : शशितींणा ?90॥7, 99888 १9. 

५. डंडास ने लॉर्ड कारनवालिस को मारतीय शासन के लिए संसार-भर में सब 
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बढ़ाने के लिए कहा । फलतः १७८६ में एक एक्ट वनाया गया। इसके अनुसार 
असाधारण स्थिति में गवर्नर-जनररू--साथ ही गवरनंरों को भी--अपनी 
परिपद की स्वीकृति लिये बिना ही निर्णय करने का अधिकार दिया गया। 
साथ ही छार्ड कॉर्नवालिस को स्वयं ही गवर्नर-जनरल और सेनापति दोनों 
पदों का काम संभालने का प्राधिकार मिला । एक्ट ने यह नियम भी बनाया कि 
सेनापति के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति जिसने भारत में कम से कम बारह वर्ष 
तक सेवा न की हो, गवर्नर-जनरल या उसकी परिपद्‌ का सदस्य नियुक्त न 
किया जाय । 
पिट ने सन्‌ १७८४ के एक्ट में बोर्ड ऑँव कंट्रोल और डाइरेक्टर्स के 
बलूग-अलछग अधिकारों को जान-वृूझ्कर निश्चित नहीं किया था और विरोध 
शान्त करने के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जिस के दोहरे अर्थ हो सकते 
थे। कितु जब विवेयक स्वीकार होकर एक्ट वन गया तो डाइरेक्टर्स को प्रसन्न 
रखने की आवदयकता समाप्त हो गई और मंत्रिमंडल ने अपना वास्तविक 
उद्देश्य प्रकट करना आरम्भ किया । फॉक्स की ही तरह पिट का उद्देश्य भी यही 
था कि कम्पनी को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाय और 
भारतीय झासन का वास्तविक नियंत्रण कमिदनरों के बोर्ड को सौंप दिया जाय। 
इसी दृष्टि से थीर्ड बॉव कंट्रोल के अधिकारों को एक्ट में साधारण किंतु विस्तृत 
रूप में रखा गया था । आरम्भ से ही बोर्ड आँव कंट्रोल ने दृढ़ और कठोर ढंग 
अपनाया और डाइरेक्टर्स के ऊपर अपनी श्रेष्ठता और अपना अधिकार जताया । 
अगले तीन वर्षो में कई वार मतभेद हुएं। यदि कभी वोड्ड आऑँव कंट्रोल को 
झुकना भी पड़ा तो यह विलकुछ स्पष्ट कर दिया गया कि डाइरेक्टर्स की जो कुछ 
भी सत्ता थी वह केवल श्रेष्ठतर शक्ति के निष्क्रिय यंत्र के हीं रूप में थी ।१ सन्‌ 
१७८४ में एक गम्भीर और महत्वपूर्ण मतभेद हुआ । दोनों मंडलों के बीच का 
यह मतभेद १७८८ के अभिवायक ()60७&7४£07:9) एक्ट ने समाप्त किया | 





से उपयुक्त व्यक्ति बताया: “यहाँ किसी खोई सम्पत्ति की क्षति-पूर्ति नहीं 
करनी थी, किसी लालच की भूख नहीं मिटानी थी, किसी दरिद्वी की 
व्यवस्था नहीं करनी थी, किन्हीं भूखे आश्रितों का मु ह नहीं भरना था ।” 
(१०००707 7ए 772076 707 /शा। & फक्राइ0ता, सांडगए 
तप, ४०, ५७, ए.बए, 7ज, 77 एातीदा 4तागरांगरंडा- 
प07 ६0 ॥76 22७7 0०६ 765907ञ्ञ०6 (+0एटाप्रए८7, 9286 
44 का अनुवाद । 
१. वीएटा६: साडइ0ांटकते 5प्राए८ए, 0०8०8 67-68. 


् 


४२ भारत में कम्पनी का राज्य 


वोड्ड बाँव कंट्रोल' ने कम्पनी के व्यय पर (शाही) ब्रिटिश सेना को भारत 
भेजा था । डाइरेक्टर्स ने वोर्ड के इस अधिकार पर आपत्ति की । वोड ने सन्‌ 
१७८४ के एक्ट के अन्तर्गत अपना यह अधिकार वताया और फलूत: भारत.में 
चार शाही संनन्‍्य-दल भेजे और उनका व्यय भारतीय राजस्व के हिसाव में डाल 
दिया | डाइरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और साथ ही सैन्य-दल को भेजने की 
आवश्यकता और उसके औचित्य पर भी आपत्ति की। उन्होंने सन १७८१ के 
एक्ट की उन धाराओं का सहारा लिया जो रहू नहीं हुई थीं। इनके अनुसार 
कम्पनी उन्हीं सैन्य-दलों का व्यय देने को वाध्य की जा सकती थी जिनकी कि 
उसने स्वयं माँग की हो । 


पिट ने ऐसे विवादों को सदा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से एक 
अभिवायक विधेयक प्रस्तुत किया । उसके अनुसार वोर्ड ऑँव कंट्रोल को अन्तिम 
अधिकार दे दिया गया। डंडास के मत से इस अधिकार के विना बोर्ड आँव कंट्रोल 
एक निरर्थक संस्था थी।* उस विधेयक का विरोध किया गया। यह कहा गया 
कि व्यय करने के अनियंत्रित अधिकार का भर्थ यह होगा कि कम्पनी की 
व्यावसायिक निधि राजनीतिक उद्देश्यों" के कारण विलकुछ जब्त हो जायगी। 
भारत में सँन्य-दल भेजने के विरुद्ध दो आपत्तियाँ की गई | एक तो यह कि कम्पनी 
को जितनी सेना की आवश्यकता थी, उतनी उसके पास मौजूद थी । साथ ही इंग्लेंड 
से सेना भेजने की अपेक्षा, कम्पनी के लिए भारत में ही सेना तैयार करते में कम 
व्यय होता था । दूसरी आपत्ति यहि थी कि राज-सत्ता के लिए ऐसी सेना वनाए 
रखना, जिसके लिए पालियामेंट से व्यय स्वीकार न किया गया हो, अवैधानिक 
था । इसके अतिरिक्त शाही सेना भेजने से भारत में सैन्य-संगठन का काम जटिल 
हो जाता, क्योंकि इस तरह कम्पनी की सेना और शाही सेनन्‍्य-दल एक सूत्र में 
भा जाते थे । 

पिंट और डंडास ने इन आपत्तियों से सुलझने का प्रयत्व किया । प्रधान 
मन्त्री ने समस्त राजकीय स्थरू और जरू-सेना की असंतोषजनक स्थिति की ओर 
संकेत करके वैधानिक प्रश्न को समाप्त कर दिया। “वर्तमान प्रश्न पर विचार करने 
का अर्थ होगा, वैधानिक कानून के महत्त्वपूर्ण कितु दोपयुक्त भाग की ओर ध्यान 
आकपित करना और उसका सुधार करना ।? भारत में दो प्रकार के सैनिक संगठन 
की कठिनाई को पिट ने स्वीकार किया और उसने पाछियामेंट के भवन में कहा 


- जय ; माडाणगाए ण वशतवांछ, ७०0. ५, 79०2० 78. 
- उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ७५. 
« उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ७९. 


न्रध >> 


हेंघ शासन का युग ४३ 


कि भारत में सारी सेना (इंगलेंड की) राज-सत्ता के ही जाधीन होनी चाहिए 
भौर साथ ही यह भी कहा कि इस सुधार के लिए योजना तैयार हो रही है । सच 
वात तो यह थी कि पिट और डंडासं दोनों ही भारत की सारी शक्ति राज-सत्ता 
अर्थात्‌ मन्त्रि-मंडल को हस्तान्तरित करने पर तुले हुए थे । पालियामेंट और 
डाइरेव्टर्स की स्पष्ट इच्छा के विरोध में, उनकी नीति भारत में राजनीतिक 
शक्ति के विस्तार के पक्ष में थी । 

मन्त्रि-मंडल द्वारा इस प्रकार अनन्त शक्ति हथियाने के प्रयत्व से काफी 
विरोध उठ खड़ा हुआ। संदेह के कारण उसके प्रति सतर्कता भी बढ़ी | उन्हें शान्त 
करने के उद्देश्य से पिट ने कुछ ऐसी धाराएँ जोड़ दीं जिनसे बोर्ड ऑँव कंट्रोल के 
कुछ अधिकार कम होते थे । बोर्ड एक सीमा के अन्दर ही सैन्‍्य-दल भेज सकता 
था। बोर्ड को पदाधिकारियों का वेतन बढ़ाने अथवा किसी सेना के बदले उपदान 
देने का अधिकार नहीं था जब तक कि पालियामेंट और डाइरेक्टर्स की स्वीकृति 
न हो। डाइरेक्टर्स को पालियामेंट के सामने कम्पनी के आय-व्यय का वापिक 
लेखा रखना होता था । 

इस प्रकार १७८४ के एक्ट का अर्थ बताने का प्रयत्न समाप्त हुआ। 
पालियामेंट का यह काम नहीं हैं कि वह नियमों का अर्थ बताए, यह काम 
न्यायपालिका का है । कितु अभिधायक विधेयक में यही उल्टी बात है । उसके 
अनुसार वह नियम, जिसको धाराओं से सीमित किया गया हो अथवा वह नियम 
जिस को इस प्रकार सीमित न किया गया हो, दोनों एक ही वातें हैं।* 

(२) 

लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आए तो वह गवर्नर-जनरल भी थे और 
सेनापति भी थे। कुछ विशेष स्थितियों में कितु पूर्ण सदृद्देश्य के साथ, उन्हें अपनी 
परिषद्‌ की उपेक्षा करनें का अधिकार भी था। वह टीपू के साथ एक बड़ी 
लड़ाई में फँस गए। इस लड़ाई का उन्होंने स्वयं वड़ी कुशलता के साथ संचालन « 
किया । उसमें माछावार और सलेम के वत्तमान जिले और मदुरा जिले के कुछ भाग 
जीतकर मद्रास प्रेसीडेंसी में मिला दिए गए। 

१७८६ के एक्ट ने गवर्नर-जनरल को परिपद्‌ की उपेक्षा करने का अधिकार 
तो दिया, किंतु उससे परामर्श करना अनिवार्य था। १७९१ में एक एक्ट बनाया 
गया | इसके अनुसार गवरनर-जनरल युद्ध समाप्त* होने के तीन महीने वाद -तक 
विना परिपद्‌ के काम कर सकता था । बाद के नियमों में इसे साधारण अधिकार 
वना दिया गया । 

१. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ८०. 
- २९. (ालआ6ए ; वगतांगा ९00, 9०86 22. 





ड४ : भारत में कम्पनी का राज्य 


भारतीय इतिहास में लॉ कॉर्नवालिस का शासन स्मरणीश्व है । लॉ 
कॉर्नवालिस को भारत में आने पर असाधारण अधिकार दिये गए थे। कॉर्नवालिस 
के चाम के साथ यह अपयश लगा हुआ था --- वह व्यक्ति जो अमेरिका में पराजित 
हो चुका था ।/१ भारत में कॉर्नवालिस ने सात वर्ष की अवधि में केवल एक बड़ी 
लड़ाई ही नहीं जीती * वरन्‌ ब्रिटिश भारत को शासन, राजस्व और न्याय-व्यवस्था' 
में बड़े महत्त्वपूर्ण सुधार भी किये । 


संभवतः सबसे बड़ा सुधार भारत की सैनिक एवं सिविकू नौकरियों से 
सम्बन्धित था | चेसनी के शब्दों में भारतीय सार्वजनिक सेवा विभाग, अनेक 
दोपों से भरा हुआ था |”? मिस्टर विन्सेंट स्मिथ बनारस के रेज़ीडेंट का उदाहरण 
देते है, जिसकी वापिक आय ४०००० पौंड थी | * असली वेतन बहुत कम था | इस 
प्रचलित कदाचार का मुख्य कारण डाइरेक्ट्से का वह व्यावसायिक दृष्टिकोण था 
जिसके अनुसार वे खाते में अल्प वेतन दिखाना चाहते थे। उन्हें इस वात की कोई 
चिन्ता न थी कि परिलब्धि का परिमाण क्या होता है ।५ छॉर्ड कॉर्नेवाल्सि ने 
यह सव ढर्रा बदल दिया। उन्होंने उचित वेतन दिये और दूसरे प्रकार की आय 
वर्जित कर दी। अपने * ही उदाहरण से उन्होंने सार्वजनिक सेवा और कत्तंव्य का 
स्तर ऊँचा किया। 

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सार्वजनिक सेवा का नैतिक स्तर ही ऊँचा नहीं किया 
वरन्‌ शासन-व्यवस्था का भी फिर से संगठन किया । फिर से ज़िलों के क्षेत्र 
वनाए, और जिले को भारतीय शासन की इकाई बनाया। हर जिले की माल- 
गुजारी व्यवस्था के लिए एक कलक्टर नियुक्त किया जिसको न्यायाधिकार से 
अलग रखा | हर जिले में एक दीवानी न्यायालय था जिसका सभापति एक 


१. गांधी ; 0डकिव मांत्रगए ती विवेंब--(ए०ण४ए०णा गि0ाा 
9८57. 
(लॉर्ड कॉर्नेवालिस की सेना को अक्तूबर १७८१ में अमेरिका के तटवर्ती 
यॉक नगर में हथियार डालने पड़े थे) 9०28० $$8. 
« सन्‌ १७९२ की श्रीरंगपट्टम संधि से मंसूर युद्ध समाप्त हुआ । 
- पहड72८ए : सता शिणा५ए, 9286 25. 
- जाती ; (४670 प्रांड0ए 0ी शावा8, 0948० 557- 
« उपर्युक्त पुस्तक, एवं पृष्ठ । | 
लॉर्ड कॉर्नवालिस ईमानदार, परिश्रमी शासक थे । उन्होंने श्री रंगपट्टम की 
संधि में कोई आधिक साझा लेना अस्वीकार कर दिया” उपर्युक्त पुस्तक के 
पृष्ठ ५७४ से अनूदित । 


बा वर न 


के 


देघ शासन का युग डप्‌ 


यूरोपियन जज होता । उसको मजिस्ट्रेट का अधिकार होता और वह पुलिस का 
नियंत्रण भी करता ) भारतीय दरोग्रा के आधीन, जो स्वयं जिला जज के माघीन 
होता था, पुलिस-मंडल होता । फ़ौजदारी न्याय प्रान्तीय अदालतों द्वारा 
कार्यान्वित होता | 

यह विचित्र बात है कि जिस तर्क से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मारुगुजारी और 
स्याय-विभाग को अरूण किया उसी के अनुसार न्याय और कार्यपालिका को 
अलूग नहीं किया । छोॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलक्टर को न्‍्यायाधिकार से अरूग 
कर दिया; किंतु जिला जज को न्यायाध्यक्ष और पुलिस दोनों का ही काम दे 
दिया । 

लॉड्ड कॉर्न वालिस ने दीवानी न्याय के लिए तीन प्रकार के न्यायालय बनाए । 
सबसे पहले तो बड़े नगरों और जिलों में स्थानीय त्यायालय थे। बड़े नयरों में 
मून्सिफ़ और अमीन के न्यायारूय थे। जिनमें पचास रुपये तक के मुकदमों का 
निर्णय होता । इससे अधिक और २०० रुपये तक के लिए रजिस्ट्रार का 
न्यायालय था । हर जिले में एक यूरोपीयन जज के आधीन जिला-त्यायालूय 
था। यह जज पद में करुकक्‍्टर से बड़ा होता ) उसकी सहायता के लिए एक 
काज़ी होता और एक पंडित होता, जो क्रमशः मुसलूमाती-त्याय अथवा हिंदू-न्याय 
में दक्ष होता । ज़िला-स्यायालय का मौलिक अधिकार भी होता और अपील 
सुनने का अधिकार भी होता । यह्‌ अपील उन अभियोगों पर होती जो मुन्सिफ या 
रजिस्ट्रार द्वारा तय किये जा चुके थे | दूसरे प्रकार के न्यायालय केवल अपील के 
लिए थे। इनको प्रान्तीय न्यायालय कहा जाता। इनमें से एक कलकत्ता के निकट 
था, दूसरा पटना में था, तीसरा ढाका में और चौथा मुर्शिदाबाद में । इनमें से 
प्रत्येक न्यायालय में तीव जज होते, एक रजिस्ट्रार होता, एक या अधिक सहायक 
होते और भारतीय कानूनों को जानने वाले तीन व्यक्ति होते--एक काज़ी, एक 
मुफ्ती, और एक पंडित । इनमें छोटे न्यायारूयों की अपील सुनी जाती | १००० 
रुपये तक के मामलों में इनके निर्णय अन्तिम होते। १००० रुपये से अधिक के 
मामलों की कलकत्ता के सर्वोच्च न्‍्यायारूय में अपीर की जा सकती थी | 
कलकत्ता के न्‍्यायारूय को सदर दीवानी अदारूत भी कहते थे। वह न्यायालय 
गवर्नर-जनरूू और उसकी परिषद्‌ के सदस्यों से निमित होता । इनकी 
सहायता को एक मुख्य काजी, दो मुत्ती, दो पंडित, एक रजिस्ट्रार और कुछ दूसरे 
कर्मचारी होते । ५०००० ० से अधिक मूल्य के मामलों की प्रिवी कौंसिल 
(सपरिपर इंगलेंड-नरेश) से अपील की जा सकती थी। 

फ़ौजदारी न्याय चार प्रान्तीय न्‍्यायारूयों के आधीन-था। ये न्यायारूय 
एक॑ मंडल से दूसरे मंडल में परिश्रमण करते और अपील सुनते | ये व्यायालय 
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वर्ष में चार बार कलकत्ता में, वर्ष में दो वार हर ज़िले में और प्रान्तीय केद्द में हर 
महीने में एक बार न्याय-कार्य करते । हर मंडल के काम के लिए प्रान्तीय 
न्‍्यायारूय दो हिस्सों में बट जाता था । एक दल में एक जज और उसके साथ 
में रजिस्ट्रार और मुफ्ती होता, दूसरे दल में अन्य दो जज, काज़ी और दूसरा 
सहायक होता। मंडल के इन न्‍्यायालरूयों के ऊपर सदर निजामत अदालत थी , 
जिसमें गवर्नर-जनरलू, उसकी परिषद्‌ के सदस्य और सहायता के लिए एक 
काजी और दो मुफ़्ती होते। इन प्रान्तीय न्यायालयों और सदर निजामंत 
अदालत के अतिरिक्त हर जिले में शान्ति के न्‍न्यायाधिकारी (]एड४ंटछ ०0 
77८ ?८४८८) * होते। ये अपने क्षेत्राधिकार के अभियोगों में १५ दिन की 
जेल या २०० रुपये तक जुर्माना कर सकते थे । 

अन्त में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस-व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयत्न 
किया । पुलिस के अधिकार जमींदारों को मिले हुए थे जिनके अपने सझस्त्र अनु- 
यायी होते । झहरों में कोतवाल होते, इनके भी अपने सशस्त्र अनुयायी होते । 
इन व्यक्तियों को पुलिस के अधिकारों से वंचित कर दिया गया । हर जिले को 
बृत्तों में वाट दिया गया । इनमें से प्रत्येक वृत्त लगभग २० मील का था। हर 
बृत्त के छिए जिला जज एक दरोग्रा नियुक्त करता और इसकी सहायता 
को सशस्त्र आदमी होते । बड़े-बड़े नगरों को विभागों में वाँठा गया। प्रत्येक 
विभाग एक दरोग्रा और उसके सशस्त्र आदमियों के आधीन होता । दरोगा और 
उसके सहायक जिला जज के आधीन होते, जो जिले का मुख्य न्यायाधिकारी होता 
और साथ ही जिले को पुलिस का निरीक्षण और नियंत्रण करता | 

शासन के क्षेत्र में छॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सुधार किये, उनमें तीन वातें विशेष 
रूप से ध्यान देने योग्य हैं । पहली बात तो है कि यद्यपि कर्मचारियों के वेतत काफी 
बढ़ाये गए और उन्हें किसी तरह की फ़ोस, कमीशन, भेंट आदि छेने से रोक दिया; 
कितु भारतीय सहायकों और नौकरों को अब भी वहुत थोड़ा वेतन दिया जाता । 
कभी-कभी तो उन्हें कोई वेतन दिया ही नहीं जाता वरन्‌ फ़ौीस दी जाती या 
उपदान दिया जाता । रजिस्ट्रार, अमीन, या मुफ्ती के लिए कोई वेतन नहीं था । 
उन्हें हर रुपये में एक आना फ़ीस का मिलता । दरोग्रा का वेतन केवल २५ रुपये 
मासिक था । हर डाकू या लुटेरे को पकड़ने पर १० रुपये और मिलते । चोरी 
किये हुए माल को फिर से प्राप्त करने पर कुछ कमीशन मिलता । परिणाम 
यह हुआ कि दरीग़ा बदमाशों की अपेक्षा भले आदमियों के छिए अधिक आतंक की 


डरे 


१. जिला जज, रजिस्ट्रार ओर अजमीन--ये सब भी शान्ति के स्यायाधि- 
दगरी थे । 
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चीज वन गए ।* दूसरी वात यह है कि यद्यपि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह आदेश 
दिया था कि अब तक सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल द्वारा जो विनियम बनाये गये हैं, 
उनको क्रमवद्ध करके सार्वजनिक जानकारी? के लिए छापकर प्रकाशित किया 
जाय, किन्तु भारतीय न्याय-नियमों की संहिता वनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया 
गया। पंडितों और काज़ियों की सम्मतियों में अन्तर और विकल्प हो सकता 
था। “हर एक चीज अस्पष्ट और अनिश्चित थी और फलत: मनमानी थी ।”३ 
अन्त में तीसरी ध्यान देने योग्य वात यह है कि छॉर्ड कॉर्नवालिस ने शासन से भार- 
तीयों को विधिवत्‌ दूर रखने की नीति अपनाई।४ मार्शमैन के अनुसार यह छाडड 
कॉनंवालिस की वहुत बड़ी ग़लती थी और अब इस नीति के अविवेक और 
अनौचित्य को सभी छोग स्वीकार करते हैं ।४ 

लॉड कॉर्नवालिस ने एक और बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया जो उनके 
सारे सुधारों में सबसे अधिक महत्त्व का था। यह सुधार मालगुजारी-व्यवस्था से 
सम्बन्धित था। कुछ समय पहले * तक इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती थी, किन्तु अब 
अधिकांश लेखक उसे बहुत बड़ी भूल बताते हैँ | सन्‌ १७९३ में लॉर्ड कॉर्नवालिस 
ने बंगाल, विहार और उड़ीसा की मालगुज़ारी-व्यवस्था का वन्दोवस्त किया और 
सन्‌ १७९५ में वनारस डिवीजन का वन्दोवस्त किया । यह स्थायी वन्दोवस्त की 


१. जिंक : 76 0जाणव प्रांड0ए ० ॥)्ता9, 7926 570. 

२. 9००७ ; 776 (० 6 06 सावाीका0 (0ाइश्रॉप्रापंता 
शव &वाएंडए'४४070, 9926 85. 

- जया ; म्रांछाणाए ० फिल्म प्रवा७, 8007 पा, 9०2० 432 

+ 68769 : वांशा 7009, 99826 28. 

- प्रो. डांडवेल लिखते हैँ कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने में कितनी 
ही दुस्तर कठिनाइयाँ थीं। सन्‌ १७९१ के एक्ट के अनुसार, “५०० पौंड से 
अधिक वेतन, परिलव्धि और आय के किसी पद के लिए उसी व्यक्ति की 
नियुक्ति हो सकती हो जो कम-से-कम तीन साहू तक कम्पनी की सेवा | 
में रहा हो ।” प्रो. डांडवेल आगे लिखते हूँ कि : यदि लाड कॉर्नवालिस ने 
५०० पौंड प्रति वर्ष से अधिक आय के किसी पद पर किसी भारतीय को 
नियुक्त किया भी होता तो वह अवैध होता, क्योंकि एक्ट के -अर्थानुसार 
कोई भी भारतीय, कम्पनी का सेवक नहीं था।” (/छ&णो57708७ 
क्राडा0एए ०0 पावां&, ४०. ५, 9928० 39 से अनूदित । 

६. इस स्थायी बन्दोबस्त के विवेचन के लिए पढ़िये--7३. (0. 706: 

रं४80ए ०ी 89707 अिपंध्ंधा फिपोठ से पातवा8., 


नर 0 
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व्यवस्था थी। सर जान झ्ोर ने वन्दोवस्त का विरोध किया। लेकिन लॉ कॉने- 
वालिस ने शोर, जो उस विषय के विशेषज्ञ थे, का मत न मानकर, जल्दी ही 
स्थायी वन्दोबस्त की व्यवस्था कर दी । हाल में इस व्यवस्था की बड़ी तीखी . 

आलोचना हुई है । 


(३) 

छॉरड कॉरनवालिस का शासन-काल समाप्त होने के समय कम्पनी के 
अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने का प्रदत पालियामेंट के सामने आया। 
सन्‌ १७७३ में इस अधिकार-पत्र की फिर २० वर्ष के लिए पुष्ठि की गई थी। 
अब यह अवधि समाप्त हो रही थी। इस अवसर पर इंग्लेंड के व्यापारियों और 
व्यवसायियों ने पूर्वीय वाणिज्य की स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन खड़ा किया। किंतु 
बोर्ड आाँव कंट्रोल और बोर्ड आँव डाइरेक्टर्स ने अपनी योजना बड़ी चतुराई से 
तैयार की थी । उन्होंने पूर्वीय वाणिज्य और रोपण (पौध वाली खेती) पर 
रिपोर्ट तैयार करने के लिए डाइरेक्टर्स की एक कमेटी नियुक्त की । यह रिपोर्ट 
उचित अवसर पर हाउस आँव कॉमन्स में प्रस्तुत की जाती । इस वीच २५ फ़रवरी 
सन्‌ १७९३ को बोर्ड ऑव कंट्रोल के सभापति सर हेनरी डंडास ने भारतीय 
व्यवस्था की पूर्णतः संतोषजनक स्थिति पर पालियामेंट-भवन में एक वक्तव्य 
दिया और यह जताया कि उस व्यवस्था से सबको लाभ होगा । इस प्रकार 
अधिकार-पत्र को फिर से जारी कराने के लिए चतुराई से मार्ग तैयार किया गया। 
पिट उस समय अपनी शक्ति के शिखर पर थे और राष्ट्र का स्वार्थ फ्रांस के साथ युद्ध 
की समस्या में केन्द्रित था । भवन के सामने अधिकार-पत्र का प्रइन आने से कुछ 
पहले यह युद्ध आरम्भ हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में डंडास और पिट को 
इस अधिकार-पत्र को फिर से जारी कराने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती थी। 
परिणामस्वरूप १७९३ का एक्ट वना और कुछ साधारण से संशोवनों के 
वाद वीस वर्ष के लिए कम्पनी के एकाधिपत्य को फिर स्वीकृति दे 
दी गई। 

(४) 

१७९३ का एक्ट बहुत बड़ा था । उसने वहुत से पहले नियमों को रहे 
कर दिया जौर कानून का एकीकरण किया, किन्तु उसने बहुत से परिवर्तत और 
संशोधन नहीं किये । 

पहली वात तो यह थी कि पूर्व में कम्पनी के व्यावसायिक एकाधिपत्य 
को वीस वर्ष की अवधि और मिल गई। अंगरेज़ व्यापारियों और निर्माताओं के 
विरोध को शान्त करने के लिए ३००० टन के परिमाण तक व्यक्तिगत व्यापार 
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के लिए अनुमति दी गई । कितु इस अधिकार पर इतने प्रतिवन्‍्ध* थे कि 
व्यापारियों ने इस नये खुले हुए छामहीव मार्ग * को उपयोग में न काने का ही 
निरचय किया । 


इस एक्ट ने दूसरी बात यह की कि बोर्ड आँव कंट्रोल के सदस्यों और 
सहायकों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की । इस प्रकार चहं 
अमंगल ढर्रा भारम्भ हुआ, जो अपने अवांछित परिणामों? के साथ सन १९१९ केः 
एक्ट छागू होने तक बना रहा । इस एक्ट के अनुसार वो के दो छोटे सदस्यों , 
के लिए प्रिवी कॉंसिल का मेम्वर होता अनिवार्य नहीं था । 

तीसरी बात यह हुई कि एक्ट ने कितनी ही बड़ी धाराओं में, कम्पनी के 
राजस्व का नियंत्रण किया । १२,३९,२४१ पौण्ड की वापिक बचत का अनुमान 
किया गया । इसमें से ५ छाख पौण्ड कम्पनी के ऋण के भुगतान में जाते और ५ 
छाख पौण्ड छाभांश को ८ ग्रतिदत से बढ़ाकर १० प्रतिशत करने में खपते। 
कम्पनी को २० राख पौण्ड के ऋण का, २०० प्रतिशत के भाव के हिस्सों से १० 
राख पौण्ड की पूंजी (50002) के आधार पर प्रवन्ध करना था। इस नई पूंजी 
के लाभांश के लिए १ लांख पौण्ड अछय कर दिए गए । किन्तु 'अनुमानित बचत्त 
बस्तुतः हुई नहीं और ब्रिटेन को ५ राख पौण्ड का अपना वाधविक भाग प्राप्त 
नहीं हुआ । साझेदारों को, लाभांश बढ़कर ८ से १० प्रतिद्मत हो जाने के कारण 
सवश्य छाभ हुआ । 


एक्ट ने चौथी वात यह की कि भारत की शासन-व्यवस्था में कुछ थोड़े 
से संशोधन किये | हर प्रेंसीडेन्सी की परिपद्‌ की कार्य-पद्धति का विनियमन किया 
गया और गवनेर जनरल और गवर्नरों को परिपद्‌ के परामझ की उपेक्षा कर 
सकते का अधिकार दिया गया । , अन्य प्रेसिडेन्सियों के शासन पर नियंत्रण करने 


१. व्यक्तिगत व्यापार के लिए जो अनुमति मिली “उसमें सैन्य-सामग्री के 
, आयात पर प्रतिबन्ध था । यही प्रतिवन्ध कपड़े पर था। इसके अतिरिक्त 
. सामान को कम्पनी के थग्रोदामों में रखने और कम्पनी के भाव पर 
बेचने, की भी शर्त थी! या : स्ा50/0"ए ०0 फ्रेतंधंठ॥ ॥7808: 
300: 0, 79०2७ ४ से अनूदित,। . | £ - 
२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १४ का 7 भर 
परिणाम यह हुआ कि पालियामेंट के नियंत्रण के अवस़र:-वहुत ' घट- गए, 
, : अमोंकिहर विभाग के व्यय के, लिए रकम स्वीकार करते के “समय - पर ही 
| ४ पाड़ियामेंट में, उस विभाग के काम की जाँच:औरआलोचना होती. है । 
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का गवर्नर जनरल को जो अधिकार था उंसे पुष्ट किया गया। साथ ही यह भी 
कहा गया कि जब स्वयं गवर्नर जनरल किसी दूसरी प्रेसीडेन्सी में उपस्थित हो तो 
चहाँ का गवर्नर और सारा शासन उसके आवीन होगा । गवर्नर जनरल, गवर्नरों, 
सेनापति और कुछ अन्य बड़े अधिकारियों को अपने पद की अवधि में भारत से 
वाहर जाने की छुट्री नहीं मिल सकती थी। यह नियम सन्‌ १९२५ में पालियामेण्ट 
के एक विशेष एक्ट द्वारा बदला गया । गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया 
गया कि किसी दूसरी प्रेसीडेन्सी में जांते के समय, अपनी अनुपस्थिति की अवधि 
के लिए, वह परिषद्‌ के किसी सदस्य को उप-सभापति नियुक्त कर सकता था 
जो उसके स्थान पर काम करता । अब सेनापति" डाइरेक्टर्स द्वारा विश्येप रूप से 
परिपद्‌ का सदस्य नियुक्त किये जाने पर ही उसका सदस्य हो सकता था 
अन्यथा नहीं । ह 
एक्ट ने पाँचवीं वात यह की कि कलकत्तें के सर्वोच्च न्यायालय का जल- 
सेना पर जो क्षेत्राधिकार था, उसे सुदूर समुद्रों तक बढ़ा दिया। साथ ही एक्ट के 
अन्तर्भत, सिविऊ सविस के कर्मचारियों, शान्ति के न्‍्यायाधिकारियों और प्रेसिडेन्सी 
के चगरों के लिए संमार्जक नियुक्त करने, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कर 
लगाने का अधिकार दिया । विना अनुज्ञप्ति ([0००78७) के मादक द्रव्य के 
विक्रय पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया । 
इसके अतिरिक्त एक्ट की अन्य घाराएँ एकीकरण के उद्देश्य को पुरा 
करने वाली थीं । 
(५) * 
सन्‌ १७९३ के एक्ट ने इस बात को फिर से दोहराया कि “भारत में 
राज्य-विस्तार और विजय की योजनाओं को कार्यान्वित करना, इस (ब्रिटिश) 
राष्ट्र की नीति, इच्छा और उसके मान के प्रतिकूल है ।” कोर्ट आँव डाइरेब्टर्स 
को भी अपनें* कारणों से विजय और विस्तार की यह नीति पसन्द नहीं थी। 
किन्तु परिस्थितियों के प्रवाह और भारत में उपस्थित अधिकारियों की आकांक्षाओों 
के कारण व्यवहार में ठीक उल्टी नीति अपनाई गई। छाई वेल्जली ने गवर्नर 
जनरल की हैसियत से अपने ७ वर्ष के कार्य-काल में कम्पनी के प्रदेशों का बहुत बढ़ा 
विस्तार किया। पंजाब, सिंध और नेपाल को छोड़कर रूगमंग सारा भारत, 
ब्रिटिश प्रभता के क्षेत्र में जा गया । 
१. केवल छॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों का पद एक 
साथ मिला था । ; 
२. डाइरेक्टर्स विजब और प्रादेशिक विस्तार की नीति से इस कारण असहमत थे 
कि उसमें वड़ा भारी खर्च होता था औौर कम्पनी का छाम कम होता था । 
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लाड्ड वेल्ज़ली की इन लड़ाइयों से कम्पनी का ऋण बहुत बढ़ गया। ५ 
वर्ष में चह दूना हो गया गौर १८०५ में उसका परिमाण २१० छाख पौण्ड हो 
गया | इसका वाथिक व्याज २७,९१,० ०० पौण्ड था।"* कम्पनी के व्यापार में 
भी गिराव आया । सन्‌ १८०८ में अपने कोष की स्थिति के कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स 
बहुत व्यग्र हुए और स्थिति सँभालने के लिए पालियामेण्ट से अपील की । कम्पनी 
का सरकार पर १२ लाख पौण्ड उधार था। अपने प्रार्थना-पत्र में कम्पनी न इस 
परिमाण को लौटाने के लिए कहा और साथ ही अपने भुगतान करने के लिए 
“इतने ही परिमाण का ऋण माँगा। धन के अनुदान के सम्बन्ध में भारतीय 
मामलों की वस्तुस्थिति की जाँच करने के लिए ११ मार्च १८०८ को एक कमेटी 
नियुक्त की गई ।* १३ जून को रिपोर्ट प्राप्त हुई और कम्पनी को पुराने हिसाव 
में १५ लाख पौण्ड की रक़म दिया जाना निद्दिचत हुआ | सन्‌ १८११ में कम्पनी 
को १५ लाख पीण्ड का ऋण स्वीकार हुआ और सन्‌ १८१२ में उसे प्रतिज्ञा-पत्रों 
के आधार पर २० लाख पौण्ड का ऋण उगाहने की अनुमति मिली । 
. जून १८१२ में पालियामेण्ट ने कम्पनी को २५ लाख पौण्ड का एक ऋण 
और दिया ।१ 


सन्‌ १८०८ की कमेटी कम्पनी की वस्तुस्थिति की जाँच का काम पाँच वर्ष 
तक करती रही और उसने पाँच रिपोर्ट तैयार कीं । इनमें से पाँचवीं रिपोर्ट सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण थी। जुलाई १८१२ में इसे प्रकाशित किया गया और इल्बर्ट 
के अनुसार, “भारतीय भूमि-व्यवस्था पर उसे अब भी प्रामाणिक माना जाता हैं और 
तत्कालीन पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भी उसका काम सबसे अधिक प्रामा- 
णिक हैं ।”४ इस प्रकार पालियामेण्ट के सामने अधिकार-पत्र को फिर से जारी 
करने का प्रइन आने से पहले भारतीय व्यवस्था की पूरी-पूरी जाँच की जा 
चुकी थी। 


सन्‌ १८१३ में अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने के समय मुख्य 
विवादास्पद प्रशइन यह था कि कम्पनी के व्यावसायिक विशेषाधिकारों को जारी 
रहने दिया जाय या नहीं। उस समय कम्पनी को राजनीतिक अधिकारों से 
वंचित करने का कोई प्रश्न नहीं था। 


१. था। ब्गव एीउका : म्ाांडा09"ए 0 879|8॥॥ [फ्रव9, ए०. णएाा, 
728868 488-486. (७ “ए१ 

२. उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १६३. 

३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ४५४-४५५, ]& ८० 

४. पए6% : सां8/07०७] 5प्रा'ए०ए, 9226 73. 8 
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उस समय तक कम्पनी को भारत और चीन के साथ व्यापार:के लिए 
एकाघिपत्य प्राप्त था । जहाँ तक चीन के साथ व्यापार का सम्बन्ध था मंत्रि- 


मंडल उसे अब भी कम्पनी के हाथों में रखना चाहता था । इस प्रस्ताव के लिए 
महत्वपूर्ण कारण थे। चीन के साथ व्यापार बड़ी विचित्र परिस्थितियों में होता 
था। चीनी सरकार विदेशियों के सम्पक के प्रति अत्यन्त ईष्याल थी। व्यापार 
केवल एक बन्दरगाह तक ही नहीं वरन्‌ एक (हॉऊ नामक) वर्ग तक ही सीमित 
था। इस प्रकार अन्य चीन वासियों को लिए विदेशियों से सम्पर्क निपिद्ध था। 
अतः वहाँ प्रतिहृन्द्रिता* के लिए कोई क्षेत्र ही नहीं था। दूसरी ओर इस वात का 
भय था कि नए अंग्रेज़ व्यापारियों की अवशभिज्ञता या असावधानी के कारण कहीं 
चीनी अधिकारी प्रतिकूल न हो जायें और फलछत: उनके साथ व्यापार बिलकुल 
ही बन्द व हो जाय । इस प्रकार चाय का आना बन्द हो जाता। अंग्रेज़ जनता 
चाय की अत्यन्त अभ्यस्त हो गई थी और उसके न आने से जनता में वड़ा तीखापन 
अनुभव किया जाता। साथ ही सरकार को चाय पर" सीमा-शुल्क से ४० लाख 
पौण्ड की वाधिक आय होती थी । इस प्रकार चीन के साथ व्यापार बन्द होने से 
राजस्व को बड़ी भारी क्षति पहुँचती। इन सब वातों को सोचकर सरकार ने 
आरम्भ से ही कम्पनी के इस एकाधिपत्य को बनाए रखने का निश्चय कर 
लिया था । 


.._ “भारत के साथ व्यापार की स्थिति दूसरी थी। कम्पनी के विरोधियों को 
भारतीय व्यापार के एकाधिपत्य के प्रति ही विशेष आपत्ति थी १ सारे ब्रिटेन 
में व्यापारियों, निर्माताओं और जहाज़ों के मालिकों ने आन्दोलन खड़ा कर 
दिया था। रून्दन, ब्रिस्टल, लिवरपूल, ग्लासगो, मेचेस्टर, शेफ़ील्ड,, नौटिधम, 
ब्लैकवर्न आदि अनेक नगरों से पालियामेण्ट के पास प्रार्थना-पत्र भेजें गए । 
उनमें यह निवेदन किया गया कि कम्पनी को भारतीय व्यापार के एकाधिपत्य 
की फिर अनुमति न दी जाय और उस व्यापार के लिए सारी ब्रिटिश प्रजा को 

समान रूप से स्वतन्त्रता दी जाय। प्राथियों ने इस वात पर ज़ोर दिया कि हर 


ब्रिटिश नायरिक को बिता रोक-टोक, वाणिज्य और व्यापार करने का समान 


अधिकार है। उन्होंने एडम स्मिथ के तर्क उद्धृत किये और एकाधिपत्य के 


विरोध तथा स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष की विवेचना की । इस एकाधिपत्य को तोड़ने . 


१. व बाते जत807 : लांडाएए 0 फिपंशंशी वावां9, ए0), भरता, 
99896 572. 

२. 9 (0. 5950 : एमाबंविटाबॉणगाड गा पीर (एफीगड 
पृ+चतंट :--(२2ए०४८वं 9ए उप खत एसाइणा : सीडाताए ए 
फिल्ाशा कता8, ४०. 9० एव865 577 बाते 572. 37 





' दूध शासन का यूग प्३ 


में ब्रिटेन के लिए चार छाम बताए गए :---( १) ब्रिटिश व्यवसाय और उद्योग 
का विस्तार; (२) भारतीय व्यापार के यूरोप और अमेरिका के अन्य देक्षों की 
ओर विकपित होने पर प्रतिरोध; (३) व्यापारिक मूल्य में--विशेषकर 
यातायात और पण्यज्ञाल्ता के मूल्य में कमी; (४) ब्रिटेन में भारतीय कच्चे 
माल का सस्ता आयात ।* कम्पनी ने उत्तर में इन छाभों को काल्पर्निक बताया । 
भारतीय व्यापार विलकुछ लाभदायी नहीं था और भारतीयों के स्वभाव और 
मापदण्ड के कारण भविष्य में कोई विस्तार संभव नहीं था। डाइरेक्टर्स वे बहुत 
सी व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर संकेत किया और कहा कि भारत के साथ 
स्वतन्त्र व्यापार से कम्पनी नण्ट हो जायगी जीर पूर्व में व्रिटिश् साम्राज्य का अन्त 
हो जायगा । उनके मत का वारन हेस्टिग्स, टेनमाउथ, माल्कम और मुनरो-जैसे 
बड़े पदाधिकारियों ने समर्थन किया । किन्तु जैसा कि मिल के ब्रिटिश भारतीय 
इतिहास में विलसन ने संकेत किया है, भारतीय व्यापार के लिए स्वतन्त्रता उप- 
युक्त कारणों से नहीं दी गई वरन्‌ यह निर्णय तो नेपोलियन की आज्नप्तियों से 
ब्रिटिश व्यवसाय और उद्योग की जो दुर्गति हो रही थी, उससे बचाने की आशा 
से किया गया । 


ब्रिटिश पालियामेण्ट में जो विवाद हुआ, उसमें तीन महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए 
गए :--( १) भारत में ब्रिटिश उपनिवेश बनाने की वांछनीयता अथवा बवांछ- 
नीयता ; (२) कम्पनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को समाप्त करने का, 
भारतीय जनता और उद्योगों पर प्रभाव; (३) भारत में (ईसाई) धर्म-प्रचार 
की आवश्यकता और उपयोगिता ! 

कम्पनी के कर्मचारियों ने भारत में यूरोपियन बस्ती बसाने के कारण 
प्रत्याशित भयंकर परिणामों का चित्र खींचा। वारनःहैस्टिग्स ने कहा कि ये 
(यूरोपियन) वहाँ के निवासियों का- अपमान, करेंगे, उन्हें लूटेंगे और उन पर 
अत्याचार करेंगे और इंग्लैण्ड के कोई भी कानून उतको व्यभिचार से न रोक 
सकेंगे ।* जैसा कि इल्वर्ट ने कहा है, कम्पनी के समर्थकों का भय निराधार नहीं 
था किन्तु उसको अत्यन्त उम्र भाषा में अतिरंजित करके प्रकट किया गया था। 
बाद में एक समझोता हुआ जिसके अनुसार एक कोर अनुज्ञप्ति-व्यवस्था के 
अनुसार यूरोपियनों को बसाने के लिए भारत जाने की अनुमति मिली । उन्हें 


३. शा दावे ५४509 : क5079 0 छजत5क वशए9, रण. पा, 
' 88०8 424 ०7 485. | 
२. ॥॥एछहान : प्रह्ा0ांव्शों [0970076000 ६0 मर (70एशफआशआाटा7( 
० ॥709, 79986 75. के 
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क्षेत्राधिकार से रोक दिया गया । साथ ही उन्हें स्थानीय शासन के यूरोपियनों. 
और भारतवासियों के सम्पर्क से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का पालन करने को 
कहा गया ।* 
इसरी बात जो पालियामेण्ट में कही गई थी वह मुक्त व्यापार से भारतीयों 
को होने वाले छाभ के सम्बन्ध में थी । भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुओं पर 
इंग्लेण्ड के वाज़ार में रोक छगी हुई थी या उन पर बहुत बड़ा कर लगा हुआ 
था । जैसा कि डॉ० शाह ने अपनी पुस्तक (8079 ठी [मरते शर्त, 
70226 १705) में कहा है, तथ्य यह था कि “भारत के साथ मुक्त व्यापार 
का अर्थ या उद्देश्य, इंग्लैण्ड और भारत के बीच मुक्त व्यापार नहीं था। वह तो 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के एकाधिपत्य के विरोध में एक स्वार्थलिप्त दुह्ई थी ।” 
अन्त में पालियामेण्ट-मवन में और बाहर भी, धर्म-प्रचार के नेताओं ने 
प्रवक आन्दोलन किया । ये लोग भारत के मूर्ति-पृजकों में ईसाई धर्म के प्रचार 
के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ चाहते थे । विल्बरफोर्स तथा अन्य व्यक्तियों ने 
भारतवासियों का भीषण चित्र खींचा। यद्यपि मि० मार्श और छार्ड टेनमाउथ 
ने भारतवासियों की धार्मिक आस्थाओं में हस्तक्षेप न करने की पुरानी नीति 
का ओजपूर्ण भाषा में प्रतिपादन किया, किन्तु सरकार को झुकना पड़ा । यह कहा 
गया कि इस देश (इंग्लैण्ड) का यह कत्तंव्य है कि वह भारतवासियों के हिंत और 
सुख को प्रोत्साहन दे और उनके धार्मिक एवं नैतिक विकास के लिए उपयोगी 
ज्ञान का प्रसार करे। जो व्यक्ति इस उद्देश्य से भारत जाना चाहें उन्हें पर्याप्त 
सुविधाएं प्रदान की जायँगी । इस प्रकार इल्बर्ट के शब्दों में, “धर्म-प्रचारक के 
पीछे रोपक (पौधे छगाने वाछा) दिखाई पड़ता है; दोनों के ही प्रति कम्पनी के 
कर्मचारी ईरष्याल्‌ थे ।/* 
सन्‌ १८१३ के एक्ट ने कम्पनी के अधिकार-पत्र को फिर जारी कर दिया। 
एक्ट ने अन्तिम प्रभुता तो राज-सत्ता में निहित की किन्तु भारतीय प्रदेशों और उनके 
राजस्व को कम्पनी के हो हाथों में रहने दिया। साथ ही चीन के साथ व्यापार 
और चाय के व्यापार में कम्पनी के एकाथिपत्य की अवधि २० वर्ष के लिए 
और बढ़ा दी । | 
इस एक्ट ने दूसरी वात यह की कि सब ब्रिटिद्य व्यापारियों को, एक्ट में 
उल्लेख किये हुए कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत, सावारण भारतीय व्यापार के लिए _ 
१. 5९९ 6 440 -250पराणा--47एव्वीड 3. जी! बाते 
माइक, ग्रींडाल'ए णीऊिज॑घंडा [गरतां5, एणे. एा, 9382० 908. 
२. छटद्या : सिह्रगर्ण $चाएटए, 0०89 72 से बनूदित । 
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स्वतन्त्रता दे दी। एक्ट ने डाइरेक्टर्स को और उनके मना करने पर बोर्ड ऑँव 
केण्ट्रोल को इस बात का अधिकार दिया कि जागृति, सुधार अथवा किसी दूसरे 
वैध उद्देश्य से भारत जाने वाछे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति प्रदात की जाय । बिना 
अनुज्ञप्ति लिये हुए भारत जाने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सकता था । 

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने भारतीय राजस्व का किस प्रकार 
उपयोग हो, इसका विनियमन किया । सबसे पहला दायित्व सेना को वनाए रखने 
का था; इूसरा दायित्व व्याज देने का था। राजस्व के व्यय का तीसरा अधिकरण 
असैनिक एवं व्यावसायिक कार्यालयों को बनाए रखने का था। कम्पनी के ऋण 
को घटाने की भी व्यवस्था की गई। कम्पनी और राष्ट्र में बचत के वटवारे का 
अनुपात क्रमश: एक और पाँच निश्चित किया गया। कम्पनी को, व्यावसायिक 
और प्रादेशिक लेखे, पृथक और स्पष्ट रखने के लिए कहा गया । 

एक्ट ने चौथी वात यह की कि कम्पती की आय से वेतन पाने वाली 
सेना की संख्या २९००० निश्चित कर दी । एक्ट ने कम्पनी को इस सेना के लिए 
नियम, विनियम आदि बनाने, उसके लिए युद्ध-सामग्री तैयार करने और 
सेना-न्यायालय की व्यवस्था करने का अधिकार दिया । 

एक्ट ने पाँचवों वात यह की कि बोर्ड आँव कण्ट्रो के अधीक्षण और 
निर्देशन के अधिकारों को विस्तृत और सुनिश्चित कर दिया। साथ ही भारत की 
स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, कर लगाने 
का प्राधिकार दिया। ये सरकारें कर न देने वालों को दण्ड दे सकती थीं । 

एक्ट की छठी बात कम्पनी के सेनिक एवं अरसनिक कर्मचारियों के 
शिक्षण की व्यवस्था थी । हेलवरी कालेज और एडिस्कोम्ब सैनन्‍्य-शिक्षण-केर्द्र 
को चलाने की व्यवस्था की गई और उन पर बोर्ड ऑवब कण्ट्रोल का प्राधिकार 
कर दिया गया । कलकत्ता, मद्रास और भारत में अन्य स्थानों के कालेजों को भी 
बोर्ड के विनियम्‌न में कर दिया। भारत में यूरोपियनों के घामिक हित के लिए 
एक विशाल और तीन अन्य बड़े पादरियों की नियुक्ति की गईं। भारतीय विद्वानों 
को प्रोत्साहन देने और साहित्यिक सुधार और पुनरुत्थान के लिए और साथ ही 
ब्रिटिश भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपया 
व्यय करने की भी व्यवस्था की गई। 

एक्ट की सातवीं बात अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो अभियोग 
होते, उनके लिए न्याय की व्यवस्था थी।* चोरी, जालसाजी और जाली सिक्‍के 
बनाओ के लिए विद्येप दण्ड का नियम बनाया गया । 
१. विस्तृत वर्णन के लिए देखिये--3098708 सिंड0पर८कों वत/007८- 

#&070, 98268 79-80. 
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० आर ह 
लार्ड वेल्जली के तीन उत्तराधिकारियों को विवश होकर, किसी भी 
मूल्य पर, हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाना पड़ा । सर जार्ज बारलो ने 
मराठों को मध्य भारत के राजपूतों के साथ अपनी मनमानी करने को छोड़ 
दिया । छार्ड मिण्टो ने एक वीच का ढर्रा अपनाया और इंग्लेण्ड के अधिकारियों 
की नीति को बदलने का प्रयत्न किया | उसने भारतीय महासागर में फ्रेंच द्वीप 
और हालेण्ड वालों के अधिकार से जावा द्वीप जीता । उसने सर चार्ल्स मैठकाफ़ 
की कूटनीति द्वारा सन्‌ १८०९ में महाराजा रणजीतर्सिह के साथ संधि करने में 
सफलता प्राप्त की । इस सन्धि के अनुसार ब्रिटिश सीमा जमुना से आगे वढ़कर 
सतलुज तक पहुँच गई। - 

जब अक्तूबर १८१३ में लाड्ड हेस्टिग्स भारत में आया तो उसके सामने 
प्ात ऐसे झगड़े थे जिनके निर्णय के लिए संभवतः युद्ध को आवश्यकता हो सकती 
थी । छार्ड वेल्जली ने स्थिति को ऐसा कर दिया था कि भारत में अंग्रेज़ों के लिए 
चुपचाप खड़े रहना असंभव हो गया था। हार्ड हेस्टिग्स ने वेल्च्ली के काम को 
पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का निश्चय किया । े 
हे हेस्टिग्स ने नेपाल को हराया और सन्‌ १८१६ की सगौली की संधि 
से ब्रिटिश प्रदेश में कुमायू का क्षेत्र--जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल 
ज़िले थे--और देहरादून का जिला (जिसमें मसूरी और वर्तमान शिमला जिले 
का कुछ भाग भी था) मिलाया। उसके वाद पिंडारियों, पठातों और मराठा 
सरदारों से निपटने का प्रयत्न किया । हेस्टिग्स ने मराठों और पिंडारियों से 
पठान सरदार अमीर खाँ को अलग कर लिया और उसे टोंक का नवाब वना दिया 
और वाद में एक बहुत बड़ी फ़ौज की सहायता से पिंडारियों को चारों ओर से घेर 
लिया। कुछ ही महीनों में पिडारी नेता-विहीन होकर पहाड़ी खोहों में भाग गए । 
हेस्टिग्स ने राजयूताने की बहुत सी बड़ी रियासतों से संधियाँ कीं और मरादा 
शक्ति को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्त किया। इस समय मराठे--पैशवा, मासल 
(अप्पा साहेब) और होलकर, ये सव--संबुक्त थे । कुछ हा समय म॑ हेस्टिग्स 
सबको हराने में सफल हुआ। पेशवा की पेन्टन वाँव दी गई। अप्पा साहेव को 
गद्दी से उतार दिया गया और उसके राज्य-प्रदेश को छीन लिया गया। इन्दौर 
राज्य को घटाकर पहले का आवबा कर दिया गया। सिंविया राज्य बलग कर 
दिया गया और वह किसी का पक्ष न के सकते के लिए विवश था। इस प्रकार 
टार्ड हेल्टिग्स ने भारत में पूरी तरह ब्रिटिश्व प्रभुता स्थापित करने में सफलता 


प्राप्त की ।* 
१. सिगापुर का बन्‍्दरगाह भी लाड हंस्टिग्स के राज्य-काल मे जाता गया । यह 
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(७) 
लॉर्ड हेस्टिस्स का शासन-काछ झासन में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने 
के लिए और साथ ही देशवासियों के प्रति अधिक उदार और सहानुभूतिपूर्ण नीति 
अपनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने टलॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति को पछटा, और 
न्यायाध्यक्ष तथा मालगुजारी उगाहने और झासन के काम को एक में मिला 
दिया । कलक्टर अपने जिले का मुख्य न्यायाध्यक्ष और साथ ही जिला-पुलिस काः 
भी अध्यक्ष बना दिया गया । दरोगा का पद तोड़ दिया गया | उसका काम गाँव 
के मुखियाओं को सांप दिया गया। गाँव का छेखा रखने वाले और तलियारी, 
अथवा गाँव के चौकीदार और साथ ही तहसीलदार, जमींदार, जमीन और 
कोतवाल सब उनकी सहायता करते ।" छॉड हेस्टिग्स ने न्याय के पदों'पर 
भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया और उन्हें अधिक अधिकार दिये । 
शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों की प्रगति की ओर भी उसने काफ़ी ध्यान दिया। 
उसी के राज्य-काल में कलकत्ता का हिन्दू-कॉलेज खुला ताकि हिन्दू छड़के यूरोप 
और एशियां की भाषाएँ सीख सकें और विज्ञान की शिक्षा पा सकें।* मार्शमन 
श्षीरामपुर में ईसाई-वर्म-प्रचार के छिए एक बड़ा केन्द्र खोला। उसके लड़के 
जे० सी० मार्थमन (इतिहासकार) ने वहाँ एक कॉलेज खोला, जो सन्‌ १८२७ 
में एक विश्वविद्यालय वन गया ।? सन्‌ १८१८ में श्रीरामपुर से भारतीय भाषा 
में सबसे पहला समाचार-पत्र संसार दर्पण प्रकाशित हुआ । यह एक साप्ताहिक 
पत्र था; इसका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था । - का 


गवर्नर-जनरल हेस्टिग्स के ही समय में समाचार-संपादन के निर्य॑ंत्रण के प्रश्न 
ने बड़ा महत्त्वपूर्ण कप धारण किया | इस विषय पर सन्‌ १८२२ में मद्रास के 
गवर्नर सर टॉमस मुनरो ने एक विस्तृत लेख लिखा । इस लेख ने उसे समय के हीं 
विवान पर प्रभाव नहीं डाछा वरन्‌ बाद में भी ब्रिटिश नीति को प्रभावित 
किया । 


वन्दरगाह बड़ा था, उसकी स्थिति महत्त्वपूर्ण थी और वहाँ रोम की महत्त्वपूर्ण 
खाने थीं । 

१. ३ैथा। ते ४श507 : लिंशणए ए फितायी पाता, एगे, णत 
99386 533 
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३. डेन्माक के राजा फ्रेडरिक पष्ठम ने इस कॉलेज को डिप्लोमा प्रदान करने 
का अधिकार दिया और इस प्रकार उसे विश्वविद्यालय में परिणत कर 
दिया। भारत के लिए यह सबसे पहला विश्वविद्याल़य था ! 





७८ भारत में कम्पती का राज्य 


समाचार-संपादन के नियंत्रण के लिए पहले प्रस्ताव, आऑग्ल-भारतीय 
संपादन के प्रति निर्देश करते थे। उस समय तक भारतीय समाचार-संपादन 
अस्तित्व में भी नहीं था। यह आंग्ल-भारतीय संपादन, देश के गैर-सरकारी अंग्रेजों 
के हाथों में था और सरकारी नीति का तीत्र आछोचक था। वॉरन हेस्टिग्स नें 
आरम्भ से ही पहले अंग्रेजी समाचार-पत्र ( वंगाल गजट ) के सम्पादक को परेशान 
किया ।* उस पर एक के वाद दूसरा, फिर तीसरा अभियोग चढाया गया: 
अन्त में वह पत्र प्रकाशित होना बन्द हो गया। सन्‌ १७९९ में समाचार त्रों के 
समुचित नियंत्रण के लिए छलॉर्ड वेल्जछी की सरकार ने बड़े कठोर विनियम 
बनाए | प्रत्येक समाचार-पत्र सरकारी स्वीकृति के वाद ही प्रकाशित हो सकता 
था। विनियमों का उल्लंघन करने वालों को तुरन्त ही यूरोप वापस भेज देने का 
दण्ड था। * 

लॉर्ड हेस्टिग्स, समाचार-पत्रों की स्वतंत्र आलोचना के मूल्य में विश्वास 
करता था। उसने संपादकों को अपने बेंध काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया । 
यद्यपि सरकारी निरीक्षण बना रहा, किन्तु पहले ही वर्ष में उसने विनियमों में 
थोड़ा-सा संशोधन कर दिया। जब सरकारी स्वीक्षति देने वाले अधिकारी के 
विरुद्ध उसके पास शिकायतें पहुँचीं तो उसने इस पद को तोड़ दिया। जैसा कि 
कुछ लेखकों का मत है इसका अर्थ यह नहीं था कि आगे के लिए संपादन-कार्य को 
स्वतन्त्रता मिल गई । उसके स्थान पर स्थिति को सुनिश्चित शब्दों में स्पष्ट 
करने के लिए नये विनियम बनाये गए। सन्‌ १८१८ के विनियमों ने संपादकों को 
यह आदेश दिया कि वे पत्र में इंग्लैण्ड के भारतीय अधिकारियों की कार्यवाहियों 
की निंदा प्रकाशित न करें: स्थानीय शासन के राजनीतिक कामों की विवेचना 
न करें; परिषद्‌ के सदस्यों, न्यायाधीशों अथवा कलकत्ता के विश्वप के सार्वजनिक 
व्यवहार पर वक्रोक्ति न करें; ऐसी कोई विवेचना न करें जिससे देशवासियों को 
यह भय अयवा सन्‍्देह हो कि उनके घ॒म्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है; इूसरे 
समाचार-पत्रों का कोई ऐसा उद्धरण न प्रकाशित करें जो उपर्युक्त झीर्पकों से 
सम्बन्धित हो अथवा जिससे भारत में ब्रिटिश शक्ति की प्रतिष्ठा पुर आघात होता 
हो; और किसी के व्यक्तिगत कलंक पर ऐसी कोई चर्चा या ऐसा कोई आक्षेप न 
करें, जिससे सामाजिक कलह को उत्तेजना मिले ।? 





१. यह एक साप्ताहिक पत्र था, जिसको १७८० में मिस्टर जे. ए. हिके ने 
निकाला । 
२. (जी0शी: 2९55 बाएं 2८5६ है ,8७४ १7 स्‍7093, [28868 १-४. 
, ऐता बात एसाइका : मांइप्ताए णी शांपंगी वगवांछ, ४णे. 
छत, 038० 5982, 
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हैेथ शासन का युग 5९ 


सरकारी जाँच का नियम टूट जाने पर नये समाचार-पत्र अस्तित्व में 
आए। सन्‌ १८१८ में मिस्टर जे. एस. वर्किघम ने कलकत्ता जनेल' प्रका- 
शित किया | कुछ ही समय में उस पर सरकारी कोप हुआ। सन्‌ १८२३ में 
संपादक को नोटिस पाने के वाद दो महीने के ही अन्दर भारत छोड़कर चले 
जाने की आज्ञा दी गई | समाचार-पत्रों के संपादन के विषय पर सरकार ने 
फिर विचार किया और सर टॉमस मुनरो के लेख पर विशेष रूप से ध्यान 
दिया । परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १८२३ में वंगरूछ के लिए और सन्‌ १८२७ 
में वम्बवई के लिए पहले से भी अधिक कठोर विनियम चनाये गए। सन्‌ 
१८२३ के विनियमों का परिचय देने से पहले, सर टॉमस मुनरो के मत का 
संक्षिप्त वर्णन संगत होगा। सर टॉमस की दृष्टि में यूरोपीय समाचार-पत्रों 
के सम्पादन की समस्या गम्भीर नहीं थी। सर मुतरों ने छिखा : “जहाँ तक 
केवल यूरोपियनों का प्रदन है, चाहे वे सरकारी (कम्पनी के) नौकर हों या 
न हों, उनके सम्पादन-कार्य को स्वतन्त्रता अथवा उस पर प्रतिबन्ध से कोई 
विशेष हित या अहित नहीं हो सकता। इस प्रशइन पर कोई विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता नहीं है ।* फिर भी मुनरो ने प्रकाशन से पहल़े उनके 
समाचारों की जाँच करने और अपराधी सम्पादकों के भारत से बाहर ग्रेज 
देने के अधिकार को बनाये रखने के लिए कहा। सर मुनरो की विशेष चिन्ता 
तो भारतीय समाचार-पत्रों के संपादव से सम्बन्धित थी। सर मूनरो ने 
लिखा :--- यद्यपि यह संकट अभी दूर हैं किन्तु समाचार-पत्रों को स्वतन्त्रता 
दे देने पर यह अनिवार्य रूप से हमारे सामने आ जायगा।”* उसका भारतीय 
सेता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और ब्रिटिश शविति को उखाड़ फेंकने के लिए 
' प्रेरक होगा । “उससे जनता में स्वतन्त्रता की भावना फैलेगी और वे विदे- 
शियों को भगाकर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए प्रेरित होंगे।”३ 
सर टॉमस ने यह नियम बताया कि, “स्वतन्त्र समाचार-पत्र और विदेशी 
शासत--ये दोनों बातें एक दूसरे की बिलकुल विरोधी हैं और बहुत समय 
तक एक साथ टिक नहीं सकतीं ।* 





१. “एफढ माषड0ताए रण 7653 टडॉत0ा 9. पिपींब? 
०त677 रिट्संट्ण़ 3एशपडाॉ, 7973- 


२. उपर्युवत 
३. उपर्यूकत निवन्ध । 
४. उपर्युक्त निवन्ध । 


5० भारत में कम्पनी का राज्य 


सर टठॉमस के भत को मान्यता दी गई और नये विनियम १५ मार्च सन 
१८२३ को निवन्धन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएं | इन विनियंमों 
के अनुसार सरकार से अनुज्नप्तिं लिय्रे विना न कोई प्रेस स्थापित हों सकता 
था, तशकोई समाचार-पत्र विकारा जा सकता था और व कोई पुस्तक प्रकाशित 
की जा सकती थी । इस अनुज्ञप्ति-व्यवस्था के अनुसार छये हुए सारे समाचार- 
पत्र और पुस्तकें निरीक्षण के लिए सरकार के सामने रखी जातीं। सरकारी - 
गँंजुट में. केवल एक सूचना निकालकर सरकार इन पत्रों और पुस्तकों का चलन 
रोक सकती थी ।- राजा राममोहन राय और श्री हारकानाथ टैगोर-जैसे 
विख्यात व्यक्तियों ने इन विनियमों के दोष बताते हुए उनको रह करने के लिए 
एक प्रार्थना-पन्र ग्रेषित किया । किन्तु विनियमों का निवन्धन्‌ कर दिया गया , 
और वे ५ अप्रै॑ १८२३ से बंध हो गए। सन्‌ १८३५ में सर चाल्स मेटकाफ़ 
होरा फिर दोहराये जाने के समय तक वे वरावर छाग रहे। यद्यपि सर चार्ल्स 
मेटकाफ़ का कार्य-कालू लॉर्ड विलियम बेंटिक के स्थायी उत्तराधिकारी नियुक्त 
होने तक ही था किन्तु उसने बड़े साहस से काम लिया और छोड मैकालें की 
सहायता से १८३८० का एक्ट नं० ११ बचाया। इस एक्ट में १८२३ और १८२७ के 
विनियंसों को दोहराया गया और सारे ब्रिटिश भारत के लिए अनुज्ञप्ति और 
प्रंकाश्न से पहले सरकारी जाँच की व्यवस्था को तोड़ दिया गया। उसके बदले 
इंबलण्ड की तरह साधारण निवन्धन का नियम बना दिया गया । 

3 « अब हम॑ फिर गवनेर-जनरल छॉर् हेस्टिग्स के राज्य-काल की घटनाभों के 
वर्णन पर आते हैः---अन्तिम महत्त्वपूर्ण घटवा जमीन के वन्दोवस्त से सम्बन्धित 
थी ।' यह बन्दोबस्त भारत के विभिन्न भागों में--मद्रास, वम्बवई और आगरा 
कमिश्नरी - में--अस्थायी आधार पर किया गया। मद्रास और वम्बई के 
बन्दोवस्त में मुनरो और एलफिस्टन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 

..._ छॉडड हेस्टिग्स का उत्तराधिकारी एक साधारण योग्यता का व्यक्ति था। 
उसके शासन-काल में भरतपुर की हार और वर्मा-युद्ध (१८२४-२६) के अति- 
रिक्त और कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं हुईं । यह युद्ध बंदाबू की संधि से समाप्त 
हुआ । इसमें संचालन और योजना की त्रुटियों के कारण बहुत से जीवन व्यर्य 
ही नष्ट हुए और बहुत सी सम्पत्ति बेकार ही वरवाद हुई ।१ यंदावू की संधि से. 
अंग्रेजों को एक करोड़ रुपया और आसाम, अराकान और सालवीन नदी के पूर्व 
में मतंबान प्रान्त के कुछ हिस्सों के साथ टेनासरिम के प्रदेश मिले । 


&05 


१. सन्‌ १८३४ में वीर राजा के अत्याचाखूर्ण व्यवहार के कारण कुर्गे को छीव॑ 
लिया गया । 


दैध शासन का युग ' ६१ 


अगली दद्वाव्दि में शान्ति रही और सुधार हुए । कुर्ग" और दो अन्य 
महत्त्वहीन स्थानों के अतिरिक्त कोई नए क्षेत्र ब्रिटिश सीमाओं के अन्तर्गत नहीं 
मिलाये गए। छॉर्ड विलियम वेंटिक के समय में सती-प्रथा वन्द की गई और ठगी 
का दमन किया गया । वेंटिक के ही राज्य-काल में व्यय में वचत की गई और 
अफ़ीम के व्यापार में एकाधिपत्य के कारण राजस्व में वृद्धि हुईं। कॉर्नवालिस 
द्वारा अंग्रेजी ढरें के प्रान्तीय न्‍्यायारूयों को वन्द किया गया 'और न्यायालयों * 
फ़ारसी के स्थान पर देश-भापा को जगह दी गईं । साथ ही न्यायपालिका 'और 
कार्यपालिका में भारतीयों की नियुक्ति की गई। भारतीय रियासतों'की ओर 
बेंटिक की नीति, दुर्वंख और अस्थिर थी। उसने मैसूर के प्रति नीति में दुढ़ता 
और शज्ीघ्रता से अवश्य क्राम लिया । बहुत हद तक इसका कारण यह था कि वह 
इस विपय में इंग्लैण्ड के अधिकारियों की इच्छानुसार काम करने को ' उत्सुक था । 
उसके व्यवहार के प्रति केवछ यही आपत्ति की जा सकती है कि जहाँ .दीनता 
अहितकर थी वहाँ भी उसने दृढ़ता नहीं दिखाई ।* हा प 


१. आरांधा: 7॥6 0ड्रागिव प्लांड0ए ० छापा [ए08, '92६८ 
659. हि + ) है जो छ, 795 ७४ कोर 8 
२. जबएली : 8 आठ मांजगए ण पाका॥, एग8० शव. । 
३. विन्सेण्ट स्मिथ ने अपनी (उपर्युक्त) पुस्तक में इस नीति के परिणाम का जो 
वर्णन किया है उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है 7 रह कक 
' “अवध में मंत्री, हकीम मेहता का अंग्रेज-सरकार ने' साथ छोड़ दिया और 
उसे राज्य से निकाल दिया । निज़ाम के राज्य की दुरव्व्यंवस्था को चुपचाप 
देखा गया । अवयस्क होलकर को सहायता नहीं दी गई और वहाँ भी राज्य 
की दुर्व्यवस्था हुई ग्वालियर में भयंकर झगड़े हुए, पर कोई कदम .नहीं उठाया 
गया | गायकवाड़ ने वैर भाव.धारण किया | राजपृत .रियासतों. को गृह-युद्ध में 
फंसे रहने को प्रोत्साहन दिया गया। उदयपुर में सुधार- रोक दिएं:गएः। 
जयपुर में नीति का अनर्थ में अन्त हुआ; अर्थात्‌: वहाँ. ब्रिटिश. अधिकारियों 
'पर आक्रमण किया गया जिसके कारण वहाँ का रेजीडेण्ट वुरी-तरहं धायल 
हुआ और उसका सहायक ब्लेक मर गया [” , .. ... .. ..०) 


चोथा अध्याय 
कम्पनी के अन्तिम दिन 
(१) 


सन्‌ १८३३ में कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि फिर से यढ़ाने का प्रइन 
पालियामेण्ट में आने के समय तक इंग्लेण्ड का वातावरण बदल चुका था | 
विदेश्ञों में व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति का और 
इंग्लेण्ड में मानव-अधिकार के/सिद्धान्त का प्रचार किया जा रहा था। ७ जून 
१८३२ को सुधार-विधेयक (२८77० हीं!) एक्ट बन गया और १८३३ में 
दासता को सारे ब्रिटिश साम्राज्य में अवैध कर दिया । इस वातावरण में कम्पनी 
के लिए फिर से व्यापारिक एकाधिपत्य के अधिकार-पत्र की अवधि बढ़वाना 
संभव नहीं था। अतः सन्‌ १८३३ के एक्ट ने सबसे पहला काम यह किया कि 
चीन के साथ व्यापारिक एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया । 
इस एक्ट का दूसरा काम तत्कालीन भारतीय शासन के दो मुख्य दोषों में से 
एक को दूर करने का प्रयत्त था। पालियामेण्ट के सदस्य मिस्टर चाल्से ग्राण्ट 
के शब्दों में यह दोष था, “व्यापारी और सा्वभौम सत्ता का ऐक्य” ।१ एक्ट ने 
इस दोष को दूर करने के लिए कम्पनी से सुविधापूर्ण शीघ्रता* के साथ अपने 
व्यावसायिक कार-बार को बन्द करने, और साझेदारों को भारतीय राजस्व से 
१०३ प्रतिशत लाभांश देने और कम्पनी के स्टॉक को क्रय करने के लिए १२० 
लाख पौण्ड एकत्रित करने को कहा । किन्तु हाउस आँव कॉमन्स में मि० 
वर्किघम तथा अन्य सदस्यों का विरोध होते हुए भी पालियामेण्ट ने भारतीय 
शासन, कम्पनी को सौंप दिया | मि० वर्किघम ने इतने बड़े साम्राज्य के राजनीतिक 
शासन को एक जॉदइण्ट स्टॉक कम्पनी को सौंपना असंगत बताया और यह सुझाव 
दिया कि भारत की सर्वोच्च परिपद में, भारत में रहने वाले अंग्रेजों और साथ 
ही स्वयं भारतीयों के कुछ प्रतिनिधि लिये जायेँ ताकि स्व-शासन की व्यवस्था का 
कम-से-कम आरम्भ तो हो ही जाय ।* 
१. 0८.7.,. 87थाते ; एगञाएठतप८प्रठ्य ६0 धाढ मरींजणरए ण ७0ए- 
दाग गा गगवी9, 0986 35 के एक उद्धरण का अनुवाद । 
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कम्पनी के अन्तिम दिन घ्३ 


लॉर्ड मेकॉले ने इस अवसर पर एक स्मरणीय वकक्‍तृता दी और भारत में 
कम्पनी का शासन बनाए रखने के पक्ष का प्रतिपादन किया। मैकॉले ने मिरू को 
उद्धुत किया और प्रतिनिधि-सरकार की चर्चा को बेतुका वताया।* उसने इस 
वात को अस्वीकार किया कि हाउस आँव कॉमन्स भारत में होने वाली वुराइयों 
पर कोई सक्तिय अथवा कुशल रोक रूगा सकेगा ।* उसने कहा : “यह स्पष्ट 
हैं कि भवन के पास इन (भारतीय) विषयों का निर्णय करने के लिए आवश्यक 
समय नहीं है; न उसको आवश्यक जानकारी हैँ और न उस जानकारी को प्राप्त 
करने का उद्देश्य ही हैं । हाल ही में उसके विधान में जो परिवर्तन हुआ है उससे 
वह ब्रिटिश जनता का अधिक सही प्रतिनिधित्व करता है । किन्तु भारतीय जनता 
का प्रतिनिधित्व करने से आज भी वह इतना ही टूर है जितना कि पहले कभी 
था। भारत की तीन घमासान लड़ाइयों से यहाँ इतनी हलूचल नहीं होगी जितनी 
कि इंग्लैण्ड की एक अपेक्षाकृत बहुत छोटी जगह की सिर फूटीवल से । कुछ ही 
सप्ताह पहले भारतीय राजस्व के विपक्ष में एक व्यक्ति के दावे का निर्णय किया 
था । यवि वह अंग्रेज़ों से सम्बन्ध रखने वाला प्रदइन होता तो यह सभा-भवन मत- 
विभाजन के इच्छुक सदस्यों के लिए छोटा पड़ता । वह्‌ एक भारतीय प्रश्न था 
और इसी कारण हम गण-पूृर्ति भी कठिनाई से कर सके ) यहाँ तक कि जब मेरे 
माननीय मित्र 'बोर्ड ऑँव कण्ट्रोल' के सभापति ने अपना मनोरंजक और अत्यन्त 
योग्यतापूर्ण वक्तव्य दिया और १० करोड़ मनुष्यों के शासन के लिए अपने 
प्रस्तावों को प्रस्तुत किया, तो उपस्थिति इतनी भी नहीं थी जितनी की किसी 
नई रेलवे लाइन खोलने अथवा चुंगी की चौकी बनाने के समय होती है ।* . 

दूसरी ओर छॉर्ड मैकॉले ने कहा कि “कम्पनी छ्विग या टोरी दोनों में से 
किसी राजनीतिक दल से अथवा किसी घार्मिक मत या सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
नहीं थी । उसके प्रति यह दोप नहीं मढ़ा जा सकता था कि उसने कंथोलिक 
बिल ((०८7॥०४८ छा] ) या सुधार विधेयक (२८०7४ शा!) का पक्ष 
अथवा विपक्ष लिया । उसका काम करने का दृष्टिकोण अंग्रेज़ी राजनीति नहीं, 
वरन्‌ वरावर भारतीय राजनीति रहा है । **** सारे आन्दोलनों के बीच 
कम्पनी विरूकुल असन्दिग्ध रूप से निष्पक्ष रही है ।/*४ भारत में उसके शासन 
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ह्ड भारत सें कम्पनी का राज्य 


का इतिहास और भारतवासियों के हित और कल्याण के छिए उसकी उत्सुकता, 
ये दोनों बातें प्रशंसनीय हैं। “विदेशी, सैनिक और स्वेच्छाचारी. शासन में इतनी 
भलाई की भावना अन्यत्र नहीं मिल सकती ”* छॉडे मैकॉले ने कहा कि. ऐसी 
परिस्थिति में वह भारतीय शासन को कम्पनी के हाथों से हटा देने के लिए तैयार 
नहीं था । लॉर्ड मेकॉले के मत की पालियामेण्ट ने माना और कम्पनी को 
भारतीय प्रदेशों और उनके शासन का अधिकार फिर ,बीस वर्ष के. लिए. सौंप 
दिया । : ३ 
सन्‌ १८३३ के एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने भारत में बसे के 
लिए आने वाले यूरोपियनों पर जो प्रतिवन्ध थे उन्हें समाप्त कर दिया और उन्हें 
जमीन का मालिक बनने के छिए कोई रोक-टोक नहीं रहने दी । किन्तु कहीं: यें 
विदेशी भारतवासियों के धर्म और विश्वास आदि से छेड़-छाड़ न करें और 
उनका अपमान न करें, इस उद्देश्य से भारतवासियों की रक्षा के लिए गवर्नर- 
जवबरल को यथासंभव जीघ्रता के साथ नियम-विनियम बनाने के लिए -कहा 
भया । ै ५ 
सन्‌ १८१३ में यूरोपियंनों के भारत में बसे के प्रश्न पर विवोद के समेय॑ 
कम्पनी और उसके उच्च कर्मचारियों? ने तीतन्र विरोध किया था पर' इस बार 
भारत के उच्च अधिकारियों ने यंरोपियनों के वहाँ बस॑ने की माँग' का प्रवले 
समर्थन किया । सर मेटकाफ़ और छॉड्ड वेंटिक दोनों ने भारत में यूरोपियनों को 
बसने के लिए बे-रोक-टोक आने देने के पक्ष का प्रतिपादन किया और॑ उसके कितने 
दी लाभ बताए। एक लाभ तो यह बताया कि उससे भारतीय साम्राज्य की समूरद्धि 
को प्रोत्साहन॑ मिलेगा, दुसरा यह कि उससे राजस्व में वृद्धि होगी और तीसरा 
यह कि उससे भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य अधिक सुदृढ़ होगा। सन्‌ १८३२ की 
प्रवर-समिति ने भारत जाने वाले यूरोपियनों पर से प्रतिबन्ध ह॒ठाने के लिए 
व्यावसायिक और औद्योगिक कारण प्रस्तुत किये जैसे, इंग्लैण्ड को विदेशी कच्चे 
माल के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता हो जाती; भारत में ब्रिटिंश माले कीं माँगे बंढ़ 
जाती और इंग्लैण्ड को प्रेषित घन अर्थात्‌ होम चार्जेज़' का परिमार्ण बढ़ जाता । * 
प्रवर-समिति के समक्ष कुछ साक्षियों ने वे-रोक-टोके यूरोपियनों को भारत में 
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कम्पनी के अन्तिम दिन ददपु्‌ 


जाने देने की नीति. का ख़तरा बताया और यूरोपीय उपनिवेश वनाने से देशः 
वासियों? का ज़ो: अहित होता उसकी ओर ध्यान दिलाया किन्तु मेटकाफ़ और 
वेंटिक का. मत. मानाःगया और भारत में जाने वाले यूरोपियनों पर से सब 
प्रतिबन्‍्ध हटा छिफ्मे।गए । 

सन्‌ १८३३ के एक्ट ने चौथी वात यह की कि उसने निश्चित और स्पष्ट 
भाषा में यह उल्लेख किया, “भविष्य में किसी पद के लिए योग्यता की ही 
कसौटी है” -अऔर. “केवल अपने धर्म, जन्म-स्थान, जाति अथवा वर्ण के कारण 
उक्त (भारतीय) प्रदेशों का कोई निवासी अथवा हिज़ मैजिस्टी की प्रजा का 
कोई भी व्यक्ति, कम्पनी? के किसी भी पद या उसकी किसी सेवा के लिए' 
अयोग्य नहीं समझा जांयगा ।” उक्त खण्ड के कारण छॉर्ड मॉल्ले ने सन्‌ १८३३ 
के एक्ट को' सन्‌” १९०९ से पहले पालियामेण्ट द्वारा वनाए हुए भारतीय एक्टों 
में सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण बताया ।४ एक वार नीति और स्वार्थ के संकीर्ण' 
विचारों को हटाकर” उदार मानवीय सिद्धान्तों को व्यक्त होने का स्थान 
दिया गया  -४ 

नए एक्ट ने चीयी वात यह की कि उसने भारत के गवर्नर-जनररहू और 
उसकी परिपद्‌ के संविधांन और अधिकारों में परिवर्तन किये । गवर्नर-जनरलू 
की परिपद्‌ में विधान कार्य के लिए एक विधि सदस्य और बढ़ाया गया। इस 
नए सदस्य को कार्यप्रालिका में कोई अधिकार नहीं था । सपरिपद्‌ गवर्नर- 
जनरल के विधान-कार्य को भी वहुत बढ़ा दिया गया। जैसा कि सन १८७२ के 
ट्गोर-व्याख्यानों 'मैं मिस्टर कॉवेल ने संकेत किया, उस समय का सबसे बड़ा 
दोप विधान बनाने' वाले और शासन करने वाले अधिकारियों का संघर्ष और 
विधान का अनिर्विच॑त स्वरूप था | पहली वात तो यह थी कि “उस समय भारत' 
में पाँच प्रकार के! विधान लागू हो रहे थे ० हर प्रेसीडेन्सी की सरकार को 
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नियम-विनियम वनाने का अधिकार था। सपरिषर्‌ गवर्नर-जनरल का. विधान 
बचाने का अधिकार विलकुर अपर्याप्त था | सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरंल द्वारा 
बनाए हुए नियम-विनियम केवक भारतीय जनता और कम्पनी के सेवकों पर 
ही लागू होते थे, किन्तु उनका भारत में बसे हुए अन्य अंग्रेज़ों और विदेशियों पर 
कोई अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त उनका सर्वोच्च न्‍्यायारूय- पर कोई 
क्षेत्राधिकार नहीं था। सन्‌ १८३३ के एक्ट ने इन दोषों को दुर,करने का प्रयत्त- 
किया। एक्ट ने प्रान्तीय सरकारों के विधान वनाने के अधिकार को हटा दिया 
और उन्हें केवल यह साधारण अधिकार दिया कि वे जिन विधानों और विनियमों 
को आवश्यक" और उपयोगी समझें उनको लिखकर सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरलूू 
के पास भेज दें। इस प्रकार भारत में विधान बनाने का अधिकार सपरिषद्‌ 
गवर्न र-जनरल के हाथों में केन्द्रित कर दिया गया । इन विधानों का. क्षेत्राधिकार 
सब व्यक्तियों, न्यायालयों, स्थानों और वस्तुओं पर था ।-. उक्त (भारतीय) 
प्रदेशों के प्रत्येक भाग का तथा संधि द्वारा कम्पती से सस्बन्द्रित प्रत्येक देशी. 
राज्य और कम्पनी के प्रत्येक सेवक का इत विधानों में समावेश था ।? राजसत्ता 
झौर पालियामेण्ट की प्रभुता का समुचित संरक्षण किया गया था ।* 
एक्ट में यह उल्लेख किया गया कि, “उक्त (भारतीय) प्रदेशों और वहाँ 

निवासियों से सम्बन्धित, उक्त सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल के हर कार्य और, 
उसकी हर कार्यवाही को रोकने, उसका उल्लंघन और तियंत्रण करने का 
पालियामेण्ट का पूर्ण और स्थायी अधिकार सुरक्षित है 4४ सपरिपद्‌ 
गवर्नर-जनरल द्वारा बनाए हुए विनियम, जिनको कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स ने 
अस्वीकार न किया हो, एक्ट कहलाते । उन्हें पालियामेण्ट के सामने रखा जाता, 
किन्तु यह आवश्यक नहीं था कि किसी न्यायालूय में उनका निबन्धन किया जाय 
और उनको प्रकाशित किया जाय । अन्त में अनिश्चितता सम्राप्त करवे के छिए 
सपरिपद्‌ गवरनेर-जनरल को इंडियन लॉ-कमीशन नाम से एक आयोग 
(ए०्राम्ांइआ०० ) बनाने का निर्देश किया गया । इस कमीशन को स्थानीय 
परिस्थितियों» का ध्यान रखते हुए शासन के लिए सामान्य विधान बनाना था। 
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इस आयोग को उक्त प्रदेश की वर्तमान न्याय और पुलिस-व्यवस्था, उनके क्षेत्रा- 
घथिकार, नियम और उनकी कार्य-पद्धति, लिखित अथवा प्रचलित दीवानी और 
फ़ौजदारी विधान की जाँच करके सपरिपद्‌ गवर्न र-जनरल को रिपोर्ट देनी थी । 
पहले विधान-आयोग के सभापति का पद छॉर्ड मैकॉले को मिला | यह आयोग; 
जितनी आजमा थी, उतना काम नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी भारतीय दण्ड 
संहिता ((7600%0 ए&78 (700८) इस आयोग के ही परिश्रम का फल 
थी। यह सन्‌ १८६० में स्वीकृत होते पर लागू हो गई। इस आयोग ने दीवानी 
ओर फ़ौजदारी पद्धति की संहिताओं के लिए भी वींव तैयार कर दी । 

एक्ट की छठी बात, बंगाल की अत्यधिक बड़ी प्रेश्सीडेन्सी को विभाजित करके 
दो प्रेसिडेन्सियाँ बनाने की व्यवस्था थी, किन्तु यह कार्यान्वित ही नहीं हुई। 
पहले तो इसे सन्‌ १८३५ के एक्ट से निरूम्बित कर दिया गया मर वाद में 
सन्‌ १८५३ के एक्ट से । 

एक्ट्र ने सातवीं वात यह की कि उसने सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरलूू को भारत 
में गुलामों की दशा सुधारने और सारे भारत में गुलामी-प्रथा (दास-प्रथा) समाप्त 
करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने का निर्देश किया । 

एक्ट ने आठवीं बात यह की कि एक विशप के स्थान पर तीन विशेष बनाए 
और कलरूकत्ते के विश्प को भारत का मेट्रोपोलिटन विशप ( लाट-पादरी ) 
बना दिया । 

अन्त में एक्ट ने हेलवरी में कम्पनी के कॉलेज में भारत के असेनिक सेवकों 
के श्षिक्षण की व्यवस्था की और कॉलेज में प्रवेश के लिए विनियम वनाए । 

, 

भारत में किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय, इस विपय पर 
एक. दशाव्दी से प्राच्यवादियों और आँग्लवादियों में विवाद चल, रहा था। ढॉड 
मैकॉले ने सार्वजनिक शिक्षा-कमेटी के सभापति नियुक्त होने पर, अंग्रेजी शिक्षा 
का बड़ा प्रवछ समर्थन किया । ७ मार्च १८३५ के प्रस्ताव द्वारा सरकारी निर्णय 
प्रकाशित हुआ : “ब्रिटिश सरकार का महान्‌ उद्देश्य भारतवासियों में यूरोपीय 
साहित्य और विज्ञान का प्रसार होना चाहिए और शिक्षा के लिए जो निधि हैं 
उनका सर्वोत्तम उपयोग अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रसार में ही होगा ।”* 

लॉरड ऑकरलण्ड के राज्य-काल में प्रथम अफ़ग्नान-युद्ध की विपत्ति, एक मुख्य 
घटना थी। यह युद्ध पाम्स्टंन की रूस-विरोधी नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था। उसके 
उत्तराधिकारी के समय में अफ़ग्नानिस्तान से बदला छेने के लिए छड़ाई लड़ी गईं 
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और छार्ड एलेन बोरो और सर चार्ल्स नेपियर ने सिंघ पर वछात्‌ अधिकार कर 
लिया ।*१ दास-अथा भी इसी अवधि में समाप्त की गई। सन्‌ १८४३ में सपरिषद्‌ 
ग़वर्न र-जनरल ने एक एक्ट (सन्‌ १८४३ का एक्ट न ० ५) बनाया, जिसके द्वारा 
भारत में दास;प्रथा को अवैध कर दिया यया । | 

लॉर्ड हॉडिग के राज्य-काल की सबसे महत्त्वपुर्ण घटना सिखों के साथ पहली 
लड़ाई थी | यह युद्ध सत्‌ १८४५ और १८४६ में हुआ और यह इस बात के लिए 
प्रसिद्ध है कि इसमें, “ब्रिटिश सेना को भारत में सबसे ज़्यादा बहादुर और 
मज़बूत सेना का सामना करता पड़ा ।/* १० फ़रवरी १८४६ को सवरा में 
सिख सेना परास्त हुई और अंग्रेजों ने श्ीक्रता से लाहौर पर अधिकार कर 
लिया । लाहौर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ । इस संधि के अनुसार सतलुज से 
पूर्व की सारी जमीन, जालंधर का दोआबा, जो सतरूज और व्यास के बीच में था 
और साथ ही काश्मीर और हजारा के क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गए । इसके 
अतिरिक्त अंग्रेजों को ५ छाख पौण्ड और बहुत सी तोपों की प्राप्ति हुई। सिख- 
सेना को सीमा (२०००० पैदल और १२००० घूड़सवार) विश्चित कर दी गई। , 
अवयस्क महाराजा दलीपसिंह और उसके मुख्य मंत्री सरदार छाहुसिह द्वारा 
पंजाब के शासन के निरीक्षण के लिए लाहौर में एक ब्रिटिश रेज्ीडेण्ट का रहना 
निश्चय हुआ। 

सन्‌ १८४८ की जनवरी में लॉर्ड डलहौज़ी भारत में भाया । जब वह 
कलकत्ता में उतरा तो उसकी अवस्था केवल ३५ वर्ष क्री ही थी। किन्तु 
उसका उस समय स्वास्थ्य बहुत गिरा हुणा और उसका ढाँचा बिलकुल टूटा 
हुआ था । वह आठ वर्ष तक गवर्नर-जनरल रहा, किन्तु इस अवधि में वह कभी 
भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहा | प्राय: वह पीड़ित ही रहता था।? किन्तु उसका 
राज्य-काल विशेष रूप से स्मरणीय हैं और उसकी गणना, वॉरन हेस्टिःस, 
वेल्जलो, और छॉड हेस्टिग्स के साथ पहली श्रेणी के गवर्नर-जवरलों में की 
जाती है । 

लॉर्ड डलहीज़ी का शासन-काल युद्ध और राज्य-विस्तार के साय शासन-सुधार 
और सार्वजनिक हित के कामों के छिए भी समान रूप से प्रसिद्ध है । दुसरे सिख- 
युद्ध के परिणामस्वरूप सन्‌ १८४५ में पेशावर तक सारा पंजाब ब्रिटिश सीमा 
के अन्तर्गत आ गया । दूसरे बर्मा-युद्ध के फलस्वरुप ब्रिटिद्य सीमाओं में रंगून, 
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प्रोम- और पेगू का सारा प्रान्त आ गंया । साथ ही चटगाँव से ' छेकर. सिंगापुर 
तक सारे समुद्र-तट पर ब्रिटिश अधिकार हो गया । ' * 

लॉर्ड डलहौज़ी ने भारत में ब्रिटिश राज्य को बढ़ाने के (लिए केवल थुद्ध- 
विजय का ही सहारा नहीं लिया वरन्‌ किसी देशी राज्य में उत्तराधिकारी ने 
होने पर उस राज्य पर ब्रिटिश आधिपत्य जमा लेने की नीति से भी काम 
लिया। इस प्रकार डलहौज़ी ने सितारा, नागपुर, झाँसी, जैतपुर, साँभलपुंर और 
कुछ दूसरी छोटी रियासतों पर अधिकार कर लिया । अवध पर अधिकार एक 
दूसरे ही प्रकार से---उच्छुद्धुछ और मनमाने ढंग से---किया गया । सिक्किम को 
तत्कालीन राजा द्वारा डा० कैम्पवैछ और डॉ० हकर को पकड़ने के अपराध के 
दण्डस्वूप ले लिया गया ) सहायक सेना के निर्वाह के नाम पर निज्ञाम से वरार 
को ले लिया गया । पेशवा बाजीराव द्वितीय को ८ छाख रुपये का वापिक भत्ता 
मिलता था | उसके दत्तक पुत्र को यह भत्ता देना अस्वीकार कर दिया गया। 
सन्‌ १८५५ में कर्नाटक के नवाव की मृत्यु का छाभ उठाकर, उसके कुटुम्ब के मान 
ओर उसके भत्ते को घटा दिया गया। संक्षेप में लॉर्ड डलहौज़ी ने भारत में 
प्रत्येक संभव उपाय से ब्रिटिश राज्य और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्वन किया । 
सन्‌ १८५७ के उत्थान में, डल्हौज़ी की देशी राज्यों को छीनने की नीति भी कुछ 
अंगों तक उत्तरदायी है ! 

डलहौज़ी एक अत्यन्त उत्साही और कमेंठ व्यक्ति था। उसने शासन के 
प्रत्येक विभाग के काम की देख-भाल की और बहुत से सुधार किये; भारत के 
सर्वोच्च शासन को विभागानुसार व्यवस्थित किया; बंगाल के लिए एक पृथक 
उप-गवर्तर नियुकत किया। उसने एक पृथक्‌ सार्वजनिक निर्माण-विभाग बनाया 
और आण्ड ट्रंक रोड बनवाने, सिंचाई के लिए नहरें निकालने और रेलवे-लाइन 
विछाने के कामों को आरम्भ किया। उसने बिजली के द्वारा तार भेजने की 
व्यवस्था चलाई और डाक के लिए आधा आना प्रति पत्र की एक ही दर निश्चित 
की । सन्‌ १८५४ के वुड डिस्पेच' नाम से प्रसिद्ध आदेशों को पूरी तरह कार्या- 
न्वित किया और देश की वर्तमान शिक्षण-व्यवस्था की नींव रखी। हॉट 
डलहौज़ी ने भारतीय सेना के पुनर्सगठन का भी प्रवन्ध किया और इस विपय पर 
नो विस्तृत लेख लिखे; (इन लेखों पर इंग्लैण्ड के अधिकारियों ने ध्यान नहीं 
दिया) । लॉड्ड डलहौज़ी के कार्य-काल में ही कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि 
फिर वंढ़ा देने का प्रश्न अन्तिम वार पालियामेण्ट के सामने आया | 

5 ६5) 

अब तक कम्पनी के राज्य का विरोध अंग्रेज़ों ने ही किया था । -या तो अंग्रेज 

व्यापारियों ने या अंग्रेज प्रगतिवादियों अथवा मानववादियों ने ही अधिकार-पर्त्र 


० भारत सें कम्पती का राज्य 


की अवधि बढ़ाने में आपत्ति प्रकट की थी। किन्तु १८५३ में अधिकार-पत्र की 
भवधि बढ़ाने का विरोध मुख्यतः भारतीयों ने किया । सन्‌ १८३३ के एक्ट के 
विभाग नं० ८७ ने भारतीयों में उच्च आशाओं का संचार किया था। कुछ 
नवयुवक भारत के बड़े पदों के लिए शिक्षित होने को इंग्लेण्ड गए थे। भारत लौटने 
पर उन्हें बहुत निराशा हुई । जैसा कि गवर्नर-जनरल की परिषद्‌ के सदस्य और 
इंडियन छा कमीशन के सभापति मि. कैमेरन ने कहा,--- इस (सन्‌ १८३३ का 
एक्ट बनने के पश्चात्‌ के) बीस वर्षों में कोई भी देशी आदमी किसी ऐसे पद पर 
नियुक्त नहीं किया गया जिसके लिए उसका एक्ट बनने से पहले अधिकार न 
हो ।”* तीलों प्रेसिडेन्सियों के निवासियों ने पालियामेण्ट के समक्ष, कम्पनी के 
अधिकार-पत्र की अवधि न बढ़ाने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे | बंगाल के प्रार्थना 
' पत्र में दंधशासत को समाप्त करने, एक राज्य-मंत्री नियुक्त करने और एक ऐसी 
भारत-परिषद्‌, जिसमें कुछ सदस्य निर्वाचित हों और कुछ नाम निर्देशित हों, 
नियुक्त करने का निवेदन किया गया । इस प्रार्थना-पत्र में भारत के लिए एक 
विधान-मंडल बनाने ; गवर्ेर-जनरल को परिषद्‌ की सम्मति से काम करने ; 
प्रेसिडेन्सियों को एक प्रकार की प्रान्तीय स्वायत्तता देने; छोटी नौकरियों का 
वेतन बढ़ाने और बड़े पदों का वेतन घटाने ; सारी ब्रिटिश प्रजा को सिविल 
सविस का पात्र बताने और उक्त सिविल सविस की परीक्षा ढ़ारा भर्ती करने 
का निवेदन किया गया ।* 

ब्रिटिश पालियामेण्ट के दोनों भवनों ने सन्‌ १८५२ में जाँच के लिए कमेटियाँ 
नियुक्त कों और उनकी जाँच के आधार पर सन्‌ १८५३ का चार्टर-(अधिकार-पत्र ) 
एक्ट तैयार किया । 

इस चार्टर एक्ट ने सबसे पहली वात तो यह की कि उसने कम्पनी के 
मधिकारों को फिर जीवन-दान दिया और उसे हर मैज॑स्टी (इंग्लेण्ड की रानी) 
भौर उसके उत्तराधिकारियों की ओर से धरोहर के रूप में भारतीय प्रदेशों पर 
अधिकार बताए रखने की अनुमति दी । पहले अधिकारु-पत्रों में यह अनुमति 
एक निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी, किन्तु इस बार उपर्युक्त अधिकार 
उस समय तक के लिए दिये गए जब तक कि पालियामेण्ट कोई अन्य व्यवस्था 
ने करे । 


१. (0. ॥,, #गव्याते : फ्तठतेपरट्वंणा 60 प्ीढ नींशंगए 
(00एटफाग़ला व ंतती3, 227 7, 9288० 47 के एक उद्धरण 
का अनुवाद । 

२. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ४२-४३ ॥ 


कम्पनी के अन्तिम दिन ७१ 


सन्‌ १८५३ के एक्ट ने दूसरी वात यह की कि डाइरेक्टर्स की संख्या को २४ से 
घटाकर १८ कर-दिया गया । इनमें से ६ राज-सत्ता द्वारा नियुक्त किये जाते । 

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि गवर्नर-जनरल को बंगाल की गवर्नरी के 
काम से मुक्त कर (दिया और बंगाक के लिए एक और गवनेर को नियुक्त करने की 
व्यवस्था की । किन्तु नया गवनेर नियुक्त होने के समय तक गवर्नर-जनरल को 
इस वात का अधिकार दिया गया कि वह डाइरेक्टर्स और वीडर्ड आफ़ कण्ट्रोल की 
स्वीकृति से एक उप-गवनंर ([+6प्रा.-(50ए९६४॥07) नियुक्त कर दे। यद्यपि 
उप-गवर्नर की -नियुक्ति तो सन्‌ १८५४ में कर दी गई, परन्तु गवर्नर की नियुक्ति 
सन्‌ १९१२ तक नहीं हुई । 

एक्ट ने चौथी बात यह की कि हाल में देशी राज्यों को अधिकार में छेने 
के कारण जो प्रदेद्-विस्तार हुआ था, उसके फलस्वरूप डाइरेक्टर्स को यह निर्देश 
दिया गया कि वे एक एसी नई प्रेसीडेन्सी वनायँ, जिसकी शासन-व्यवस्था मद्रास 
और वम्बई की तरह हो । यदि ऐसा न हो तो एक उप-गवर्नर की नियुक्ति की 
जाय। इस विभाग में जो अधिकार दिया गया उसके अन्तगंत १८५९ में पंजाब 
के लिए उप-गवर्नर की नियुक्ति की गई । 

एक्ट ने पाँचवीं वात यह की कि गवर्नर-जनरल की परिपद्‌ के विधि-सदस्य 
को परिपद ,का पुरा सदस्य वना दिया। अब वह कार्यपालिका से सम्बन्धित 
परिपदों की बैठकों में भाग ले सकता था और अपने मताधिकार का उपयोग कर 
सकता था । ९ 


एक्ट ने छठी ब्रात यह की कि भारत के लिए पहली वार एक पृथक विधान- 
परिपद्‌ बनाई। जैसा कि माण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट के लेखकों ने संकेत किया, अब पहली 
बार विधान (कानून) वनाने को सरकार का एक विश्ञेप कार्य माना गया और 
उसके लिए एक विशेष उपकरण और पद्धति की आवश्यकता अनुभव की गई।* 
गवर्नर-जनरल की परिपद्‌ का विधान-कार्य के लिए विस्तार किया गया । उसमें 
छः: नये स्रदस्य बढ़ाये गए, जो विधान-सदस्य कहलाते । इस प्रकार विघान-कार्य 
के लिए परिपद्‌ में १३ सदस्य होते--गवर्न र-जनरल, सेनापति, परिपद्‌ के चार 
सदस्य और छ: विधान-सदस्य; जिनमें से दो सदस्य कलकत्ते के सर्वोच्च न्यायालय 
के अंग्रेज जज (एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश) होते, और 
चार सदस्य, मद्रास, वम्वई, वंगाल और आगरे की स्थानीय सरकारों हारा 
नियुक्त किये हुए सरकारी कर्मचारी होते । प्रान्तीय सरकारों के इन प्रतिनिधियों 





१. वस्तुतः यह एक पृथक विधान-परिपद्‌ नहीं थी। कार्यपालिका-परिपद्‌ 
ही विवान-कार्य के लिए विस्तुत कर दी गई थी । 


| 


२ ॥ भारत में कम्पनी का राज्य 


में से प्रत्येक को ५००० पौण्ड का वाषिक वेतन मिलता । /हर्स रूप-में भारतीय 
विधान-मंडल में स्थानीय प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गयाः ३० परिषद्‌ का. काम 
भौखिक और खुछा हुआ होता। प्रत्येक विधेयक पर/'उचितः रूप से विचार 
होता और उसका प्रवर-समितति में परीक्षण होता । “परिषद्‌ में'कम-से-कम. एक 
ऐसा सदस्य होता जिसे स्थानीय विषयों की जानकारी होती-4 साथ ही: परिषद्‌ 
में अंग्रेज़ी विधि का बहुत वड़ा अंश होता ।”१ इस परिषद्‌-ने अपनें-आपको विधान- 
कार्य से सीमित नहीं रखा किन्तु उसने शिकायतों की जाँच करने. और “उनको 
दूर करने वाली एक छोटी प्रतिनिधि-सभा का रूप छे. लिया ।* .किन्तु 
उसका कोई प्रस्ताव बिना गवर्नर जनरल की स्वीकृति /के विधि नहीं बन 
सकता था। 02827] 

एक्ट ने सातवीं बात यह की कि भारतीय विधि-आयोग'कीः सिंफारिशों की 
जाँच करने के लिए, अंग्रेज आयोगकों के निकाय की नियुवित के लिए प्राधिकार 
दिया। (भारतीय विधि-आयोग इस समय तक टूट गया भा 4). ।* 

एक्ट ने आठवीं बात कम्पनी की आय में से बोर्ड आँव केप्ट्रोंले के संदस्यों 
और अन्य कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था की । हिल मैजेस्टी द्वारा वेतन 
के परिमाण का निश्चय होता | बोर्ड के सभापति के. बेता के! बारे में यह 
कहा गया कि वह किसी प्रमुख राज्य-मंत्री के वेतनः से क्रम :नहीं: होना 
चाहिए ७ व ई६ ० 3.५ “2 

अन्त में एक्ट ने डाईरेक्टर्स को भारतीय नियुक्तियों में अनुग्रह के अधिकार 
से वंचित कर दिया और वोर्ड आँव कण्ट्रोल को इस सम्बन्ध'में।विनियमः बताने का 
निर्देश किया। सन्‌ १८५४ में एक कमेटी नियुक्त की/गई।३ इसका. समापति 
लॉर्ड मैकॉछे को बताया गया । इस कमेटी ने विनियम बताये 4. ड्रेतके. अनुसार 
सिविल सर्विस की भर्ती, परीक्षा में प्रतिदन्द्विता के आधार मद होती १ जनवरी 
१८५६ से हेलवरी कालेज के लिए दाखिले वन्द कर दिए मए सन्‌ - १८५५ के 
इसी एक्टर के अनुसार ३१ जनवरी १८५८ से कॉलेज बन्दाकरा देते का निर्देश 
किया गया । कम्पनी ने स्वयं ही १८३३ में कॉलेज कलद्र कराने. की माँ 
की थी। उसका एक कारण तो कॉलेज का अत्यधिक व्यय थश और दूसरा कारण 
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कम्पनी के अन्तिम दिन ७३ 


यह था कि “विदेशों में नौकरी को जाने वाले नवयुवकों का सम्पर्क उन्हीं के जैसे 
दूसरे नवयुवकों तक सीमित कर देने में बहुत से दुष्परिणाम थे ॥”* 

१८५४ में पालियामेंट ने एक एक्ट और बनाया, जिसका भारतीय शासन 
में महत्त्वपूर्ण प्रभाव हुआ।* इस एक्ट ने सपरिपद्‌ गवर्नल जनरल को इस वात 
का अधिकार दिया कि वह कोर्ट आँव ड़ाइरेक्टर्स और बोर्ड आब कण्ट्रोल की 
अनुमति से, उद्घोषणा द्वारा, ईस्ट इंडिया कम्पनी के किसी प्रदेश के किसी भी भाग 
को अपने निजी अधिकार और प्रवन्ध में छा सकता हैँ और उस भाग के शासन 
के लिए आदेद, निर्देश दे सकता है अथवा शासन की व्यवस्था कर सकता है ।* इस 
अधिकार का चीफ कमिझतरों की नियुक्ति करने में उपयोग किया गया । ऐसे 
सारे अधिकार, जो केतद्वीय सरकार के लिए अनावश्यक थे, उन्हें प्रदान कर दिए 
गए । इसी एक्ट के अन्तर्गत आसाम, मध्य प्रान्त, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त, 
वर्मा, ब्रिटिश विलोचिस्तान और दिल्‍ली के छिए समय-समय पर चीफ कसिश्नर 
बनाए गए। सन्‌ १८५४ के एक्ट ने सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरलछ को इस वात का भी 
अधिकार दिया कि डाइरेक्टर्स और वोर्ड ऑव कण्ट्रोड की अनुमति से वह 
विभिन्न प्रान्तों की सीमाओं को निश्चित कर सकता है। साथ ही यह निर्देश 
दिया गया कि भविष्य में गवर्नर-जनरल के पद में बंगाल के गवनेर का पद 
न जोड़ा जाय । 

(४) 


लॉर्ड डलहौज़ी को दृढ़ विश्वास था कि वह अपने उत्तराधिकारी के लिए 
दान्तिपूर्ण भारत छोड़कर जा रहा था। उसे इस वात का भान भी नहीं था. कि 
उसने असन्तोप के वीज वो दिए थे, जो कुछ समय में निश्चित रूप से अंकुरित होते 
और जो देश में ब्निटिश राज्य के लिए एक भीषण संकट का कारण हो सकते 
थे। लॉ डलहौजो की लड़ाइयों और छीना-झपटी से भारतीय सेना और शासक 
वर्ग दोनों ही अव्यवस्थित और व्यथित हुए थे। आक्रामक यूरोपीय नई 
रियासतों से देशवासियों की पुरानी कट्टर वृत्तियाँ उमड़ उठीं। ईसाई धर्म 
का, सरकारी आश्रय और सहायता के साथ सोत्साह प्रवल प्रचार हो रहा था। 
उससे लोगों को बलात धर्म-परिवर्तत का भय और सन्देहु हुआ | कैनिग के इस 
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एड भारत में कम्पनी का राज्य 


निर्णय ने कि, “बहादुर शाह' की मृत्यु के वाद सम्राट का पद स्वीकार नहीं 
किया जायगा, / उसको और उसके समर्थकों को बड़ा कुद्ध और उत्तेजित कर 
दिया । इसके अतिरिक्त, नानासहब, झाँसी की रानी और अन्य ऐसे सामन्त थे 
जिनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और जो चिढ़े हुए थे। ये 
सब उस समय को विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाने को तैयार थे । दूसरी और 
ब्रिटिश स्थिति बड़ी दुर्बल थी। ब्रिटिश सेता का संगठन और वितरण बड़ा दोष- 
पूर्ण था। सेना में अनुशासन को बहुत बड़ी कमी थी । महत्त्व के स्थानों (जैसे 
दिल्‍ली और इलाहाबाद) और साथ ही अधिकांश तोपों का अधिकार भारतीय 
हाथों में दिया हुआ था ।* फ़ारस की खाड़ी और चीन के लिए सैन्य-दल भेजे गए 
थे और भारतीय मोर्चों की विशेषकर बंगाल और उत्तरी पद्चिमी प्रान्त की स्थिति 
बड़ी दुबंल थी । चर्वी के कारतूसों का अच्छा वहाना मिला ओर २३ जनवरी 
१८५७ को कलकत्ते के पास डमंडम से विद्रोह आरम्भ हुआ। मार्च में 
वैरकपुर, अप्रैल में अम्वाला और मई में मेरठ, छललनऊ और दिल्ली में उभार 
हुआ । मई में चारों ओर छपेदें फैल गई और वाकायदा लड़ाई होने छूगी। इसके 
पाँच मुख्य मोर्चे थे---दिल्‍्ली, लखनऊ, कानपुर, रूहेलखण्ड और मध्यभारत जिसमें 
बुन्देलखण्ड भी सम्मिलित था। सिखों, ग्वालियर के सर दिनकर राव, हैदराबाद 
के सर सालार जंग, नेपाल के सर जंगबहादुर ने समय पर सहायता दी । इस 
सहायता और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के शौये से स्थिति को सेंभाल लिया 
गया। विद्रोह का दमन हुआ और विद्रोही दल परास्त हुआ। हारे हुए स्थानों 
को फिर से जीता गया और विद्रोह के नेताओं को दण्ड दिया गया, मार दिया 
गया अथवा भगा दिया गया । 
फिर से व्यवस्था छाते में भँग्रजों ने बड़े अत्याचार किये जिनकी स्मृति 
भारतीय मस्तिष्क में विद्रोह के दमन के बहुत दिनों वाद तक चुभती रही और 
उनके ऐसे परिणाम हुए जिनके महत्त्व पर कुछ समय पहले तक ध्यान नहीं गया । 
“मग्रेज़ों ने अपने बन्दियों को विना अभियोग चलाये मार डाछा और उनको मारने 
का ढंग अत्यन्त बर्वरतापूर्ण था । मुसलमानों को सुअर की खालों से सी दिया, 
प्राण-दण्ड देने से पहले उन पर सूअर की चर्बी मली, और उनके द्वरीरों को जलाया 
' और हिन्दुओं को स्वयं अपने-आपको अपवित्र और दूषित करने के लिए विवश 
किया ।” उन्होंने दिल्‍ली कौर चारों बोर के देहातों में हजारों अर्सतिक व्यक्तियों 
का कत्ल कर दिया। जनरल नील ने अपने सैमिकों को आदेश दिया कि कुछ 
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कम्पनी के बन्तिम दिन ७५ 


अपराधी गाँवों को नष्ट करने का निर्णय किया गया और ( फलत: ) वहाँ के 
सारे निवासियों का कत्छ कर दिया गया, और जहाँ-जहाँ हमारी (अंग्रेज) सेनाएँ 
गईं, वहाँ के निवासियों को विना सोचे-विचारे जला दिया गया ।* लन्‍्दन के 
“टाइम्स” के तत्कालीन संवाददाता रसेल ने अपनी डायरी में ब्रिटिश सेनाओं की 
वर्बरता का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है । यहाँ विस्तृत उद्धरण देने की आवदयकता 
नहीं है : उदाहरण के लिए उनमें से एक ही पर्याप्त होगा | हैवलॉक के अग्निम 
सैन्य-दल के बारे में उसने लिखा है :--- 

“उस दल का मुख्य अधिकारी (जनरल) नील का प्रतिस्पर्धी था भर 
वह अपना पौरुष कम न समझता था । दो दिन में वयालीस आदमियों को प्राण-दण्ड 
दिया गया इस कारण कि प्रस्थान में सेना की ओर उन्चकी पीठ थी। जिन स्थानों 
पर उसने विराम किया वहाँ के सारे गाँवों को जला दिया गया । कानपुर के 
हत्या-काण्ड के नाम पर इस उम्रता को न्याय नहीं ठहराया जा सकता. क्योंकि ये 
घटनाएँ उक्त ह॒त्या-काण्ड से पहले ही हुईं ।” * 

ऐसी उम्रता को सहज ही विस्मृत नहीं किया जा सकता था| उससे जातीय 
कंटुता की भावना चारों ओर फैली । काछान्तर में यह कदुता लुप्त हो गई 
होती, किन्तु समय-समय पर १९१९ की जालियान वाले बाग-जैसी निष्ठुरताओं 
ने उसे जीवित बनाये रखा। 

(५) 

१८५७ की घटनाओं के फलस्वरूप कम्पनी के राज्य का अन्त हुआ | ज॑सा 
कि ब्राइट ने कहा कि, “उक्त प्रदन पर राष्ट्र की आत्मा---अदमनीय रूप से-- 
जग उठी और उसने ईस्ट इंडिया कम्पनी को तोड़ देने का निर्णय किया ।* 
प्रधान मंत्री छार्ड पामस्टंन ने १२ फ़र्वरी १८५८ को हाउस आँव कॉमन्स में 
विधेयक प्रस्तुत करते हुए एक स्मरणीय वक्‍तृता दी और द्वंध शासन-व्यवस्था 
का अन्त करने के लिए अपने कारण बताए। कम्पनी के शासन का, लछाड्ड 
पामस्टंन के अनुसार, सबसे बड़ा दोष उसकी नितान्त उत्तरदायित्वहीनता थी। 
“हमारी राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धान्त यह है कि सारे शासन-कार्य के लिए 
मंत्रि-मंडल का उत्तरदायित्व हो--पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व, जनमत के 
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७द्‌ भारत-में कम्पनी का राज्य 


प्रति उत्तरदायित्व, राज्य-सत्ता के प्रति उत्तरदायित्व, किन्तु भारतीय शासन की 
बागडोर एक ऐसे निकाय के हाथों में है जो पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं 
है और जिसे'राज्य-सत्ता ने नियुक्त भी नहीं किया, किन्तु जिसे कुछ ऐसे व्यक्तियों 
ने चुना है जिनका भारत से केवल इतना ही सम्बन्ध है कि कुछ पूजी में उनका 
साझा हैं ।" 

लार्ड पामस्टंन ने दूसरा दोप यह बताया कि द्ंध शासन-व्यवस्था, 
असुविधापूर्ण और जटिल हूँ | “शासन-कार्य और उत्तरदायित्व को डाइरेक्टर्स, 
चो्ड आव कण्ट्रील और भारत के गवर्नर-जनरल में विभाजित कर दिया गया है ।* 
यह स्पष्ट है कि इन अधिकारियों के उद्देश्यों और आदेशों में ऐक्य संभव नहीं है। 
किसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय पर भारत में आदेश भेजे जाने से पहले उसका 
लेखा कनन रो' और इंडिया हाउस' के बीच चक्कर काटता है । इस विपय में 
उसका वृतान्त ऐसा ही विचित्र है जैसा कि एक मुद्रा का, जिसे अनेक हाथों में 
चक्कर काटना पड़ता हैं ।” 

लॉर्ड पामस्टंन ने इन दोपों को दूर करने के छिए कोर्ट आँव डाइरेक्ट्स 
और कोर्ट आँव प्रोग्राइटर्स तोड़ देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने, बदले में एक 
सभापति बनाने का प्रस्ताव किया, जो 'शासन और मंत्रि-मंडल का सदस्य हो 
भौर जिसकी सहायता के लिए एक परिपद्‌ की व्यवस्था हो ।/४ इस परिपद्‌ के 
आठ सदस्य होते, जिनको राज-सत्ता द्वारा नियुक्त किया जाता । परिषद्‌ के 
सदस्य वही व्यक्ति हो सकते थे जो “या तो ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टर रहे 
हों या जिन्होंने एक निश्चित अवधि तक भारत में सैनिक अथवा असैनिक पद 
पर काम किया हो या जो स्थानीय शासन से संबंधित होकर कुछ वर्षों तक भारत 
में रहे हों ।/५ इनके पद की अवधि आठ वर्ष की होती । हर दो वर्ष वाद ऋम से दो 
सदस्य अवकाश ग्रहण करते । भारतीय राजस्व में पहले से अधिक व्यय करने के 
विपयों को छोड़कर, और सब विपयों में सभापति को अन्तिम अधिकार प्राप्त 
होता ।* 
अन्त में लॉड पामरस्टेन ने कम्पनी के तकों और उसकी आपत्तियों का 

उत्तर दिया :--कम्पती की पहली आपत्ति यह थी कि भारतीय शासन को 
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है।। की ५ रा ज्श्फ »रा 


कम्पनी के अन्तिम दिन डे 5 | ७७ 


राज-सत्ता को सौंपने, पर कोर्ट बाँव डाइरेक्टर्स की निष्पक्ष, निर्ददीय और 
विशिष्ट रोक की जगह पालियामेण्ट की अवांछनीय और असमर्थ रोक होगी। 
लॉर्ड पामरस्टंन ने उत्तर में पालियामेण्ट की नीतिज्ञता, उसके विवेक और 
उत्तरदायित्व की ओर संकेत किया और साथ ही यह बताया कि भारत के 
“वे अधिकांश सुधार, जिन पर ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टर्स गव॑ करते 
हैँ, पालियामेण्ट में भारतीय शासन पर विवादों के परिणामस्वरूप ही हुए 
हैं।”* सर जाज॑ कॉर्नंवॉल लेविस की भाषा और भी उम्र थी। उन्होंने कहा: 
“मुझे पूरा विश्वास हैँ कि इस भूतल पर कोई सभ्य सरकार इतनी भ्रप्ट, 
विश्वासधातक, छोलुप और लुटेरी नहीं हुई जितनी कि सन्‌ १७६५ से १७८४तक- 
ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार थी।”* उन्होंने कम्पनी का राजनीतिक 
स्वरूप जानने के लिए, पालियाभेण्ट के छेखे और भवन की रिपोर्ट और 
प्रामाणिक पत्र देखने के लिए कहा | सन्‌ १७८४ से पालियामेण्ट द्वारा नियंत्रण 


आरम्भ होने के ही वाद कम्पनी का शासन सहनीय हुआ था । 


कम्पनी ने इस बात का संकेत किया था कि मंत्री की सहायता के लिए 
भारतीय मामलों में प्रवीण नीतिज्ञों की परिषद्‌ अनिवार्य होगी ।४ इसी सिल्‍ू> 
सिले में उन्होंने यह कहा था कि उक्त कार्य के लिए कोर्ट ऑँव डाइरेक्टर्स से 
अधिक उपयुक्त कोई निकाय होना सन्देहास्पद है ।५ लॉड पामरस्टंन ने परिपद्‌ की 
आवश्यकता को स्वीकार किया और कम्पनी हारा अनिवार्य वताई हुई वहुत सी 
बातों की प्रस्तुत विधेयक में व्यवस्था की । 


कम्पनी ने तीसरी बात यह कही थी कि एक राज्य-मंत्री को पद-नियुक्ति का 
अनुग्रहाधिकार देना खतरे से खाली नहीं हैं । साथ ही कम्पनी ने अपने 
शासन में भारतीय कर्मचारियों की श्रेष्ठा का कारण यह बताया था कि उक्त 
अनुग्रहाधिकार करने वाले व्यक्ति निर्देली रहे थे और उन्हें पालियामेण्ट में 
समर्थन अपेक्षित नहीं था ।* छॉर्ड पामरस्टंन ने उत्तर दिया कि कार्यपालिका 
सरकार को ऐसे कोई अतिरिक्त अनुग्रह्मधिकार नहीं दिये जायंगे जिसके कारण 
हाउस आाँव कॉमन्स को वैधानिक ईर्ष्या हो सके ।९ 
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८ भारत में कम्पनी का राज्य 


अन्त में कम्पनी ने यह कहा कि यदि विचाराधीन परिवर्तत उचित भी हों 
तो वह समय तो निश्चित रूप से उन (परिवर्तनों ) के लिए अनुपयुक्त था। कम्पनी 
ने ऐसे परिवर्तनों को पालियामेण्ट से उस समय स्थग्रित कर देने के लिए निवेदन 
किया" * "ताकि उनका हाल के विद्रोह से कोई सम्बन्ध न जोड़ा जा सके । 
लार्ड पामस्टंन ने उत्तर में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में ही शासन की 
असुविधाओं की ओर सरकार और जनता का ध्यान आकपित होता है; हमारा 
(इस समय) भारत की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का उद्देश्य 
नहीं हैं; एक सुदृढ़, अधिक शक्तिशाली और अधिक कारगर शासव के उप- 
करण" को स्थापित करने की जगह वर्तमान दुर्वल व्यवस्था को यथावत्‌ बनाए 
रखने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, विशेषकर एक ऐसे समय जवकि वहाँ फिर से 
शान्ति स्थापित करने का कार्य अत्यन्त कठिन है। अन्त में पामस्टंन ने कहा, 
“सिद्धान्त अनुग्रहाधिकार, समय और वैधानिक संकट के आधार पर ऐसी कोई 
बात नहीं हैं जिसके कारण हम इस विधेयक को अविलम्ब स्वीकार न कर सकें | 
किन्तु इस विधेयक को विधि-पुस्तक में निवंधित करने का अभी समय नहीं 
आया था । दूसरे वाचक के कुछ ही समय वाद, पामस्टंन प्रधान मंत्री के पद से 
हटा दिए गए । लॉर्ड डर्वी उनके उत्तराधिकारी हुए गौर मिस्टर डिज़रायली 
हाउस आँव कॉमन्स के नेता बने। 


नए मंत्रि-मंडल के लिए पामस्टेन के मंत्रिमंडल की ही नीति का 
अनुसरण करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं था | ३० अग्रेल १८५८ 
को भवन ने १४ प्रस्ताव स्वीकार किए। इनके आधार पर सरकार ने नया 
विवेयक तंयार किया । यही विवेयक भारत के श्रेयतर शासन के लिये १८५८ 
का एक्ट वन गया । 


(६) ' 

१८५८ के एक्ट ने भारत के शासन को कम्पनी के हाथों से राज्य-सत्ता 

के हाथों में सौंप दिया । भविष्य में भारत का दासन हर मैजेस्टी' के नाम से, 
उसी के आधीन होना था? गौर भारत की सारी प्रादेशिक तवा अन्य आय हर 
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लैंड 


कम्पनी के अन्तिम दिन ७९ 


मैजेंस्टी के नाम में और उसी के आवीन प्राप्त की जानी थी भौर केवल भारत 
सरकार के ही कामों में उसका व्यय किया जाना था ।* 

इसरी वात यह हुईं कि वोर्ड बॉव कण्ट्रोल और कोर्ट बॉव डाइरेक्टर्स के 
सारे अधिकार, हर मैजेस्टी के एक प्रमुख राज्य-मंत्री को हस्तान्तरित कर दिए 
गए । राज्य-सत्ता को एक पाँचवाँ राज्य-मंत्री नियुक्त करने का अधिकार दिया 
गया। यह राज्य-मंत्री भारतीय शासत का काम सभाछता किन्तु इस ब्रिटिश 
राज्य-मंत्री का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता । 

एक्ट ने तीसरी वात यह की कि कुछ १५ सदस्यों की एक भारत-परिपद्‌ 

(0फ्ालो 6 ईंसत6) वनाई । इनमें से ७ सदस्य कोर्ट ऑव डाइरेक्टर्स 
द्वारा निर्वाचित होते मौर शेप ८ सदस्य राज्य-सत्ता द्वारा नियुक्त किये जाते । 
परिपद्‌ के आये से अधिक सदस्य--क्रम-से-कम नौ--ऐसे व्यक्ति होते जो 
कम-से-कम दस वर्ष तक भारत में रहे होते भौर जिन्हें नियुक्ति के समय भारत 
छोड़े हुए दस वर्ष से अधिक न हुए होते ।* भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति 
राज्य-सत्ता द्वारा की जाती। सदस्यों का कार्य-काल सदृव्यवहार पर था किन्तु 
पालियामेण्ट के दोनों भवनों की? प्रार्थना पर उनको हटाया जो सकता था। 
प्रत्येक सदस्य को भारतीय राजस्व से एक हजार दो सौ पौण्ड का वापिक वेतन 
दिया जाता ४ 


परिपद्‌ को राज्य-मंत्री के निर्देशन के आधीन, इंगलेंड में भारतीय शासन 

और पत्र-व्यवहार से संबंधित सारा कार्य करता था |" राज्य-मंत्री को परियद्‌ 

के सभापति का पद दिया यया था और उसे मताधिकार प्राप्त था।९ बरावर 

मत होने की दा में उसे एक अतिरिक्त नि्यायक मत दिया गया था ।* काम 

को सुचारु रूप से चलाने के लिये सभापति परिषद्‌ को कमेटियों में विभाजित 

कर सकता था।” यदि परिपद्‌ के अधिकांश सदस्य राज्य-मंत्री के किसी 
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८०: भारत में कम्पनी का राज्य 


प्रस्तावित कार्य, के विरुद्ध अपने मत का अभिलेख करते तो राॉज्य-मंत्री उनकी 
सम्पत्ति के विरुद्ध काम' करने के अपने कारणों का अभिलेख करके उक्त 
कार्य कर सकता था । किन्तु भारतीय राजस्व के अनुदान अथवा विनियोग के 
संबंध में उस परिषद्‌ की सम्मति से कार्य करना अनिवायं था जिसमें निर्णय 
बहुमत पर निर्मर होता ।* भारत के विभिन्न अधिकारियों के नाम-निर्देशन 
अथवा पद-नियुक्ति के अनुग्रहाधिकार के विभाजन और वितरण-संबंधी 
विनियम बनाने में भी राज्य-मंत्री को परियद्‌ का बहुमत मानना आवश्यक था ।* 
साथ ही भारत-सरकार की ओर से क्रय, विक्रय, सौदा करने और ऋण उगाहने 
के लिए और भारत-सरकार की सारी वास्तविक और निजी सम्पत्ति के मामलों 
में सी परिषद्‌ का बहुमत ही मान्य होता। राज्य-मंत्री को गवरने र-जनरल के पास 
गुप्त राज-पत्र भेजने और वहाँ से गृप्त-राज-पत्र प्राप्त करने का अधिकार भी 
दिया गया। इन राज्य-पत्रों को परिषद्‌ के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं 
थी। सभापति अविलंव्य राज्य-पत्रों को परिपद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किये बिना 
ही भारत भेज सकता था किन्तु उस विपय को अविलंब्य समझने के कारण 
बताना उसके लिए आवश्यक था । परिपद की वंठकों का समय सभापति निश्चित 
करता, किन्तु सप्ताह में कम-से-कम एक बंठक होना आवश्यक था। * 


एक्ट ने चौथी बात यह की कि उसने पद-नियक्ति के अनुग्रह्धिकार को 
राज्यसत्ता, सपरिपद्‌ राज्य-मंत्री: और भारतीय अधिकारियों में विभाजित कर 
दिया । ऐसी सब नियुक्तियाँ ओर पदोन्नति जो भारत-स्थित अधिकारियों के 
हाथों में है वे भविष्य में भी उन्हीं नियमों, विनियमों और प्रचलनों के अनुसार उन्हीं 
हाथों में वनी रहेंगी! सिविल सविस की नियूक्तियाँ परीक्षा में प्रतिद्वन्द्रिता के 
भाधार पर होंगी जिसके विनियम सिविरू सविस आयोगकों की सहायता से 
सपरिपद राज्य-मंत्री हारा बनाए हुए होंगे । 
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नर 


कम्पनी के अन्तिम दिन ८१ 


एक्ट ने पाँचवीं वात यह की कि कम्पनी की स्थरू और जल सेना को, 
राज्य-सत्ता के अधिकार में सौंप दिया। इनको “हर मैजेस्टी की भारतीय सेना 
“और जलसेना समझा जायगा । इनका कार्य-क्षेत्र, उन्हीं प्रदेशों में, उन्हीं शर्तों 
पर और यथापूर्व वेतन, पेन्शन, भत्ता और विशेषाधिकार के अनुसार होगा । 
इनकी पदोन्नति भी उसी भाँति होगी जैसी कि उक्त कम्पनी की सेवा में होती ।* 
भविष्य में भारतीय सेना में नई भर्ती के नियम और उसकी छर्ते बदलने का 
राज्य-सत्ता को अधिकार दिया गया । 

एक्ट नें छठी बात यह की कि उसने सपरिपद्‌ राज्य-मंत्री के लिए. 
पालियामेण्ट के दोनों भवनों के समक्ष गत वर्ष से पहले वर्ष का आर्थिक लेखा 
प्रस्तुत करने का नियम बनाया। इस लेखे के साथ में भारत को नैतिक और 
भौतिक प्रगति और स्थिति के प्रकटीकरण के लिए एक वक्‍तव्य भी प्रस्तुत 
करने के लिए कहा गया ।* एक्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध आरंभ करने के 
लिए भारत में आदेश भेजने के तीन महीने के अन्दर ही पालियामेण्ट में उसका 
ब्यौरा दिया जाय । साथ ही यह भी कहा कि भारतीय राजस्व का पालियामेण्ट 
के दोनों भवनों की स्वीकृति के विना भारतीय सीमाओं के वाहरः किसी सैनिक 
काम के लिए उपयोग नहीं किया जायगा । 

अन्त में १८५८ के एक्ट ने सपरिपद्‌ राज्य-मंत्री को एक संयुक्त निकाय 
बना दिया जो भारत और इंगलेंड में अभियोग का वादौ अथवा प्रतिवादी हो 
सकता था । 

(७) 

भारत के श्रेप्ठठर शासन के लिए इस एक्ट को २ अगस्त १८५८ को 
राजकीय स्वीकृति मिल्ली । १ सितम्वर्‌ को कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स की अन्तिम 
(और) गंभीरतापूर्ण सभा' हुई और कम्पनी ने “पूर्व में अपने सेवकों के नाम 
अन्तिम आदेश दिये,” भारत-स्थित अपने अधिकारियों की बहुत प्रशंसा की और 
अपने उद्योग और साहस, और अपनी चतुराई से बनाए हुए साम्राज्य को 
अपनी राज्य-सत्ता को इन हृदयस्पर्शी शब्दों में प्रदान किया:- 

“हर मंजेस्टी इस मूल्यवान उपहार को--इस विस्तृत भारत देश और 
वहाँ के परिपूर्ण करोड़ों निवासियों को स्वयं अपने नियंत्रण में लें किन्तु वे उस बड़ी 
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<८२ भारत में कम्पनी का राज्य 


कम्पनी को जिससे उन्हें यह (उपहार) प्राप्त हुआ हैं विस्तृत न करें, और उस 
(कम्पनी ) की सफलता से सीखे जाने वाले पाठों को भुला न दें ।”* 

इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य का अन्त हो 
गया। 
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साग २ 
भारत में त्रिटिश राज्य 


युग १ | 
( सत्‌ १८६१ से १८९२ तक ) 
पाँचवाँ अध्याय 
5 + 
प्रतिनिधि संस्थाओं का आरम्भ 
(१) 

सन्‌ १८५०८ के भारतीय शासन एक्ट के बनने से भारतीय इतिहास का एक 
बड़ा युग समाप्त हुआ और एक दूसरा वड़ा--ब्रिटिश राज्य का युग आरम्म हुआ । 
१ नवम्बर १८५८ को इस हस्तान्तरण की राजकीय उद्घोपणा हुई | इस उद्‌- 
घोषणा की भाषा सुन्दर और शालीन शी और वह उदारता, अनुग्नरह, मित्रता और 
न्याय की भावना से परिपूर्ण थी। उसमें देशी राज्यों के शासकों को उनके अधिकारों, 
उनके मान और उनकी प्रतिप्ठा को बनाए रखने का और सर्वसाधारण को धर्म की 
स्वतन्त्रता और न्याय के संरक्षण का आश्वासन था | साथ ही इस बात का 
विश्वास दिलाया गया कि किसी पद की नियुक्ति के लिए जाति गौर धर्म के कारण 
कोई भेद-भाव नहीं किया जायगा गौर वह नियुक्ति केवल शिक्षा, योग्यता और 
उपयुक्तता के आधार पर होगी । 

(६२) 

१८५७ के भारतीय विद्रोह का मुख्य कारण था शासकों और श्षासितों के 
बीच सम्पर्क का अभाव । जैसा कि सर संयद अहमद ने संकेत किया, परिपदों में 
भारतीयों का निषेध करने की नीति ने सरकार को जनमत जानने के अवसर से 
वंचित कर दिया । साथ ही उक्त नीति के कारण ऐसी कोई भी सम्पर्क रेखा न थी 
जहाँ से दृष्टिकोण और उद्देश्य के सम्बन्ध में सरकार और जनता के पारस्परिक 
भाम दूर किये जा सकें ।* इसलिए सन्‌ १८६० के अपने प्रसिद्ध लेख में 
सर वार्टलछ फ्रेयर ने परिपदों में देशवासियों * को लेने पर जोर दिया । 

भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न, ब्रिटिश पालियामेंट में 
सन्‌ १८५८ में भी उठाया गया था, कितु उस समय भी बहुत से देशवासी, 
अंप्रेज़ों का सगस्त्र विरोध कर रहे थे। इसी कारण उस समय यह अधिकार देना 
अनीतियुक्त समझा गया । सन्‌ १८६१ में, पहली वार भारत में विधान-कार्य के 
लिए भारतीयों को साथ लेने की व्यवस्था की गई । 
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८६ भारत में क्िठिशि राज्य 


भारत में विधि-निर्माण की व्यवस्था अत्यन्त दोपपूर्ण थी । जैसा कि पहले 
'कहा जा चुका हैं पहली वात तो यह थी कि गैर-सरकारी व्यकिति---यूरोपियन 
'ओऔर भारतीय दोतों हो--विधान-कार्य से दूर रखे जाने थे । दूसरी वात 
यह थी कि विधान-परिषद्‌ के पास न तो पर्याप्त समय था, और न प्रत्येक 
भान्तीय सरकार के एक सरकारी प्रतिनिधि होने की दशा में भी उसे सम्बन्धित 
विषयों की पर्याप्त जानकारी ही थी, जो वह बम्बई, मद्रास और अन्य नए 
प्रान्तों के लिए आवश्यक विधान बना सकतो । तीसरी वात यह थी कि विधान- 
परिषद्‌ ने अपने हाथ में ऐसे काम ले रखे थे जो तत्कालीन शासन-व्यवस्था की 
दृष्टि से बिलकुल असंगत थे । वह परिषद्‌ सन्‌ १८३३ के एक्ट-निर्माताओं के 
उद्देश्य के विरुद्ध, एक भांग्ल भारतीय लोक-सभा (हाउस आऑँब कॉमन्स) की 
भाँति कार्यपालिका के कामों पर आपत्ति करने छमी थी। और उससे गुप्त 
राज-पत्रों को भी अपने सामने रखने के लिए जोर देने ऊूगी थी। उसने विधान- 
योजनाओं को स्वयं विचार करने से पहले राज्य-मन्त्री के समक्ष रखना अस्वीकार 
कर दिया, साथ ही उसने राज्य-मन्बी (अथवा १८५८ से पहले बोर्ड आँव कंट्रोल' 
के सभापति) द्वारा बताए हुए विधानों को बनाने के लिए भी मना कर दिया ॥ 
सर चाल्स बुड ने वार-वार विरोध किया और यह कहा कि परिषद्‌ को ऐसे 
अधिकार देवे का उनका कोई भो उद्देश्य नहीं था कितु जैसा कि प्रो. डाडवेल 
ने कहा, “किसी विधेयक के परिणामों को अपने उद्देश्यानुभार सीमित करने 
में असफल रहने वाले, न तो वह पहले विधान-निर्माता थे और न अन्तिम ।* 
सन्‌ १८६० में लॉ कैनिंग ने भारत-मन्त्रो (अर्थात भारतीय विपयों से सम्बन्धित 
राज्य-मन्त्री ) को एक राज-पत्र में स्थिति की कठिताइयों को जोरदार शब्दों में 
व्यक्त किया । इस राज-पत्र में उक्त स्थिति को ठोक करने के लिए छॉर्ड कंनिंग 
ने अपने प्रस्ताव भी रखे थे । इस बीच भारत में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिनके 
कारण तुरन्त ही १८६१ का भारतीय परिपद्‌ एक्ट (शितीशा (0फाणोंड 
2५०५) बनाना पड़ा ।” आय-कर-विदेयक के बारे में मद्रास-सरकार और सर्वोच्च 
सरकार में मतभेद हुआ; विवान-परिपर के किसी अधिनियम के बिना' ***** * 
किसी अविनियमित प्रान्त में विधि प्रस्तुत करने की मान्यता पर शंका की गई। 
अन्त में गवर्नर-जनरल की विधान-परिपद्‌ ने एक सम्बोधन हारा यह माँग की कि 
भारत-मन्त्रों और भारत-सरकार के बीच (किसी विशेष) पत्र- व्यवह्यार को 
उसके सामन प्रस्तुत किया जाय ।7* अतः ६ जून १८६१ को सर चार्ल्य बुद़ ने 
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प्रतिनिधि संस्यथाओों का मारम्भ ८७ 


एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए हाउस आँव कॉमन्स की क्षाज्ञा ली यही 
विधेयक बाद में १८६१ का भारतीय परिषद एक्ट बन गया। 


६5) 

भारत के वेवानिक इतिहास में १८६१ के भारतीय परिषद एक्ट के महत्व 
के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यहू, कि उसने गवर्नर-जनरल को विधान के कार्य 
में भारतीयों को साथ लेने का अधिकार दिया, दूसरा यह कि उसने बम्बई और 
मद्रास की सरकार को फिर से विधान-कार्य का अधिकार दिया, और अन्य प्रान्तों 
में भी वैसी ही विधान-परिपद बनाने की व्यवस्था की । इस प्रकार विधान' ** * 
की उस नीति का आरम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप अन्त में प्रान्तों को सन्‌ १९३७ 
में लगभग पुर्ण आंतरिक स्वायत्तता ((7077066 मध/टाप्र 8 प(070779) 
प्रदान की गई। ततकालोन भारत-मन्त्रों सर चाल्स चुड ने पालियामेंट में अपने 
आरम्भिक व्याख्यान में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के प्रइन की विस्तृत 
विवेचना की किंतु उप्त [ प्रतिनिधित्व के अधिकार ) को प्रदान करना नितान्त 
असंभव माना गया ।* कितु देशी राज्यों के शासकों, सामन्‍्तों और उच्च वर्ग के 
भारतीयों को “अपने अंग्रेज़ो राज्य के अनुकूछ बनाने के उद्देश्य सेट * विधान-कार्य 
में साथ छेना आवश्यक समझा गया। अत: एक्ट में गवर्नेर-जनरल को विधान कार्य 
के लिए कार्यवरालिक्रा-परिपर में कुछे अतिरिक्त सदस्यों को नामनिर्देशित कर 
लेने का प्राधिकार दिया गया । 


सन्‌ १८६१ के एक्ट ने एक बात तो यह की कि उसने गवर्नर-जनरल की 
कार्यपालिका-परिपद्‌ में एक और--पाँचवाँ सदस्य बढ़ाया जो विधि वृत्ति से 
सम्बन्धित कोई न्यायकार अथवा वकील होना था । * परियद्‌ के पाँव सदस्यों में से 
तीन सदस्य ऐसे व्यक्ति होने थे जो नियुक्ति से पहले भारत में कम-से-कम दस वर्ष 
तक सेवा कर चुके हों।* शेप दो में से एक सदस्य स्कॉटर्टेंड का कम-से-कम पाँच 
वर्ष का अनुभवी बैरिस्टर या एडवोकेट होना था ।४ भारत-मन्त्री को सेनापति को 
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<८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


(परिषद्‌ का) असाधारण सदस्य नियुक्त करने का अधिकार था। जिस प्रान्त 
में परिषद्‌ की बैठक हो रही हो, उसके गवर्नर अथवा उप-गवर्नर को असाधारण 
सदस्य की तरह परिषद्‌ में सम्मिलित करने कौ व्यवस्था भी की गई। एक्ट ने 
सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल को, केन्द्र से गवर्नर-जनरल की प्रत्याशित अनुपस्थिति 
के लिए परिषद्‌ का सभापति नियुक्त करने का प्राधिकार दिया । नये विधि और 
विनियमों पर अपनी स्वीकृति देते, न देने अथवा उनको सम्राट की स्वीकृति के 
लिए सुरक्षित रखने के अधिकार के अतिरिक्त इस सभापति को गवर्नर-जनरल 
के सारे अधिकार प्राप्त थे।* सपरिषद्‌ गवर्नेर जनरल को विधि और विनियम 
बनाने के अतिरिक्त अपने सब अधिकार गवर्नर-जनरर को दे सकने का 
प्राधिकार दिया गया था ।* 

एक्ट ने गवर्नर-जनरू को परिषर का काम सुचारू रूप से चलाने के 
लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया ।* छॉड कैंनिंग ने इस 
अधिकार का उपयोग भारत-सरकार में विभाग-व्यवस्था चलाने के लिए और 
विभागाध्यक्ष सदस्य (८४४ ०६/-7-८7 क्ाह९ ए 7ं76 ॥2९०६४7677 ) 
को अपने विभाग के छीटे विषयों का स्वयं तथा अधिक महत्त्वपूर्ण विपयों का 
वाइसराय के परामर्श से तिपटारा करने के लिए किया ।४ 

सन्‌ १८६१ के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि उसने विधि और विनियम 
बनाने के लिए वाइसराय को परिषद्‌ का विस्तार किया । परिपद्‌ में अतिरिक्त 
सदस्यों की संख्या छे से कम और वारह से अधिक नहीं होती थी | इस सम्बन्ध में 
यह बात आवश्यक थी कि इस प्रकार नियकक्‍त किये हुए व्यक्तियों में गैर-सरकारी 
सदस्यों की संख्या आधे से कम नहों होगी ।४ अतिरिक्त सदस्यों का कार्य-कारू दो 
वर्ष था। सन्‌ १८५३ के एक्ट के अनुप्तार बनाई हुईं परिष ३ द्वारा हथियाए हुए 
कामों को ध्यान में रखते हुए, इस बार सर चार्ल्स वुड ने परिषद्‌ के अधिकारों को 
सावधानी से सीमित और निश्चित कर दिया था। 


१. (895९ 4 छी धार 0०, लात : 596९९९०४०४ 700 400- 
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सन्‌ १८५६ में छॉई कंनिय ने विभाग-व्यवस्था को आरम्भ तो कर दिया 
था पर उसके लिए कोई भी वंध निर्देश अथबा आधार नहों था । सन्‌ 
१८६१ के एवट से यह आधार मिला । 
५. (9फ८ रा ० धा८ 8८० उपर्युक्त पुस्तक, एप्ठ २८-२९ 
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प्रदत विधानाधिकार भी संकुचित थे। गवर्नर जनझणल की पूर्व स्वीकृति 
के विना सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, धर्म, सेना और जल सेना से 
सम्बन्धित प्रस्ताव, प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे। गवनंर-जनरल को 
किसी प्रस्ताव को निपिद्ध करने का और अध्यादेश बनाने का पृर्ण अधिकार 
था।१ किसी एक्ट की अमान्य करने का राज-सत्ता का अधिकार सुरक्षित 
था। राज-सत्ता बौर पालियामेंट के साधारण अधिकार का स्पष्ट अब्दों में 
संरक्षण किया गया था । 
१८६१ के एक्ट ने तीसरी वात यह की कि उसने मद्रास और वम्बई की 
सरकारों को विधियों को बनाने और उनका संशोधन करने का अधिकार फिर 
से प्रदान कर दिया । इस सम्बन्ध में कुछ विपयों * के छिए गवर्नेर-जनरल की पूर्व 
स्वीकृति छेना आवश्यक था। गवर्नर-जनरल को इन विधियों को निपिद्ध करने 
का और राजसत्ता को भारत-मंत्री के परामर्श पर इन्हें अमान्य कर देने का 
अधिकार था। 
प्रान्तीय विधान-कार्य के लिए हर प्रेसीडेन्सी के गवर्नर को प्रेसीडेन्सी के 
महाधविवक्‍ता ( 00०0०८३(८-(5८7८७) ) को अपनी परिषद्‌ का सदस्य 
नियुक्‍त करने का अधिकार दिया गया। साथ ही परिपद के लिए अन्य अतिरिक्त 
सदस्य भी गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इनकी संख्या चार से कम और आट 
से अधिक नहों होती थी । इस सम्बन्ध में यहू आवद्यक था कि इस प्रकार नियुक्त 
किये हुए व्यक्तियों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या आधे से कम नहीं होगी |? 
गवर्नर-जनरल को फोर्ड विलियम प्रेसोडेन्सी के वंगाल-क्षेत्र के लिए भी ऐसी हीं 
विधान-परिपद्‌ बनाने के लिए निर्देश किया गया। इसके अतिरिक्त सपरिपद्‌ 
गवर्नर-जनरल को उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त और पंजाव नाम से प्रसिद्ध प्रदेशों के 
लिए भी ऐसी ही व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया ।* क्रमश: जनवरी 
१८६२ में बंगाल के लिए, सन्‌ १८८६ में उत्तर-पश्चिमी प्रान्त और अवध के 
लिए और सन्‌ १८९७ में पंजाब के लिए, विधान-परिप३ की स्थापना हुई 
१. (72प5९ <&<]] 0 6 8८. &लात : 59९९००८४ 370 ॥00- 
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२. भारत-सरकार के सावं जनिक ऋणग, सार्वजनिक राजस्व, मुद्रा, डाक, तार, 
सेना, एकस्व, प्रतिलिप्यधिकार, और विदेश-नीति से संबन्धित प्रस्तावों के 
लिए पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था । 


३. 8056 २ &27 0 (6 0८. िला : उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ 
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अस्त में गवर्नर-जनरल को विधान-कार्य के लिए नये प्रान्त बनान और 
उनके छिए उप-गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया.। साथ ही 
गवर्नर-जनरऊ को किसी प्रेसीडेन्ध्ी, प्रान्त या प्रदेश को विभाजित करने अथवा 
उसकी सीमाएँ घटाने-बढ़ाने का भी अधिकार दिया गया । 


' 

सन्‌ १८६१ में पालियामेण्ट ने दो महत्वपूर्ण एक्ट और वनाए। इनमें से 
एक का नाम था, १८६१ का इंडियन सिविल स्विस एक्ट । इस एक्ट का मुख्य 
उद्देश्य, कुछ पहली नियुक्तियों को बंध बनाना था । उक्त नियुक्तियाँ, १७९३ के 
अधिकार-पत्र एक्ट की शर्तों के विस्द्ध,' किन्तु समय की आवश्यकतानुसार, कर 
दी. गई थीं । भविष्य में लगभग सारी उच्च असैनिक नियुक्तियाँ सिविल सविस 
के सदस्यों के लिए सुरक्षित रखी जानी थीं। इन नियुवितयों का एक परिश्िप्ट 
में तिर्देश किया गया और इसमें कार्यपालिका-परिषद्‌ के सदस्य, भारत-सरकार 
और वि,भन्न प्रान्तीय सरकारों के विभागों के का्येवाहक (5९८7८४७7७ ), मुख्य 
लेखाध्यक्ष (4८९८0प्रगांगणा (टाटाओं ), राजस्व बोर्ड के सदस्य आदि से 
लेकर सहायक कलक्टर तक सभी सम्मिलित थे । 


सपरियपद्‌ भारत-मंत्री द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार, सिवलू स्िस 
आयोगकों के निरीक्षण में उक्त कवेनेण्टेड सिविछ सविस की भर्ती के लिए रून्दन 
में प्रतिवर्ष परीक्षा में प्रतिद्नन्द्रता द्वारा छांट की जाती थी। सन्‌ १८६० में 
परीक्षाथियों के लिए अधिकतम आयु की अवधि को घटाकर २२ वर्ष और 
१८६६ में फिर घटाकर २१ वर्ष कर दिया गया । इसका अर्थ यह था कि भारतीय 
नवयुवकों को कवेनेण्टेड सिविल सबविस में--और १८६१ के एक्ट के अनुसार 
फलत: देश की सारी उच्च अर्सनिक नियुक्तियों में प्रवेश पाने के छिए द्वार वन्दर कर 
दिया गया और इस सम्बन्ध में पालियामेण्ट और राज-सत्ता द्वारा दिये हुए सारे 
आश्वासनों को अवज्ञा की गई। तत्कालीन भारतीय सामाजिक एवं शिक्षण 
परिस्थितियों में, भारतीयों के लिए उक्त कुमारावस्था में लन्द्ग जाकर परीक्षा 
में स्पर्धा करना संभव नहीं था। इस सम्बन्ध में यह कहता उचित होगा कि 
सन्‌ १८६० में भारतीय परिपद्‌ के पाँच सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की गई थी 


डर 





१. १७९३ के एक्ट के अनुसार परिग-सदस्य के पद के नीचे की सारी 
असनिक नियुक्तर्या प्रेसीडेन्सी के सिविल सेवकों के छिए सुरक्षित रखी गई 
थीं। पदोन्नति कार्य-काल के अनुसार विनियमित थीं। इन प्रतिबन्धों को 
माना सहीं गया। इसी कारण १८६१ के एक्ट से ऐसी नियुक्तियों को चेघ 
बनाने की आवश्यकता हुई। 
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और उसे भारतवासियों के प्रति पालियामेण्ट के आइवासनों को पूरा करने के 
लिए मार्ग बताने का काम सौंपा गया था । इस कमेटी ने एक-मात्र संभव मार्ग की 
सिफारिश की कि सिविल सर्विस की भर्ती के लिए इंग्लेण्ड और भारत में सम- 
कालिक परीक्षा की व्यवस्था की जाय । सिविल स्विस,आयोगकों के यह कहने पर 
भी, कि उन्हें उक्त व्यवस्था फरने में कोई प्रत्याशित कठिनाई नहीं है, उपर्युक्त 
सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया ।१ इस सम्बन्ध में यह एक ध्यान देने 
योग्य बात हैँ कि इस विपय पर तत्कालीन भारत-सरकार ने जो सरकारी पत्र 
प्रकाशित किये थे उनमें १८६० की-कमेटी की रियोर्ट सम्मिलित नहीं की 
गई थी । 

ह |) पे 

१८६१ का दूसरा एक्ट था भारतीय उच्च-न्यायालय (गति माही 
(70पा४8) एक्ट । सन १८३३ और १८५३ के एक्टों के अनुसार नियुक्त 
किये हुए विधि-आयोगकों के परिश्रम के फलस्वरूप विधियों और पद्धतियों को 
संहितावद्ध किया गया था। दीवानी पद्धति संहिता १८५९ में, भारतीय दण्ड 
संहिता १८६० में और फ़ौजदारी पद्धति संहिता १८६१ में वैध हो गई। सन्‌ 
१८६१ का भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट वनाकर भारत में न्याय-कार्य को 
सुधारने के लिए एक और महत्त्वपूर्ण पग आगे बढ़ाया गया | इस एक्ट ने राज-सत्ता 
को स्पष्ट शब्दों में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित 
करने का अधिकार दिया । इनकी स्थापना पर पुराने सर्वोच्च न्यायाछल्य और 
सदर दीवानी तथा फौजदारी न्यायालूय तोड़कर उनके क्षेत्रधिकार नये उच्च 
न्यायालयों को हस्तान्तरित होने थे। इन हर एक नए न्यायालयों में एक मुख्य 
न्यायाधिपति और अधिक-से-अधिक पन्द्रह अन्य न्यायाधिपति होने थे जिनमें से 
“मुख्य न्‍्यायाधिपति सहित कम-से-कम एक तिहाई के लिए नियुक्ति से पहले 
वैरिस्टर होना आवश्यक था और कम-से-कम एक तिहाई के लिए कवेनेण्टेड 
सिविल सर्विस का सदस्य होना आवश्यक था ।”* अचशिष्ट स्थानों की पूर्ति 
ऐसे व्यक्तियों से होनी थो जो कम-से-कम पाँच वर्ष तक न्यायाधिकारी रहे हों 
अथवा दस वर्ष तक वकील रहे हों । इन न्यायाधिपतियों का कार्य कार “हर 
मैजिस्टो के प्रसाद-पर्यन्त था” ।१ उच्च न्यायालयों को स्थापित करने के निमित्त 
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श्र भारत में ब्रिटिश राज्य 


राजकीय आज्ञा में, उन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार व्यक्त किया जाना था । एक्ट 
ने पुराने न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त, इन नये न्यायालयों को अपने 
अपील श्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सब न्यायालयों का अधीक्षण करने, उनके 
आज्ञा-पत्र मेंगाने , अभियोग को हस्तान्तरित करने और “उनके कार्य तथा उनकी 
पद्धति को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दिया ।”* 
अन्त में एक्ट ने हर मेजेस्टी को इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बाहुर अपने 
भारतीय साम्राज्य के अन्य किसी प्रदेश के लिए उक्त प्रकार के न्यायालय बनाने का 
अधिकार दिया ।* सन्‌ १८६६ में उत्तरी पश्चिमी प्रान्त के लिए उच्च न्यायालय 
स्थापित करने के निमित्त इस अधिकार का उपयोग किया गया । 


सन्‌ १८६५ के भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट ने सपरियर्‌ गवर्तर-जनरलू 
को किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी प्रदेश या स्थान को दूसरे 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हस्तान्तरित करने का अधिकार दिया | सन्‌ १८६५ 
के एक्ट ने सपरिषर्‌ गवर्नर-जनरल को देशी राज्यों में रहने वालो, सम्राज्ञी को 
ईसाई प्रजा को उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में छाने का भी अधिकार दिया । 


(६) 

सन्‌ १८६१ में एक एक्ट और बनाया गया जिससे ईस्ट इंडिया कम्पनी 
की यूरोपीय सेना की पृथक सत्ता समाप्त हो गई । इन यूरोतियनों को नियमित 
सेना में सम्मिलित होने को अथवा पद-मुक्त होने को कहा गया । इस्तका अर्थ 
भारत में ब्रिटिश सैन्य-शवित को घटाना नहीं था। इसके स्थान पर १८५७ के 
विद्रोह के वाद सेवा के पुनर्सगठन ने उसको काफ़ो बढ़ा दिया था| 

१८५७ के भारतोय विद्रोह के समय भारतीय सेना में ४०,००० यूरोपियन 
और २,१५,००० भारतीय थे। ब्रिटिश राजकोय सैन्य दल की कुल संख्या 
२४,२६३ थी। ४ इसके अतिरिक्त भारतीय सेना में कम्पनी के लगभग १५,००० 
ब्रिटिश सैनिक थे। कम्पनी को सेना के तीन पृथक सैन्य-दल थे--एक वम्बई 
प्रेसीडेन्सी के लिए, एक बंगाल के लिए और एक मद्रास के लिए। इतको 
स्वतंत्र रूप से, विभिन्न नियमानुसार भर्तों होतो थो। कम्पनी के इन विधमित 
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प्रतिनिधि संस्वाओं का आरम्भ ९३ 


सेन्य दलों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय और अनियमित” सेन्य-दल भो थे जो 
देश के विभिन्न भागों में तैयार किये गए थे।* कम्पनी के विभिन्न प्रकार के 
नियमित, अनियमित और स्थानीय सैन्य-दलों के अतिरिक्त, एक बहुत बड़ी 
पूरक देशो सेना धीरे-धीरे तैघार हो गई थी जो समय पर .ब्रिटिश सरकार के 
काम आ सकती थी । यह सेना देशो राज्यों को थी और इसकी कुल संख्या 
३५,००० थी ॥३ हि 

१८५७ के विद्रोह से पहले हर प्रेसीडेन्सी का अपना स्वतंत्र सेन्य-संगठन था ! 
यद्यपि युद्ध-काल में. दूसरी प्रेसीडेन्सियों में छड़ने और सेवा करने के दायित्व को 
निश्चित रूप से माना जाता था किन्तु हर प्रेसीडेन्सी को अपनो पृथक सेना थी। 
आरम्भ से ही इन सेनाओं को कितनी ही बार दूसरी प्रेसीडेन्सियों में जाकर 
लड़ना पड़ा था किन्तु विभिन्न नियमानुप्तार भर्ती को हुई इन सेनाओं के 
पारस्परिक सहयोग में कठिनाई होती थी। “बंगाल की सेना का वर्गानुसार 
विभाजन था और उसमें उच्च वर्णों के लोग भर्ती किये गए थे। किन्तु वम्बई 
और मद्रास के सैन्‍्य-दलों में निम्न वर्णो के लोग * भी मिले हुए थे। कुछ प्रेसीडेन्सियों 
में सैनिकों को अपना कुटुम्ब अपने साथ रखने के लिए स्थान दिया जाता था 
और कुछ प्रेसीडेन्सियों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इम्तीलिए एक प्रेसीडेन्सी 
के सैनिक दूसरी प्रेप्ीडेन्सी में जाकर सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते थे । इस 
सम्बन्ध में कई बार व्यवहार में आज्ञा भंग की गई यहाँ तक कि कभी-कभी उसका 
रूप विद्रोहत्मक भी हो गया ।" तथापि सेना में अंग्रेजों और भारतीयों का सम्बन्ध 
बड़ा मित्रतापूर्ण था। ब्रिटिश अधिकारियों को अपने सैनिकों में पूर्ण विश्वास था 
और उन्हें “भारतीय सैनिकों पर कोई सन्देह नहीं था। भारत के अधिकांश तोपखाने 
देशी सैनिकों के हाथों में थे ।” 

१८५७ के वाद यह सब बदल दिया गया । १८५८ में पीलू कमीशन नामक 
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एड भारत में ब्रिटिश राज्य 


एक राजकीय आयोग नियुक्त किया गया और इसने १८५९ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत - 
की। पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार सन १८६१ में सेना का पुनर्संगठन 
किया गया । ; 

यह संगठन तीन सिद्धान्तों पर अवरूम्बित था। १८७९ के भारतीय सेना 
पुनर्सगठन-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पहले दो सिद्धान्तों को इस प्रकार बताया हैं; 
“विद्रोह के अनुभव ने दो बड़े सिद्धान्त सिखाए हे--एक तो देश में अदम्य ब्रिटिश 
सेन्य-शक्ति वनाए रखता और दूसरा सिद्धान्त हैं, तोपखाने को यूरोपीय हाथों में 
रखना ।”* १८५८ की सेन्य-संगठन की पंजाव-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, तीसरा 
कुटिल सिद्धान्त इन शब्दों में व्यक्त किया है; --पर्याप्त यूरोपीय सैन्य-दल द्वारा 
संतुलन के अतिरिक्त, प्रत्येक देशी सेना के विरुद्ध दूसरी देशी सेना का संतुलन है । 
कक उस भेद-भाव को बनाए रखा जाय जिसके कारण एक देद्ा का मुसलमान 
दूसरे देश के मुसलमान से डरता अथवा घृणा करता हैः: और भविष्य में 
सैन्य-दल उन प्रान्तीय और भौगोंलिक सीमाओं के ही अनुसार बनाए जायें जिनमें 
उक्त भेद-भाव और संघर्य स्पष्ट हों।* 

फलत: सैन्य-संगठन की प्रान्तीय व्यवस्था को बनाएं रखा गया और सेना के 
नियंत्रण का एकीकरण नहीं किया गया। 

दूसरी वात यह की गई कि भारतीय सैन्‍्य-शक्ति को काफी घटा दिया गया । 
“कुछ पैदल और घुड़सवार टुकड़ियों को तोड़ दिया गया, कुछ को मिला दिया 

, गया और कुछ विशेष दुकड़ियों को छोड़कर सारे भारतीय तोपखाने को भी तोड़ 

दिया गया ।/* 

तीसरी वात यह की गई कि समरोचित और अन्य जातियों में भेंद किया 
गया और सेना के लिए भर्ती मुख्यतः उत्तर भारत की इन कठिन समरोचित 
जातियों के लिए ही सीमित कर दी गई | 

चौयी बात यह की गई कि बंगाल और पंजाब के अधिकांश सेन्‍्य-दलों का, 
वर्ग के आधार पर, फिर से संगठन किया गया । “इसके अनुसार एक सेन्य-दल 
में तीन या चार स्थानों की तीन या चार विभिन्न जातियों के सैनिक होते थे किन्तु 
प्रत्येक वर्ग और जाति को पृथक उपदल* में रखा जाता था।” यह वात देशी 
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प्रतिनिधि संस्याओं का आरम्भ ९५ 


संनिकों के परस्पर संतुलन की नीति के फलस्वरूप की गई। मद्रास और वम्बई की 
सेनाओं के लिए अब भी स्थानीय और मिश्रित आधार पर भर्ती होती थी | किन्तु 
बम्बई के सैन्य-दलों में उत्तर भारत* के सिख और हिन्दुस्तानियों को भी मिला 
दिया गया । 


पाँचवीं वात यह को गई कि यूरोपीय सैन्य-दल की शक्ति को बहुत बढ़ा 
दिया गया। “यह निश्चित किया गया कि अनुपात में देशों सेना, यूरोपियन सेना 
के दूने से बहुत ज्यादा नहीं होती चाहिए और हर प्रकार के तोपखाने पूरी तरह 
यूरोपीय हाथों में ही रहने चाहिएँ।”* भारत में ब्रिटिश सैनिकों की अधिकतम 
संख्या ८०,००० निश्चित कर दी। सन्‌ १८७९ में इनकी वास्तविक संख्या 
६५,००० और भारतीय सैनिकों की संख्या १,३५,००० थी ।१ “देश के सारे 
किलों पर * * "ब्रिटिश तोपखानों का आधिपत्य था। विभिन्न प्रकार की भारी 


पे 


तोपों को चलाने वाले सभी सैनिक' * * “यूरोपीय थे ।/* 


अन्तिम बात थी सैनिक-अफसरों की नियत संख्या के विपय में पुरानी ब्य- 
वस्था के दो दोपों का सुधार--एक तो विश्विप्ट कार्यवश अफ़सरों के बाहर 
जाने पर उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्य-भार को उचित रूप से संभालने के 
लिए सुचारु व्यवस्था को गई; दूसरी वात यह कि सेवाओं में पदोन्नति की 
विभिन्नता को सुधारने के लिए तीन अफ़प्तर सैन्य-दल बनाए गये । सारे 
सेना के अफ़सरों को, चाहे वे किसी सेना या दल या किसी असनिक पद- 
पर काम करते हों, सम्बन्धित प्रान्त के अफ़तर दल का सदस्य होना 
आवश्यक था |, 

सन्‌ १८६१ का संन्‍्य-पुनर्सगठन १८६३ में सम्पूर्ण हुआ । कुछ वर्षों में यह 
अनुभव किया गया कि नई व्यवस्था भी दोष-रहित नहीं थी । सन्‌ १८७८-८० के 
अफ़गान-युद्ध के कारण स्थिति का फिर से परीक्षण करना आवश्यक हो गया। 
फलत: १८७९ में एक दूसरा आयोग" नियुक्त किया गया । इस आयोग को 
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१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४८० 

२. ि०एण 0 ६९ (0्राग्रापग्न0०0, 5४227९ए उपर्युक्त पुस्तक, 

पृष्ठ ४८० ८ 

- किताब पाए शापे बंड पएणपं0ा, ए०९० 27. 

- उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ १९ 

५. यह कमीशन ईडन-कमीशन नाम से प्रसिद्ध हैँ ।. 


न >थ0 


दर भारत में ब्रिवि्शि राज्य 


सैनिक-व्यय घटाने की मर्दे खोजने का और युद्ध की दृष्टि से भारतीय सेना की 
क्षमता बढ़ाने के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा गया ।* 


कमीशन की सिफारिश का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय घुड़-' 
सवार सैन्य-दछ और पैदल सैनिकों की टुकड़ियों में ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त कर 
दिए गए। साथ ही भारतीय सेवा को घटाया गया और चार घुड़सवार सैन्य-दल 
ओऔर १८ पैदल सेन्य-दल तोड़ दिए गए। इसके अतिरिक्त हर घुड़सवार दल की 
शक्ति बढ़ाकर ४९९ के स्थान पर कुल ५५० कर दी गई और प्रत्येक पैदल सैन्य- 
दल को शक्ति बढ़ाकर ७१२ के स्थान पर ८१२ कर दी गई।* 

ईडन-कमीशन की सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश प्रेसीडेन्सी सेनाओं की वस्तुतः 
तोड़ देने के सम्बन्ध में थी किन्तु इसको सन्‌ १८९५ तक कार्यान्वित नहीं किया 
गया। सेन्य-नियंत्रण और संगठन के एकौकरण से सम्बन्धित परिवर्तनों का वर्णन 
बाद के अध्याय में किया जायगा। * 

कम्पनी के हाथों से राजसत्ता के हाथों में शक्ति के हस्तान्तरण के फलस्वरूप 
ये परिवर्तत हुए : १८५८ में कम्पनी की जरू-सेना भी राजसत्ता को हस्तान्तरित 
कर दी गई किन्तु इसे राजकीय (ब्रिटिश) जलू-सेना में मिलाया नहीं गया वरन्‌ 
सन्‌ १८६३ में उसको तोड़ दिया गया। यह निश्चय किया गया कि भारत की 
समुद्री रक्षा का दायित्व राजकीय (ब्रिटिश) जल-सेना पर रहे । भारत, ब्रिटिश 
राज्य-क्ाल में अपनी समुद्री रक्षा के लिए, सदेव (ब्रिटिश) राजकीय जल-सेना 
पर निर्भर रहा और उसने उक्त जल-सेना के निर्वाह के लिए १ लाख पौंड का 
वापिक अंशदान दिया। पहले महायुद्ध के वाद एक राजकीय भारतीय जल-सेना 
(०० वैंप्रतरधा )ै/778) बनाई गई किन्तु उसका काम सेनाओं के 
यातायात, बन्दरगाहों के निरीक्षण और समुद्री माप तक ही सीमित था। 


१. ॥॥6 पाए वा ता 277 48 ॥0एएणपधं0ा, 92980 2१. 
२. उपर्युक्त पुस्तक, 0238९ 27. 
- इसी पुस्तक का अध्याय १३ देखिये । 


है 


छठा अध्याय 


शासन ओर राजनीति में परिवर्तन 
(१) 


सन्‌ १८६१ का विधान बड़े मौलिक महत्त्व का था। उसने १८६१ के 
एक्ट के साथ भारतीय झासन के लिए एक पूरा ढाँचा तैयार किया, जो वाद में 
विधानों द्वारा बहुत से परिवर्तन किये जाने पर भी भारत में ब्विटिश राज्य के 
अन्त तक बना रहा। 
शासन के ढाँचे में पहला" परिवतंन १८६९ के भारत-शासन-एक्ट द्वारा 
किया गया । इसके अनुसार भारत-मंत्री को भारत-परिपद्‌ के रिक्त होनेवाले 
स्थानों की पूति करने का अधिकार दिया गया। परिपद्‌ के सदस्यों का कार्य-कालू 
जो पहले सदाचार पर्यत था, अब दस व के लिए निश्चित कर दिया गया । 
सन्‌ १८७० में एक और एक्ट वनाया गया । यह सन्‌ १८७० के भारतीय 
परिषद्‌ एक्ट ([ गातां॥70 (0प्रपली5$ ४०६ ) नाम से प्रसिद्ध है । इसके 
अनुसार पहली वात तो यह हुई कि सपरिपद्‌ गवर्नर जनरल को कुछ विषयों में 
विनियम बनाने का अधिकार दिया गया.। इनको विधान-परिपद्‌ के समक्ष 
रखने की आवश्यकता नहीं थी। एक्ट के विभाग नं० १ को किसी प्रान्त या क्षेत्र 
पर लागू कर देने पर वहाँ की कार्यपालिका सपरिपद्‌ गवर्नेर-जनरल के समक्ष 
विनियमों के छेख और उनके प्रस्ताव करने के कारण प्रस्तुत कर सकती थी । 
उक्त लेखों को सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरलछ की स्वीकृति मिल जाने पर, वे नियम, 
विधान-परिपर में प्रस्तुत हुए विना और बिना उसकी स्वीकृति पाए ही, केन्द्रीय 
और स्थानीय सूचना-पत्रों ((०७2०८(:८४) में प्रकाशित होने पर वध हो जाते थे । 
सन्‌ १८७० के एक्ट ने दूसरी वात यह की कि उसने यह नियम बनाया 
कि जिस प्रदेश में केन्द्रीय विधान-परिपद्‌ की बैठक हो रही हो, वहाँ के उप-गवर्नर 


/्‌ 


अथवा चीफ़ कमिश्नर को एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में परिपद के काम में 


सम्मिलित किया जाय । 
3. ४... | 2 
इस एक्ट ने तीसरी वात यह की कि उसने ग्वर्नर-जनरल को यह अधि- 
कार दिया कि यदि उसके मतानुसार भारत में अथवा उसके किसी भाग में, शान्ति, 





१. सन्‌ १८६५ के एक्ट के अनुसार सपरिपद्‌ गवनेर-जनरल का वैधानिक क्षेत्रा- 
घिकार पहले तो देशी राज्यों की ब्रिटिश प्रजा पर बढ़ाया गया । बाद में १८६९ 
के एक्ट के अनुसार यह अधिकार सम्राट्‌ की सारी भारतीय प्रजा पर दे दिया 

गया चाहे कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो अथवा विदेश में हो । 


९८ भारत में ब्विटिश राज्य 


सुरक्षा और ब्रिटिश हितों को कोई संकट हैं तो वह अपनी परियद के वहुमत के 
विरोव में भी उक्त वातों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव को पीछे डाल देता अथवा 
अस्वीकार कर सकता था ***** (अथवा आवश्यकतानुसार) वेघ और कार्या- 
स्वित कर सकता था । उस विपय के तथ्य और विरोब में अभिलिखित कारणों 
को दो या अधिक सदस्यों की इच्छा पर भारत-मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जा 
सकता था । 


अन्त में एक्ट ते गंवगरिजवेरे को सिविल सविस में भारतीयों को नियुक्त 
करने का अधिकार दिया । इन नियुक्त भारतीयों को इंग्लेण्ड की परीक्षा में सफल 
'हीने की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सन्‌ १८६१ के 
'इंडियन सिविछ सविस एक्ट, सन्‌ १८६० और १८६६ के परीक्षा-सम्बन्धी विनि- 
थयमों और भारत की तत्कालीन धामिक और सामाजिक परिस्थितियों ने देश- 
यासियों के लिए सहायक कलक्टर से उच्चतर पद पाने के लिए द्वार बन्द कर 
दिया था। असन्तोप का शमन करने के लिए लॉर्ड रूरिन्स ने विदेशों में अध्ययन 
के लिए ९ छात्रवृत्तियाँ स्थापित कीं। इनका उद्देश्य भारतीय विद्यार्थियों को. 
इंग्लेण्ड जाकर पढ़ने के लिए और भारत की सिविल सर्विस अथवा अन्य सेवा 
में आने के लिए प्रोत्साहित करना था। प्रत्येक छात्रवृत्ति में २०० पींड प्रति वर्ष 
दिये जाते । किन्तु तत्कालीन भारत-मंत्री ने इस व्यवस्था का अनुमोदन नहीं 
किया और यह छात्रवृत्तियाँ समाप्त कर दी गईं। किन्तु जैसा कि सन्‌ १८७० के 
एक्ट में उल्लेख किया गया है, सरकार ने इस बात की आवश्यकता अनुभव की-- 
“पक्के प्रमाणित प्रतिभा और योग्यता के भारतीयों को सिविल सविस में भर्ती करने 
के लिए अधिक सुविधाएँ” प्रदान की जायें?। एक्ट के खंड नं० ६ में दी हुई घाराओं 
को कार्बान्वित करने के लिए भारत-सरकार से नियम बनाने को कहा गया। ” 


(२) 
भारत-सरकार को सन्‌ १८७० में एक्ट की व्यवस्था रुचिकर नहीं थी 
फलत: भारत-मंत्री द्वारा वार-बार अनुवोधन करने पर भी, उसने १८७३ तक 
इन विनियमों को नहीं बनाया । जब अन्त में ये विनियम वनकर इंग्ल॑ण्ड पहुँचे तो 
राज-सत्ता के विधि-अधिकारियों * ने उनको एक्ट के उद्देश्य और उसकी भावना 


१, (5९ एव 06 #6 ६ ैपिचाटाु॑०७ : उग्रवीका (7णार्शी- 
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ज्ञासन और राजनीति में परिवर्तन १९९. 


के बिलकुल विरुद्ध पाया । इन विनियमों में एक्टर का अर्थ अत्यन्त संकुचित 
कर दिया गया था। सन्‌ १८७५ में छॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की सरकार द्वारा नये नियम 
वनाए गए । इन नियमों को सिविक्ल सर्विस के न्याब-विभाग की एक या दो 
नियुक्ति के अतिरिक्त कार्यान्वित ही नहीं किया गया।* सन्‌ १८७९ में भारत- 
सरकार ने एक (मि० रैमजे मंकडोनेल्ड के शब्दों में गहित) राज-पत्र में भारतीयों 
के लिए कवेनेण्टेड सिविल्ल सविस का द्वार वन्‍्द करने का प्रस्ताव किया | वायसराय 
(छॉर्ड लिटन) ने इस राज-पत्र के साथ एक गुप्त पत्र में अपने मनोभावों को प्रकट 
किया । उन्होंने इस वात को स्वीकार किया “कि इंग्लेण्ड और भारत, दोनों की 
ही सरकारें इस आक्षेप का सन्‍्तोपप्रद उत्तर देने में असमर्थ हैँ कि उन्होंने प्रदत्त 
प्रतिज्ञाओं को पूर्ण रूप से ? भंग करने के लिए प्रत्येक संभव उपाय का उपयोग किया 
है5*2 «2४४ शिक्षित देश्षी व्यक्तियों की संख्या वढ़ रही है और सरकार इनकी' 
आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रवन्ध किये बिना ही, उनकी वृद्धि को प्रोत्साहन दे 
रही है । एक्ट की उन व्यवस्थाओं के अनुसार, जिन्हें इन देशी आदमियों ने पढ़कर 
हृदयंगम किया है, यदि उन नौकरियों में, जो अब तक कवेनेण्टेड सिविल सविस के 
सदस्यों के लिए सुरक्षित रही हैं, किसी देशी आदमी को लिया गया तो पदोन्नति 
के निष्पक्ष नियमानुसार उसे उच्चतर पदों पर पहुँचने की आशा होगी और इस 
पदोन्नति के लिए उसका अधिकार होगा । हम सव इस वात को जानते हैं कि ऐसी 
आश्ञाओं और इन अधिकारों को न तो पूरा किया जा सकता हैँ और न पूरा किया 
जायगा। हमको दो में से एक वात छाँटनी है--या तो हम उन पर रोक छगा दें 
था उन्हें धोखा दें और हमने कम-से-कम सीधा रास्ता छाँठा हैँ। इंग्लेण्ड में परीक्षा 
का प्रवन्ध, और हाल ही में परीक्षाथियों के लिए घटाई हुई आयु--थे सब ऐसे 
घर निश्चित और स्पष्ट छल हैं जो एक्ट को निरर्थक बना देते हैं ।४ फलूत: ढॉर्ड 
लिटन ने भारतीयों के लिए कवेनेण्टेड सिविछ सविस“का द्वार बन्द करने का, 
और साथ ही १८७० के एक्ट की धाराओं का पालन करने के उद्देश्य से देशी 
लोगों के लिए एक अवंगुठित नौकरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया । किन्तु 
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२०० * भारत में ब्रिट्शि राज्य 


उस राज-पत्र को अवज्ञापृ्वक* अस्वीकार कर दिया गया और भारत-सरकार से 
१८७० के एबंट को कार्यान्वित करने के छिए नियम बनाने को कहा गया । सन्‌ 
१८७९ तक सरकार ने ये नियम बनाकर तैयार किये जिनके अनुसार सिविल 
सबिस का विधिग्रोक्‍्त विभाग बनाया गया । | 
सन्‌ १८७९ के नियमों ने, सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल को, प्रान्तीय सरकार 
द्वारा सिफारिश किये हुए प्रतिष्ठित और मान्य कुटुम्बों के भारतीयों में से कुछ 
व्यक्तियों को सिविल सर्विस में नियुक्त करने का अधिकार दिया। इन नियुकतियों 
की संख्या भारत-मंत्री द्वारा की हुई निवुक्तियों की संख्या के पंचमाश से अधिक 
नहीं हो सकती थी | इस अनुपात को इंस्लैण्ड के अधिकारियों ने घटाकर पष्ठमांश 
कर दिया और साथ ही परीक्षा द्वारा भारतीयों को सिविल सर्विस में घुसने से 
रोकने के लिए परीक्षा्ियों की अधिकतम आयू को घटाकर १९ वर्ष कर दिया | 
इन नियमों को उचित रूप में कार्यान्वित नहीं किया गया। शिक्षा और योग्यता 
की दृष्टि से अनुपयुक्त व्यक्तियों को प्रतिष्ठित और मान्य * कृटुम्बों के सदस्य होने 
का बहाना बनाकर नियुक्त कर दिया गया। भारतीयों ने तो आरम्भ से ही इस 
व्यवस्था का विरोध किया था; वे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में प्रतिद्वन्द्रिता 
के लिए समान अवसर चाहते थे । देश में प्रवलछ आन्दोलन खड़ा किया गया जिसके 
फलस्वरूप १८८६ में छॉर्ड डफ़रिन ने सारे प्रश्न की जाँच के लिए एक लोक- 
सेवा आयोग (?परा)॥0 $ि67एं0०९ (४07778909 ) की नियुक्ति की । सर चार्ल्स 
ऐजिसन को इस आयोग का सभापति बनाया गया और इसके १५ सदस्य थे, जिनमें 
से पाँच भारतीय थे। दिसम्बर १८८७ में भारत-सरकार को रिपोर्ट दी गई । 
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इंग्लैण्ड और भारत में समकालिक परीक्षाओं 
की व्यवस्था करने का विरोध किया )३ जो तर्क दिये गए,वे बड़े विचित्र और कुटिल 
थे। आयोग ने इस वात की शंका प्रकट को कि सफल भारतीय परीक्षार्थियों में 
उच्च शासन-कार्य के लिए आवश्यक गुण पर्याप्त परिमाण में होंगे भी अथवा 
नहों ।९ आयोग ने यह मत प्रकट किया कि भारत में उक्त परीक्षा असमान रूप से 
कार्यानिवित होगी : जाति के कुछ महत्त्वपूर्ण वर्ग बिलकुल बहिष्कृत हो जायेंगे 
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शासन और राजनीति में परिवर्तन १०१ 


ओर कुछ वर्गों को अनुचित छाभ होगा। साथ ही यह कहा गया कि श्रतिवर्ष पूर्ति 
करने के लिए कुछ गिने-चुने स्थान होंगे और अधिकांश परीक्षार्थियों के असफल 
और निराश होने से एक ऐसा असन्तुष्ट वर्ग वन जायगा जो सरकार के लिए 
व्यग्रता का कारण हो सकता है ।* अन्त में आयोग ने “ (भारत में स्थायी रूप से 
अंग्रेज अधिकारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली ) उक्त सविस की भर्ती अंग्रेजी 
सिद्धान्तों और शासन-ढंग के अनुरूप करने के महत्त्व पर जोर दिया ।* सर जॉन 
स्ट्रैची ने वास्तविक कारण को अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट किया : “ हमारे 
उद्देश्य के बारे में किसी प्रकार का कपट नहीं है । यह उद्देश्य, उन कार्यपालक पदों 
-को--ज़िनकी संख्या बहुत नहीं है---अपने आदमियों के हाथों में रखना है ।(भारत ) 
देश में हमारा राज्य इन (आदमियों) पर और हमारी राजनीतिक और सैनिक 
शवित पर निर्भर है ।/ 3 


आयोग को स्पष्टतः एक ऐसी योजना की सिफारिश करने के लिए नियुक्त 
किया गया था, कि जिसके अनुसार सिंविल सविस में भारतीयों की विस्तृत और 
उच्चतर नियुक्ति के सम्बन्ध में, उन (भारतियों) के प्रति न्याय किया जा सके । 
आयोग की सिफारिशों पर कवेनेण्टेड सिविल सबविस नाम तोड़ दिया गया और 
समस्त लोक-सेवाओं को तीन श्रेणियों--साञ्राज्यीय, आन्तीय और अधीन--में 
विभाजित कर दिया गया। सारे महत्त्वपूर्ण उच्च पद पहली श्रेणी के अन्तर्गत थे 
और इनके लिए नियुक्ति सपरिपद भारत-मंत्री के आधीन थी.। इनमें से अधिकांश 
पदों से भारतवासी, जातीय प्रत्तिवन्ध४ अथवा नियम, विनियम" की व्यावहारिक 
कठिनाइयों द्वारा वहिष्कृत कर दिए गए थे | इंडियन सिविल सविस के लिए अब 
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४. पुलिस-परीक्षा में ब्रिटिश प्रजा के यू रोपीय व्यक्ति ही बैठ सकते थे । 

५. सार्वजनिक निर्माण विभाग (7. ४४. 7)), वन-विभाग आदि के लिए या 
तो राजकीय इंजीनियरों अथवा हिल कालेज के स्नातकों की नियुक्ति की 
जाती । इनका व्यय भारत के सिर मढ़ा जाता किन्तु इनमें ब्रिटिश प्रजा के 
यूरोपियनों को ही प्रवेश मिल सकता था | विशुद्ध भारतीयों को प्रवेश पाने 
में बहुत कठिनाई होती । इसके बाद भी एक निश्चित अत्यल्प प्रतिश्मत से 
अधिक संख्या में भारतीय नियुक्त नहीं किये जा सकते थे । 


शक 3 


१०२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


अधिकतम आयु २३ वर्ष कर दी गई थी ताकि कुछ भारतीय विद्यार्थी इंग्लंण्ड की 
परीक्षा में वठ सकें। अन्य दो श्रेणियों के लिए भर्ती,साघारणतया, भारतीयों अथवा 
यहाँ बसे हुए लोगों में से, प्रान्तीय सरकारों द्वारा की जाती थी । विधिप्रोक्त सिविल 
सविस तोड़ दी गई और उसके स्थान पर कुछ पद---जिनकी संख्या समस्त भारत के 
लिए केवल ६१ थी और---जिन पर उच्च सेवा के सदस्य आसीन थे,सूचीवद्ध किये 
गए और उनके लिए पदोन्नति द्वारा प्रान्तीय सेवकों की नियुक्ति कर दी गई। 
इस प्रकार अन्त में १८७० के एक्ट की धाराओं का सूचीबद्ध पदों की व्यवस्था से 
पालन किया गया । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इन पदों के 
सेवक उच्च सेवा में प्रवेश नहीं पा सकते-थे और उन्हें यूरोपियनों का केवल दो 
तिहाई वेतन मिलता था। 
( ३) 


गवर्नेर-जनरल और भारत-मंत्री दोनों की ही परिषदों में उन्नीसवीं शताब्दी 
की आठवीं दशाब्दी के विधानों द्वारा थोड़ा-सा परिवर्तत किया गया | सन १८७४ 
के भारतीय परिषद एक्ट ने हर मैजेस्टी को वायसराय की परिषद्‌ के लिए 
छठा--सार्वजनिक निर्माण-कार्य-सम्वन्धी---सदस्य नियुक्त करने का अधिकार 
दिया ।" हर मैजेस्टी को आवश्यकता होने पर परिपद्‌ के सदस्यों की संख्या घटा- 
कर फिर पाँच करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए विधि-सदस्य के 
अतिरिक्त अन्य किसी सदस्य द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर रिक्त स्थान की 
पूर्ति न करने का नियम था । 

१८७६ के भारतीय परिपद्‌ एक्ट ने भारत-मंत्री को विशेष और निश्चित 
योग्यता वाले व्यक्तियों को भारतीय परिषद्‌ के सदस्य नियुक्त करने का अधिकार 
दिया । किसी समय तीन से अधिक नियुक्तियाँ नहीं की जा सकती थीं। यद्यपि 

८६९ के एक्ट के अनुसार परिपद के सदस्यों का कार्य-काल दस वर्ष कर दिया गया 
था किन्तु उक्त सदस्यों का कार्य-काल सदाचार पर्यन्त था। समय से पहले किसी 
सदस्य की कार्य-अवधि को विशेष कारणों से समाप्त करने पर, एक लेख में उन 
कारणों को पालियामेण्ट के दोनों भवनों के समक्ष रखना आवश्यक था । 

इल्बर्ट का विचार हैँ कि यह एक्ट भारतीय परिपद्‌ में सर हेनरी मेन की 
नियुक्तित के उद्देश्य से वनाया गया था । 

सन्‌ १८८९ में भारतीय परिपद्-्यूनन-एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार 
भारत-मंत्री को, भारतीय परिषद की संस्या दस न हो.जाते-तक रिक्त स्थानों -की- 


पति न करने का अधिकार दिया गया था! 
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(४) 

सन्‌ १८७६ में राजकीय उपाधि एक्ट बनाकर १८५८ की कमी को पूरा 
किया गया | उस समय १८५८ में कम्पनी द्वारा भारतीय शासन को राज-सत्ता के 
हाथों में सौंपने के फलस्वरूप, इंग्ल॑ण्ड की महारानी के पद और उसकी स्थिति में 
कोई (वैध) परिवर्तन नहीं किया गया था। उपर्युक्त उपाधि के अभाव में भारतीय 
शासकों द्वारा एक संभ्रम का वरावर अनुभव किया जा रहा था और १८७५-७६ 
में भारत में प्रिंस आँव वेल्स (इंग्ल॑ण्ड के राजकुमार) के आने के कारण एक 
विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी।?* अतः लॉर्ड नॉर्थत्रक की सरकार ने 
महारानी हारा एक नई उपर्युक्त उपाधि धारण करने के लिए प्रस्ताव किया । 
ऐश्वर्य-प्रेमी, साम्राज्यवादी डिज़रायछी को, जो उस समय इंग्लैण्ड कां प्रधान मंत्री 
था, यह अस्ताव बहुत रुचा। फलत: १८७६ का राजकीय उपाधि-एक्ट बना । 
इस एक्ट के अनुसार हर मैजेस्टी की पूरी उपाधि यह हुई : “ईदवरानुग्रहीता, 
ग्रेट ब्रिटेन और आयलेंड के संयुक्त राज्य की महारानी, धर्मरक्षिका और भारत 
की सम्राज्ञी, विक्टोरिया ॥/) (फटा०079, 97 ४6 878०९ 0 ७00, 
0 छट एव #फहवंठय ए लश किमॉगांग गये फटींबाते, 
()प९९०, ९वल्मिपिंक ण प्र कसी बाप शिग्रा9685 0 4709. ) 


इस एक्ट का एक परिणाम यह हुआ कि देशी राज्य, भारतीय साम्राज्य की 
सीमाओं के अन्तर्गत आ गए और भारतीय शासकों की वैध स्थिति बेदल गई । 
वे सर्वोच्च सत्ता के मित्र होने के स्थान पर साम्राज्यावन नरेश हो गए। देशी 
राज्यों के साथ संधि में जिन अन्तर्राष्ट्रीय विधि-सिद्धान्तों की मान्यता दी गई थी, 
अव वे अमान्य हो गए। “सर्वोच्च सरकार को किसी संरक्षित राज्य के आत्तरिक 
विपयों में सकारण हस्तक्षेप करने और आवश्यकता होने पर शासक को भी बदल 
देने में अव कोई झिझक नहीं रही ।”? 





१. उपर्युक्त पुस्तक (79886 >> ५). 

२. भारत की सम्रानी के लिए भारतीय भाषा में कैसरे-हिन्द का उस समय उपयोग 
किया जिसका कारण उसका ऐतिहासिक और साम्राज्यवादी स्वरूप था। 

३. श्यागी : 05%0व फ्ाइ0ए ० [ग्रतांऊ, 2०2०४ 7939-4० से 
भारत-सरकार के १८९१ के एक श्रस्ताव का अनुवाद:--भारत-सरकार 
(जो सम्राजी का प्रतिनिधित्व करती है) और देशी राज्यों के (जो सम्राज्ञी 
की प्रभुता के अन्तर्गत हें), पारस्परिक सम्बन्धों में अन्तर्राप्ट्रीय सिद्धान्तों 
का कोई प्रइन ही नहीं है। सम्राज्ञी की प्रभुता के अन्तर्गत देशी राज्य, 
प्रतिनिधि भारत-सरकार के आधीन हैं । 


१०४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


५) 
सन्‌ १८६१-९२ में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में, अन्तिम प्रदेश को अनुवंधित 
किया गया। विस्सेण्ट स्मिथ के शब्दों में, “अब कुछ लेने को शेप ही नहीं रहा 
'था ।” विदेशी प्रभाव को दूर रखने के उद्देश्य से दो बड़े युद्ध लड़े गए। अफ़गान- 
युद्ध में रूस के प्रभाव को और वर्मा-युद्ध में फ्रांस के प्रभाव को दूर' रखना था । 
१८५७ के विद्रोह के वाद भारत-सरकार ने कुशल निष्करियता की नीति 
का अनुसरण किया था और इसके कारण अफ़गानिस्तान में रूस का प्रभाव बहुत 
बढ़ गया था | इसके निवारण के लिए छॉडे लिटन को गवर्नर-जनरलू बनाकर 
भारत भेजा गया। उसने क़लात-स्ेत्र में क्वेटा के महत्त्वपूर्ण स्थान पर अधिकार 
किया अफ़गानिस्तान के विरुद्ध युद्ध घोषित किया गया, जो नवम्बर १८७८ में 
आरम्भ हुआ | कुछ समय बाद शानदार विजय हुई और २६ मई १८७९ की 
गंडमक की संधि से युद्ध समाप्त हुआ । इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को पिशीन 
ज़िला प्राप्त हुआ और अफ़गानिस्तान के (विदेश) सम्बन्ध ब्रिटिश नियंत्रण में 
आ गए। किन्तु यह सन्धि कुछ ही महीनों में समाप्त हो गई | ३ सितम्बर १८७९ 
को काबुल में अंग्रेज-राजदूत का कत्ल कर दिया गया | फलतः दुष्कर एवं व्ययपूर्ण 
युद्ध आरम्भ किया गया। अन्त में लॉर्ड रिपन ने अमीर अब्दुर्रहमान से समझौता 
किया, जो अधिक स्थायी सिद्ध हुआ । इसके अनुसार अफ़गानिस्तान पर ब्रिटिश 
नियंत्रण हो गया और पिशीन भी भारत-सरकार के अधिकार में रहा | 
तीसरा वर्मा-युद्ध हिन्द चीन की ओर से फ्रांसीसी प्रभाव को दूर रखने के 
लिए लड़ा गया। यह केवल एक पखवारे तक चला और २५ नवम्बर सन्‌ १८८६ 
को समाप्त हो गया । फलत: उत्तरी वर्मा ब्रिटिश अधिकार में आ गया और नरेश 
थीबी को (वर्मा से) निर्वासित कर दिया गया । 


सातवाँ अध्याय 


वेधानिक विकास 
१८६१-१८९२ 


५२) 
सन्‌ १८६१ और १८९२ के बीच, भारत में वैधानिक महत्त्व की कितनी ही 
घटनाएँ हुईं । ब्रिठिश राजघराने और भारतीय नरेश्ों तथा जनता में पारस्परिक 
विशिष्ट सम्बन्ध स्थापित हुए । सन्‌ १८६९ में महारानी विवदोस्था के द्वितीय पुत्र 


हिज रॉयल हाइनेस ड्यूक आँव एडिनबदा भारत आए और १८७५-७६ 


बंधानिक विकास १०५ 


तत्कालीन (ब्रिटिश) राजकुमार ने जो वाद में एडवर्ड सप्तम हुए सारे देश का 
पर्यटन किया और उन्हें जनता का उत्साहपूर्ण हादिक स्वागत प्राप्त हुआ । इसी 
समय में भारत-सरकार और गृह-सरकार में गंभीर मतभेद उठ खड़े हुए और फलत 
बायसराय ने अपना त्याग-पत्र दे दिया। इस युग की अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाएं ये हें 
१८७८ में वर्नाक्युलर प्रेस (समाचार-संपादन ) एक्ट वना और रह हुआ; १८७८ में 
भारतीय शस्त्र एक्ट बना; कपास पर सीमा-शुल्क समाप्त किया गया, जिसके 
फलस्वरूप अंग्रेजों के न्याय और उनकी निप्पक्षता के प्रति विश्वास 
समाप्त हो गया; देश में आशिक निश्लेपण और स्थानीय स्वशासन के विस्तार 
की नीति विकसित हुई; इल्बर्ट विछ पर भीपण और आवेशद्यपूर्ण विवाद 
हुआ; और इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा देझ्ष में राष्ट्रीय आन्दोलन की 
स्थापना हुई। 
(२) ह 
१८५८ के एक्ट में गवर्न र-जनरल और भारत-मंत्री की पारस्परिक वैधानिक 
स्थिति को सुस्पष्ट कर दिया गया था। जैसा कि भारत-मंत्री ने १८७१ में एक राज- 
पत्र में कहा, “भारतीय विपयों के अंतिम नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार 
गृह-सरकार को हैं ।”* स्वयं भारत में व्यवस्था करने वालों की उच्च प्रतिप्ठा, उन्हें 
अधीनता के आवश्यक बंधन से तनिक भी मुक्त नहीं करती ।* फिर भी १८७० तक 
व्यवहार में स्थिति बिलकुल भिन्न थी। (भारत के ) स्थानीय शासक को बहुत बड़ी 
स्वतन्त्रता थी। संचार साधन की कठिनाइयों और देरी के कारण भारत-मंत्री कोई 
वास्तविक नियंत्रण नहीं कर पाता था और प्रायः वायसराय, इंगलेड के अधि- 
कारियों के समक्ष कार्यान्वित प्रस्ताव के तथ्य प्रस्तुत करता था । वस्तुत: भारत 
का अधिकारी वर्ग भारत-मंत्री को “वाइसराय का प्रतिनिधि समझने लगा था जो 
उस (वायसराय ) के कामों को इंगलेंड की पालियामेण्ट और जनता को समझाता 
था।” किन्तु १८७०में इंगलेंड से लाल सागर होते हुए भारत तक समुद्री तार की 
लाइन पूरी हो जाने पर स्थिति विलकुल बदल गई । भविष्य में भारत-मंत्री के लिए 
भारत-सरकार का पूर्ण नियंत्रण करना संभव हो गया और १८७० के बाद इंडिया 
आफिस (अर्थात्‌ सपरिपद्‌ भारत-मंत्री का कार्यालय ), हर विपय में-कार्यपालिका 
और विधान में--सिद्धान्त और साथ ही व्यवहार की छोटी बातों में भी नियंत्रण 





१. छिटए07: 07 पाती (70्रष्पगाप0ता फिट 798 छ4९ु25 
22 थ7१)त 29 के एक उद्धरण का अनुवाद 

२. जिए ऊ्रग्ागल कट, (27०९१ एज 90क्‍एणा : प्रांडाग'ए ० 
गाता 


१०६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


करने लगा। कठोर नियंत्रण के कारण संघर्य के अवसर बढ़े, और कभी-कभी 
स्थित्ति इतनी विकट हो गई कि वाइसरायों को त्याग-पत्र देने पड़े । १८७६ में लॉर्ड 
नॉथत्रुक के साथ यही वात हुई । 


(३) 
नदसरकार और डछॉड्ड नॉर्थत्र॒ुक की सरकार में उपयुक्त गंभीर मतभेद 
'कपास के सीमा-शुल्क तोड़ने के प्रदव पर हुआ। यह अभिलेख करते हुए दुःख होता 
हैं कि भारतीयों के लिए और किसी बात ने इतनी स्पष्टता से अंग्रेजों के न्‍्याय और 
निष्पक्षता के प्रदर्शन को झूठा और खोखला सिद्ध नहीं किया जितना कि 
कपास के सीमा-शुल्क-संबंधी इस विवाद ने। लंकाझायर के स्वार्थ के लिए भारतीय 
हितों का निर्लज्जता * के साथ जान-बूझकर वलिदान कर दिया गया । 


भारतीय कपास-उद्योग की वृद्धि से शंकित होकर मेंचेस्टर के चेम्वर्स ऑँव 
कॉमर्स (व्यवसायी समुदाय) ने जनवरी .१८७९ में भारत-मंत्री को एक स्मरण-पत्र 
भेजा और उसमें सूत्त पर ३३ प्रतिशत और सूती कपड़े पर ५ प्रतिशत के 
तत्कालीन भारतीय आयात-बुल्क का विरोध किया गया। साथ ही यह आक्षेप 
किया गया “कि ब्रिटिश भारत में संरक्षित व्यापार वढ़ रहा हैं जो भारत और ब्रिटेन 
दोनों के ही अहित में हूँ 7३ अन्त में उक्त सीमा-शुल्क तोड़ देने की माँग की गईं । 
भारत-सरकार ने एक विशिष्ट समिति को सिफारिशों पर आयात-शुल्क की दर 
घटाने का निर्णय किया और हूम्वे रेशे वाली कपास पर ५ प्रतिशत आयात-श्षुल्क 
लगाने के लिए भी अपनी सहमति प्रकट की, किन्तु कपास पर सीमा-शुल्क तोड़ने 
के लिए मना किया, क्योंकि “उससे देशी उद्योग का वस्तुतः कोई संरक्षण नहीं हो 
सकता था ।” ४ भारत-मंत्री और भारत-सरकार ने एक-दूसरे को कई राजकीय-पतन्र 
भेजे; किन्तु दोनों की स्थिति वही रही । गृह-सरकार का यह आक्षेप था कि कपास 





१. विद्ोपकर उस समय जब भारत-मंत्री और वाइसराय विभिन्न राजनीतिक 
दलों के समर्थक हों, यथा छॉर्ड नॉ्वेत्रुक ओर तत्कालीन भारत-मंत्री । 

२. सर जॉन स्ट्रैंची ने विधान-परियद्‌ में १८७७ में स्पप्ट कहा, “मेंचेस्टर के 
हित, जिनकी कुछ मूर्ख अवज्ञा करते हैं, केवल एक बड़े और जाग्रत वर्ग के ही 
हित नहीं हैं वरन्‌ उनमें करोड़ों अंग्रेजों का स्वायं हैं । मुझे यह कहने में कोई 
लण्जा नहीं हूँ कि मेरी दृष्टि में, अपने देद के प्रति मेरे कर्तव्य से बढ़कर और 
कोई कर्त्तव्य नहीं हैं 7 छिद्यात्रटापु€९८ :ऊीडइटडी 207८ए भा उम्ता8, 

2028८5 795 था १6 से अनूदित. 
३- ऊिटएणाई 0विविएीया। गिडटदी (णग्राष्श०0, 7922, 7०2० 88. 
४, फ्रिद्यागरट्ा]९८ :उपर्चुक्त पुस्तक, पृष्ठ ९० 
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सीमा-शुल्क से भारतीय निर्माता को झूठा प्रोत्साहन मिलता था और उसका भारतीय 
और साम्राज्य के हितों पर गंभीर प्रभाव था ।” * भारत-सरकार ने अपने मत-समर्थन 
के लिए तथ्य और आंकड़े बताते हुए* यह कहा : कि (उक्त) शुल्क संरक्षणात्मक 
नहीं था; भारत-सरकार इतनी राजस्व-आय का वलिदान नहीं कर सकती थी; 
और सरकार का यह कर्तव्य हैं कि इस विपय पर विचार करते समय वह भारतीय 
हितों का ध्यान रखे * ** ** और आयात-शुल्क को तोड़ता इन हितों के विरुद्ध 
है ।”* छॉर्ड नॉर्थत्रुक भारतीय हितों का बलिदान करने को तैयार नहीं थे। फलतः 
उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ा और उनका स्थान छॉर्ड लिटन ने लिया। नये 
वायसराय ने अपने अर्थ-सदस्य सर जॉन स्ट्रैची की सहायता से ब्रिटिश सरकार 
भौर पालियामेंट की आज्ञाओं का पालन किया । इस आज्ञा के अनुसार भारत की 
भार्थिक परिस्थितियों में जैसे ही संभव हो कपास के माल पर वर्तमान सीमा-शुल्क 
की अविलम्ब” तोड़ देना था । इसके पालन के लिए वायसराय को अपनी परिपद्‌ 
के बहुमत * की अवहेलता करनी पड़ी । सर अर्सकीन परी के मतानुसार वायस- 
राय का यह क्ृत्य “अवैधानिक और भविष्य के लिए जोखमपूर्ण उदाहरण 
था ।५ भारत-शासन-एक्ट के विभाग नं० ४१ के अनुसार वाइसराय को केवल 
उस समय भपनी परिपद्‌ के बहुमत की अवहेलना करने का अधिकार था जब 
उसकी सम्मति में, “ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा, शांति या 


उसके हितों को कोई संकट हो ।” 
वायसराय के कृत्य से भारत में जनमत अत्यन्त क्षुब्ध हुआ | “३ मई १८७९ को 


वम्बई में एक प्रतिष्ठित और बड़ी सभा हुई । उसमें हाउस आँव कॉमन्स के समक्ष 
प्रस्तुत करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया ।/$ भारत-मंत्री की 





१. 39ग्राएटपुं९ #5टा 20॥6ए  7ण्वां& पृष्ठ ७२. 

२. उपयकक्‍्त पुस्तक, पृष्ठ ६८. 

३. डिट907 एग्रतां55 स5९७ (70ग्रगरांइशं०ए 922 92९० 96. 

४, परियद्‌ के चार सदस्यों के विरोधी अधिलेख ध्यानपूर्वक पढ़ने योग्य हैं । 

५. डिग्रगादा/ु|७६ : श5८व ९00९५ ३7 पंगवां० 9228० 88 के एक 

उद्धरण का अनुवाद । 

६. )थ०तए : 97 शिक्ण्गल्गता ला एगें प ऊब्छ० 705 
भारत के यूरोपीय व्यापारी समुदाय ने भी वायसरॉय के कृत्य की तीव्र 
निन्‍दा की । उदाहरण के लिए बंगाल के व्यवसायी समुदाय ने गवर्नर-जनरल 
को यह लिखा कि यह अत्यन्त दुःख की बात हूँ “कि श्रीमान्‌ की सरकार 
की प्रजा के हितों जौर उनकी स्पष्ट इच्छाओं के विरुद्ध इंग्ेंड के अल्प 


१०८ भारत में ब्रिव्शि राज्य 


परिषद्‌ के सात सदस्य पक्ष में और सात विपक्ष में थे,* किन्तु भारत-मंत्री ने उक्त 
कृत्य की पुष्टि की और हाउस आँव कॉमन्स ने कार्यान्वित बातों के लिए एक प्रस्ताव 
द्वारा अपनी सहमति दी, साथ ही भविष्य में सीमा-शुल्क विछकुछ समाप्त करने 
के लिए कहा | १८८२ में पिछली बात का पालन हो गया । 

(४) 

१८५७ में अनुन्नप्ति-एक्ट केवल एक वर्ष के लिए बनाया गया था। इसके 
अनुसार प्रत्येक छापेखाने को एक अनुशज्नप्ति लेवी पड़ती थी जिसे कभी भी रह 
“किया जा सकता था। अनुज्प्ति के लिए प्रार्थना-पत्र सपरिपद गवर्नेर-जनरल के 
पास भेजे जाते थे। अनुभप्ति प्रदान करने में हर प्रकार की शर्ते रखी जा सकती 
थीं और साथ ही बिना कारण बताएं उस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार भी किया जा 
सकता था । “ब्रिटिश सरकार के उद्देश्यों अथवा उसकी योजनाओं को दोप देनें 
वाले: * ****** अथवा उस (ब्रिटिश सरकार) के प्रति घृणा जाम्मत कराने वाले 
अथवा उसकी और उसके सिविल या सैनिक सेवकों की सत्ता को दुर्वल करने बाले 
लेख प्रकाशित नहीं किये जा सकते थे ।” सन्‌ १८६७ में, सनू.१८३५ के एक्ट . 
नं०११ की धाराओं को फिर वध कर दिया गया । किन्तु १८७० में भारतीय 
दंड-विधान का सुपरिचित विभाग नं० १२४ ए० बनाया गया, इसके अनुसार 
उस व्यक्ति को जो उच्चारित, अथवा वाचन के लिए निर्दिष्द शब्दों द्वारा, 
अथवा संकेत या स्पष्ट प्रदर्शन द्वारा, अथवा अन्य किसी प्रकार से, सम्राजी अथवा 
ब्रिटिश भारत में विधिवत्‌ स्थापित सरकार के प्रति,अभक्ति की भावनाएँ उत्तेजित 
करता हैं अबवा उत्तेजित करते का प्रयत्न करता है,दंड दिया जा सकता है। यह दंड 
थाजीवन अथवा किसी अल्प अवधि के लिए देश-निर्वासन, और साथ में जुर्माना 
भी हो सकता है अथवा तीन वर्ष तक के लिए कारावास और साथ में जुर्माता भी 
हो सकता हैँ अथवा केवल जुर्माता हो सकता है ।/ * 

१८५८ के बाद भारत में छापेखानों की संख्या सेजी से बढ़ी । सन्‌ १८६० तक 
समाचार-पत्रों की संख्या ६४४ हो गई। इनमें ४०० से अधिक पत्र देशी भाषाओं 
मुच्यतः बंगला के थे। लॉड लिटन ने भारत आकर जिस नीति को अपनाया उससे 
सर्व साधारण में रोप फैल गया था और १८७७ के दुर्भिक्ष की दारुण बातनाओो नें 
जनता को अदम्य बना दिया था।* समाचार-पत्र प्रवछ आन्दोलन कर रहे थे। 


संस्यक व्यक्तियों के हितों को मान्यता दी जा रही है ।” 
- जिया लिंडटर्डा (0ग्रारांडश्ंता रिटुछ07 7022, 72825 92. 


, रिघ्ाएगीठपंद५ जाते उगिशर0ाठ : किवांशा डिशादं (70प८, 
79386 70. दे 
, 'ट्वेवेटाफैपाया : अतीशा ए0टा2एंडएओ सिफ्यारट, 92328 79-87. 
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सरकार को घबराहट हुई और उसने दमन की नीति को अपनाया । फलस्वरूप 
उस वर्ष का वर्नाकुलर प्रेस (समाचार-संपादन ) एक्ट वना और साथ ही भारतीय 
दास्त्र एक्ट भी बनाया गया । 


१३ मार्च १८७८ को वायसराय ने भारत-मंत्री के पास एक तार भजकर, 
सन्‌ १८७० के आइरिश कोजर्शन एक्ट के नमूने पर एक समाचार-सम्पादन- 
विधि बनाने के लिए तार द्वारा स्वीकृति भेजने का निवेदन किया । वायसराय ने 
अपने तार में उक्त विधि की रूप रेखा भी दी और देशी समाचार-पत्रों की उम्र 
गौर अब प्रत्यक्ष रूप से विद्रोहोत्तेजकक भापा के कारण” स्थिति को भयावह 
बताया । दूसरे ही दिन अनुमति प्राप्त हो गई। उसी दिन विधेयक प्रस्तुत किया गया 
और दो घंटों में कानून बना दिया गया । 


सन्‌ १८७८ के इस एक्ट ने जो प्रायः “गैगिग (मुखावरोधक) एक्ट” नाम | 

से प्रसिद्ध है, मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया कि वह--प्रान्तीय सरकार की पूर्व 
स्वीकृति से-----किसी मुद्रक अथवा प्रकाशक को प्रतिभूति ( 8०८प्रापए ) 
जमा करने अथवा शर्तनामा लिखने की आज्ञा दे सकता था। इस शर्तेनामे के अनुसार 
बह मुद्रक या प्रकाशक ऐसी कोई वात मुद्रित या प्रकाशित नहीं कर सकता था 
जिससे सरकारे के प्रति अभक्ति की और विभिन्न जातियों में परस्पर घृणा की 
भावना उत्तेजित होने का भय हो । अवांछित प्रकाशन होने पर, सरकार को 
चेतावनी देने और म्‌द्रणालय और प्रतिभूति आदि को जब्त करने का अधिकार 
दिया गया । इससे बचने का दूसरा मार्ग यह था-कि मुद्रक सरकारी अधिकारी के 
समक्ष पहले मुद्रण के वाद किन्तु प्रकाशन से पहले सारे लेख प्रस्तुत करे और उस 
अधिकारी द्वारा अस्वीकृत सारी वातों को निकालकर प्रकाशित करे। 


१८७८ का यह एक्ट सन्‌ १८७० के आइरिश कोर्गेर्णन एक्ट से (जी आयलेंड- 
वासियों से संबंध रखता था) कहीं अधिक उम्र था। इसके अनुसार मजिस्ट्रेट के 
निर्णय के विरुद्ध किसी न्‍्यायाधिकारी से कोई अपील नहीं की जा सकती थी । सर 
असकीन परी ने भारतीय परिपद्‌ की कार्यवाही में अपने विरोध के अभिलेख में इसे, 
“एक प्रतिगामी, विवेकहीन और भविष्य में भारत की प्रगति के लिए घातक” 
प्रस्ताव वताया । “कोई साम्राज्यवादी विधि बनाने वाला, विरोधी समाचार 
संपादन का मूलोच्छेद करने के लिए इससे अधिक घातक उपकरण नहीं वना 
सकता ।* 
इस मुखावरोधक एक्ट का भारतीय शिक्षित-वृत्तों में, विशेषकर बंगाल में 
जहाँ इसको कठोरता के साथ कार्यान्वित किया गया था, प्रवलू विरोध हुआ | 





१. ी०त9 : 97 शशला०2९घाबार 2/6४9 ५०. 77. ऊण्टु८5 96-97: 


११० भारत में ब्रिदिश राज्य 


कलकत्ते के टाउन-हॉल में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें ५००० व्यक्ति उप- 
स्थित हुए। सभा ने उक्त एक्ट का विरोध किया और उसे रह करने के लिए 'हाउस 
आँव कॉमन्स' से निवेदन किया। इंगर्ड में मंत्रि-मंडल के वदलने और भारत के लिए 
लॉर्ड रिपन के नये वायसराय नियुक्त होने तक, यह आन्दोलन इंगलेंड और भारत, 
दोनों ही स्थानों में चलता रहा। 
लॉर्ड रिपच एक्ट को रह करने के लिए उत्सुक थे किन्तु उन्हें परिषद्‌ के 
अन्दर और बाहर सरकारी विरोध का अतिक्रमण करने में कुछ समय लगा और 
उन्हें “लुई १८ और चाल्स १० के युग के फ्रांसीसी अनुदार-दल के तके ध्यान में 
आए”* और अन्त में मुखावरोधक एक्ट सन्‌ १८८२ में आकर रह हो पाया। 
प्रो० डॉडवेल का यह कथन सत्य हू. कि लॉर्ड रिपन का यह काम “और सब 
कामों से बहुत आगे” था,* क्योंकि मुनरो द्वारा बहुत पहले कहे हुए शब्दों के अनु- 
सार, 'स्वतन्त्र समाचार-पत्र और विदेशी शासन, ये दोनों बातें विरोधी हैं और 
बहुत समय तक एक साथ टिक नहीं सकतीं ।”* 
ही 
इस वर्ष का दूसरा दमनकारी एक्ट, भारतीय शस्त्र एक्ट था। इसके अनुसार 
भारतीयों को अनुज्ञप्ति के बिना शस्त्र रखना, ले जाना अथवा उनका व्यापार करता 
दंडनीय अपराध था। एक्ट को कार्यान्वित करने के लिए, अपराधियों को कड़ा दंड 
देने की व्यवस्था की गई ।* इस एक्ट के अन्तर्गत बनाए हुए नियमों के अनुसार, 
यूरोपीय और अन्य गोरे लोग अथवा यूरेशियन और कुछ सरकारी अधिकारी और 
प्रतिष्ठित व्यक्ति एक्ट की धाराओं से मुक्त कर दिए गए ।४ प्रेसीडेन्सी नगरों और 
१. 4एछंशा ७०; [४6 0070 किएणा एएं हा. 9486 777, 
« उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ११४. 
- >0पएशी : सांडठाए ण लाया [फ्ता&, 7858-797 8, [8208 
252-253. 

४, एक्ट की घाराओं का पालन सन करने पर सावारणतया कारावास या जुर्माने 
या दोनों दंड की व्यवस्था थी। इस कारावास की अवधि तीन वर्ष तक हो 
सकती थी। किन्तु छिपाने या छिपाने का प्रयत्त करने की दशा में कारावास 
की अवधि सात वर्ष तक हो सकती थी। साथ में जुर्माना भी हो सकता था और 
दंड में केवल जुर्माना भी हो सकता था। 86८07 जे ० ६76०६ #. 


(7, उते286: शतीद्वा] शैप्ाड हट 7, 7898, 99205 47, 
68 व्यवे 65. 


५, 5९6 $5टी९पपांट 7, ०76 रैपॉ:४ संदा 73, उपयुक्त पुस्तक, 
पृष्ठ १७०. 


क्र ड। 


न्प्प 


वंधानिक विकास १११ 


रंगून में पुलिस कमिद्दनरों को और ब्रिटिश भारत में जिलाव्यक्षों को अधिकारी 
व्यक्ितयों द्वारा प्राथियों का पूर्वचरित जान लेने पर, एक नियत समय के लिए 
अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार दिया गया | इन व्यक्तियों को अनुनप्ति के बदले 
में नियत देय देना आवश्यक था ।१ इस नियम का वड़ी संकुचित भावना और कठो- 
रता के साथ पालन किया गया और भारतीय नवयुवकों में भेद भाव किया गया | 
इन कारणों से साहसी भारतीयों को उक्त प्रस्ताव विशेष रूप से गहित लगा । 
5६.०] ह 
लॉर्ड रिपन की नीति उदार और जन-प्रिय थी। उनके कार्य-काल में 'इल्वर्ट | 
विल' नामक विवेयक पर भीषण और तीक्ष्ण जातीय विवाद हुआ | इस विधेयक 
का उहेष्य, कवेनेण्टेड सिविल सविस के भारतीय और अंग्रेजी सदस्यों के अत्यन्त 
अनुचित भेद-भाव को दूर करना था। तत्कालीन विधि के अनुसार प्रेसीडेन्सी नगरों 
के अतिरिक्त अन्य स्थानों में रहने वाले यूरोपियनों का अभियोग-परीक्षण केवल 
यूरोपियन मजिस्ट्रेट या न्‍्यायाधिकारी ही कर सकते थे। भारतीय मजिस्ट्रेट 
या न्‍्यायाधिकारी चाहे वह उस जिले के थन्य यूरोपीय अधिकारियों से 
पद में बड़ा भी होता, किन्तु वह उक्त अभियोंगों का निर्णय नहीं कर 
सकता था । जैसा कि श्री आर. सी. दत्त ने कहा, इस भेंद-भाव के कारण भारतीय 
अफ़सरों की सत्ता बहुत क्षीण होती थी । बंगाल के उप-गवर्नर सर एशले ईडन 
ने स्वीकार किया कि “इस वात का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाई देता कि 
उपयुक्त अनुभव भीर शिक्षण से जिला-मजिस्ट्रेट और जिला जज के पद पर प्रति- 
प्ठित, कवेनेण्टेड सविस के भारतीय सदस्यों को यूरोपियनों पर वह क्षेत्राधिकार 
प्राप्त न हो जो उक्त सर्विस के अन्य सव सदस्यों को प्राप्त होता है ।/* अतः लॉड्ड 
रिपन की सरकार ने इस क्षुद्र जातीय भेद-भाव को दूर करनें का निर्णय किया और 
इस उद्देश्य के एक विधेयक का लेख बनाकर स्वीकृति के लिए इंगलेंड भेजा। 
२ फरवरी १८८३ को यह विधेयक विधान-परिपद्‌ में प्रस्तुत किया गया। 
यूरोपियनों ने सारे देश में विशेषकर वंगाल में वड़ा कोलाहल मचाया। 
“कलकत्ते के व्यवसायी इस प्रइन से संबंधित नहीं थे; किन्तु वे भी उतने ही उम्र 





१. 56९, रिपा ए०. 30... .. - - हि 

२. हुं. ऐ. (ण००७ : जल घगते गो ए ४, (0. 77५. 09226 04 
के एक उद्धरण का अनुवाद। 

३. विस्तृत वर्णन के लिए देखिये - १009 : 97 ए।शा0०2८5४०४ ४८४० 
५०... ऊुगठु०5 725-728 शा वपठलंतला रण: व 0 
7.गप क्एणा, ४०. ॥, 9286६ 728-750. 
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११२ भारत 'में ब्रिटिश राज्य 


हुए जितने कि इस प्रइन से संबंधित विहार के रोपक (शग्राट5) | छॉर्ड 
रिपन के सत्कार-सम्मेलनों का बहिष्कार किया गया““स्वयं लॉर्ड रिपन का 
अपमान किया गया । उनके विरुद्ध जो भाव धारण किया गया था वह अप्रिय रूप 
से उस औपनिवेशिक भावना का द्योतक था जिसे पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह के 
अधिवासियों ने अपने दासों को स्वत्व देने के सम्बन्ध में प्रदर्शित किया था अथवा 
उसे भावना का स्मरण कराता था जिससे दक्षिण अफ्रीका के अधिवासीगण, वहाँ 
के आदिवासियों में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे ।* 


एक सुरक्षा संस्था बनाई गई और सवा छाख से अधिक रुपया" एकत्रित 
किया गया। कलकत्तें के टाउन हॉल में आंग्ल भारतीयों का रोष प्रकट करने वाली 
एक विशाल सभा हुईं। इसमें जो व्याख्यान दिये गए, उनकी उम्रता, औचित्य की 
सारी सीमाओं के परे थी । प्रेसीडेन्सी में अन्य सब स्थानों पर भी ऐसी ही सभाएँ 
हुई । आंग्ल भारतीय समाचार-पत्रों की, विशेषकर इंगलिशमन' की भाषा अत्यन्त 
भावुक और विवेकशून्य हो गईं। इस आन्दोलन में स्वेच्छासनिकों (४0|प77८८75) 
को सामूहिक रूप से पद-त्याग करने को उत्तेजित किया गया । कुछ व्यक्तियों ने 
उपाहार गृहों में सैनिक वर्ग की मनोवृत्ति को भी परखा * “दूसरे शब्दों में सेना 
में अभकित उत्पन्न करने का भी प्रयत्न किया गया ।? 


इस विधेयक की लॉर्ड रिपन के शब्दानुसार शासन में सुविधा की दृष्टि से 
आवश्यकता थी, किन्तु न्याय्य होते हुए भी यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अथवा अविलंब्य 
नहीं था ।/* इसके विरोध में जो उम्र भावनाएँ उठ खड़ी हुई,उतका अनुमान 
करना कठिन है। डॉर्ड रिपन ने कहा, यदि मुझे पता होता कि क्या (परिणाम) 
होगा तो मेने अपने-आपको इस तूफान में नहीं डाला होता ।”" छॉडड रिपन ने 
अनुभवी अधिकारियों से परामर्श किया था पर ऐसा प्रतीत होता है कि सर हेनरी 
मेन के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने किसी प्रकार उपद्रव की आशंका नहीं की । 


>्श् 


- 20०5ए०)। : लाइ0ए छा 7009, 7858-7978., 998० 207, 

- उिश्यापटा-ु६६ : ह फिडपणा व धीद बताए. [2886 85. 

- स्‍पलांला शा: 07.5 काछऊा, ए० 77. 0880 328. 

» उपयुवत पुस्तक, पृष्ठ १३६. 

« उपयुवत्त पुस्तक, पृष्ठ १३५ 

« वह भारत का परिपद्‌ का सदस्य था और इन दिनों पेरिस में था। परामर्श 
किये जाने पर उसने जो लेख छिखा उसे भारत-मंत्री-परिपर्‌ में पढ़ने के वाद 
कहीं रखकर भूछ गए और वह भारत नहीं भेजा जा सका। उसमें मेन ने लिखा 
था, यह भावनाओं का प्रयन हैं और यहाँ भावनाओं की प्रतिह्वन्द्रिता हैं । 


हि &« आए. 


सदी 


बंधानिक विकास ८ ११३ 


' छॉर्ड रिपत ने कारणों की जाँच की थी और उसका यह निष्कर्प था: 'न्यायाधि- 
पतियों का वेतन घटाने और मिस्टर मित्र को कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति बनाने 
के कारण अभिवक्‍ता वर्ग में बड़ा क्षोभ हुआ हैँ और वह वर्ग सरकार को क्षति 
पहुँचाने के अवसर के लिए अत्यन्त छालायित था | उक्त विधेयक का विरोध करने 
का विचार? कुछ अंगरेज वेरिस्टरों को न्‍्याय-सभा के पुस्तकालय में सूझा था ।” 
खुफिया विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष मि. लैम्बर्ट के अनुसार कलकत्ते के पूँजी- 
पतियों को इस वात का भय हुआ कि चाय के वगीचे में काम करने वाले उनके गोरे 
अभिकर्त्ताओं के साथ, भारतीय जजों की अध्यक्षता में काम करने वाले फ़ौजदारी 
न्यायालयों द्वांरा, उचित न्याय नहीं हो सकेगा। यूरेशियन समुदाय, रुड़की विधेयक 
के कारण चिढ़ा हुआ था | इस विवेयक के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल 
शुद्ध एशियावासियों को ही दाखिला मिल सकता था। अपने सारे समाज द्वारा इन 
बाक्षेपों के समर्थन के लिए, यूरोपीय स्त्रियों के लिए खतरे की आवाज़ उठाई।* 
विवेयक के मूल रूप में सब ज़िला मजिस्ट्रेटों और ज़िला जजों को यूरो- 
पियनों के अभियोग-निर्णय का अधिकार दिया गया था । प्रेसीडेन्सी नगरों के 
बाहर प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया था कि वे बिना जाति-भेद किये, 
प्रथम श्रेणी के उन मजिस्ट्रेटों को, जिन्हें वे उपयुक्त समझें, उक्त अधिकार दे दें । 
अगस्त १८८३ में भारत-सरकार को विधेयक में संशोधन करने के लिए भारत- 
मंत्री की अनुमति मिल गई । इस संशोघन के अनुसार नए अधिकार केवल जिला 
मजिस्ट्रेटों और ज़िछा जजों को देने का निश्चय किया गया । किन्तु विरोधियों को 


जातीय भेद-भाव के कारण भारतीय जजों के अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता 
है, उससे वे अपने को अपमानित अनुभव करते हेँ। देशी व्यक्तियों को 
अधिकार देने से यूरोपीय समुदाय सशंकित हैँ क्योंकि उसे चिढ़े हुए भारतीयों 
हारा इस अधिकार के दुरुपयोग का भय है। यह कारण यूरोपीय भावनाओं 
के विस्फोट का वहाना रहा है । वर्तमान प्रस्ताव के कारण ऐसा विस्फोट हो 
सकता हैँ और तब हमें उसके औचित्य पर शंका हो सकती है उपर्युक्त पुस्तक, 
पृष्ठ ३७५९-३८ १. 

१. ॥एटाला एणा :7लि 07,0व साए07 ५०. व छ. 730 

२. उपर्युक्त पुस्तक; पृष्ठ १३१। इस आवाज कास बसे अधिक प्रभाव हुआ । 
भेरेडिथ टाउन सेण्ड ने टॉम ह्यग को एक पत्र में लिखा, ''क्या आप ऐसे 
देश में रहना चाहेंगे जहाँ आपकी पत्नि को आया को चाँटा मारने के झूठे 
अपराध पर तीन दिन का कारावास हो सकता है, जहाँ न्यायाध्यक्ष देशी 
आदमी हो **** जो गोरे आदमियों का अपमान करने के लिए अवसरों 
की ठोह में रहता हो । 





श्श्ड भारत में ब्रिटिश राज्य 


+ 
ये संशोधन भी मान्य नहीं था । अन्त में एक समझौता हुआ जो 'कॉनकॉर्ड्ट” के 
नाम से परिचित हैं। सन्‌ १८८४ के एक्ट नं० ३ में इसे अभिलिखित किया गया । 
इस एक्ट ने भारतीय ज़िला मजिस्ट्रेट और ज़िला-जजों को यूरोपीय प्रजा के 
अभियोग-निर्णय का अधिकार दिया, किन्तु इस प्रतिवन्ध के साथ कि यूरोपीय 
अपराधी को छोटे से छोटे अभियोग में भी ऐसी जूरी द्वारा अपने अभियोग का 
निर्णय कराने का अधिकार होगा, जिसके कम-से-कम आधे सदस्य यूरोपियन या 
अमेरिकन होंगे । यूरोपियन मजिस्ट्रेट और जजों को संक्षिप्त अभियोग-निर्णय के 
अधिकार से वंचित कर दिया। किन्तु ज़िला-मजिस्ट्रेटों के अधिकारों को बढ़ा दिया । 
अब वे छ: महीने तक का कारावास दंड दे सकते थे और दो हजार रुपये तक जुर्माना 
कर सकते थे। 

१८८४ के एक्ट ने वस्तुतः, न तो जातीय भेद-भाव को दूर किया और न 
शासन की असुविधाओं को ही दूर किया । पहले जातीय भेद-भाव न्यायाधिकारियों 
में किया जाता था, अब वह अपराधियों में कर दिया गया । कुछ विपयों में स्थिति 
पहले से भी अधिक विगड़ गईं। सर जॉन स्ट्रेची के शब्दों में एक्ट ने भारत में यूरो- 
पियनों को वह अधिकार दिया जो, “किसी अंगरेज को अपने देश के किसी मजिस्ट्रेट 
के न्यायालय में प्राप्त नहीं हो सकता था ।”* साथ ही स्थिति बड़ी विचित्र कर दीं 
गई। सर जॉन के ही शब्दों में, “बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ जूरी के लिए पर्याप्त संख्या 
में यूरोपियन अथवा अमेरिकन नहीं रहते । ऐसी दशा में अभियोग को किसी अन्य 
ज़िले में भेजना होगा जहाँ जूरी वनाई जा सके । सन्‌ १८७२ से पहले जब यूरोपीय 
ब्रिटिश प्रजा का अभियोग निर्णय उच्च न्यायालय में होता था तो कठिवाइयों के 
बारे में आक्षेप किये जाते थे और न्याय न मिलने के अपवाद किये जाते थे; वादियों 
और साक्षियों को घर से बहुत दूर जाना होता था । अब फिर उन्हीं अपवादों और 
बाल्षेपों के लिए अवसर दिया गया है ।”* 

इल्वर्ट-विधेयक के विवाद से भारतीयों की अखिं खुलीं। उन्होंने यह अनुभव 
किया कि जहाँ यूरोपियनों के विशेषाधिकारों और स्थापित स्वार्थों का संबंध हैं, 
वहाँ न्याय की आशा नहीं की जा सकती और अपना समानाधिकार स्थापित करने 
के लिए उन्हें एक लम्बे संचर्प के लिए तैयार रहना चाहिए । इस विवाद ने भारतीयों 
को संगठित आन्दोलन का महृत्त्व और मूल्य भी प्रदर्शित किया । ये शिक्षाएँ बड़े 
काम की थीं। 
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वित्तीय निद्ञेपण और स्थानीय स्वशासन 
(१) 


सन्‌ १८३३ से ही भारत के समस्त वित्तीय अधिकार सपरिपद्‌ गवर्नर- 
जनरल के हाथों में केन्द्रित थे । “सब प्रान्तों के सारे राजस्व की एक निधि होती 
थी। सपरिपद्‌ गवज्शेर-जनरल द्वारा ही व्यय का प्राधिकार दिया जा सकता 
था ।”$ प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय उपकरों (2८$४८७) के अतिरिक्त कोई 
अन्य कर छूगाने अथवा ऋण उगाहने का अधिकार नहीं था। अतः भारत- 
सरकार की अनुमति के विना, प्रान्तीय सरकारें न तो कर लगा सकती थीं, न 


ऋण उगाह सकती थीं और न व्यय ही कर सकती थीं । 


एक विस्तृत और विभिन्नतापूर्ण देश में उक्त केन्द्रीकरण के वहुत से दोप थे । 
भारत-सरकार को स्थानीय आवश्यकताओं का ज्ञान न के वरावर था और साथ ही 
उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि राजस्व के स्थानीय अधिकरणों की किस प्रकार वृद्धि 
की जा सकती है । इस व्यवस्था में विभिन्न प्रदेश, केन्द्रीय राजस्व-कोप के समक्ष 
अपनी माँग रखने में अनुचित प्रतिद्वन्द्रिता करते थे और उन्हें मितव्ययिता के लिए 
कोई प्रोत्साहन नहीं था । जैसा कि सर जॉन स्ट्रेची ने कहा, “सार्वजनिक आय का 
वित्तरण भ्रष्ट होकर छीना-झपटी में परिवर्तित हो गया था; जो उग्रतम होता था 
उसी की जीत होती थी और उपयुक्‍तता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था । 
स्थानीय मितव्ययिता से कोई स्थानीय लाभ नहीं होता था। अतः अपव्यय को रोकने 
के लिए उत्साह न के बरावर था। स्थानीय आय-वृद्धि से, स्थानीय लाभ न होने के 
कारण, वहाँ की राजस्व-आय को बढाने का प्रयत्न, न्यूचबतम था ।”* 

इस व्यवस्था के दोपों की ओर कितने ही अधिकारियों का ध्यान आकपित 
हुआ था | जनरल डिकेन्स ने सने १८६० में ही सुधार के लिए सुझाव दिया था। 
अर्थ-सदस्य मि. लेंग ने सन्‌ १८६१-६२ और १८६२-६३ में सरकारी वजट प्रस्तुत 
करने के समय अपने वक्तव्य में इस विपय की ओर ध्यान आकर्पित किया था। सन्‌ 
१८६७ में सर रिचर्ड स्ट्रेची ने प्रान्तीय वित्त के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित योजना 
भी वनाई थी, किन्तु इस विपय पर लॉ मेयो के समय तक कोई कार्यवाही नहीं 
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की गई। १४ दिसम्बर १८७० को छॉर्ड मेयो की सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया | इस अस्ताव ने कुछ महत्वपूर्ण संशोवन किये और वित्तीय निलेषण की 
नीति आरम्भ की जो वाद में क्रमशः विकसित की गई । 


सन्‌ १८७०के प्रस्ताव ने प्राल्तीय सरकारों के लिए वापिक अनुदान निश्चित 
किये और साथ में व्यय के उल्लिखित श्षीर्पकों को और उनसे होने वाली राजस्व- 
आय को उन्हें सौंप दिया। ये विभाग थे :---जेल, निवन्धन, पुलिस, शिक्षा, डॉक्टरी 
नौकरियाँ ( ४६तांटदा! 867एशं८८३ ), मुद्रण, सड़क, सरकारी इमारतें 
और विभिन्न सार्वजनिक सुबार । आय सें कमी होने की दक्षा में स्थानीय कर छूगाएं 
जा सकते थे अथवा व्यय घटाया जा सकता था। वर्ष समाप्त होने पर यदि आय का 
कोई अंश व्यय न हो पाया हो त्तो उस पर केद्धीय राजस्व-कोप का कोई अधिकार 
नहीं हो सकता था । स्थानीय सरकार उस अंश को अपनी इच्छानुसार" अपने काम 
में छा सकती थी। प्रान्तीय सरकारों को कुछ शर्तों के अथीत नियुकितियाँ करने 
का अधिकार भी दिया गया। इस सम्बन्ध में ये दो बातें आवश्यक थीं कि एक तो 
किसी नियवक्ति का मासिक वेतन २५० रु. से अधिक नहीं हो सकता था और 
दूसरी वात यह थ्री कि नियुक्तियों के वेतन की व्यवस्था नियत अनुदान में से ही 
की जानी थी । 


लॉर्ड मेयो की सरकार ने यह आशा की कि नई व्यवस्था के कारण “अधिक 
समझदारी और मितव्ययिता से काम लिया जायगा; आ्िक व्यवस्था में 
* निश्चितता का वह अंश जा जायगा, जिसका अब तक अभाव था; और सर्वोच्च एवं 
प्रान्तीय सरकारों के व्यवहार और मनोभावों में अधिक सामंजस्थ हो सकेगा।* * 
साथ ही यह बाज्मा की “कि स्ववासन के विकास के छिए, नगरपालिका संस्थाओं 
को सुदृढ़ करने के लिए और शासन-कार्य में भारतीयों और यूरोपियनों को 
अधिकाधिक साथ लेने के लिए प्रस्तावित नीति से, क्षेत्र विस्तृत होगा ।/* 
इस नई व्यवस्था का मुख्य दोप यह था कि विभिन्न अनुदानों का निश्चय, 
१८७०-७१ में विभिन्न प्रान्तों के व्यय के आधार पर किया गया । तत्कालीन 
असाम्य को दूर करने, और प्रान्त की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार अनुदान 
निश्चित करने का प्रयत्न नहीं किया गया । जैसा कि डॉ० ज्ञानचन्द ने कहा है 
मितव्यवी प्रवन्च होने के कारण अथवा केन्द्रीय सरकार तक पहच में कृठिनाई 
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होने के कारण अथवा पिछड़ेपन या अनुन्नत होने के कारण, जिन प्रान्तों का व्यय 
कम था, उन्हें, मितव्ययिता, दीनता अथवा पिछड़ेपन का दण्ड दिया गया |” 

इस व्यवस्था का दूसरा दोप यह था कि राजस्व की उगाही में मितव्ययिता 
लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया । इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों का स्वार्थ 
अपनी आय के मितव्ययी उपयोग और समुचित वितरण में तो था, किन्तु 
राजस्व की उगाही में ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था । इसके अतिरिक्त आवकारी और 
मुद्रांक (स्टाम्प) शूल्क में वड़ी धाँवलेवाजी की जाती थी और उगाही में सरकार 
को राजस्व की हानि होती थी ।” अत: १८७७ की योजनानुसार लॉर्ड लिटन की 
सरकार ने उगाही में प्रान्तीय सरकारों का स्वार्थ निहित करने का प्रयत्न किया | 

१८७७ की योजना को वाइसराय की परिषद्‌ के तत्कालीन अर्थ-सदस्य सर 
जॉन स्ट्रैची ने तैयार किया था | इस योजना के अनुसार व्यय के कुछ और शीरप॑क 
भी प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिए गए । इनमें मालगुजारी, आवकारी, स्टाम्प, 
सामान्य शासन, लिखने का सामान, विधि और न्याय की गणना थी । इन सेवाओं 
के बढले में प्रान्तीय सरकारों का स्थायी अनुदान नहीं बढ़ाया गया वरन्‌ प्रान्त में 
उगाही हुईं राजस्व की कुछ मदों में उनका साझा कर दिया गया । आवकारी, रसीद, 
विधि, न्याय आदि कुछ अधिकरणों से प्राप्त होने वाली राजस्व-आय प्रान्तीय 
सरकारों को इस शर्त पर दे दी गई कि इन अधिकरणों की अनुमानित आय के एक 
निद्चित परिमाण से अधिक आय होने पर सर्वोच्चि सरकार उस अतिरिक्त परिमाण 
का आधा भाग ले लेगी और घाटा होने पर उसमें भी आधा साझा करेगी।* 


प्रान्तीय सरकारों को वित्तीय नियंत्रण के अधिकार सौंपने का प्रयोग 
सुचारु रूप से चछा लॉ रिपन, उनके अर्थ-सदस्य मेजर वेरिंग (वाद में लॉड 
क्रोमर) तथा उनकी सरकार ने वित्तीय विपयों में प्रान्तीय उत्तरदायित्व को 
और अधिक बढ़ाने का निर्णय किया | यह निर्णय ३० सितम्बर १८८९१ के प्रस्ताव 
हारा किया गया। 


१८८२ की योजना के अनुसार निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था तोड़ दी 
गई और प्रान्तीय सरकारों को राजस्व की कुछ मर्दे पूरी तरह दे दी गई और कुछ 
अन्य मदों में उनका साझा कर दिया गया । राजस्व की मदों को तीन वर्गो में विभा- 
जित किया गया :---साम्राज्यीय, प्रान्तीय और विभाजित प्रान्तीय वर्ग के राजस्त्र 
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पर प्रान्तों को पूर्णाधिकार दिया गया भौर विभाजित वर्ग के राजस्व पर प्रांतीय और _ 
साम्राज्यीय सरकार को प्रायः समान अनुपात में अधिकार दिया गया । साम्राज्यीय 
शीर्षकान्तर्गत राजस्व,केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए था। मालगुज़ारी की साम्रा- 
ज़्यीय शीर्षक में गणना की गई थी, किन्तु प्रान्तीय आय में कमी होने पर उक्त माल- 
गुज़ारी आय का एक निश्चित भाग देकर पूति करने की व्यवस्था की गई। साम्राज्यीय 
शीर्षक में सीमा-शुल्क, डाक और तार,रेलवे, जमफीम, नमक, उपहार, टकसाल, होम 
चार्जेज और सैनिक विभाग की गणना थी । दीवानी विभागों और प्रान्तीय सार्व- 
जनिक निर्माण-विभाग की आय पूर्ण रूप से प्रान्तीय थी । आवकारी, रसीद, वन 
और निवन्धन की मर्दे दोनों में विभाजित थीं। अनिश्चितता को समाप्त 
करने के उद्देश्य से १८८२ के प्रस्ताव द्वारा पंचवर्षीय बन्दोवस्त की व्यवस्था चलाई 
गई। युद्ध और दुर्भिक्ष-सम्वन्धी असाधारण व्यय के बारे में साम्राज्यीय और प्रांतीय 
सरकारों. के पारस्परिक आथिक सम्बन्ध को भी प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया । 
साधारणतया, अत्यन्त असाधारण और विपत्तिपूर्ण परिस्थितियों के अतिरिक्त 
युद्ध के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों से कोई माँग नहीं की जा सकती थी। दुर्भिक्ष- 
व्यय के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों की शीक्ष और समय पर सहायता करने के 
लिए वचन दिया गया। वीमा और दुभिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए भारत- 
सरकार की १५ छाख पौण्ड की वापिक बाँट में से, प्रान्तीय सरकारें अकाल के 
लिए विशेष निधि संग्रह कर सकती थीं । 

इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों की स्थिति में काफी सुधार हुआ | सन्‌ १८८४ 
में प्रान्तीय वित्त के असाधारण चढ़ाव-उतारों को रोकने के लिए हर प्रान्तीय सरकार 
के आकलन अवश्ेप ((7८०४६ 0०|97702८) की न्यूनतम सीमा निश्चित कर 
दी गईं। १८८२ की इस व्यवस्था का १८८७ में, १८९२ में और फिर १८९७ 
में नवीकरण किया गया और उसके निहित सिद्धांतों को यथावत्‌ रखा गया | 
कितु प्रत्येक नवीकरण के समय पंचवर्षीय वन्दोवस्त की व्यवस्था के मुख्य दोप 
सामने आये । १८९६ में सर्वोच्च विधान-परिपद्‌ में वंगराल के उप-गवर्नर ने अपने 
भाषण में इन दोषों का इन शब्दों में वर्णन किया:--- में, प्रति पाँच वर्ष वाद संघोवन 
करने की वर्तमान व्यवस्था का विरोध करता हैं) प्रान्तीय भेड़ को गिराकर 
उसके ऊन को पूरी तरह उतार लिया जाता है और नये रोयें बढ़ने तक उसे ठिठुरन 
के लिए छोड़ दिया जाता है । प्रान्तीय व्यवस्था का इतिहास स्ाधारणतया इस 
प्रकार हँ--पहले दो वर्षों में कृषपता और मितव्ययिता वरती जाती हैं और 
कामों को स्थग्रित किया जाता हैँ, फिर दो वर्ष तक स्वाभाविक गति और 
विधि से काम किया जाता है और अन्तिम वर्ष में अवशिप्ट निधि का इस भय से 
अपव्यय किया जाता हैं कि कहीं संघोवन के समग्र प्रत्यक्ष अबवा परोक्ष ढंग से 
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सर्वोच्च सरकार बचे हुए परिमाण को छीन न छे | यदि यह बात चरित्र को गिराने 
वाली नहीं है तो कम-से-कम अनुचित अवश्य है । मेरी सम्मति में सर्वोच्च सरकार 
को हर पाँच वर्ष बाद प्रान्तीय भेड़ को उपर्युक्त प्रकार से नहीं मूंइता चाहिए" 
यदि भारत-सरकार नवीनीकरण के हर अवसर पर ययासंमव कम परिवर्तन करे 
तो स्थानीय सरकारों का वहुत वड़ा हित होगा। वह आशिक निश्चितता, जो १८७० 
की वर्तमान योजना की एक मुख्य वस्तु थी, केवछ इस प्रकार से ही व्यवहार में अनु- 
भव की जा सकती है ।”* 
की, 

वित्तीय निक्षेपण की नीति के साथ स्थानीय स्वशासन के विकास को 
प्रोत्साहन देने की नीति का ,घनिष्ठ सम्बन्ध था। सन्‌ १८७० के प्रस्ताव-प्रवर्तकों 
ने यह आशा की थी कि स्वशासन के विकास के लिए, नगरपालिका-संस्थाओं को 
दृढ़ करने के लिए और शासन-कार्य में भारतीयों और यूरोपियनों को अधिकाधिक 
साथ लेने के लिए, वित्तीय निक्षेपण की नीति से क्षेत्र विस्तृत होगा । 


प्रेसीडेंसी नगरों में नगरपालिका सरकार १८७० से बहुत पहले से थी 
कितु अन्य नगरों में नगरपालिका-सरकार बनाने का प्रथम प्रयत्त सन्‌ १८४२ के 
एक्ट नं. दस द्वारा किया गया । इस एक्ट के अनुसार “हर सार्वजनिक स्थान के 
निवासियों को स्वास्थ्य और सुविधा की दृष्टि से श्रेष्ठतर प्रवन्ध करने का अधिकार 
दिया गया ।”* स्वेच्छा के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण किसी स्थान के दो 
तिहाई निवासियों के प्रार्थना-पत्र देने पर ही उक्त अधिकार का उपयोग किया जा 
सकता था ।४/४ह० केवल एक नगर में उक्त प्रवन्ध किया गया कितु वहाँ के 
निवासियों ने कर देना केवल अस्वीकार ही नहीं किया वरन्‌ उग्ाही करने वाले 
कलबंटर पर अनधिकार प्रवेश का अभियोग भी चलाया ।? इस एक्ट को 
१८५० में रद्द कर दिया गया गौर भारत के विभिन्न प्रान्तों में वपरपालिका- 
संस्थाएँ बनाने के लिए उसी वर्ष का एक्ट नं, २४ बनाया गया। सन्‌ १८४२ का 
एक्ट, प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था से बहुत अप्रिय हो गया था । सन्‌ १८५० के 
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एक्ट में परोश्न कर के लिए अनुमति दी गई। यह एक्ट भो अनुज्ञाप्रद 
था:-- प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को इस बात का अधिकार दिया गया कि 
वह एक्ट को किसी नगर में इस वात का विद्ववास हो जाने पेर ही 
कार्यानिवित करे, कि नगर-निवासो प्रार्यना-यत्र के पूरी तरह अनुकूल हैं । 
तदुपरान्त सरकार को मजिस्ट्रेट और कुछ अन्य व्यक्तियों को कमिइनर नियुक्त 
करने का अधिकार दिया गया | कमिश्नरों की संख्या आवश्यकता पर निर्भर थी । 
इन कमिश्नरों को नियम बनाने के विस्तृत अधिकार दिये गए । <इन्हों अधिकारों 
के अन्तर्गत वह चुंगी-कर, जो आजकल भारत में इतना प्रचलित है, पहली वार बैच 
हुआ |" इस एक्ट का उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त और वम्बई में ही विस्तृत रूप से 
लाभ उठाया गया । सन्‌ १८६३ में राजकीय सेना संमार्जव जायोग (१०५४४ 
#गए डि्ामीवा'ए (0पाशांउआं07 ) ने अपनी रिपोर्ट दी। इसकी सिफारिशों 
के फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तों में नगरपालिका-एक्ट बनाए गए। वँगार का एक्ट 
१८६४ में बना, मद्रास का १८६५ में, पंजाव का १८६७ में और उत्तरी पश्चिमी 
प्रात्त का १८६८ में। इन एक्टों के अनुसार नगरपालिका बनाने के छिए, 
निवर्चिन का उपयोग करने का प्राधिकार दिया गया, किंतु इसका उपयोग वस्तुतः 
केवल पंजाब और मध्यप्रान्त में ही किया गया ) नवनिमित नेंगरपालिकामों का 
मुख्य काम संमार्जन का सुधार था। 
सन्‌ १८७० के प्रान्तीय विच्+-सम्बन्धी प्रस्ताव ने ऐसी नीति अपनाने की 
आवश्यकता की ओर विज्ञेप ध्यान दिलाया कि उसके फलस्वरूप शिक्षा, संमार्जेन, 
नि:शुल्क चिकित्सा और स्थानीय सार्वजनिक निर्माण के छिए निदिष्ट निधि की 
व्यवस्था द्वारा स्थानीय अभिरूचि, निरीक्षण और सावधानी को अभिव्यवित मिल 
सके । इस उद्देयय से विभिन्न प्रान्तों में १८७१ जौर १८७४ के दीच वए तमरपालिका- 
एक्ट बनाए गए । इनमें अधिकार-ब॒द्धि के साथ निर्वाचन-सिद्धांत के विस्तार की 
व्यवस्था की गई कितु केवल मध्य प्रान्त में ही सार्दजनिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत 
रूप में सफलता के साथ अपनाया गया । १८८२ के स्थानीय स्शासन-प्रस्ताव मे 
१८७० की नीति के परिणामों का इन शब्दों में सारांश दिया गया हैं:--- सन्‌ 
१८७० के बाद “बड़ी भारी प्रगति हुई श्री । स्थानीय उपकसे से बहुत बड़ी 
ब्राय हुई थी और छृछ प्रान्तों में आय-व्यवस्था को बिना किसी रोक-टोफ कि, स्थानीय 
निकायों को सौंप दिया गया था । सगरपालिकाओं की संख्या और' छतयोनिता में 
भी वृद्धि ६ई थी। किसु देश के विभिन्न भागों की प्रगति में अब भी इतत़ा बड़ा अस्षास्य 
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था कि उसके लिए विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों का कारण नहीं दिया जा सकता । 
कुछ स्थानों में स्थानीय प्रवन्ध के लिए परिगृहीत सेवाएँ केन्द्रीय शासन के हाथों में 
सुरक्षित थरीं। सभी स्थानों में पुलिस-कार्य के सम्बन्ध में नगरपालिकाओं से एक 
बडे परिमाणं में खर्चा लिया जाता था कितु उस पुलिस पर उनका कोई नियंत्रण 
नहीं था । १ 

लॉई रिपन की सरकार ने अपने १८८९१ के प्रान्तीय वित्त-सम्बन्धी प्रस्ताव के 
स्थानीय स्वशासन-विकास के विपय पर प्रान्तीय सरकारों की सम्मति आमंत्रित 
की थी। उसने अपने निजी प्रस्तावों को १० अक्तूबर १८८१ को प्रान्तीय 
* सरकारों के पास भेजा और उनसे उस पर अपनी सम्मति प्रकट करने को कहा । 
फलस्वरूप १८८२ का स्थानीय स्वशासन-सम्बन्धी प्रसिद्ध प्रस्ताव बना । 

(३) 

१८८२ के प्रस्ताव से भारत में स्थानीय स्वशासन कारगर रूप से आरम्भ 
हुआ | स्थानीय स्वशासन के विकास का प्रतिपादन"“शासन में सुधार के मुख्य उद्देश्य” 
से नहीं किया गया, वरन्‌ इस कारण कि वह “राजनीतिक और सामान्य जागृति के 
लिए एक उपकरण के रूप में वांछनीय था ।” “कुछ समय वाद स्थानीय ज्ञान और 
अनुराग के कारण स्थानीय शासन में कुशलता स्वतः बढ़ेगी | * सरकारी विभागों 
पर भार कम होगा और लोक-भावना से प्रेरित, शिक्षित और वृद्धि-कर वर्ग को 
काम देकर नये कार्याठछय खोलने की माँग पूरी होगी।? प्रस्ताव में कहा गया कि 
“सरकारी अधिकारियों ने विगत प्रयत्नों में सदुद्देश्य से प्रेरित होकर कितु बार- 
बार हस्तक्षेप करके इन प्रयत्नों को कुचछ दिया था।”४ तदुपरान्त प्रस्ताव ने 
भविष्य की नीति निर्धारित को । 

पहली बात तो यह थी कि केवल बड़े या छोटे नगरों में ही नहीं वरन्‌ सारे 
देश में स्थानीय मंडल बनाने थे। इन मंडलों की निश्चित निधि और उनके निश्चित 
दायित्व को स्पष्ट कर दिया गया था।" गाम्य क्षेत्रों में स्थानीय परामर्श-समिति की 
जगह इन्हीं मंडलों को मिलनी थी। उनके कार्य में स्थानीय अनुराग बढ़ाने के लिए 


१. पंताठ-]०७, नशातवाद्या एगाश्तीपागाने 20०0ण7ाणाड. 

.. ५०. 3. 928० 690. 

२. 9972 5. ्ए ८ िट50]ए07 उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४२- 

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४२, प्रस्ताव का छठा पैराग्राफ । 

४. प्यटाएंटट:... गिरती: एगाइ्रपांगान. 70०ण074९०ा(5 
५७०). 47. ए4९० 643. ?िथ8 7. 

५. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४४, प्रस्ताव का पैराग्राफ़ नें. १०. 


श्श्र भारत में ब्विटिश राज्य 


और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करने के लिए यह नियम बनाया गया कि. “इनमें 
से किसी मंडल का क्षेत्र किसी दशा में बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ।”* यह 
सुझाव रखा गया कि वड़े-पे-बड़ा क्षेत्र, तहसील या ताल्लका हो । इन स्थानीय 
मंडलों के ऊपर जिला-मंडलछ बनने थे । इन ज़िला-मंडलों को नियंत्रण के लिए कुछ 
अधिकार दिये गए । 

इूसरी बात यह थी कि प्रस्ताव में छोटे और बड़े नगरों में स्थानीय शासन के 
निर्वाहु और विस्तार के लिए व्यवस्था की गई थी। नगरों के मंडलों को यथासंभव 
स्वतस्त्र रखना था, कितु कुछ विपयों में जिला-परिपद्‌ के नियंत्रण-सम्बन्धी कुछ 
अधिकार हो सकते थे । 

तीसरी वात यह थी कि प्रस्ताव में यह निरिचित कर दिया गया था कि 
“सरकारी सदस्यों की संख्या किसी भी दक्षा में कुल संख्या की एक तिहाई से अधिक 
नहीं होनी चाहिए ।/* इस प्रकार शहरी और ग्राम्य दोनों प्रकार के मंडलों में 
ग्र-सरकारी सदस्यों का प्राधान्य होना था। ग्ररसरकारी सदस्यों. का कार्य- 
काल दो वर्ष के लिए निद्चितत था । 

चौथी वात यह थी कि सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल ने इस वात की सिफारिश 
की “कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन-व्यवस्था को 
अधिकाधिक व्यवहार में छाया जाय” साथ ही "हर प्रान्त को अपने लिए उपयुक्त 
व्यवस्था छाँटने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रयोग करने का सुझाव दिया 
गया ।”* यह कहा गया कि “साधारण मत, संचित मत, क्षेत्र विभागानुसार 
निर्वाचन, सारे नगर द्वारा निर्वाचन, न्‍्यूनाधिक अहंता हारा नि्वरचिन, जाति 

और व्यवसाय के अनुसार निर्वाचन और साथ ही अन्य निर्वाचन-प्रणालियों का 

प्रयोग किया जा सकता है ।”' प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आकपित करने के उद्देदय 
से यह नियस बनाया गया कि मंडरू के भारतीय सदस्यों के नाम के साथ उनके 
कार्य-काल की अवधि में रायवहादुर अथवा खाँ बहादुर की सम्मानार्थ उपाधि 
व्यवहार में लाई जाय । 

पाँचवीं वात सपरिपद गवर्नर-जनरल की यह इच्छा थी कि ग्राम्य और 
शहरी दोनों प्रकार के स्थानीय मंडलों के सभापति" यथासंभव गैरसरकारी 
१. अपटापुट८: फिठीक्षा एणदष्मॉप्रीणाबों 700०प्रगाधाछ, 

पृष्ठ ६४४, प्रस्ताव का पराग्राफ नं० १०. 
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वित्तीय निक्षेपण और स्थानीय स्वशासन १२३ 


व्यक्ति हों । उसका यह कहना था कि जब तक मुख्य कार्यपालिका-अफ़सर 
नगरपालिका और जिला-समिति के सभापति होंगे तव तक इन समितियों द्वारा, 
उनके सदस्यों का, स्थानीय प्रवन्ध-कार्य के लिए कोई वास्तविक शिक्षण नहीं 
होगा। और उस समय तक गैरसरकारी सदस्य स्थानीय विपयों में कोई सक्रिय 
दिलचस्पी भी नहीं ले सकेंगे।”* गैरसरकारी सदस्य ज़िले के कार्यपालिका 
अव्यक्ष के साथ भिड़ने की जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे । 

अन्त में प्रस्ताव ने स्थानीय मंडलों के समुचित नियंत्रण की व्यवस्था की | 
यह नियंत्रण अन्दर से न होकर बाहर से होना था ।* कार्यपालिका-अधिकारियों के 
लिए नियंत्रण के दो अधिकार सुरक्षित किये गए ) पहला अधिकार तो यह था कि 
“कुछ कार्यवाहियों को मान्य बनाने के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक थी । 
इन कामों में निम्न वातों की गणना थी:---ऋण उगाहना, अधिक्ृत करों के अतिरिक्त 
अन्य कर लगाना, नगरपालिका-सम्पत्ति को हस्तान्तरित करना, साम्प्रदायिक 
प्रदनों से सम्बन्बित विपयों में हस्तक्षेप, सार्वजनिक शान्ति को प्रभावित करने 
वाले विपय, इत्यादि। दूसरा अधिकार यह था कि स्थानीय शासन, विशेप परि- 
स्थितियों में मंडल की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता था और उसे रद्द कर सकता 
था। साथ ही किसी महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य की दीर्घकालीन उपेक्षा की दशा में, स्थानीय 
शासन को मंडल का निलम्वन करने का अधिकार दिया गया। जव॒ तक उक्त 
उपेक्षित कत्तंव्य का संतोपप्रद रूप से पालन न हो, तव तक मंडल का कार्य करने 
के लिए स्थानीय सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने की 
व्यवस्था थी |? 

सन्‌ १८८३-१८८४ में, उक्त प्रस्ताव जारी होने के कुछ ही समय वाद, 
उसकी नीति को कार्यान्वित करने के लिए, विभिन्न प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन 
एक्ट बनाये गए। 


१. धिपादालानुंढट : वातीबया ए0गष्गाप्रा०गरथ 7206777०१(६, 
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ह नवाँ अध्याय 


>भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरंभ 


(१) 
भारती यइतिहास में सन्‌ १८६१ से लेकर १८९२ तक के युग का, राष्ट्रीय 
आन्दोलन के उदय के कारण एक स्थायी महत्त्व है। सन्‌ १८८५ में, दिसम्व॒र के 


-२८, २९ और ३० दिनांक को देश के विभिन्न भागों से ७२ ,प्रमुखभारत वासी, 


राजनीतिक काम के लिए एक सर्वेस्म्बन्धित कार्यक्रम निश्चित करने के उद्देश्य से 
वम्बई में एकत्रित हुए । “भारतीय इतिहास में, इतना महत्त्वपूर्ण और व्यापक 
सम्मेलन, इससे पहले कभी नहीं हुआ था ।”* 


इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थायना और राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ के 
बारे में कितने ही कारण बताये गए हैँ । लाला लाजपतराय के अनुसार इनमें से 
मुख्य कारण था--प्रवर्तकों का साम्राज्य को छिन्न होने से रोकने के लिए तीख् 
इच्छा । या 


पिछली शताब्दी की आठवीं वशाब्दी में भारतीय स्थिति निश्चित रूप से 
विस्फोटक थी । १८७७ के दुर्भिक्ष के वाद असन्तोष वरावर बढ़ रहा था। कांग्रेस 
के पिता, मि० ह्य,म ने देश के विभिन्न भागों के सरकारी प्रतिवेदनों (78[0075) को 
देखा था। इनके अनुसार सर्वंसाधारण में असन्तोष उफन रहा था और उनकी 
उम्रता बढ़ रही थी । यह संभव था कि शिक्षित वर्ग में से कोई चिढ़ा हुआ नवयुवक 
आगे आकर जन-संगठन करने रूगता और---उसे राष्ट्रीय विद्रोह में परिणत कर 
देता ।” * कम-से-क्रम मि० हयूम के विश्वासानुसार भारत में एक भयंकर विस्फोट 
का तात्कालिक संकट निश्चय रूप से वतंमान था। सर विलियम वेडरवर्न के अनुसार 
वम्बई-प्रेसीडेन्सी के दक्षिण भाग में तो उपद्रव फूट भी पड़े । इनका आरम्भ इधर- 
उधर की छोटी डकतियों से हुआ * * * * बाद में डाकुओं के इन दलों का दमन पुलिस 
की सामथ्यं के वाहर हो गया; तब पूना का सारा सेन्य-दल उन्हें दवाने को भेजा 
गया । * * * ** * अधिक शिक्षित वर्ग में से एक नेता मिल गया, जो अपने-आपको 
शिवाजी द्वितीय कहता था। उसने सरकार को चुनौतियां दीं और (वम्बई के गवर्नर) 
सर रिचई टेम्पूल के सिर के लिए ५०० रुपये का पुरस्कार घोषित किया और जिस 








१. ()ग्री-0: वशतां3 ए28० 80 से पहले अधिवेशन के समापति श्री उमेश 
चन्द्र बनर्जी के व्यास्यान के एक उद्धरण का जनुवाद। 
२. एज फिक्वों: ॥0०णाए वग्ता9., 928०४ 735-738 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ श्र 


प्रकार से मराठा-शक्ति ने आरम्भ में अपने-आपको स्थापित किया था, उसी प्रकार 
से राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व करने का दावा किया ।”* 

लाला लाजपतराय इस निष्कर्प पर पहुँचे :---“भत्‌ः इन दोनों नेताओं (मि० 
हम और सर विलियम वेडरवँंन) के शब्दों में कांग्रेस का तात्कालिक उद्देश्य, 
ब्रिटिश साम्राज्य को इस संकट से बचाना था ।”* 

यह असंभव नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत .में वचाने, और 
सांथ ही ब्रिटिश सम्पर्क से उत्पन्न शक्ति के निष्क्रणण के लिए कांग्रेस का सुरक्षा- 
छिद्र के रूप में उपयोग करने के विचार, सिविल सर्विस से निवृत्त, कांग्रेस के इन 
दोनों नेताओं के मस्तिष्क में रहे हों । किन्तु यह विश्वास करना कठिन हैं कि दादा- 
भाई नौरोजी, डव्ल्यू. सी. वर्नर्जी, फीरोजशाह मेहता, तैयवजी, रानाडे, तैलंग और 
सुरेन्द्रनाथ वनर्जी-जैसे भारतीय नेता इस उद्देश्य से प्रेरित थे। जैसा कि छाछा छाज- 
पतराय ने स्वीकार किया है, स्वयं मि० ह्यूम भी अन्य एवं उच्चतर उद्देश्यों से 
विशेष रूप से प्रेरित थे “ह्यू_म को स्वतन्त्रता का व्यसन था । दुख और दरिद्रता के 
दृश्य से उनका हृदय कराह उठता था। भारतव्ासियों के प्रति अपने वेशवासियों के 
'कायरता-पूर्ण' व्यवहार से. उन्हें बड़ा क्षोभ होता था ।* * * “इतिहास के गम्भीर, 
अव्ययन से उन्हें यह वात भलीभांति ज्ञात थी कि कोई भी सरकार, चाहे वह 
राष्ट्रीय हो अबवा विदेशी हो, सार्वजनिक माँगों को केवल नीचे से दवाव पड़ने 
पर ही स्वीकार करती है।'**** अतः वह यह चाहते थे कि भारतवासी अपनी 
स्वतन्त्रता के लिए प्रहार! करें।... . . प्रथमारंभ था संगठन। फलत: उन्होंने 
संगठन के लिए मंत्रणा दी ।/ २ 

इस प्रकार यह स्पष्ट हूँ कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिद्य साम्राज्य को बचाने 
की इच्छा का कोई बहुत बड़ा महत्त्व नहीं था। वस्तुतः काफी समय से, कितनी ही 
शक्तियाँ काम कर रही थीं | उनके फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय हुआ । 
सन्‌ १८८० के पश्चात्‌ इस आन्दोलन को जन्म देने वाली मुख्य बातों को छ शीर्पकों 
में विभाजित किया जा सकता है :-- अल बम नल 


(१) पह्चिम के राजनीतिक आदर्शों की प्रेरणा; (२) धार्मिक 
पुनरत्थान और भारत के प्राचीन वैभव के प्रति श्रद्धाभाव; (३) अधिक 


असन्तोष और न गों के पूर्ण न किये जाने के कारण 
निराशाभाव; (४) भारतीय समाचार-पत्रों का और साथ ही देशी साहित्य का 
१. 7शुं?० रिव्वां : ४०प्गा8 77ता9., 9०8० 7937. 


२. उपर्युक्त पुस्तक. पृष्ठ १३३. 
३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ, १४१-१४२, 
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प्रभाव; (५ ) संचार साधनों का विकास और साम्राज्ञीय दरवारों का आयोजन; 

और (६) शासक जाति के उद्धत एवं अहंकारपूर्ण व्यवहार के कारण, जातीय 
भावनाओं में कठुता की वृद्धि, छॉर्ड लछिटनद का प्रमत्त एवं अविवेकपूर्ण शासन 
और हत भाग्य इल्वर्ट-विवेयक के सम्बन्ध में यूरोपियनों तथा आंग्ल भारतीयों 
हारा उम्रता और संगठित तीह्ण प्रचार का प्रदर्शन 

भारत की राजनीतिक जागृति में पश्चिमी शिक्षा का बहुत वड़ा प्रभाव रहा 
हैं । उसके द्वारा भारतवासी सर्वोत्तम अंग्रेजी विचारों के---मिल्टन, वर्क, मिल, 
मैकॉले, स्पेन्सर आदि के ग्रन्थों के--सम्पर्क में आये । परिचमी शिक्षा ते भारत- 
वासियों में स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, स्वशासन आदि के जीवन-प्रे रक्‌ विचार भरे और 
फलत: उन्हें देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति* से असल्तुष्ट कर दिया और वे... 
स्वशासन संस्थाओं के लिए तथा नौकरियों में श्रेष्ठतर स्थानों के लिए माँग करने 
लगे। द्रदर्शी अंग्रेजों ने इस परिणाम की पहले ही प्रत्याशा की थी। छॉड मैकॉलि 
ने कहा था कि “बूरोपीय शिक्षा प्राप्त करने के वाद एक दिन वे ( 'भारतवासी ) ) 
यूरोपीय संस्थाओं के लिए माँग करेंगे ” और आंग्ल इतिहास के लिए वह अधिक- 
तम गर्व का दिन” होगा ।* साथ ही परदिचमी शिक्षा ने समूचे भारत को एक 
राष्ट्ररभापा का मूल्यवान उपहार दिया। इसी के माध्यम से भारतवासियों के लिए, 
परस्पर निकट आना, विचार व्यक्त करना और सभाओं तथा सम्मेलनों में 
मिलकर सर्वसम्बन्धित कार्यक्रम बनाना, संभव हुआ। 
परिचम के साथ वास्तविक, व्यक्तिगत सम्पर्क के कारण, अंग्रेजी दिक्षा के 

उक्त परिणाम और भी प्रखर हो उठे । भारतीय नवयुवक उच्च शिक्षा के लिए 
इंग्लैण्ड गए; साथ ही अन्य भारतवासी अन्य उद्देश्यों से विदेश गये। विदेशों में 
अपने प्रवास से, ये भारतवासी, स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं की कार्य-विधि.. से 
विशेष रूप से परिचित हुए। इस प्रवास ने उन्हें स्वतन्त्रता का मूल्य सिखाया और 
उनके मस्तिष्क से दीनतापूर्ण एवं दास्य-मनोवृत्ति को दूर किया । विदेशों से छौटने 
वाले भारतीयों को यहाँ का दासतापूर्ण वातावरण खलता था और वे उद्विग्न और 
असन्तुष्ठ होते थे । उनका यह असन्तोप संक्रामक सिद्ध होता था। 





१. पश्चिमी शिक्षा के तात्कालिक परिणाम अच्छे नहीं थे । इस नई शिक्षा-म्रुरा ने 
बहुत से तरुण भारतीयों को बिलकुल भ्रप्ट कर दिया और उन्हें अशाप्ट्रोय 
बना दिया । वे बुरी यूरोपीय बातों का अनुकरण करने छगे । “अत्यधिक 
मद्यपान और साथ ही विचार, रुचि और चरित्र का असंयम व्यापक हो गया । 


२. 57९९0८९४ री 4.0 रब्टबपावए, वणैए उठा 3835. 
इिलंएा: 6 5छलणटीटड बाते 0८प्रशालाड 0. गावीबा 
एठ6ए”, ५०, 4. 88० 2२65. 
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६.१5) 


इसी दिशा में एक दूसरी वात का प्रभाव हुआ | यूरोपीय विद्वानों ने प्राचीन 
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प्रशंशा की । मेक्समूलर, मोनियर विलियम्स, रौथ, सैसून वुर्नफ़ आदि प्रसिद्ध 
विद्वानों ने संस्कृत भाषा की सम्पन्नता एवं श्रेष्ठता का * * * “उसके ऐतिहासिक 
एवं साहित्यिक महत्त्व का' * **** ( संक्षेप में ) भारतीय सभ्यता के आधारभूत 
हिन्दू साहित्य काः * * “केवल पश्चिमी जगत्‌ के लिए ही नहीं, वरन्‌ स्वयं भारत के 
लिए भी प्रकटीकरण किया ।”* 

इस सम्बन्ध में विभिन्न धारमिक सुधारकों का काम और भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
था। लोगों ने उस खाई को अनुभव किया, जो सन्‌ १८६१-१८९२ के भारत और 
उस प्राचीन युग के भारत में थी, जव वेद और उपनिषद्‌ प्रकट किये गए थे और जब 
अन्य धामिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों की रचना की गई थी । राष्ट्रीय आन्दोलन के 
पूर्वंगामी एवं प्रेरक, धामिक सुधार-आन्दोलतों में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, 
आर्यसमाज, थियोसॉफ़ी और श्री रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द के 
उपदेशों का समावेश था। ये सुधार-आन्दोलन, मुख्यतः धामिक होने के साथ ही, 
राष्ट्रीय भी थे। इन्होंने भारतवासियों को अपने महान उत्तराधिकार के प्रति सचेत 
किया और उनमें राष्ट्रीय भावना जाग्रत की | धर्म ने राष्ट्रीयता को प्रेरित किया । 

(३) 

जैसा कि मि० गैर॒ट ने कहा है, “राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग, हमेशा 
ही, कुछ ह्‌द तक आर्थिक और कुछ हृद तक धामिक कारणों से हुआ है।”* यह 
निविवाद सत्य है कि देश की आ्थिक स्थिति के ह्वास ने .और सरकार की 
अराष्ट्रीय आथिक नीति ने, भारतीयों के उच्च पदों से बहिष्कृत करने की नीति 
के साथ मिलकर, भारतवासियों में ब्रिटिश विरोधी और, -राष्ट्रीय.भावना को 
जामग्रत करने में बहुत वड़ा प्रभाव डाला। 
ह विदेशी मशीन से वने माल के साथ प्रतिद्वन्द्रिता न कर सकने के कारण, भारत 
के उद्योग-धंधे नष्ट हो गए थे और देश निर्धन होता जा रहा था। सरकार ने 
संरक्षण देने और सहायता करने के स्थान पर,इंग्लैण्ड के स्वार्थ के लिए मक्त व्यापार 
की नीति को जानू-बझकर अपनाया और उन धंधों के विनाश में सहयोग दिया । इस 
पुस्तक के सातवें अध्याय में कपास सीमा-शुल्क-सम्बन्धी विवाद का विवरण दिया 
जा चुका हूँ । उक्त विवाद के कारण व्यावसायिक एवं उद्योग वर्गों की सदूभाव- 
नाएँ समाप्त हो गई थीं। हस्तशिल्प नष्ट हो जाने के कारण घरती (कृषि) पर दवाव 
१. (7४णे ए्रता9, 9०९०८ 80. 
२. एकापवांए श िवींधा (ए०ायल्यांक्राए, 779. 





* 
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विनिमय नीति अस्वाभाविक थी और ब्रिटिश व्यावसायिक हितों पर निर्भर थी । 
इन दोनों बातों ने दोषों को और भी प्रखर वना दिया था। शासन-व्यवस्था अत्यन्त 
व्ययपूर्ण थी। विदेशी राज्य के कारण, वहुत वड़ी धनराशि देश से बाहर-जाती थी। 
सर्वसाधारण की निर्धनता स्थायी ही गई थी और उन्हें कुचछे डालती थी और 
_ अनिर्चित थी। उनकी संख्या द्रुत गति से बढ़ रही थी । वे औद्योगिक और व्याव- 
सायिक जीवन के लिए अयुक्त थे--क्‍्योंकि तत्कालीन शिक्षा का एक-मात्र 
उहेश्य था, सरकारी नौकरियों के लिए आदमी तैयार करना । किन्तु नौकरी के 
उच्च पदों के लिए हार बच्द था और छोटी नौकरियों में वेतन वहुत कम था और 
उन नौकरियों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से सीमित थी। शिक्षित बर्ग में बेकारी 
बढ़ रही थी। हर मजेस्टी की उद्घोषणा और अन्य घोषणाओं ने बड़ी ऊँची आशाएँ 
जाग्रत की थीं--किच्तु लॉर्ड लिटन की स्पष्टवादिता ने क्षोभ और असन्तोष उत्पन्न 
कर दिया था। इस विषय में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत में सवसे पहला 
संगठित आन्दोलन १८७७-७८ में भारतीय सिविल सबिस के सम्बन्ध में हुआ । 
इसका संगठन कलकत्ते की इंडियन एसोसियेशन ने किया था। सन्‌ १८७७ में 
२५ मार्च को कलकत्ते के टाउन-हॉल में एक विराट सभा हुई “जो इसी सम्बन्ध में 
समस्त भारत के लिए ऐसी ही और अधिक विराट सभाओं की पूर्वगामिन्ती थी ।* 
सिविल सर्विस के प्रश्न पर एक स्मरण-पत्र स्वीकार किया गया और छा मोहन 
घोष को इंग्लेण्ड जाकर हाउस आँव कॉमन्स में स्वयं ही उसे प्रस्तुत करने के लिए 
नियुक्त किया गया । 

इस आन्दोलन के सम्बन्ध में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सारे देश का दौरा किया 
था। उन्होंने इस आन्दोलन का महत्त्व इन शब्दों में व्यक्त किया है :--- 

“आन्दोलन तो साधन था; परीक्षाएँ प्रतिद्वन्द्रित के लिए अधिकतम सीमा 
बढ़ाने की, और समकालिक परीक्षा की व्यवस्था करने की, उद्देश्यों में गणना थी; 
किन्तु इन सव बातों की तह में, सिविल सविस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य, भारत- 
वासियों में एकता और सुदृढ़ता की भावना को जाग्रत करने का विचार था ।** 





१. सारे देश में--लाहौर, अमृतसर, मेरठ, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, 
लखनऊ, अलीगढ़, वनारस, बम्बई, सूरत, अहमदाबाद, पूना और मद्रात्त 
में सभाएँ हुई । डिद्चगाटानु८९ : # ऐिंब्वप0त 7 पट िशांधाए 
9282० 44 से अनूदित । 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृप्ठ-४४. 
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ह (४) 

अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों ने, जिनके मालिक और 
सम्पादक भारतीय ही थे,राष्ट्रीय जागृति को उत्पन्न किया गौर उसका पोपण किया । 
देश के आंग्ल भारतीय और भारतीय समाचार-पत्रों के वीच एक बड़ी खाई थी | 
आंग्ल भारतीय पत्र राष्ट्रीयता-विरोधी थे ओर सदा सरकार का पक्ष छेते थे । वे 
शासक जोर शासित जातियों के वीच सामाजिक, आाथिक और राजनीतिक समानता 
“की नीति को व्यवहार में छात्र के कट्टर विरोधी थे। दूसरी बोर भारतीय पत्र राष्ट्र- 


वादी, सरकारी नीति के आलोचक और जातीय समानाधिकार के प्रतिपादक थे । 





अधिकार का भी प्रतिपादन करते थे । सरकारी और ग्रर-सरकारी आगर्ल-भार- 
तीयों का यह सामान्य आक्षेप रहा हैं कि भारतीय पत्रों का--विशेषकर अंग्रेजी 
भाषा के पत्रों का--दृष्टिकोण द्रोहात्मक रहा है । इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं है 
कि भारतीय पत्रों ने विभिन्न (संपादन सम्बन्धी ) कानूनों और अध्यादेशों के कारण 
बड़ी क्षति उठाई हैँ और उन्होंने स्वदेश की बहुत बड़ी सेवा की है। आरम्भ में 
कोई राष्ट्रीय मंच नहीं था और उसका काम समाचार-पत्रों ने ही किया। उन्होंने 
शिक्षित वर्गों को जगाया जौर उनमें स्वदेश-भक्ति की भावना और राष्ट्रीय चेतना, 
के बीज बोये | भारतीय पत्रों ने भारतीय राष्ट्रीयता और राजनीतिक सुवार के 
पक्ष में निरन्तर प्रचार किया । यहाँ इस वात की ओर ध्यान दिलाना उचित होगा 
कि विभिन्न भाषाओं में --विशेपकर बंगला में --लोक-साहित्य के विकास ने 
महत्त्वपूर्ण काम किया। वंकिमचन्द्र चटर्जी-विरचित “आनन्द मठ' को-कुछ लोगों ने 
“आधुनिक बंगाली देशभक्ति की गीता” कहकर पुकारा हैं । इसी पुस्तक में बन्‍्दे 
मात्रम' गान पहली वार सामने आया । आनन्द मठ' ने बंगाल में ऋरान्तिकारी 
राष्ट्रीयता की पाठय पुस्तक का काम किया । 

६5 

आधुनिक यातायात के विकास ने भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि में सहायता 
की। संचार साधनों ने विस्तृत देश को एक सूत्र में गुथ दिया और भौगोलिक ऐक्य 
सुस्पष्ट हो गया | अब, सुरेद्धनाथ वनर्जी के सिविल स्विस-सम्वन्धी अखिल भार- 
तीय दौरे की तरह, राष्ट्रीय प॑माने पर प्रचार करना, और अत्यधिक दूरी के कारण 
विच्छिन्न लोगों में राष्ट्रीयता और एकता की भावना भरना संभव हो गया। 

१८७७ में इंग्लेण्ड की महारानी द्वारा नई उपाधि धारण करने के समय, 
वाइसराय ने उसकी- घोषणा के लिए दिल्‍ली में एक विज्ञाल दरवार किया और 
इसमें सम्मिलित होने के लिए देश के प्रत्येक भाग से राजा, नवाव और सामन्त 
आदि आए | यह देखकर रापष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को अखिल भारतीय सम्मेलनों का 
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आयोजन करने और अखिल भारतीय पैमाने पर राष्ट्रीय संस्था के संगठन करने का 
विचार सूझा । १८७७ के इस दरवार-समारोह पर भारतवासियों को-बड़ा रोप 
हुआ, क्योंकि उस समय देश एक बहुत बड़े अकाल के चंगुल में था १ 
किन्तु इस ऐश्वर्यपूर्ण प्रदर्शन द्वारा संयुक्त भारत का ' भानः होने के कारण 
सि. अम्विकाचरण मजूमदार ने उसे छलद्मवेश में आज्ञीवाद' बताया।।* 


(६) 
राष्टीय एकता की भावना का निर्माण करने वाले कारणों में, शासकों और 
शासितों के वीच, जातीयता की कटु भावनाओं .में-बृद्धि को एक- प्रमुख स्थान है । 
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१८५७ के विद्रोह से पहले भारतीयों और अंग्रेजीं के पारस्परिक सम्बंध 
घनिष्ठ एवं मित्रतापूर्ण थे । उस समय कोई वर्णमत अथवा जातिगत पक्षपात नहीं 
था । अंग्रेज संख्या में बहुत थोड़े थे और भारतीयों के घनिष्ठ सम्पर्क में रहते थे। 
अन्तर्जातीय विवाह भी होते थे जिनसे कितने ही प्रसिद्ध वंश अस्तित्व में आए। 
इनके अतिरिक्त अस्थायी और अनियमित सम्बन्ध भी होते थे ।* कित्तु विद्रोह 
के बाद ये सब बातें बदल गई । | | 


ब्रिटिश भारत के इतिहास में, १८५७ के विद्रोह ने एकदम कायो-पछूट कर 
दी । शासकों और शासितों के पारस्परिक सम्बन्ध विलकुल बदल गृए। अंग्रेजों के 
हृदय में भारतवासियों के प्रति अविश्वास भर गया और जनता के प्रति सरकार 
की सारी नीति बदल गई। विद्रोह के कारण जो अविश्वास की नीति बनी, उसी 
के फलस्वरूप भारतीयों का--इनमें अत्यन्त राज-मक्‍त भी सम्मिलित थे-- 
वास्तविक शक्ति अथवा महत्व के स्थानों से--जैसे सेना, पुलिस, विदेश और 
राजनीतिक विभाग से--वहिष्कार किया गया; सारे देश का नि:शब्थीकरण -किया 
गया और शस्त्र-एक्ट को वड़ी क्षद्रता के साथ कार्यान्वित. किया गया, और सैन्य 
शवित द्वारा सर्वसाधारण को आतंकित किया गया। इन वातों से एक ओर तो 
जनता में ब्टुचा, घृणा, और अवज्ा की भावना बढ़ी और दूसरी ओर दीनता 
और दास्य मनोवत्ति बढ़ी । ऐसी दक्षा में अंग्रेजों और भारतीयों के वीच आदर, 


मित्रता और सहृदयता की भावनाओं-का बना रहना असंभव हो गया । 
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२. एवाप्वा: हैया वातांधा (०शदाशए एक8० 775. 

३. विद्रोह ने इस बात को प्रकट किया कि अंग्रेज अपने पूर्वाधिकारियों से श्रेप्ठतर 
नहीं थे | वादिरशाह को तरह अंग्रेजों ने भी दिल्ली में कत्छे-आम किया। 
मुगलों ने गाँवों को जलाकर, दोषी ओर निर्दोपी, सभी की हत्या करके अपनी 
सत्ता जमाई । अंग्रेजों ने उस परम्परा का पाऊन किया। अंग्रेज गुप्त शबु हो 


भारत के राष्ट्रीय मानदोलन का आरम्भ १३१ 


विद्रोह के वाद, भारत में आने वाले अंग्रेज नवयुवकों के मस्तिष्क में भार- 
तीयों के बारे में वड़ी विचित्र धारणाएँ होती थीं। वे, पंच के तत्कालीन हास्य-चित्रों 
के अनुसार) भारतीयों को ऐसा जन्तु समझते थे, जो भावा वनमानुप और जआावा 
नीग्रो था, और जिसे केवल भय द्वारा ही समझाया जा सकता था, और जिसके लिए 
जूवरल नीछ और उसके साथियों का घृणा. और आतंक का-व्यवहार ही उपयुक्त, था। 
जब भारत आने पर वे अपने उन देशवासियों के सम्पर्क में आते थे जिन्हें विद्रोह के 
भयंकर अनुभव थे, तो भारतीयों के प्रति उनकी घृणा की भावनाएँ, दृढ़तर हो जाती 
थीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीयों के साथ स्वतन्त्रता के साथ घलना-मिलना 
और उनके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना असंभव था । अतः उन छोगों 
ने अपनी छावनियाँ और वस्तियाँ अछग बनाई । साथ ही उन्होंने अपने लिए एक 
विचित्र व्यवहार-नीति वनाई | मि० गरट के अनुसार इसके तीन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
थे : एक तो यह कि एक यूरोपियन का जीवन, कितने ही भारतीयों के जीवन के 
वरावर था। दूसरा यह कि “ प्राच्य देशवासी केवल भय को ही समझता था ।” 
तीसरा यह, कि वे वहां (भारत में) छोक-हित के लिए नहीं, वरन्‌ अपने त्याग के 
फलों का स्वाद लेने के लिए, और साथ ही अपने निजी छाभ के लिए आये थे।* इन 
वातों के भवंकर परिणाम हुए और भारतीयों तथा अंग्रेजों के वीच की खाई वरावर 
बढ़ती गई । 
आंग्ल-भारतीयों की मनमानी और आतंकपूर्ण नीति भारतीयों को विज्येप 
रूप से खटकती थी। १८७२ में मलेरकोटला के उपद्रव में, विना अभियोग-निर्णय 
किये ४« सिखों को तोप से उड़ा दिया गया।> इसके अतिरिक्त और बहत-सी ऐसी 
घटनाएँ वार-वार हुईं जिनमें अंग्रेजों ने भारतीयों की हत्या की अथवा उनके साथ 
वर्बरतापूर्ण व्यवहार किया । * इन अपराधों के लिए या तो कोई दंड ही नहीं दिया 





गए । विद्रोह के वाद आत्म देन्‍्य की वह भावना आरम्भ हुई जो ऐसी परि- 
स्थितियों में स्वाभाविक थी। (उद्दाए/॥( 0॥. गाती97० (0म्रायटा- 
9, 9286 44- 

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४५ 

२. (>ध77'2( : उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४४ 

३. ४म्राठ85 57 सलदाए ए0007:---#07 छाए कक्षा 4. टक्का। 72८7) 
790ग्राए३ तप हु ग्रए 5हएं८6 कंय कंशती4 7707९ #९एणेपएाड 
बणपे डा00त78 ४7 (656 ९लटाय7075 

४. फकप्रठठततार. तापब07 : फएल्यंगीं: रिपोंट गा गंग्रतॉ8. 
922०७ 280. से अनूदित उद्धरण :--वैरकपुर के एक प्रतिष्ठित 
वकील की वर्बेरतापूर्ण ढंग से हत्या करने के अपराध में, 
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गया अथवा केवल साधारप-सा जुर्माना कर दिया गया। उपर्युक्त बातों ने सर्व- 
साधारण के मस्तिष्क में घृणा की ज्वाला को जीवित बनाए रखा | साथ ही जब 
कभी उपर्युक्त प्रकार की घटनाएँ होती थीं तो सरकारी और गैर-सरकारी सभी 
अंग्रेज उनका समर्थन करते थे और आग्ल-भारतीय पत्र उम्र आन्दोलन खड़ा कर 
देते थे। इन बातों से स्थिति और भी विगड़ जाती थी। सर हेनरी कॉटन लिखते हैं: 
“यदि किसी चाय के रोपक पर किसी असहाय कुछी को निर्दयतापूर्वक पीटने का 
अभियोग चलाया जाता हैँ, तो उसका निर्णय करने के लिए चाय के रोपकों की 
जूरी वनाई जाती है । यह जूरी स्वाभाविक रूप से अभियुक्त के पक्ष में होती है । 
यदि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से या अन्य किसी कारण से दोप-सिद्धि होती है 
तो अंग्रेजों का झ्वारा जनमत उस निर्णय की निन्‍दा करता है। आंग्ल-भारतीय 
समाचार-पत्र अग्नि में आहुति डालते हैं और अपने पत्र में इस विरोव को व्यक्त 
करते है । अपराधी के व्यय के लिए चन्दे की उग्राही की जाती है । प्रभावशाली 
व्यक्तियों द्वारा सरकार के लिए स्मरण-पत्र तैयार किये जाते हैं और उनमें अभि- 
युक्त के छुटकारे के लिए निवेदन किया जाता हैं ।/* इसका स्वाभाविक परिणाम 
था जातीय कठुता में वृद्धि। जैसा कि मि० गैरट -ने संकेत -कियों है, भारतीय 
राष्ट्रीयता की वढ़ोतरी में उक्त कठुता की भावना का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ । 
ही 

लार्ड लिटन के राज्य-काल हे हो बहुत सी घटनाएँ हुई जिनके 
फलस्वरूप भारत में जातीय विरोध और कदुता की भावनाओं में वृद्धि 
हुई। साम्राज्यीय दरवार समारोह के समय, भारतीय छोग शीपण दुर्शिक्ष _ 
की भयंकर कठिनाइयों में मृत्यु से संघर्ष कर थे। “इस दरवार 
के अतिरिक्त, काबुल पर स्वेच्छानुसार आक्रमण किया गया'** और 
दूसरा अफ़गान-सुद्ध हुआ; रूसी आतंक के कारण“सेना- में बहुत बड़ी 
वृद्धि की गई और वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षा सीमा बनाने के लिए काफी व्यय किया 


करण किया गया (किन्तु यूरोशियनों को नहीं छेड़ा गया) ; देशी पन्नों का मुखा- 





तोपखाने के तीन आदमी अभियुक्त हुए किन्तु उनको केवछ सात 
वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गग्या । इस पर एक 
सेनिक अधिकारी ने कहा कि संसार के अन्य किसी भाग में इन 
आदमियों को फाँसी की सजा दी जाती । इस पर लन्दन के एक पत्र ने कहा 
कि नाम जाने बिना यह विश्वास करना कठिन हैं कि भारत में ऐसा भी कोई 
अंग्रेज है जिसकी उक्त अधिकारी की सी सम्मति हूँ ।/ 

१. 5 मह्ताए एणाता : रटए ग्राती5, 2982 48. 
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रोबन किया गया; लंकाशायर के स्वार्थ के लिए कपास-सीमा-शुल्क का वलिदान 
किया गया ।”१ उपर्युक्त सारी वातें भारतवासियों के लिए अत्यन्त अरुचिकर 
थीं और उनका प्रवछ विरोध हुआ और उनके कारण, सर्वसाधारण में प्रचार 
और आन्दोलन के लिए विभिन्न भारतीय संस्थाओं का संगठन किया गया । 

किन्तु अभी अखिल भारतीय संगठन को अस्तित्व में छाने के लिए स्थिति 
परिपक्व नहीं हो पाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने के लिए अभी 
इल्वर्ट विधेयक पर आंग्ल-भारतीय आन्दोलन, और शासक वर्ग के क्षुद्र स्वार्थ 
उसके जातीय अहंकार तथा उसकी उम्रता का प्रदर्शन होना आवश्यक था ।”* 

(८) 

इल्वर्ट विधेयक-सम्वन्धी विवाद में भारतीयों की असफलता ने प्रान्तों की 
जनता को जगाया और तीन प्रेसिडेन्सियों में पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक 
संस्थाएँ काम कर रही थीं, उनमें नया जीवन भर दिया । कलकत्ता के इंडियन 
ऐसोसियेशन ने १८३३ में एक राष्ट्रीय सम्मेछलव का आयोजन किया था । इसमें 
बंगाल के अधिकांश वड़े नगरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसे “राष्ट्रीय 
संसद्‌ की दिशा में प्रथम चरण” बताया *गया। १८८४ में मद्रास महाजन सभा 
ने मद्रास में एक प्रान्तीय सम्मेलन किया। ३१ जनवरी १८८५ को वम्वई में एक 
सार्वजनिक सभा हुई और उसके फलस्वरूप वम्बई प्रेसिडेन्सी एसोसियेशन अस्तित्व 
में आया । सन्‌'१८७०में पूना में सार्वजनिक सभा” नामक संस्था वनी और उपयोगी 
काम करती रही । उसने “पश्चिमी भारत को जगाने में और साथ ही सामाजिक, 
राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं पर जनमत तैयार करने में महत्त्वपूर्ण काम 
किया ।/४ सन्‌ १८८३ में एक मार्च को मि० ह्य म ने “कलकत्ता-विश्वविद्याल्य के 
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२. इसी पुस्तक के 'छठे और सातवें अध्यायों को देखिये । जातीय भेद-भाव को 
समाप्त न कर सकने का कारण यह वताया गया कि “आंग्ल-भारतीय जाति के 
सुसंगठित और प्रवलू विरोध का सन्तुलन करने के लिए सारे देश में प्रवल 
एवं संयुक्त समर्थन का अभाव था।” 8. (.. '७/७०पागरतेब्: वकीशा 
०009० ॥४ए0प४09, 9०8० 39. के एक उद्धरण से अनूदित । 

३. रिटए०ाल्त एछए शी... शाफलत जीब्या,. 0प्रगाल्ते॑ बंछ 
कैप्टन : 2 पिवााणा का 6 'ि्ंताह 098० 86-87. 

3. 49९06 : ४४॥०त6९ए०७ (०जंयव ४४०१6. 9०2०९ 25. 

५. मि० ह्यूम भारत के एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने १८८२ 
में सविस से त्याग-पत्र दे दिया था और वे शिमले में वस गए थे । वे “इंडियन 
नेशनल कांग्रेस के पिता' के नाम से परिचित हैं । 
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आत्मसमपंण करने की अपील की । मि० ह्यूम ने इस पत्र में “इस शाइवत सत्य 
पर जोर दिया कि सुख और स्वतस्त्रता के लिए, आत्म त्याग और निस्वार्थतां से 
ही विश्वसनीय निर्देश मिलता है ।”* उसके वाद सन्‌ १८८४ के दिसम्बर में, देश के 
विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले १७ भले और सच्चे व्यक्तियों ने मद्रास 
में दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास-स्थान पर एक वंठक की और राष्ट्रीय 
संस्था? बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में काम करने का निश्चय किया । 
इनमें से अधिकांश व्यक्ति मद्रास में धियोसॉफ़िकल सोसाइटी के वापिक अधिवेशन 
में सम्मिलित होने के लिए आये थे। लगभग इसी समय एक इंडियन यूनियन 
स्थापित हुई । १८८५ के मार्च में इस यूनियन ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया और 
आगामी बड़े दिन पर पूना में इस उद्देश्य से एक सम्मेलन बुलाया कि राष्ट्रीय कार्य- 
कर्ता परस्पर परिचित हो सकें और आगामी वर्ष के लिए विचार-विनिमय द्वारा 
राजनीतिक कार्य क्रम निश्चित कर सकें ।” 

इस विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले मि० हाम ने वायसराय हछॉर्ड 
डफ़रित से परामर्श कर लिया था और उन्होंने वायसराय के सुझाव पर उक्त 
संस्था को राजनीतिक रूप दिया था अन्यथा उनका निजी विचार तो सामाजिक 
सम्मेलन के लिए एक मंच बनाने का था । लॉड डफ़रिन यह चाहते थे कि नई संस्था 
इंजलण्ड के राजकीय विरोधी दल की भाँति काम करे' * * सरकार को यह बताये 
कि शासन में कहाँ और क्या दोप हैं और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता 


अं, 


हूं | ॥3 9 


विज्ञापन को प्रकाशित करके और साथ ही सम्मेलन के लिए दिनांक (२८ 
२९० और ३० दिसम्बर १८८५) निश्चित करके, मि० ह्य म, इंग्लैण्ड मे उसके अनु- 
कूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से, वहां गए । कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए 
वह समय पर भारत लोट आए । हैजा फंछ जाने के कारण सम्मेलन का स्थान पूना 
हटाकर वम्बई कर दिया गया । इस प्रकार. १८८५ के १८ दिसस्वर को, राष्ट्रीय _ 
महत्व के राजनीतिक विपयों पर विचार करने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 
पहला सम्मेलन वम्बई में हुआ।* इसमें देश के विभिन्न भागों के बहत्तर प्रतिनिधि 


न ननिजजताओ पर अली नल नर ने +++ 3 >ध्पकज ++। 
जलन 
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४. लगभग इसी समय कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । इसमें केवल बंगाल 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ श्शे५ 


सम्मिलित हुए 4 उस समय के वाद कांग्रेस. का:अधिवेशन-भारत-के एक. सिरे से 
दूसरे सिरे तक़ किसी एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र में प्रतिवर्ष हुआ हैं । 
कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था थी और उसमें देश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व था । 
आरम्भ में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कुछ कम थी? और तत्कालीन, महान्‌ 
-सुस्लिम नेता सर सैयद अहमद कांग्रेस: से-दूर थे, यहाँ तक कि उन्होंने बनारस के 
राजा शिवप्रसाद की सहायता से परम राजभक्‍तों' की एक विरोधी संस्था बनाई 
थी ।* अन्यथा कांग्रेस पूरी तरह छोक-प्रतिनिधि सेंस्था थी? और सन्‌ १९०७ के , 
विभेद तक, लगभग सभी प्रमुख भारतीय उसकी-परिधि के अन्तर्गत्‌ थे। साथ ही, 
मि० ह्यम, सर विलियम वेडरवर्न, सर हेनरी कॉटन, मि० एण्ड्रिड यू और मि० 
नॉरटन-जैसे अनेक योग्य एवं उदारमना आंग्ल-भारतीय भी कांग्रेस में सम्मिल्ति 
थे ।४ सूरत की फूटके समय तक कांग्रेस एक उदार और नरमदली. संस्था भऔी.और 








के ही नहीं वरन्‌ उत्तरी भारत के नगरों--मेरठ, इलाहाबाद, वनारस * * 'से 
भी प्रतिनिधि आए। “सुरेन्द्रनाथ वनर्जी और अमीर अछी, मुख्य संगठनकर्त्ता 
थे.। उन्हें बम्बई के सम्मेलन का जब पता लगा तो उस समय तक देर हो गई 
थी और कलकत्ता सम्मेलन का निलंबन करना संभव नहीं था किन्तु अगले 
वर्ष से वे लोग कांग्रेस में मिल गए और उसको हादिक सहयोग दिया ।” 
छ79760९९ : 6 ९७४07 77 676 ७४तंग8 [0928० 89-99. 
पहले अधिवेशन में दो मुस्लिम प्रतिनिधि आये,दूसरे में ३३ भौर छठे में १०७. 
२. मि. ह्म,म ने कांग्रेस-विरोधियों को तीन वर्गो में वाँठा:---( १)आंग्ल-भारतीय 
अधिकारी और पत्र,( २) कुछ नासमझ किन्तु ईमानदार भारतीय, (३) कुछ 
अवसरवादी' * * 'जैसे मुस्लिमवर्ग | मि० हा म के अनुसार इस विरोध की 
प्रेरणा बाहर से फूट डालकर राज्य करने की नीति से चिपके हुए कुछ 
भ्रान्त अधिकारियों से मिली । उन्होंने विरोधी आन्दोलन को अस्वाभाविक 
और कुटिल ;बताया । /४९९वढाफफाओ: शरीक 0८ 
तिषा76, 2926४ 77 ४0 73. से अनूदित । 
३. ये प्रतिनिधि छोक-निर्वाचित नहीं थे। वे राष्ट्र के सर्वोत्तम विचारों का प्रति- 
* निधित्व/करते श्रे;। . 
४., -छाछा लाजपतराय लिखते है, इस आन्दोडन को एक अंग्रेज ने, एक अंग्र आन्दोलन को एक अंग्रेज ने, एक अंग्रेज 
हम सुझाव पर चलाया । यह आन्दोलन अन्दर से नहीं उठा था ।” 
[४ हुप्रत्नता5 9०8० 754 से अनूदित । बह सच है कि मि० 
* ह्वू.म प्रमुख संगव्नकर्ता थे। और लॉर्ड डफ़रिन के परामर्श से ही उन्होंने कांग्रेस 
को राजनीतिक रूप दिया । किन्तु यह भी सच है कि सन्‌ १८८८ में डफ़रिन 


न्ः 
हर 


१३६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


केवल शिक्षित वर्गों तक़ ही सीमित:थी ।* श्री तिछूक और संभवतः श्री गोखले के 
अतिरिक्त उसके नेतागण स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत वलिदान करने को तैयार 
नहीं थे । आत्म-निर्भर एवं स्वतंत्र कार्यवाही के स्थान पर-वे 'राजनीतिक भिक्षा' 
में विश्वास करते थे । किन्तु यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यद्यपि १८८५- 
१९०७ के यूग में इंडियन नेशनल कांग्रेस राज-भक्ति प्रदर्शित करती थी, उसकी 
सुचिन्तित नीति नरमदली थी और उसकी भाषा निवेदनात्मक ही नहीं वरन्‌ 
याचनापूर्ण थी तथापि, उसने उस युग में, भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न 
करने, उन्हें एक सूत्र में वाँवने और उनसे राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जागृति फैलाने 
के लिए, महत्त्वपूर्ण मौलिक काम किया था। 


दसवाँ अध्याय | 
१८६२ का भारतीय परिषंद्‌ एक्ट 
(४) | 


... इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्य का पहला परिणाम था सन्‌ १८९२ का 
भारतीय परिपद्‌ एक्ट । कांग्रेस नें अपने पहले ही अधिवेशन में एक प्रस्ताव हारा 
सरकार की वर्तमान व्यवस्था के प्रति असंतोप प्रकट किया था और यह निवेदन 
किया था, कि प्रियदों में, निर्वाचित सदस्यों को प्रचुर अनुपात में संम्मिल्तित करके 

ने आन्दोलन का विरोध किया और कांग्रेस को नगण्य. अल्पसंख्यकों की संस्था 
वताया। जैसा कि उपर्युक्त वर्णन से स्पप्ट है कांग्रेस तो एक मूलतः राष्ट्रीय 
आन्दोलन की पराकाप्ठा थी। प्रान्तीय राजनीतिक संस्थाओं ने.आधार तैयार 
कर दिया था और राप्ट्रीय संगठन बनाने का विचार, सुरेन्द्रताथ बनर्जी ने 
१८८३ में ही प्रकट किया था । जिस समय वम्बई में कांग्रेस-अधिवेशन हुआ 
ठीक उसी समय कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था;। , . 

१, जा एथटाएवओर आग: तेवबा एमाटछ 948०-54-755. से 
एक अनुवाद: “वह केवल एक वर्ग का अथवा एक वर्ग के भी एक खण्ड का 
प्रतिनिधित्व करती है। इस वर्ग में पश्चिमी शिक्षाःपाए 'हुए.व्यवसायी, 
वकील, डॉक्टर, अध्यापक, संपादक आदि मध्यम श्रेणी के लोग हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि यह वर्ग महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली है. किन्तु वह कुछ जनतंल्या 
के धतांश से अधिक नहीं है । का 
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३४३ ४४४ सुधार और विस्तार किया जाय; उत्तरी पर्चिच्रमी-प्रान्त और अवध, और 
साथ में पंजाव के लिए वेसी ही परिपदें बनाई जायें और; परिपदों को वजट पर 
चर्चा करने और “कार्यपालिका से शासन के प्रत्येक विपय पर प्रइन करने” का 
अविक्ार दिया जाय ।" 

पहले दो वर्षो तक कांग्रेस की कार्यवाहियों के प्रति सरकार की दृष्टि सहानु- 
भूतिपूर्ण रही, किन्तु १८८८ से उसकी नीति एकदम वदुछ्ल गईं। कारण यह था कि 
कांग्रेस भारत और इंगलेंड--दोनों ही स्थानों--में अत्यधिक ध्यान आकर्पित 
करने लगी थी | छॉर्ड डफ़रिन ने कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों की 'नृगण्य संख्या 
की * प्रतिनिधि संस्था वताया । इलाहावाद के लिए निर्दिष्ट चौथे “अधिवेशन के 
मार्ग में हर प्रकार की वाबाएँ डाली गईं और १८९० में सरकारी नौकरों को 
कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित न होने के लिए अनुदेश दिये गए । 

तथापि छॉर्ड डफ़रिन ने परिपदों के सुधार के लिए कांग्रेस की माँग पर ध्यान 
देना आवश्यक समझा । उसने अपनी परिपद्‌ की एक कमेटी नियुक्त की और 
उसकी सहायता से, 'प्रान्तीय परिपदों के विस्तार के छिए, उनका पद और कार्यक्षेत्र 
बढ़ाने के लिए, उनमें निर्वाचन-सिद्धान्त' * * *** अंशत: पुर:स्थापन करने के लिए 
और उनके राजनीतिक स्वरूप को विस्तृत करने के लिए एक योजना” तैयार 
की ।? कितु संसद्‌ व्यवस्था (ए7ागराल्याक्वाए 59867) के पुरःस्थापन 
के लिए कोई प्रयत्त नहीं किया गया । कार्यपालिका अब भी “किसी स्थानीय सत्ता 
के प्रति उत्तरदायी नहीं की गईं; वह यथापूर्व ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तर- 
दायी वनी रही ।”* इसी कारण उक्त योजना में नाम निर्देशित अंश का आधिक्य 
बनाये रखने की और साथ ही कार्यपालिका-अध्यक्ष को अपनी परिपद्‌ की उपेक्षा 
करने के अधिकार की व्यवस्था को गई |” 

भारत-मंत्री ने उक्त योजना में और सव वातों का अनुमोदन किया लेकिन 
निर्वाचन-सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया । अस्तु, अभी भारत-मंत्री और भारत- 
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न्ष्छ 


१३८ भारत में ब्रिच्शि राज्य 


सरकार के वीच राजकीय पत्र-व्यवहार चल ही रहा था कि १८९० में मि० चार्ल्स 
ब्रैडडों ने हाउस आँव कॉमन्स में, १८६१ के भारतीय परिपद्‌ एक्ट का संशोधन 
करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया। मि. ब्रेडलों को सन्‌ १८८९ के कांग्रेस- 
अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए बुलाया गया था । इस अधिवेशन में कांग्रेस- 
द्वारा स्वीकृत सुधार-योजना को ही उक्त विधेयक में रूप दिया गया | इस योजना की 
मुख्य बातें यह थीं:-निर्वाचन-द्षेत्रों द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था हो; सरकारी 
सदस्य एक चौथाई से अधिक न हों; सम्राज्यीय एवं प्रान्तीय विधान-परिपदों में 
निर्वाचित सदस्य कुल के आधे से कम न हों । भवन के व्यस्त कार्यक्रम में विधेयक 
पर ध्यान नहीं दिया गया ।१ 


१८९० में हाउस आँव छॉर्ड स में सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 
उस भवन ने कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधनों के साथ उसे स्वीकार कर लिया । हाउस आँव 
कॉमन्स में यह विधेयक पहले वाचन से आगे नहीं बढ़ पाया । अन्ततः १८५९२ में 
संशीधित सरकारी विधेयक को दोनों भवनों ने स्वीकृति दी और इस प्रकार १८९२ ' 
का भारतीय परिपद्‌ एक्ट बना । 

(२) 

इस एक्ट ने पहली बात तो यह की कि उसने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या की संख्या को 
बढ़ा दिया। सर्वोच्च परिपद्‌ के लिए इनकी संख्या कम-से-कम दस और अधिकेलसेन- 
अधिक १६ निदिचत की गई; वम्बई और मद्रास की परियदों के लिये न्यूनतम सीमा 
८ और अधिकतम सीमा २० थी । साथ ही व॑ं गाल की अधिकतम सीमा २० और 
32० + मर कस० 2१3० ६ कक मम परम क3+3+33+343-+3».4>303:#0 5 नमन >> पनक-७क+ कक 
उत्तरी पश्चिमी प्रान्त तथा अवध की अधिकतम सीमा १५ शी ।* 

पालियामेण्ट के सदस्य मि. श्वान ने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में इस 
वृद्धि को अत्यन्त तुच्छ और दयनीय बताया । किन्तु मि०कर्जन ने समर्थन किया और 
यह तक प्रस्तुत किया, “कि किसी विचारशील निकाय की क्षमता उसकी संख्या 
शक्ति से अनिवार्य रूप से संबंधित नहीं है * * * * * बहुत बढ़े निकाय. . .मित्तव्ययी 
थासन के प्रोत्साहक नहीं होते, परन्तु वे प्रायः अपनी शक्ति को अस्पप्ट और 
निरथंक वार्तालाप में खया देते हैं * 





१. मि. ब्रैडलाँ ने अगले वर्ष फिर प्रयत्न किया किन्तु फिर भी असफल रहे । 

२. ए8प05९ 4. 50 इल्टता ॥  थार्त 2 छ॒॑ पि6 ै०, 
जियापवरालनुंट्ट : ववीया 00्रष्माप्ांगानों /0०0रगरटा ०. 
3, 9220० 227. 
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एक्ट ने दूसरी बात यह की कि उसने सप्रिपृद गर्वनर-जनरल को सपरिपद्‌ 
भारत-मंत्री के अनुमोदन से अतिरिक्त सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए विनियम 
व्नाने और “उन विनियमों.को कार्याल्वित करने के लिए पद्धति. निश्चित करने. का 
अधिकार दिया-।”* जैसा कि लॉर्ड किम्बरले ने कहा हैँ, सरकार ने आश्वासन 
“दिलाया कि इस खण्ड के अन्तर्गत गवर्न र-जनरल के लिए ऐसी व्यवस्था करना संभव 
होगा कि उसके अनुसार वह निर्वाचन द्वारा छाँटे हुए व्यक्तियों में से नाम-निर्देशन 
कर सकेगा। * 
एक्ट ने तीसरी वात यह की कि उसले-परिपद्ों को वापिक वित्तीय विवरण 
पर चर्चा करने का अधिकार दिया----- वजट की हर मद पर एक-एक करके मत 
देने का अधिकार नहों दिया, वरन्‌ सरकार की वित्तीय नीति की पूर्ण एवं स्वतंत्र 
समालोचना करने का अधिकार दिया ।/? 





अन्त में परिपदों के सदस्यों को गवर्नर-जनरल और प्रान्तीय गवनेरों द्वारा 
निर्मित नियमों और प्रतिवंधों के अन्तर्गत सार्वजनिक विपयों पर प्रइन पूछने का 
अधिकार भी दिया गया। * 


१. टीवा8८ 7॥, 879 इटट४ं0त. 4 ०6 0८०६५ (पंताछा-०० : 
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जप । 
(सन्‌ १८९२ से १९०९ तक) 
ग्यारहवाँ अध्याय 


शासन तथा संविधान से संबंधित 


परिवर्तन 
(१) 


भारत के वधानिक विकास में अगला महत्त्वपूर्ण सीमांक है सन्‌ १९०९ का 
भारतीय परिपद्‌ एक्ट । इसमें लॉर्ड मॉल और छॉड मिण्टो के नाम से संबंधित 
सुधार योजनाओं को रूप दिया गया | सन्‌ १८९२ से १९०९ तक के युग में कितने 
ही महत्वपूर्ण प्रशासनीय कार्य एवं परिवर्तन हुए; इनमें से अधिकांश के साथ लॉर्ड 
कज़ेन का नाम जुड़ा हुआ हैं । इन परिवतेनों में मौलिक बात है, शासन का केद्धी- 
करण और अधिकारीकरण; किन्तु वित्तीय क्षेत्र में, पिछले युग में आरंभ की हुई 
निक्षेपण की नीति को ही व्यवहार में छाया गया । छलॉर्ड कर्जन के राज्य-काल में 
एक ओर तो भारतवासियों के प्रति, साथ ही उनकी योग्यता और सचाई के प्रति 
अविश्वास था, और दूसरी ओर कुशलता एवं निपुणता" के लिए दृढ़ खोज थी, 
फिर चाहे परिणाम कुछ भी क्‍यों न हों । किन्तु इस युग १८९२-१९०९ की सवसे 
अधिक महत्त्व की घटना यह थी कि लछोगों में एक नई भावना का--आत्म- 
विश्वास और पौरुष की भावना का और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए 
बलिदान करने की तत्परता का जन्म हुआ। इस युग के अन्तिम छः वर्षों में 
बड़ी भारी उथल-पुथल हुईं और दो राजनीतिक विचार-धाराओं का जन्म हुआ-- 
एक धारा थी आतंकवादी एवं अरजकताबादी: और दूसरी थी शोयंपूर्ण राष्ट्रीयता- 
वादी जिसके नेता थे, श्री तिलक, अरविन्द घोष, वाव्‌ विपिनचन्द्रपाछ और लाला 
लाजपतराय । कांग्रेस दो दलों में वैँट गई--नर॒म॒ दली और ड्ग्न दली; और ब्रिटिश 
सरकार ने उम्रता और ऋांति के ज्वार को रोकने के लिए नरमदली लोगों और मुसल- 
मानों को अपनी ओर मिलाने और परिपदों में सुवार करने की नीति अपनाई । 
ये सुवार, मॉे मिण्टो सुवार के नाम से प्रसिद्ध हैं। रा 








१. ३० सितम्बर १९०५ को छॉई कर्जन ने अपनी विदाई के एक व्यास्यान में 
कहा : “एक दद्द में मेरे काम का परिचय पूछा जाय तो में कहूंगा, कुशलता । 
वही उद्देश्य है और वही हमारे शासन की कुंजी है।” 7चटजाइणा 
फल स्‍प९ए 5 कं 709, 998० 79 से अनूदित । 
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। 
सन्‌ १८९२-१९ ०९ के युग में सबसे पहली वात तो यह थी कि वित्तीय 
निक्षेपण की नीति को जारी रखा गया | लॉर्ड कर्जंन की सरकार ने सन्‌ १८८२ की 
व्यवस्था के चौहरे दोपों को टूर करने के लिए सन्‌ १९०४ में अर्व-स्थायी वन्दोवस्त 
किया । इसमें प्रत्येक प्रान्त का राजस्व में साझा निश्चित कर दिया गया और 
सम्राज्ञीय आवश्यकता की असाधारण परिस्थिति के अतिरिक्त इस साझे में कोई 
परिवर्तन नहीं हो सकता था। कालान्तर में अनुभव से यह पता लगने पर कि प्रान्तीय 
आवश्यकता की दृष्टि से उक्त वँटवारा अनुचित अनुपात में हुआ है,तो उस दद्षा में 
भी उस साझे में परिवर्तत हो सकता था । * यहाँ वँटवारा तत्कालीन आवश्यकताओं के 
आधार पर किया गया था और विश्येप कार्यो की पूर्ति के लिए वापिक अनुदान की 
व्यवस्था थी। इससे तत्कालीन असाम्य स्थायी कर दिया गया किन्तु अनिश्चिितता 
दूर हो गई और अपव्यय के लिए अथवा वचत को समाप्त करने के लिए कोई लालच 
नहीं रहा। प्रान्तीय वचत को हथियाने की नीति छोड़ने के फलस्वरूप मितव्ययिता 
केवल संभव हो नहीं हुई वरन्‌ उसे प्रोत्साहन भी मिला । । 
यह व्यवस्था सन्‌ १९०४ में आरंभ हो गई और सन्‌ १९०६ तक यह सब 
प्रान्तों में छायू हो गई | अप्रैल १९०७ में इसे वर्मा में भी कार्यान्वित कर दिया गया। 
कुछ नगण्य परिवर्तनों के अतिरिक्त सन्‌ १९१२ तक मूलतः यही व्यवस्था बनी रही। 
3) $ 
इस युग में दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह हुई कि भारत की सेना का एकीकरण 
किया गया और युद्धकालीन क्षमता की दृष्टि से उसका पुनर्सगठन किया गया । 
इसका श्रेय है छॉर्ड किचनर को जो, १९०२ से १९०९ तक भारत में सेनापति थे । 
यद्यपि सुधार-योजना को नवम्बर १९०३ में सरकार के समक्ष रखा गया था किन्तु 
वास्तविक पुनर्सगठन १९०८ तक पूरा नहीं हो पाया । इस दिशा में ब्रिटिश पालिया- 
मेण्ट ने १८९३ में मद्रास और वम्बई सेना एक्ट वना कर एक महत्वपूर्ण पग आगे 
बढ़ाया । इस एक्ट के अनुसार मद्रास और वम्बई की सेनाओं के सेनापतियों के पद 
तोड़ दिये गए, भारत की सारी सेवा की एक सेनापति के आधीन कर दिया गया 
ओर सपरिपद्‌ धवरनेर-जनरल को उसके नियंत्रण का अधिकार दिया गया । २ 
१. इसी पुस्तक का आठवाँ अध्याय देखिये | ये चार दोप थे:-दोहराने के समय 
होने वाले झगड़े; अपव्यय; मालगुज़ारी की उगाही में अत्यन्त कठोरता; 
और विभिन्न प्रान्तों की विपमता में वृद्धि । ह 
२. शिटए07: 07 खगवांदा (णाइगरोपांणाओंं रिटठमआा$उ 7078. 
7926 १0. 
३. सेना के एकीकरण के लिए मार्ग तैयार किया जा चका था। सन्‌ १८६४ में 
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सन्‌ १९०८ में भारतीय सेना के दो भाग थे । इनमें से प्रत्येक भाग अयवा 
सेना में पाँच डिवीजन थे । उत्तरी सेना का केन्द्र मरी में था और लछड़ाक मोर्चा 
पेशावर में था; दक्षिणी सेना का केन्द्र पूना में था और उसका मोर्चा क्वेटा में था | 
प्रत्येक सेना का एक पृथक सेनाव्यक्ष था जिस पर संचालन, निरीक्षण और शिक्षण 
का दायित्व था किन्तु शासन कार्य से उसका कोई संबंध नहीं था।* शासन के लिये 
दोनों ही सेनाएँ, प्रधान सैन्य-केद्ध के आधीन थीं। सैनिक अफ़सरों और अधि- 
कारियों के शिक्षण के लिये कैम्बरले के नमूने पर क्वेटा में एक कॉलेज खोल दिया 
गया था। 


छॉर्ड किचनर के सुधारों के फलस्वरूप भारतीय सेना की शक्ति" और कुश- 
लता? में वृद्धि हुई किन्तु साथ ही सैन्य-व्यय बहुत बढ़ गया । इन सुधारों से सेना में 
भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और सामरिक तथा असामरिक 
जातियों के भेद को और अधिक बढ़ा दिया गया। पुराना वर्ग-भेद भी जारी रखा 
गया। यद्यपि ब्रिटिश सैन्‍्य-दछ का उपयोग मुख्यतः आन्तरिक सुरक्षा के लिए ही 
था और उस पर भारतीय सीमाओं के संरक्षण का विशेष दायित्व नहीं था, तथापि 
उसकी शक्ति में वृद्धि की गई।* 
(४) 

भारतीय सेना के पुनर्सगठन एवं पुनवितरण के प्रश्व के साथ सीमा-नीति भौर 

नियंत्रण के प्रश्न का घनिष्ठ संबंध था। सीमा प्रान्तीय जिलों पर पंजाब और 


केन्द्रीय सरकार का दोहरा नियंत्रण था जिसके कारण संघर्ष होते थे, अस्थिरता 


सेना के तीन लेखा-विभागों को मिलाकर एक कर दिया गया था; सन्‌ 
१८७६ में तीन अश्व-विभागों को मिला दिया गया था; १८८४ में 
आडिनेंस विभागों को मिलझा दिया गया था और १८५९१ में तीनों प्रान्तों 
के अधिकारी दल को एक भारतीय अधिकारी दल में मिला दिया 
गया था । 
- ितीक्ा शायाए शा श5 ए0प्राई00, 9886 37 
. इस वृद्धि के बाद सेना में ९ पैदल और ८घुड़सवार दल हो गए; आन्तरिक सुरक्षा 
के लिये ८२००० सैनिकों के मतिरिक्‍त सेना में कुछ १५२००० सैनिक हो गए 
३. इस इुनर्सगठन के कारण एक प्रवरू सेना हैलमन्द्र और एक सेना काबुल भेजना 
संभव हुआ--#फबटला : ववीब पाता एपाइणा 20 शीश: 
एब४० 407- 
४, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना, भारत में आधिपत्य सेना के रूप में रहा है 
न कि सुरक्षा सेना के रूप में । 


ल्‍्पछ ० 
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रहती थी, अत्यधिक केन्द्रीकरण था और कामों में अतिशय विलम्ब होता था ।*१ 
लॉर्ड कर्जन ने इस हैध नियंत्रण को तोड़कर, एक पृथक उत्तरी सीमा प्रान्त बनाने का 
प्रस्ताव किया। इस नए प्रान्त के लिए, भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी एक चीफ़ 
कमिइतर की व्यवस्था थी । इस प्रस्ताव को भारत-मंत्री ने स्वीकार किया और 
सम्पराट एडवर्ड सप्तम के जन्म-दिन पर १९० १ में ९ नवम्बर को नया प्रान्त वन गया। 

लॉर्ड लेंसडाउन ने जाने से पहले, सीमा प्रान्तीय प्रदेश पर पूर्ण नियंत्रण की 
प्रगतिशील नीति आरंभ कर दी थी । कुछ सैनिक विशेपज्ञों ने सिधु नदी पर सीमा 
बनाने की नीति का प्रतिपादन किया था | लॉर्ड कर्जन ने मध्य स्थिति को अपनाया । 
उसने अग्निम मोर्चो के १५,००० ब्रिटिश अथवा नियमित सैनिकों में से १०,००० को 
वापिस बुला लिया और जन जाति क्षेत्रों (॥7704] ॥८770०"9) की रक्षा का 
काम उन्हीं में से तैयार किये हुए १०,००० अनियमित सैनिकों को सौंप दिया। 
उसने नियत अवधि के वाद इन जातियों को भत्ते में तिश्चित रकम देने की व्यवस्था 
को अपनाया । बदले में इन लोगों का यह दायित्व था कि सड़कों और घाटियों के 
मार्ग खुले रहें, उस क्षेत्र में शान्ति रखी जाय और अपराधियों को दंड दिया जाय ।? 
ब्रिटिश क्षेत्र में छूट-मार के हमले रोकने के लिए,अनियमित सेनन्‍्य-दल की सहायतार्थ, 
सैनिक पुलिस की व्यवस्था थी। निकट के सुविधापूर्ण केन्द्रों में नियमित सैन्य-दछू 
थे जो आदेश पाने पर अविलम्ब धावा वोलने को तैयार रहते थे । अन्त में सड़कों 
का सुधार किया गया और सैनिक यातायात की सुविधा के लिये महत्त्वपूर्ण रेलवे 
मार्ग बनाए गये । इस प्रकार भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा-व्यवस्था 
सुदृढ़ की गई । 

(५) ; 

लॉर्ड कर्जन ने शासन के अन्य क्षेत्रों में भी केन्द्रीकरण की नीति को अपनाया । ) 
उसने शिक्षा, कृषि, संमार्जन, सिंचाई, पुरातत्त्व, खानों इत्यादि के विपयों में निर्देशन , 
और नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्तियाँ कीं। उसने यह अनुभव किया कि 
सुनिश्चित एवं समान नीति के तथा केन्द्रीय नियंत्रण के अभाव में उपर्युक्त विपयों 
का शासन ठीक नहीं होता था । अत: उनके दोपों को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा, 
पुरातत्व,वाणिज्य, तथ्य और गुप्तचर कार्य-इनमें से प्रत्येक विभाग के लिए एक-एक 
डाइरेक्टर-जनरल की ; कृषि और सिंचाई के लिए इंस्पेक्टर-जनरल की; संमार्जन 
के लिए निरीक्षक की और खानों के लिये मुख्य निरीक्षक की, नियुक्तियाँ की गईं। 

लॉर्ड कर्ज़न ने वम्बई और मद्रास की प्रेसीडेन्सी सरकारों की स्वायत्तता को 


१. +२0रश्गतडम8ए : ॥ लि ए ॥.क्त एपड००, ए०. पा. 9286 794. 
२. ऑीबडटा' : वगरतींब प्रात (व्राड07 गयवे 0#67 02828०5 59-54. 
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समाप्त करके उन्हें अन्य प्रान्तीय सरकारों के स्तर पर लाने का भी प्रयत्न किया । 
किन्तु भारत-मंत्री और ब्रिविश्वि मंत्रि-मंडल ने इसके लिये अनुमति नहीं दी । 
(६) 
केन्द्रीकरण की नीति के साथ अधिकारीकरण की नीति को भी अपनाया 
गया। स्थानीय निकायों और विश्वविद्यालयों-जैसी सार्वजनिक संस्थाओं में भी 
सरकारी अधिकारियों को घुसा दिया गया ; परीक्षा में प्रतिदन्द्रिता के आवार पर 
नियुवित की जगह नाम निर्देशन की नीति अपनाई गईं; और उच्चतर पद अंगरेजों 
के लिए सुरक्षित रखे गए, क्योंकि “उनमें अपने पेतृकाधिकार पोषण और शिक्षा के 
कारण, शासन के लिए अनिवार्य, चरित्र वबछ, शासन के सिद्धान्तों का बोध और 
मनोयोग था ।?* लॉर्ड रिपन की तरह हलॉर्ड कर्जन को भारतवासियों को स्वशासन 
के लिए शिक्षा देने में विश्वास नहीं था । भविष्य में कुझलता और स्वतन्त्रता के लिए 
वह वर्तमान में कुशछता का वलिदान करने को तैयार नहीं था। अतः स्थानीय 
स्वशासन को रोकने के लिए और विश्वविद्यालयों के अधिकारीकरण के लिए 
उसने दो एक्ट बनाए । 
१८९९ के कलकत्ता कार्पोरेशन एक्ट ने कार्पोरेशन के सदस्यों की संख्या को 
७५ से घटाकर ५० कर दिया । ये २५ सदस्य करदाताओं के प्रतिनिधियों में से 
कम किये गए | ब्रिटिश सदस्यों का निश्चित वहुमत कर दिया गया और भारतीयों 
को कार्पोरेशद और उसकी कमेटियों में अल्पसंख्यक बना दिया गया । जनता ने 
इसका तीक्र विरोब किया गौर कार्पोरेशन के २८ भारतीय सदस्यों ने संयुक्त रूप 
से त्याग-पत्र दे दिया। 
इसी नीति के कारण १९०४ का भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट बना । जैसा 
कि छॉर्ड रोनेल्डशे ने कहा है:-उसका मुख्य उद्देश्य विव्वविद्यालयों की सीनेट 
और शासन-समिति का यूरोपीयकरण था और इन विद्वविद्यालयों को पूर्ण 
रूप से सरकारी विश्वविद्यालय बनाना था।* छॉडड कर्जन ने सन्‌ १९०० में ही 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा के संबंध में सरकारी दायित्व और नियंत्रण की नीति 
का प्रतिपादन किया था १९०४ के एक्ट में उसी नीति को रूप दिया गया था । 
सारे देश के शिक्षित भारतीयों ने इस एक्ट का प्रवछ विरोध किया। फ्रेजर ने लिखा 
हैः-“उन (भारतीयों) को इस बात का पूरा विद्वास था कि वायसराय विम्व- 
विद्यालय व्यवस्था को क्षति पहुँचाना चाहते हैं ।* 
१. छलीबा : 7.कत थीय के एक उद्धरण का अनुवाद । 
२. रिणार्रतिडी8ए: पार [हि णी 7ठाव एपाशणा,. ४०. 44 
92820 702. हे 
३. चिल्ला: तीन परा्ंश एपा2टता क्ाते #ीश, 280 787. 
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सन्‌ १९०४ के एक्ट में तीन मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
गया था--( १): विश्वविद्यालय का कार्य केवल परीक्षा लेने तक ही सीमित न हो 
वरन्‌ वहाँ अध्ययन और अनुसंधान को सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाय--यह वात 
कई दद्याव्दियों तक केवल एक आश्ञा-मात्र ही रही, (२) विश्वविद्यालय और उसके 
अन्तर्गत कॉलेजों में घनिष्ठतर संबंध हो और कॉलेजों का कठोरतर नियंत्रण हो, 
और (३) सीनेठट,सिण्डीकेट और फ़ैकल्टी का आकार कम किया जाय । नई सीनेटों 
के ८० प्रतिशतःसदस्यों के सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये गए । 


लॉड कर्ज़न-की जीवनी लिखने में जैसा कि छॉर्ड रोनेल्डश ने कहा है इस! 
एक्ट ने आशज्याओं को पूरा नहीं कियाः- सत्य इस वात को मानने के लिए विवश 
करता है कि वायसराय ने जितना समय और ध्यान दिया था उसकी तुलना में. 
“*“*" "जो वास्तविक परिवततंन हुए वे नहीं के वरावर थे ।”१ 


जमीन और मालगुज़ारी, मुद्रा एवं व्यवसाय, सिंचाई, पुलिस, रेलवे-शासन 
और सरकारी शासन-संवंधी सुधारों में छॉर्ड कर्जन को अधिक सफलता मिली । 


शासन ढरेंवार हो गया था और उसमें गति एवं सुचारुता का अभाव था । 
विचाराधीन प्रइन. पर इतनी रिपोर्ट और सम्मतियाँ लिखी जाती थीं कि उन रिपोर्टों 
के धीचर वास्तविक प्रश्न खो जाता था।* इसके कारण निर्णय में बहुत देर होती 
गरी---एक विपयतो निर्णय के लिए इकसठ वर्षो तक लटका रहा । लॉ कर्जन ने 
कितने ही सुधार सुझाये | उसने विभिन्न विभागों को अपने विपयों का व्यक्तिगत 
परामर्श द्वारा निपटारा करने की सलाह दी और साथ ही लम्बे विवादों से बचने, 
नोट लिखने का काम घटाने और शीघ्र निर्णय करने के छिए कहा । 


लॉर्ड कज्जन. के अन्य सव प्रशासनीय सुधारों का वर्णन करना यहाँ आवश्यक 
नहीं है किन्तु पुलिस और रेलवे-शासन-संबंधी सुधारों का संक्षिप्त विवरण देना 
उचित होगा -॥ 


सन्‌ १८६० के पुलिस-कमीशन की सिफारिशों के आधार पर १८६१ में 
पुलिस-यवस्था का पुनर्सगठन किया गया था। हर प्रान्त में पुलिस-विभाग का 
साधारण प्रवन्ध एक इंस्पेक्टर-जनरल के आधीन था। हर ज़िके में एक यरोपियन 
सुपरिटेण्डेण्ट था. और बड़े जिलों में उसके साथ एक यूरोपियन सहायक भी होता 
था। प्रत्येक ज़िला वृत्तों में वाँठा गया था और प्रत्येक वृत्त एक इंस्पेक्टर के आधीन 





१. हिग्रा्बतिजञ्ा5ए वरगढ वर्जाह ता ॥0त एप्राड०० एक४९० 795 
ए«, उपर्युक्त: पुस्तक, ४०]. १॥॥, 9986 26 
३. एछथटां: पवन पाते (प्राण कार्त 67० 9०8० 256. 
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किया गया था। हर वृत्त को कितने ही थानों में वाँठा गया था और हर थाने का 
दायित्व एक हैड कान्स्टेवछ को दिया गया था। इन थानों के अन्तर्गत साजेंण्ट 
और अन्य कान्स्टेवलछ थे। ये सव नौकरियाँ, आधीन नौकरियों के वर्ग में गिनी 
जाती थीं। ज़िला-मजिस्ट्रेट को निरीक्षण और प्रवन्ध के सामान्य अधिकार 
प्राप्त थे । 

पुलिस-व्यवस्था के प्रति एक आम शिक्रायत थी और संच्त -१९०२ में सर 
एण्ड्रिउ फ्रेज़र की अध्यक्षता में एक पुलिस-कमीशन की नियुक्ति की गईं। इस कमीशन 
ने विरतृत सिफारिशों कीं जो १२७ शोर्षकों में वाँटो गई थों । अधिकांश सिफारिशों 
को सरकार ने स्वीकार किया और सन्‌ १९०५ में उन्हें कार्यान्वित कर: दिया गया। 
कमीशत की मुख्य सिफारिशों ये थीं:---( १) पुलिस-संगठन में हैड कान्स्टेवल वर्ग 
से उच्चतर पदों के लिए पदोन्नति द्वारा भर्ती न की जाय वरन्‌ उम्त उच्च एवं पृथक 
वर्ग के लिए सीधी भर्ती को जाय; (२) वेतन बढ़ाये जायें१ ; (३)पुलिस-झक्त में 
वृद्धि की जाय और पुलिस्-कार्य के लिए गाँवों के वर्तमान अभिकरणों का उपयोग 
किया जाय, (४) अफ़प्तरों और कानस्टेवलों के लिए शिक्षण-शालाएँ खोली जायें, 
(५) जाँच के ढंग में सुधार हो; (६) स्थानीय निरीक्षण और देख-भाल से काम का 
निर्णय किया जाय; आंकड़ों से नहीं; (७)अपराधियों को खोज के लिए प्रान्तीय 
विभाग स्थापित किये जायें और साथ ही एक डाइरेवटर के आधीन एक केन्द्रीय 
विभाग हो । 

सन्‌ १९०५ के पुनर्सज्भठझन के फलस्वरूप पुलिस-शासन का व्यय, जो 
सन्‌ १९०१-१९०२ में २६.९१,३४४ पौण्ड था, सन्‌ १९११-१२ में बढ़कर 
४६,०२,९९७ पौण्ड हो गया। किन्तु पुलिस-दर की कुशलता में वृद्धि इसी 
अनुपात में नहीं हुई और वह्‌ अब भी पहले की तरह अशरिय वना रहा । 

भारत में रेलवे-शासन भी असन्तोपप्रद था । छॉड कर्जन ने अपनी मंत्रणा 
के लिए रेलवे-विशेषज्ञ सर टॉमस रावर्टसन को इंगलेंड से बुलाया । उसने रेलवे- 
शासन में आमूल सुधार करने की आवश्यकता बताई । उसी की सिफ़ारिशों के 
आधार पर सन १९०५ में एक रेलवे बोर्ड बताया गया । इतर बोर्ड में समापतति के 
अतिरिक्त दो सदस्य और थे । सन्‌ १९०८ में इस बोर्ड और उसके सहायकों को 
एक पृथक रेलवे-विभाग में परिणत कर दिया गया । इस विभाग, का अपने अध्यक्ष 
द्वारा वायसराय से सोधा संबंध था, उसके विस्तृत अधिकार थे; और उसका 
अपना महागणक और मृख्य इंजीनियर था । यह विभाग वणिज और उद्योग के 
सदस्य के आधीन था। 
ए क्ान्लयल के छिए ८ २० प्रत्ति महीने के न्यूनतम वेतन के लिए सिफारिश 

को गई फिलु सरकार ने केवड ७ रु० महोते वेवत देता विशिदय किया । 


शासन तया संविधान से सम्बन्धित परिवर्तन श्डछ 


(८) 
इस युग में वैधानिक महत्त्व की कई उल्लेखनीय घटनाएँ हुईं । सन्‌ १८९३ में 
हाउस आऑँब कॉमन्स ने इंडियन सिविर सर्विस के लिए समकालिक परीक्षा का 
प्रस्ताव स्वीकार किया; महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई; एडवर्ड सप्तम का 
राज्याभिषेक हुआ; दिल्‍्ली-दरवार हुआ और प्रिन्स माँव वेल्स (राजकुमार) 
भारत में आए; सन्‌ १९०४ में मौर फिर सन्‌ १९०७ में भारतीय परिपद्‌ एक्ट बना; 
बायसराय की परियद्‌ के सदस्यों की स्थिति का और साथ ही भारत-मंत्री और 
गवर्नर-जनरल के संबंध का स्पप्टीकरण हुआ | 

समकालिक परीक्षाओं के प्रस्ताव के स्वीकृत होने का श्रेय श्री दादाभाई 
नौरोजी को है जो उस समय हाउस बाँव कॉमन्स के सदस्य थे। भारत-मंत्री के 
अनुसार प्रस्ताव केवल एक वोट से स्वीकृत हुआ था। उसे सम्मत्ति के लिए भारत 
भेजा गया था; किन्तु मद्रास सरकार* के अतिरिक्त केन्द्रीय और अन्य प्रान्तीय 
सरकारों ने उसका प्रवल्ल विरोध किया था। 

२३ जनवरी १९०१ को महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई | छॉडे कर्ज 
ते उसके राज्य-काल की स्मृति में एक ऐसे स्मारक की स्थापना करने का निश्चय 
किया जिसमें वियतकालीन महत्त्वपूर्ण उपाल्यानों का और साथ ही भविष्य * में 
उसी प्रकार की वस्तुओं का संग्रहालय हो । फछतत: ५५०००० पौण्ड के व्यय पर 
कलकत्ते का प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल हॉल वना। छार्ड रोनेल्डशे के अनुसार 
मुग़ल्ों के वाद वह भारत की सर्वोत्तम इमारत हैँ और ब्रिटिश राज्य का सर्वोपरि 
वेभवपूर्ण स्मारक हैँ ।* 

लॉड्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम से आगामी शिशिर में भारत आकर राज्या- 
भिषेक दरवार करने का प्रस्ताव किया; किन्तु जब यह स्वीकार नहीं हुआ तो 
उसने एक साम्राज्यीय दरवार के लिए प्रस्ताव किया । यह वैभवपूर्ण दरवार 
१ जनवरी १९०३ को हुआ; इसमें संन्य-व्यय के अतिरिक्त १८०००० 
पौण्ड खर्च किये गए । देशी राज्यों ने जो अपरिमित बनोत्सर्य किया वह 
अलग था । 

इसी थुग में तत्कालीन प्रिन्स जॉव वेल्स और प्रिन्सेज़ भारत आए | वंय-भंग 
के कारण देश में रोप छाया हुआ था गौर उस वातावरण के कारण अव्यवस्था का 
भय था किन्तु उनके पर्यटन में कोई अनुचित बात नहीं हुई । 





१. मद्रास-सरकार ने १८७८ के मुखवरोबक एक्ट का भी विरोध किया था। 
२. हि07थ03॥99 :7्न6 004.0प (एपाडट्य प०., वा ऊण्छु८ 755- 
३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १६२. 
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5) 

१८७४ के एक्ट की धाराओं के अनुसार सार्वजनिक निर्माण सदस्य की 
नियुक्ति (१८७५ में) की गई और उसी एक्ट के अनुसार (छॉड्ड कर्जन के भारत 
में आने पर) उस पद को तोड़ दिया गया | सन्‌ १९०३ में वायसराय ने फिर (इस 
बार व्यवसाय और उद्योग-विभाग के लिए) परिपद्‌ का छठा सदस्य नियुक्त करने 
के लिए ज़ोर दिया। १९०४ के भारतीय परिपद्‌ एक्ट से यह अधिकार मिला । 
एक्ट ने सम्राद को गवर्नेर-जनरल की कार्यपालिका-परिषद्‌ में एक छठा साधारण 
सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया। इस प्रकार व्यवसाय और उद्योग के लिए 
सन्‌ १९०५ में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई। 

सन्‌ १९०७ में भारत-परिपद्‌-एक्ट द्वारा, भारत-परिपद्‌ के संविधान में 
भी परिवर्तत किया गया । इस एक्ट के अनुसार भारत-मंत्री को सदस्यों की संख्या 
बढ़ाकर १४ करने का अधिकार दिया गया। नौकरी की श्ञर्त में भी परिवर्तन किया 
गया और अवधि को दस वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दिया गया । सदस्यों का 
वेतन १२०० पौण्ड प्रतिवर्ष से घटाकर १००० पौण्ड प्रतिवर्ष कर दिया गया और 
कार्य-काल को भी १०.वर्ष के स्थान पर ७ वर्ष कर दिया गया। 

(१०% ) 

सन्‌ १८९२ में विधान-परिपदों के आकार और अधिकारों में वृद्धि होने 
पर यह प्रइन उठा कि क्‍या कार्यपालिका-परिपद्‌ के सदस्य, विधान-मंडल में अपनी 
इच्छानुसार अपना मत प्रकट कर सकते हैं और क्या वे अवसर आने पर परस्पर 
विरोध कर सकते हैं? सन्‌ १८९५ में २६ जून को भारत-मंत्री ने एक राज-पत्र 
हारा इस बात को अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया और स्पष्ट शब्दों में यह 
सिद्धान्त रखा कि कार्यपालिका-परिपद्‌, कार्यपालिका और विधान दोनों ही कामों 
में संयुक्त और सुदृढ़ है । “अपनाई हुई नीति, सारी सरकार की नीति हैं और उन 
लोगों को, जो शासन के सदस्य रहना चाहते है, उस नीति को स्वीकार करना 
चाहिए और उसे प्रोत्साहन देना चाहिए ।”१ 

अगले कुछ ही वर्षो में वायसराय की कार्यपालिका-परिपद्‌ में गंभीर मतभेद 
उठ खडे ए और अस्त में छॉर्ड कर्ज़न ने त्याय-पत्र दे दिया | विवाद, एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण वैधानिक प्रइन पर था कि देश की झासन-बव्यवस्था में सेनापति की वया 
स्थिति है ? छॉईड किचनर ने जो स्थिति अपनाई थी वह वैधानिक दृष्टि से गलत 
थी और व्यवहार में जोखिम से भरी हुई थी। जैसा कि छॉड कर्जन ने कहा वह 
१. छ9फाफली : (0 फर्ते9 : 2  5प्राए2ए 0 5९एटम्राए ४टका5- 
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शासन तथा संविधान से सम्बन्धित परिवर्तन १४९ 


(किचनर ) एक साथ, सेनापति और युद्ध-मंत्री दोनों ही होना चाहते थे । तत्कालीन 

राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने सेनापति का वायसराय 
से अधिक पक्ष लिया।" भारत-मंत्री ने एक समझौते का प्रस्ताव किया। उसमें 
वायसराय ने कुछ संशोधन किया और दोनों पक्षों ने उसे स्वीकार कर लिया ।* 
किन्तु जब उसे कार्यान्वित करने का समय आया तो वायसराय को यह पता लगा कि 
भारत-मंत्री उसे उचित रूप में कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। वायसराय ने 
जनरल वॉरो का नाम सुझाया था किन्तु भारत-मंत्री ने उस सुझाव को अस्वीकार 
किया और एक अन्य व्यक्ति को रसद-विभाग का दायित्व सौंपने का प्रस्ताव किया । 
ऐसी परिस्थिति में लछॉर्ड कर्जन ने तार द्वारा अपना त्याग-पत्र दे दिया । १२ अगस्त 
१९०५ के इस त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिया गया और छॉड मिण्टो को लॉडे 
कर्जन का उत्तराधिकारी नियत कर दिया गया । 


सन्‌ १९०६ में १९ मार्च को जो व्यवस्था अन्तिम रूप से अपनाई गई, उसके 
अनुसार सेना-विभाग को दो हिस्सों में वाँट दिया गया । सेना-विभाग सेनापति के 
आधीन किया गया-और सेना के रसद-विभाग- के दायित्व को नए सदस्य को सौंप 
दिया गया । इस व्यवस्था के अनुसार सेनापति का काम अत्यधिक हो गया | सन 
१९०९ में पर्याप्त काम न होने के कारण रसद-विभाग तोड़ दिया गया | उस समय 
सेनापति का काम और भी अधिक हो गया । जैसा कि मेसोपोटामियन-कमीझछन ने 
अपनी रिपोर्ट में कहा:-किसी व्यक्ति के लिए सेनापति और परिपद्‌ के सेना-सदस्य 
का काम एक साथ करना संभव नहीं था और युद्ध-काल में उसकी स्थिति और 
भी विकट थी । पहले महायुद्ध के समय में मेसोपोटामिया के विरुद्ध सैन्य-संचालन 
में यह वात दुःखद रूप से स्पष्ट हो गई। सैन्य-व्यय और सेना के भारतीयकरण की 
दृष्टि से भी स्थिति गंभीर थी । सैनिक नियंत्रण की अपेक्षा सिविल नियंत्रण में 
सैनिक व्यय घटाना और भारतीयकरण की गति बढ़ाना सरलतर था। - 

आर 

लॉर्ड कर्जन के त्याग-पत्र से भारतीय सरकार के दो अध्यक्षों के संबंध का 

प्रश्न फिर सामने आ गया-एक ओर इंगलंड में वैध, अन्तिम सत्ता थी, और दूसरी 
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१. सूडान की विजय के बाद किचनर को राष्ट्रीय महारथी समझा जाता था 
और यह भय था कि उसके त्याग-पत्र देने से इंगलेंड का मंत्रि-मंडल अपने पद 
पर टिक नहीं सकेगा । 

२. समझौते में यह तय हुआ कि सेनापति के अतिरिक्त एक रसद-विभाग का 
सदस्य होगा जो सैन्य विपयों पर सरकार के लिए दूसरे परामर्शदाता का 
काम करेगा । 


१५० भारत सें ब्रिटिश राज्य 


ओर भारत में सरकार का स्थानीय अध्यक्ष था । वैध स्थिति स्पष्ट और निश्चित 
थी। गवर्नर-जनरल, भारत-मंत्री के आधीन था और उसे भारत-मंत्री के आदेशों 
और अनुदेशों का पालन करना था ।* तथापि व्यवहार में दोनों के संवंध समय-समय 
पर बदलते रहते थे और वे उनके निजी व्यक्तित्व पर निर्भर थे । यह बात १८९२- 
१९०९ के युग में विशेष रूप से स्पष्ट हुईं। इस समय में भारत का वायसराय एक 
अत्यन्त दृढ़ और कठोर व्यक्ति था और कुछ ही समय बाद इंडिया-ऑफ़िस में 
उसका समकालीन (डॉर्ड मॉल) एक अत्यन्त योग्य व्यक्ति और मंत्रि-मंडल का 
अत्यन्त प्रभावशाली सदस्य था और जो लोकतन्त्र का प्रवल समर्थक होते हुए भी 
व्यवहार में स्वेच्छाचारी था। 

लॉर्ड कर्जेन का वायसराय की स्थिति में दो भारत-मंत्रियों से संबंध रहा । 
ये दोनों उसके निजी मित्र और प्रशंसक थे और उसके साथ अधिक-से-अधिक निवा- 
हने का प्रयत्न करते थे किन्तु अन्त में उन्हें उसकी अवहेलना करनी पड़ी । जैसा कि 
सर ए. गोडले ने कहा-सवको यह विश्वास था “कि आप अपने विरोध को अधिकृत 
सरकारी सीमाओं के परे ले जाते हें और गृह-सरकार पर, अपनी वात मनवाने के 
लिए जोर डालते हैं ।”* अन्त में स्थिति ऐसी हो गई कि भारत-मंत्री के हाथों लॉर्ड 
कर्ज़न को मुंह की खानी पड़ी । भारत के इतिहास में भारत-मंत्री और गवर्नेर- 
जनरल के परस्पर संबंध में इस प्रकार के पराभव का कोई दूसरा दृष्टांत नहीं हैं ।१ 

गृह-सरकार के साथ, लॉर्ड कर्जन के स्निग्ध संबंध न होने का कारण था उसका 
व्यक्तिगत स्वभाव । वह दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझता था। उसका स्वभाव 
स्वेच्छापूर्ण और दृढ़ था। इन अवगुणों के साथ शारीरिक अस्वस्थता, कार्य-बाहुत्य 
और कष्टकर जलवायु की वातें और मिल गई । उसमें सहानुभूति और व्यवहार- 
कौशल की कमी थी फलरूत: लोगों से अनिवार्य रूप से संघर्ष होता था । यद्यपि वह 
अत्यन्त योग्य, अध्यवसायी और कर्मठ था, उसमें संगठन-शक्ति और शासन-सामर्थ्य 
थी, वह कतंव्यपरायण और न्यायप्रिय था, और साथ ही वह जन-हित करने भौर 





१. “आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि भारत-मंत्री अपने वैध कामों 
को छोड़कर पालियामेण्ट के लिए जॉर्ज (डॉर्ड कर्जन) का राजदूत हो जाता 
है लेडी कर्जन को मि * * - के एक पत्र से उद्धत अंश का अनुवाद । 

२. उदाहरण के लिए जब ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली-दरबार के लिए टैक्स 
की उगाही में सम्राट्‌ का नाम जोड़ने के लिए मना कर दिया तो लॉडे कर्जन न 
सम्राट के प्राइवेट सेक्रेटरी के पास सहायता के लिए समुद्री तार भेजा । 

३. छॉड्ड रिपन के अनुसार जवब के सिलसिले में एलनवोरो के कैंनिंग को राज- 
पत्र के बाद भारत-सरकार में ऐसे पराभव का और कोई उदाहरण नहीं हूँ । 


घामिक राष्ट्रीयता का आरम्भ हि १५१ 


शासन को कुशल बनाने के लिए उत्सुक था तथापि वह इंगलेंड और भारत में 
सार्वजनिक विश्वास और समर्थन प्राप्त करने में असफल रहा । ह 

लॉर्ड कर्ज़न के उत्तराधिकारी छॉर्ड मिण्टो का व्यक्तित्व दूसरे ही ढंग का था। 
मिण्टो की जीवनी में कहा गया हैँ : “मिण्टो ने भारत-मंत्री के स्वभाव को चतुराई 
से समझ लिया और उसके संकटों से वचने के लछिए अपने-आपको तैयार कर लिया । 
उसका उद्देश्य यह 'था कि थैर्यपूर्ण तकों और चतुरतापूर्ण सुझावों से मि. मॉर्ले को 
यह विश्वास हो -जाय कि भारत-सरकार की नीति का उपक्रमण उनके ही हाथों से 
हो रहा हैँ ।/* छॉर्ड मिण्टो के राज्य कारू समाप्त होने के समय उनके पारस्परिक 
संवंध कुछ खिंच गए थे। इसका कारण था भारत-सरकार पर गृह-सरकार का 
कठोर नियंत्रण । लॉर्ड मिण्टो ने लिखा है : “ जो लोग वस्तुस्थिति से परिचित हैं 
वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक छोटी-से-छोटी बात में भी हस्तक्षेप किया 
गया हैं ।”? किन्तु मिण्टो की चतुराई, शिष्टता और व्यवहार-कुशलता ने स्थिति 
को वचाया और लॉ मिण्टो ने हर वात में अपना काम निकाल लिया। 


बारहवाँ अध्याय 
धामिक राष्टीयता का आरम्भ 
(१) 


सन्‌ १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने पर भारत का राष्ट्रीय 
आंदोलन आरभ हो गया था। उसी आंदोलन के फलस्वरूप पालियामेंट ने १८९२ 
का भारतीय परिषद्‌ एक्ट वनाया। इस एक्ट के सुधारों ने कांग्रेस को संतुष्ट नहीं 
किया और उसने १८९३ में बड़े दिन पर अपने अधिवेशन के समय अपने असंतोष 
को व्यक्त किया । निर्वाचन-व्यवस्था को बहुत घुमा-फिरा कर रखा गया था, परि- 
पदों के सदस्यों के अधिकार अत्यन्त सीमित थे । वाइसराय की परिपद्‌ में अथवा 
स्थानीय परिषद्‌ में पंजाब को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया गया 
था; निर्वाचन के छिए जो नियम वनाये गए वे अनुचित थे--क्रुछ वर्गो को प्रतिनिधि 
भेजने के अधिकार से विलकुछ वंचित कर दिया गया था और कुछ हितों को अत्य- 


१. ऊपरदाब्या ; 7,.गव 3पगा0, ए4९०४ 228 & 224. 
२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१२-३१३. 


१५२ हे भारत में ब्रिदिश राज्य 


घिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था ।१* नियम बचाने में इस बात- का पूरा ध्यान 
रखा गया था कि छेंटे हुए लोग, जहाँ तक संभव हो, स्वतंत्र व्यक्ति न हों, वरन्‌ 
ऐसे हों कि उनको सरलता से प्रभावित किया जा सके ।* ग्रैरसरकारी सदस्यों 
को संख्या बहुत कम थी ।१ परिपदों के कार्य और अधिकार अत्यन्त सीमित थे । 
ऐसी दशा में राष्ट्रीय उत्थान के उद्देश्य से उपयोगी काम करने के लिए परिपदों 
में क्षेत्र वहुत संकुचित था । वह काम अन्य राजनीतिक, साम्राजिक एवं धार्मिक 
संस्थाओं के मंच से और भारतीय पत्रों के द्वारा ही किया जा सकता था । 
राष्ट्रीय जागृति एवं पुनर्जत्म के लिए काम करने वाली इन अन्य संस्थाओं 
में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रमुख भी । प्रति वर्ष दिसम्बर के अन्त में शिक्षित भार- 
तीय, जिनका राजनीतिक काम में और राष्ट्रीयता बनाने में अनुराग था, क्रम से 
प्रत्येक प्रांत के किसी महत्त्वपूर्ण नगर में एकत्रित होते थे। ये लोग राष्ट्रीय महत्त्व 
के प्रश्नों पर विशेषकर शासन, शिक्षा एवं अर्थ-व्यवस्था-संबंधी विषयों पर विचार- 
विनिमय करते थे और अपने दृष्टिकोण को विनीत, त्कंयुक्त एवं राजभक्तिएूर्ण 
भाषा में लिखे हुए प्रस्तावों द्वारा व्यक्त करते थे । भारतीय पत्रों में इन प्रस्तावों 
को ओर नेताओं के व्याख्यानों को प्रकाशित किया जाता था और उनकी समा- 
लोचना की जाती थी। देश के सहख्रों भारतीय इन चीज़ों को पढ़ते थे, उन पर विवाद 
करते थे और यह स्वाभाविक ही था कि इन बातों से उन लोगों का हृदय और 
मस्तिष्क प्रभावित होता था । यह एक दुर्भाग्य की वात थी कि कांग्रेस के इन 
प्रस्तावों का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं था और सरकार प्रस्तावित सुधार नहीं 
करती थी। परन्तु कांग्रेस के काम का छोक-शिक्षण के लिए बहुत बड़ा महत्त्व था । 
सार्वजनिक कामों में दिलचस्पी लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी और 
राष्ट्रीय महत्व के प्रब्वों पर जनमत तैयार हो रहा था। सरकार के. कामों पर ध्यान 
रखा जाता था और बीसवीं शत्ताव्दी के पहले पाँच वर्षो में उनके प्रति प्रवल्ल विरोध 
उठ खड़ा हुआ । वस्तुतः लोगों में एक नए जीवन का संचार हो गया. था और 
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२. उदाहरण के लिए बम्बई में ६ स्थानों में से दो स्थान यूरोपीय व्यवप्ाथियों को 
दिये गए थे किंतु भारतीय व्यवसायियों को एक भी स्थाव नहीं दिया गया 
था। सिंध को दो स्थान दिये गए थे कितु बग्बई-प्रेसीडेंसी के केन्द्रीय डिवीजन 
को, जिसमें पूना और सतारा थे, कोई स्थान नहीं दिया गया था । 

, केन्द्रीय विधान-परियद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या रथ धी4 इसमें से १४ 

सरकारी सदस्य थे, ५ नाम निर्देशित गैर-सरकारी सदस्य और ५ निर्वाचित । 


न्श्फ 


घामिक राष्ट्रीयका का आरम्भ श्ष्‌३ 


राष्ट्रीय आंदोलव विस्तृत होकर जन-आंदोलन के रूप में परिणत हो रहा था । । 
इस समय राष्ट्रीयता में दो विचार-धाराएँ आरंस.हुईं। इन दोनों में घामिक भावना 
समाई हुई थी। कितु मार्ग दोनों का अूग था। दोनों ही विचार-धाराओं के नेता- 
गण साहसी व्यक्ति थे । उनमें आत्म-वलिदान और स्वतंत्रता की भावनों थी 
अवल देश-प्रेम था और विदेशी राज्य के प्रति तीव्र घृणा थी। पुराने कांग्रेसियों की 
भाँति उन्हें अंगरेजों की उदारता और सचाई में विश्वास नहीं था और न उनकी 
राजनीतिक भिक्षा-वृत्ति में ही कोई निष्ठा थी । उन्हें तो आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र 
कार्य में विद्वास था। इन वनेतागणों की प्रेरक भावनाएँ-एक-ही-थीं.: वे भारत और 
उसकी जनता के पश्चिमीकरण के विरुद्ध थे; वे प्रबल ही नहीं बरन्‌ उम्र राष्ट्रवादी 
थे; उनका उद्देश्य था स्वतंत्र भारत; जो फिर प्राचीन वेभव३, समद्वि एवं पवित्रता 
से परिपूर्ण हो । दोनों में भेंद केवल मार्ग का था । उग्र दल का राजनीतिक आंदोलन 
में और ब्रिटिश चीज़ों और संस्थाओं के बहिष्कार द्वारा राष्ट्रीय पुननिर्माण में 
विश्वास था। वे सरकारी कार्यालय, न्यायालय, और स्कूल आदि सब संस्थोओं के 
बहिष्कार के पक्ष मे थे और वे उनके स्थान पर राष्ट्रीय न्याय-मंडल, पंचायत, स्कूल 
आदि स्थापित करना चाहते थे। क्रांतिकारी दल को पश्चिमी कांतिकारी 
साधनों में, विशेषकर वम और पिस्तौल द्वारा आतंकवाद, राजनीतिक हत्याओं और 
राजनीतिक डकंतियों में विश्वास था । 


५ 5 हे] 


बीसवीं शताव्दी के आरंभिक वर्षो में नई राष्ट्रीयता के उदय के लिए कोई इस 
प्रकार का एक कारण नहीं दिया जा सकता कि उसके द्वारा पूर्व प्रतिष्ठा से च्युत 
आह्यण" वर्ग शक्ति हथियाना चाहता था अथवा इस राष्ट्रीयता के तल में केवल 
बंग-भंग का असंतोप था और छॉर्ड कर्जन के अप्रिय राज्य-काल के प्रति रोप था 
अथवा इसका कारण कांग्रेस के अव तक के साधनों की असफलता का अनुभव था । 
उक्त पिछले दो कारणों के अतिरिक्त और कई कारण भी थे जिनके फलस्वरूप 
चीसवीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा ग्रहण 
की और उसमें दो--उम्र तथा क्रांतिकारी--विचार-बाराएँ उत्पन्न हुई । 

पहली बात तो यह थी कि विदेश्ञों में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिनका भारतीय 
मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । १८९६ में इटली. को. एवीसीनिया के 
निवासियों ने परास्त किया और १९०५ में जापात ने रूस को हराया । इन दोनों 
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श्ष्ड .. भारत में ब्रिटिश राज्य 


घटनाओं के और विशेपकर पिछली घटना के कारण यूरोगीय श्रेष्ठा और 
बजेयता के प्रति. विश्वास समाप्त हो गया और सारे एशिया_ में एक नये यग का 
जन्म हुआ ।* 
भारतवासियों में एक नई आशा का जन्म हुआ और वे जापान की बढ़ती 
हुई महानता के कारणों से परिचित होने के लिए उसके इतिहास का अव्ययन करने 
लगे । उसकी सफलता अनन्य देश्ष-भक्ति में और वलिदान तथा राष्ट्रीयता को 
भावना में निहित वताई गई । “इन गुणों के आशचर्यपूर्ण प्रभाव पर विचार किया 
गया और लोगों को यह बोघ हुआ कि भारत-जैसा गुराम और निह॒त्या देश भी 
इन गणों के द्वारा अपने-आपको इंगलेंड के घातक वंबतों से.मुक्त-कर सकता है।'* 
थे विचार मित्र, रूस, फ़ारस और तुकिस्तान-जैसे प्राच्य एवं अर्ध-प्राच्य देशों के 
राष्ट्रीय उत्वान और स्वतंचता के आंदोलनों के वर्णन पढ़ने से और भी पुष्ट हुए । 
इस संबंध में यह कहना आवश्यक है कि मैजिनी, गैरीवाल्डी और केवर के प्रेरक 
नेतृत्व में इटलीवासियों द्वारा राष्ट्रीय ऐक्य और स्वतंत्रता प्राप्त करने का भी यहाँ 
बहुत वड़ा प्रभाव पड़ा । मैंजिनी के जीवन और उसकी कृतियों पर भारतीय भाषाओं 
में पुस्तकें लिखी गई, अनुवाद किये गए और भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने अपने 
देशवासियों में स्वदेश-प्रेम जाग्रत करने के लिए इटली के उदाहरण से काम लिया । 
देश की घटनाओं का प्रभाव और भी अधिक हुआ। भारत में लाड कजेन ने 
कुशलता की खोज में जो कठोर नीति अपनाई थी, उसने भारतीय नवयुवकों की. 
आशाओं और आकांक्षाओं को पैरों तले कुचल दिया था और वे यहाँ की परिस्थि- 
तियों से असन्तुष्ट हो उठे थे । सन्‌ १८९२-१९०९ की अवधि में ब्रिटिश सरकार 
ने कई अप्रिय एक्ट बनाए और कार्यान्वित किये । वेश में इनके विरोध का तूफ़ान 
उठ खड़ा हुआ और भारतवासियों के मस्तिष्क में विदेशी राज्य के प्रति घृणा का 
संचार हुआ । पिछले अध्याय में कलकत्ता कार्पोरेशन एक्ट (सन्‌ १८९९) और 
भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट (सन्‌ १९०४) के परिणामों का वर्णन किया जा 
चुका है । इस अवधि के अन्य अभ्रिय कार्यो की ओर संक्षेप में ध्यान दिछाना उचित 
होगा । ॥॒ 
इन अप्रिय विधियों में सवसे पहला स्थान सन्‌ १८९१ के स्वीकृति वय एक्ट 
(28८ रण (0फ्रषटया 8८६) का था। इस एक्ट में स्वीकृत वय को १० से वढ़ा- 
कर १२ वर्ष कर दिया गया था। इस सुधार का मि. मलावारी ने उपक्रमण किया 
था किंतु श्री तिकक और पं. शशघर ने इसका तीद् विरोध किया था। सारे देश के 
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घामिक राष्ट्रीयवा का आरम्भ श्पप 


कट्टर लोगों में इसके प्रति वड़ा रोप था। सन्‌ १९०४ में एक दूसरा एक्ट वना जिसके 
प्रति भारतीयों में बडी तीखी भावना जाग्रत हुईं। यह एक्ट सरकारी गोप्य विषयों 
से संवंधित था । इस एक्ट में १८८९ के इंडियन ऑफ़िशियल सीत्रेट्स एक्ट और 
१८९८ के एक्ट नं. ४ को दो दिल्लाओं में बढ़ा दिया गया था | सन्‌ १८८९ के एक्ट 
में केवल सेनिक भेद देना ही दंडनीय था अब उसमें सिविल (असैनिक) विपयों 
का भेद देना भी दंडनीय कर दिया गया | साथ ही १८९८ के एक्ट में समाचार- 
पत्रों की समालोचना के संबंध में जिन बातों को अपराध बताया गया था, उनमें यह 
जोड़ दिया गया कि ऐसी समालोचनाएँ, जिनसे विधि-निर्मित सत्ता अथवा सरकार 
के प्रति अनास्था अथवा घृणा जाग्रत हो, दंडनीय हैं । सन्‌ १८९८ के एक्ट के अनु- 
सार साम्राज्य अथवा ब्रिटिश भारत में विधि-निरमित सरकार के प्रति, अभक्ति 
की भावनाएँ उत्तेजित करने को अथवा उत्तेजित करने के प्रयत्न को राजद्रोह बताया 
गया था । भारतीय दंड संहिता में एक नया विभाग (नं. १५३ ए) जोड़ दिया गया 
था जिसके अनुसार वर्ग-द्वेप को प्रोत्साहन देने वाले अपराधी दंडनीय थे । 

छॉर्ड कर्जन की सीमा प्रांतीय और अफगानिस्तान तथा तिव्वत-संबंधी नीति 
से भी भारतवासी अग्रसन्न थे | वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार और सैन्यव्यये” 
में वृद्धि के विरुद्ध थे | इन्हीं कारणों से वे चीन और दक्षिण अफ्रीका के छिए भार- 
तीय सेना भेजने के विरोबी थे । ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजनाओं में भारतीय 
सेना के उपयोग के कारण भारतवासियों में तीव्र रोप था । 

उपर्युक्त वातें अप्रिय तो थीं तथापि सन्‌ १९०५ और बाद के वर्षो के सर- 
कार-विरोधी आंदोलन को जन्म देने के छिए ये बातें स्वयमेव अपर्याप्त थीं। इन 
सव बातों के साथ मौलिक वात यह थी कि वंग-भंग के संबंध में व्यापक विरोध 
के होते हुए भी लॉर्ड कर्शभन की सरकार की मूढ़तापूर्ण एवं कुटिछ दृढ़ता की नीति 
ने लोगों के रोप को चरम सीमा पर ला दिया था और परिणामस्वरूप वह 
भांदोलन फूट पड़ा । 

(३) 

सन्‌ १९०५ में १६ अक्तूबर को, प्रकटतः शासन में सुविधा और कुशलूता 
के कारणों से वंग-भंग किया गया । यह सच हैं कि ८ करोड़ जनसंख्या का बंगाल 
प्रांत एक अध्यक्ष---और वह भी एक उप-गवर्नर---के लिए बहुत बड़ा दायित्व था| 
कितु यह वात ध्यान में रखने योग्य हैँ कि तत्कालीन बंगाल में बहुत से अ-बंगाली 
लोग थे । विहार औरं उड़ीसा, तत्कालीन वंगाल के अन्तर्गत थे और उनकी 
जनसंख्या २ करोड़ १० छाख थी। शासन में कुशलता लाने की दृष्टि से बंगाल को 
ऐसे दो भागों में वाँटा जा सकता था जिनमें से एक बंगला बोलने वाला होता और 
दूसरा अन्य भाषाओं के बोलने वाला । वस्तुतः छ वर्ष वाद यह वात की भी गई 


१५६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


किंतु सन्‌ १९०५ के बंग भंग के अनुसार स्वयं वंगारू को दो भागों में विभाजित 
किया गया। नये बंगाल की कुछ जन-संख्या ५ करोड़ ४० छाख थी इसमें से व॑ गला- 
भाषियों की संख्या केवल १ करोड़ ८० लाख थी। पूर्वी वंगाल और आसाम . 
के नये प्रांत की कुल जन-संख्या ३ करोड़ १० लाख थी और इसमें २३ 
करोड़ वंगलाभाषी थे और १ करोड़ ८० रूख मुसलमान थे । स्पष्ट हैं 
कि इस विभाजन का उद्देश्य वस्तुत: शासन में सुविधा का नहीं था बरन्‌ 

वह तो बहुत कुटिल और गृढ़ था । जैसा कि छॉर्ड रोनल्डशें ने कहा हैं, 
“प्रांत के जांग्रत वर्ग के अनुसार इस विभाजन द्वारा बंगाली राष्ट्रीयता की बढ़ती 
'हुई दृढ़ता पर आक्रमण किया गया था ।”* जिस ढंग से विभाजन की योजना 
बनाई गई और उसको कार्यान्वित किया, उससे और साथ ही इस विपय में लॉडे 
कर्जन के व्याख्यानों से यह स्पप्ट है कि वास्तविक उद्देश्य फूट डालकर राज्य करने 
की नीति के अनुसार छोगों को धर्म के आधार पर विभाजित करना था और 
हिंदुओं और मुसलमानों में देघ भाव फैलाना था। श्री मजूमदार ने लिखा है.: “नई 
चेतना को कुचलने के लिए, लोगों को परस्पर विभाजित करने के उद्देश्य से लॉ 
कर्जेन पूर्वी बंगाल गये । वहाँ पर इसी उद्देश्य से एकत्रित की हुई मुसलमानों की 
सभाओं में उन्होंने कहा कि यह विभाजन केवल शासन की सुविधा के ही लिए 
नहीं किया जा रहा था वरन्‌ उसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत भी बनाया जा रहा 
था जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी. .  . ।” ? * विभा- 
जन के समर्थकों ने भारतीय विरोध के लिए यह कारण प्रस्तुत किया हैं कि वकील 
राजनी तिज्ञों और संपादकों को विभाज़न के फलस्वरूप? भौतिक और राजनीतिक 
क्षति का डर था। किंतु उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि इस 
आंदोलन की प्रेरक शक्ति एक प्रवल भावना थी ।*मि. नेविन्सन ने लिखा है : “ रोप 
की मूल में भावना है. . . . . . . और क्योंकि यह भावना है इसी कारण किसी भौतिक 
लाभ और जासन की सुविधा से इसकी क्षतिप्‌र्ति नहीं हो सकती ।”*अतः यह कहना 
असत्य हैं कि आंदोलन के समर्थक भौतिक हितों से प्रेरित थे । दूसरी ओर अधिकांश 
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धामिक राष्ट्रीयता का आरम्भ श्प्‌्७ 


लोगों के लिए प्रेरक शक्ति यह इच्छा थी कि सर्वसाधारण में ऐक्य और राष्ट्रीयता 
की भावना वनी रहे । साथ ही यह भी सच है कि पूर्वी बंगाल के बहुत से मुसलमानों 
को लॉ कर्जन की बातों ने लुभा लिया और वे नए, मुस्लिम वहुमत प्रांत में अपने 
पुरस्कारों के स्वप्न देखने गे । फिर भी केवल बंगाल में ही नहीं वरन्‌ सारे देश में 
अधिकांश लोगों ने विभाजन का तीन विरोध किया । फलत: एक सुसंगठित एवं - 
भनुशासनपूर्ण प्रवल आंदोलन हुआ । 
(४) 

वीसवीं शताव्दी के आरम्मिक वर्षो में देश में अकाल, प्लेग आदि राष्ट्रीय , 
विपत्तियों का_सामना करने के लिए सरकार ने संतोपजनक नीति नहीं अपनाई । 
सरकारी आशिक नीति तो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल थी ही । परिणाम यह हुआ 
कि सरकार के प्रति रोप और भी अधिक वढ़ा और साथ ही नई राष्ट्रीयता को 
पुष्टि मिली । 


१८९६-९७ में बड़ा भीपण दुभिक्ष पड़ा था। ब्रिटिश राज्य काल में उस , . 


समय तक ऐसा भयंकर अकाल नहीं पड़ा था। सन्‌ १८९७ के वसंतकाल में सहायता 
पाने वाले अकालर-पीड़ितों की संख्या ४० छाख से ऊपर पहुँच गई थी । मरने वालों 
की संख्या भी बहुत बड़ी थी ।* सहायता के लिए और मालगुज़ारी दोहरानें के लिए 
सरकारी मशीन बड़ीं धीमी चाल से चल रही थी; कष्ट और कठिनाइयों से हाहा- 
कार मचा हुआ था। वम्बई प्रांत में प्लेग की महामारी आरंभ हो जाने से दशा और 
भी विगड़ गई । सन्‌ १८९८ के अन्त तक अभिलिखित मृत्यु-संख्या १,७३,००० 
पर पहुँच गई जो संभवत: वास्तविक संख्या से बहुत कम थी। सरकार ने उपायों को 
सोत्साह अंगीकार किया, किंतु उन्हें कार्यान्वित करने का ढंग ग़छूत था । पूना के' 
प्लेग कमिश्नर मि. रैण्ड ने ब्रिटिश सैनिकों से काम लिया । ये सैनिक मकानों में 
घुसकर पुरुषों, स्त्रियों और वच्चों की जाँच करते थे और प्लेग का संदेह होने पर 

उन्हें अलग अस्पतालों में ले जाते थे । इससे लोगों में वड़ा रोप फैला । उपद्रव आरंभ 
हो गए । पत्रों में उग्र लेख लिखे गए। एक भावुक नवयुवक ने अप्रिय प्लेय कमिश्नर 
मि. रंण्ड को गोली से मार दिया । उसके साथी ने तत्काल पकड़े जाने के भय से 
लेफ्टिनेंट ऐपरस्ट को गोली से मार दिया । ऐपरस्ट, रैण्ड के पीछे एक गाड़ी में आ 
रहा था । इस काण्ड के वाद कठोर दमन और आंदोलन हुआ; महाराप्ट्र इसका 
विश्येप क्षेत्र था 

सारे देश में असंतोप का प्रवल ज्वार उमड़ रंहा था। दुर्भाग्य से १८१९ में 

वर्षा न होने के कारण भारत में फिर १८९९-१९०० में भीपण दुभिक्ष पड़ा । यह 
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१५८ . भारत में ब्रिटिश राज्य 


दुभिक्ष पहले से भी अधिक भयंकर था और इससे पहले से भी अधिक लोग 
पीड़ित हुए । 
इन दारुण देवी आपदाओं और कष्ठों के कारण छोगों में बड़ा असंतोप हुआ 
और सरकार को विशेष रूप से दोप दिया गया । जनता के अनुसार उनके दुःखों की 
:जड़ सरकार की वह आर्थिक नीति थी जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल थी। इस प्रकार 
सर्वसाधारण में अपने विदेशी शासकों के प्रति तीखापन बहुत बढ़ गया । 
सरकार की राष्ट्र-विरोधी आर्थिक नीति ने ब्रिटिश राज्य के प्रति सर्वसाधारण 
के मस्तिष्क में जो घृणा उत्पन्न और पुष्ट की उसके महत्त्व के बारे में कोई अति: 
शयोक्ति नहीं की जा सकती । विदेशी राज्य से देश अत्यन्त निर्धन हो गया था। 
इस युग में दादाभाई नौरोजी, रमेशचन्द्र दत्त, राणाडे, डी. एन. वाचा और सर 
विलियम डिगली के अनृसंधानों और लेखों ने निर्धनता की उक्त स्थिति को विशेष 
रूप से स्पष्ट कर दिया था। सर थियोडोर मॉरिसन ने इस मत का प्रतिवाद करने 
का प्रयत्न भी किया कितु भारतीय नेताओं और पन्नों ने भारत से इंगलेंड के लिए 
होने वाले द्वव्य-निकास से सर्वताधारण को भली-भाँति परिचित करा दिया था। 
भारत में ब्रिटिश सरकार की इस नीति के कारण जनता का विदेश्षी शासकों की 
न्यायग्रियता और सचाई में से विश्वास उठ गया और ब्रिटिश-विरोधी भावनाएँ 
चढ़ गईं । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है लॉर्ड कजेन का कुशलता, केन्द्रीकदरण और, 
अधिकारीकरण के लिए विशेष मोह था। और स्वशासन और भारतीयकंरण 
के लिए विरोध था । १९०४ में कर्जन ने भारतीयों के निराकरण को 
बड़े चुभनें वाले ढंग से उचित ठहराया। उसमें लोगों के छिए एक खुली 
चुनौती थी | उनसे कहा गया कि सर्वोच्च सिविल पद केवल अगरेजों के ही लिए 
थे क्योंकि उनमें अपने पैतुकाधिकार, पोषण और शिक्षा के कारण, शासन के लिए 
अनिवार्य, चरित्र-वल, शासन के सिद्धांतों का बोध और मनोयोग था। कुछ शिक्षित 
भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वे भारत में ब्रिटिश्ष साम्राज्य 
का अन्त करने के लिए संगठन करने लगे । 
इसी संदर्भ में ध्यान देने योग्य कुछ आशिक प्रइन हैं जिनके संबंध में भारत 
सरकार ने ब्रिटिश व्यावसायिक, औद्योगिक और वित्तीय स्वार्थों के लिए भार- 
तीय हितों को निर्लुज्जता के साथ बलिदान किया | सत्‌ १८९४ में कपास-सीमा 
शुल्क का विवाद फिर उठ खड़ा हुआ और वित्तीय आवश्यकताओं के कारण जो 
५ प्रतिशत का साधारण कर रूगाया गया था उससे सूती माल को छूट देने पर बड़ा 
आंदोलन हुआ । भारत-मंत्री ने इस कठिनाई को हल करने के लिए यह प्रस्ताव 
किया कि नई कर-सूची में विदेशों से आने वाले सूती माल को सम्मिलित किया 
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धार्मिक राष्ट्रीयता का आरम्भ १५९ 


जाय और उसका संतुलून करने के छिए २० नं. से ऊँचे माप के भारत में तैयार 
किये हुए सूत पर उत्पादन-कर लगाया जाय । भारतीयों का विरोध होते हुए भी 
दिसम्बर १८९४ में इस प्रस्ताव को वैध कर दिया गया | किंतु लंकाशायर को 
इतने पर भी सन्तोप नहीं हुआ | परिणाम यह हुआ कि १८९६ में दो नये प्रस्ताव 
स्वीकार किये गए । एक के अनुसार सूती मार पर आयात-कर घटाकर ३४ प्रति- 
शत कर दिया गया और दूसरे के द्वारा भारतीय मिलों के सूती मालू पर ३३ प्रति- 


है अआ मिआ औ20 आ अ “गे ६०४० >> १०५, 


शत का प्रत्यक्ष उत्मादव-कर-लूगा-विया-गया-। भारत परिषद्‌ में सर जेम्स पाइल 
ओऔर सर एजलेक्जेण्डर बारवबूनॉट ने इन अरक्षणीय एक्टों का विरोध करते हुए कहा 
“कि इस उत्पादन-कर से वस्तुत: कोई संतुलन नहीं होता था क्योंकि भारतीय 
मिलों के मोटे सूती माल में मौर लंकाशायर के वारीक माल में कोई प्रतिद्वन्द्रिता 
नहीं थी; भारतीय बाज़ार में दोनों की माँग थी ।” देश में वड़ा आंदोलन हुआ और 
अँगरेज़ी राज्य के प्रति धगा और तीखेपन को वड़ा पोषण मिला | 
भारतीय मुद्दा और विनिमय का प्रवन्च अंगरेजी स्वार्थों के अनुसार होता था। 
भारतीय व्यापारी वर्ग इस कारण बड़ी कठिनाई अनुभव करता था। एक भार- 
तीय छेखक ने भारतीय आलोचना को संकलित रूप में इस प्रकार व्यक्त किया हैं :--- 
“ये आलोचनाएँ मुख्यतः, स्वर्ण रक्षित मान को भारतवर्प में स्वर्ण पाट के रूप में 
रखने के स्थान पर, अन्य प्रतिभूतियों (56८प7४८४) में रूगाने के विरुद्ध 
थीं; रेलवे-व्यय के संबंध में सरकार की तत्कालीन कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए, उस रक्षित मात को काम में लाने के विरुद्ध थीं; कागज़ी द्रव्य के रक्षित मान 
को, भारत से लन्दन के लिए स्थानांतरित करने के विरुद्ध थीं; स्वर्ण मान की सुरक्षा 
के लिये सोने के स्थान पर चाँदी रखने के विरुद्ध थीं; और ऊँचे भाव पर कौंसिल के 
विनिमय पत्रों के असीमित विक्रय के विरुद्ध थीं। इस विक्रय के कारण भारत में 
सोने का आना रुक गया था जिसके फलस्वरूप देश की आवश्यकता से अधिक 
सात्रा में, कागजी द्रव्य का परिचलन अनिवाय हो गया था। इस नीति का प्रभाव यह 
हुआ कि ७ करोड़ पौंड से भधिक परिमाण की भारतीय सम्पत्ति, भारत से लन्दन 
के लिये स्थानांतरित हो गई । इस भारतीय संपत्ति को अत्यल्प व्याज पर लन्दन 
के शेधियों को उघार दिया गया जबकि भारत में रुपये की कमी थी यहाँ तक कि 
एक समय पर सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर भी ऋण उगाहना संभव नहीं 
था यद्यपि व्याज की दर अस्वाभाविक रूप से अधिक रखी गई थी ।”* इस नीति के 
विरुद्ध भारतवासियों में प्रवल रोप फैलना स्वाभाविक ही था, और भारतीय 
व्यापारी वर्ग का सरकार पर से विश्वास उठ गया । 
१. वाया) ४८था 30095, 7937. 9०8० 960 के एक उद्धरण से 
अनूदित । 


१६० भारत में ब्रिटिश राज्य 


(५) 

भारत में नई राष्ट्रीयता के जन्म और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं की वद्धि का 
पाँचवाँ कारण था, भारतवासियों के प्रति ऑग्ल-भारतीयों का अहंंकारयक्त 
व्यवहार और आंग्ठ-भारतीय पत्रों का भारतीय-विरोधी दृष्टिकोण और प्रचार । 
इन वर्षो में कितनी ही वार ब्रिटिश सैनिकों और अन्य व्यक्तियों ने असहाय भार ५ 
तीयों के साथ घातक मार-पीट की और कई वार आहत व्यक्ति मरं भी गए किंतु 
गोरे अपराधी दंड से बच गए अथवा उन्हें बहुत साधारण-सा दंड दिया गंया। लॉर्ड ' 
कर्जन ने थोड़े ही समय में यह अनुभव किया कि इस प्रकार के अभियोगों से भारत 
में व्रिटिश राज्य के बने रहने के लिए बहुत्त बड़ा संकट हैँ और फलत: ऐसे अभियोग 
ध्यान में आने पर उसने अपराधियों को दंड दिलाने की व्यवस्था की । एक अभि- 
योग में अपराधियों ने दो भारतीयों की हत्या की थी । उस संबंध में लॉर्ड कर्जन ने 
भारत-मंत्री को अपने अभिलेख में लिखा, “पता नहीं, इन अभियोगों के बारे में 
आपके क्या विचार हैं । किंतु इनसे मेरी आत्मा तो कराह उठती है ।/* उदाहरण 
के लिए इन दोनों अभागे अभियोगों की चर्चा की जा सकती है। एक मामले में 
ब्रिटिश संनिकों मे “एक देशी स्त्री को बलात्कार से मार डाला । उन सेनिकों को 
कोई दंड नहीं दिया गया । इतना ही नहीं वरन्‌ स्थानीय सैनिक अधिकारियों ने सारे 
मामले को दवा देने का प्रयत्व किया और स्थानीय सिविल अधिकारियों ने अपनी 
उदासीनता से उनके प्रयत्ती का समर्थव किया ।”* दूसरे अभियोग में सनूं १९०२ 
में सियालकोट में स्थित (90), 7,877८275) घुड़सवार दल के दो सैनिकों ने एक 
भारतीय रसोइये को इतना पीटा कि वह मर गया । उस रसोइये का अपराध 
यह था कि उसने उनके लिये एक देशी स्त्री का प्रवन्ध करने के लिये सता कर दिया 
था । पहले अभियोग में कोई कार्यवाही नहीं की गई--हछॉर्ड कर्जन के हस्तक्षेप 
करने पर केवछ कुछ अनुशासन संबंधी कार्यवाही की गई । 

इन अपराधों और हृत्याओं का होना स्वयं दुर्भाग्यपूर्ण था कितु इससे भी बुरी 
बात यह थी कि आंग्ल-भारतीय समाचार-पत्रों से ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता 
था । वस्वुत: जातीय कदुता की भावनाओं को फैलाने में आंग्ल-भारतीय पत्रों ने 
जो काम किया वह अत्यन्त निद्य था। लाहौर के सिविल एण्ड मिलिट्री गज़द-जैसे 

महत्त्वपूर्ण पत्र भी शिक्षित भारतीयों को गालियाँ देते थे ।* वे आंग्ल-भारतीयों को 

अपराध करने के लिए उत्तेजित करते थे; इन पश्नों को इसके लिए कोई दंड नहीं दिया 





१९. रिक्ार्थातशीबए : वह ठ7.00 एपट07, रण-ाा, ७9. 240 
२. जयर्युकत पुस्तक, पृष्ठ ७१. 
३. शिक्षित भारतीयों को वाचाल वी. ए.', हीन जाति वी. ए.', गुलाम 


| 


घा्मिक राष्ट्रीयता का आरम्भ १६१ 


जाता था। मि. किस्सफ़ोर्ड नामक एक अप्रिय मजिस्ट्रेट को गोली मारने के प्रयत्त 
में दो अंगरेज़ स्त्रियों की मृत्यू हो गई । इस पर कलकत्ते के एशियन' ने लिखा, 
“पमिस्टर किस्सफ़ोड़ं को अब एक बहुत वड़ा अवसर मिला है | हमारा ऐसा ध्यान हैं 
कि वह पिस्तील से निशाना मारने में होशियार हैं । हम मौजर पिस्तौल की ओर 
उसका ध्यान आकप्ित करना चाहते हैं. . . . . - - हम आशा करते हैं कि मिस्टर 
किस्सफ़ोर्ड को एक बड़ा शिकार हाथ छगेगा। हम उनके से अवसर के लिए 
ललचाते हैं । उनके तिवासस्थान की ओर अथवा स्वयं उनकी ओर यदि कोई अपरि- 
चित देशी आदमी आय तो उसको गोली मार देना उनके लिये पूर्ण रूप से 
न्याय्य है ।”* 

आंग्ल-भारतीय पत्रों में ऐसे लेख प्रकाशित' होते थे और उन पत्रों को कोई 
वैध दंड नहीं मिलता था । इन लेखों के कारण कटुता की भावना बढ़ती थी और 
कभी-कर्ी हिसा भी होती थी । भारतीय चरित्र पर उच्च पदों से जो करूंक लगाया 
जाता था उसके कारण भारतीयों को बड़ा क्षीस होता था। फ़र्वरी १९०५ में छॉर्ड 
कर्जन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना दीक्षांत भापण दिया । उसमें उन्होंने 
परिचमी लोगों की सचाई की और प्राच्यवासियों की धूर्तता की गाथा गाई । उसी 
व्याख्यान में यह कहा गया कि भारत राष्ट्र जैसी कोई चीज़ नहीं है । सारे देश्ष में 
क्रोध का उफ़ान आया और विरोध में भारत के विभिन्न भागों में सभाएँ की गईं। 
वायसरॉय के शब्दों ने बहुत से बंगाली नवयुवकों को उम्र-दल का समर्थक बना 
दिया । 

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों..के साथ जो-व्यवहार-हो-रहा.था उसके कारण 
भी भारत में त्रिटिश-विरोधी भावनाएँ पुष्ट हुईं। आरंभ में भारतवासी शर्तेवन्द 
मज़दूर की तरह दक्षिण अफ्रीका गये थे कितु उनके वाद में कुछ व्यापारी और 
अन्य व्यवसायी भी गये थे। दक्षिण अफ्रीका में , विशेषकर बोर उपनिवेशों में सभी 
भारतीय समाज से वहिष्कृत थे। उन पर व्यक्तिगत कर छगता था। शहरों के 
बाहर कुछ निदिष्ट स्थानों में “घूरों* पर उन्हें रहना पड़ता था।” कुछ उपनिवेश्यों 
में वे राज मार्ग पर नहीं चल सकते थे और न रेल के पहले और दूसरे दर्जे में यात्रा 
कर.-सकते थे । वे वहाँ का सोना नहीं रख सकते थे और न रात के ९ वजे के वाद 





घुड़वार भिखमंगे', “तीच जाति” आदि गालियाँ दी जाती थीं--- 
फिट्श़ाफए0णा : पएढ लए शिजावां कप. कातवी9, [99825 ॥9-8 
से अनुवादित । 

१. रटज़ाइणा : 6 ऐट्श 8एॉप ॥ पातांब, 9०86 220. ' 

२. डिटघकग: मिएज मत श70पष्टणआ0 000 7#76९१००, 7०2० 280. 


श्ध्शू भारंत में ब्विंटिश राज्य 


घर के वांहर रह सकते थे।* वस्तुतः वहाँ रहने की शर्तें इतनी अंपमानजनंक थीं कि 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने बोर प्रजातंत्र से अपने झगड़े के कारणों में इन शंतों की भी 
गणना की। एक अवसर पर उन्होंने कहा कि, हमारी भारतीय प्रजा के इस अपमान 

से हमारा रक्त उबलने लगता हैं ।” बोर युद्ध में ब्रिटिश विजय हुईं किंतु स्थिति में 

कोई सुधार नहीं हुआ वरन्‌ दशा और विगड़ गई। सन्‌ १९6७ में ट्रांसवाल में 
एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना । इसके अनुसार भारतीयों को अपरांधी जातियों 

की तरह अंगुलियों की छाप देकर अपना निवंधन कराना आवश्यक थां। भारते- 
वासियों ने इस अपमानजनक नियम को अस्वीकार किया और म॑हांत्मो गांधी * के 

नेतृत्व में सत्याग्रह” किया। उन्होंने अपना निवंधन कराने के लिए मना कर दिया 

और फलत: महात्मा गांधी और अन्य सहस्नों भारतीयों को: कार्रावास दंड दिया 

गया। संघर्ष कई वर्षों तक चला और उसमें भारतीयों का आर्थिक और. नागरिक 

जीवन छिन्न हो गया ।* ४ 


। दक्षिण अफ्रीका की स्थिति की भारतवासिग्रों के मस्तिष्क में प्रतिक्रिया हुई।' 
एक ओर तो महात्मा गांधी और उनके साथियों के साहसपूर्ण घिरोध के लिए 
प्रशंसाभाव था; सत्याग्रहियों की सहायता के लिए सार्वजनिक चेंन्दे किये गये और 
देश के विभिन्न भागों में सहायता और सहानुभूति के लिए संभाएँ की गईं। दूसरी 
ओर भारतवासियों के साथ जो व्यवहार किया जाता था उसके प्रति रोप था । 
भारतवासियों की दृष्टि में गृह-सरकार और दक्षिण अफ्रीका कें ' उपनिवेश्ञों की 
सरकारों में कोई भेद नहीं था । सारा दोप ब्रिटिश सरकार पर मढ़ा गया और 
इस प्रकार देश में ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं में बहुत बड़ी चृद्धिं हुई । 
दर 

बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में देश में जो नया जीवन दिखाई दिया 
उसके कुछ कारणों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । उनके अतिरिक्त और भी 
कारण थे--स्कूलों और कॉलेजों का प्रभाव; कांग्रेस और भारतीय पत्रों के कई 





१. पृफग्गर78णा: पफाद ि९८०ाडणपटांता रण एातां4; 9286 70. 

२. मिस्टर गांवी--जो उस समय इसी नाम से परिचित थे--आरम्भ में एक 
मुकदमे में १८९३ में दक्षिण अफ्रीका गये थे। नेटाल में भारतीयों की दक्षा 
देखकर उन्होंने वहीं बसने का निश्चय किया। डरवन के पास उन्होंने एक 
वस्ती वसाई। वहाँ के निवासियों के लिए सरल और प्राकृतिक जीवन का 
आदर्श था। वहीं गांधीजी ने सत्याग्रह के सिद्धान्त का पहली वार प्रतिपादन 
किया 
ताप: सीजताए तीर पिद्वांजिबदीआकाओ॥।ए पीर 45 048० 407 


घामिक राष्ट्रीयता का आारस्भ श्द्३्‌ 


दक्षाव्दियों के आन्दोलन का प्रभाव; स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और 
श्रीमती एनी वीसेन्ट के महान्‌ एवं,धामिक व्यव्तित्वों का प्रभाव; और आये समाज, 
रामक्ृष्ण मिशन, थियोसॉफ़िकल सोसाइटी तथा भारत सेवक समिति (86७एथ॥६ 
अ [7449 50८८५) आदि संस्थाओं के कार्यों का प्रभाव। वस्तुत: उस समय 
भारत में अनेकांगी पुनर्जागरण दिखाई दे रहा था। कल के नये केन्द्र खोले जा 
रहे थे; वंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे उपन्यासकारों और रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे 
कवियों और द्रष्ठाओं द्वारा भातीय भाषाओं की सम्पन्नता बढ़ रही थी; तिलक 
और भंडारकर जैसे व्यक्तियों के अनुसंधानों के फलस्वरूप ज्ञान की. सीमायें बढ़ रही 
थीं; भारतीय संगीत, प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति का पुनरुत्यान हो रहा. था और 
सबसे बड़ी वात यह थी कि लोगों को अपने पूर्वजों की उपलब्धियों.पर- गर्व हो रहा 
था । पश्चिमी वस्तुओं और पश्चिमी पोशाक के विरुद्ध अतिक्रिया हुई; पश्चिमी 
शिक्षा और पश्चिमी रहन-सहन से विकेप॑ण हुआ। भारतीय वस्तुओं और भारतीय 
विचारधारा के प्रति प्रेम जाग्रत हुआ । विदेशों में भी रुवदेक् प्रेम और 
 राष्ट्रीयता की नई भावना दिखाई पड़ी। चस्तुत: १९०५ के राण्ट्रीय 
आन्दोलन को देश के धामिक पुनरुत्यान से प्रेरणा मिली | तिछक, अरविन्द, वारीद्द 
घोष, विपिन चन्द्र पाल और छाजपततराय---ये सव महत्वपूर्ण नेता घामिक भावनाओं 
से प्रेरित थे । अरविन्द घोष इस यूग की भावनाओं का और इस युग की विचारधारा 
का मूर्तमान स्वरूप थे। वे राजनीतिक जीवन में तीर की तरह आये और उसी वेग 
से लुप्त भी हो गये । उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयका, किसी राजनीतिक उद्देश्य अथवा 
भौतिक सुवार के किसी साधन से कहीं वड़ी चीज़ थी। उनकी दृष्टि में उसके चारों 
ओर एक ऐसा तेज पुज था जो मध्यकालीन सन्तों की दृष्टि में धर्म पर वलि हो 
जाने वालों के चारों ओर होता था ।* | 
छ 
सन्‌ १९०५ में नये राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय का एक कारण यह भी था ' 
कि कांग्रेस के तरुण वर्ग की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में आस्था मिट चुकी थी | : 
लॉर्ड कर्जन के आधीन भारत सरकार की नीति ने कांग्रेस के स्वर की अवहेकना 
की और शिक्षित वर्ग को निरन्तर अपमानित किया तथा इस प्रकार तरुण राष्ट्र- 
वादियों को उमग्रवादी बना दिया । इन लोगों को अंग्रेजों की स्यायप्रियता में कोई 
विद्वास नहीं रहा था । ये लोग इस निश्चय पर पहुँचे थे कि प्रार्थना-पत्रों द्वारा 
कुछ प्राप्त करना असम्भव हुँ। इन छोगों की दृष्टि में विदेशी राज्य स्वयं 
अपमानजनक था। उनको आत्म-निर्भर स्वतन्त्र कार्य में विश्वास था किन्तु अंग्रेजों 
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श्ध्रद भारत में ब्रिटिश राज्य + 


की उदारता और परोपकारिता से उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं थी । उन्होंने- 


अपना कार्य-क्रम निश्चित किया--विदेशी वस्तुओं का, विदेशी संस्थाओं का 
वहिष्कार; स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना । 
८ बढ 

१९०५ में बड़े दिनों पर वनारस में कांग्रेस अधिवेशन के समय नई भावना ने 
अपने आपको व्यक्त किया । सन्‌ १९०४ के अधिवेशन का सभापतित्व सर हँैनरी 
कॉटन ने किया था । उस अधिवेशन में सर कॉटन के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडरू 
नियुक्त किया गया था और उसे वायसरॉय के समक्ष अधिवेशन के प्रस्तावों को 
प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। किन्तु लॉर्ड कर्जन ने उस शिष्टरमंडल से 
मिलना अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस की अवहेलना की। फरुतः यह निरचय 
किया गया कि ब्रिटिश जनता को भारतवासियों के कष्टों से परिचित कराने के 
लिए श्री गोखले और छाछा छाजपतराय का एक शिष्टमंडल इंग्लैण्ड भेजा जाय । 

पुराने कांग्रेसियों का भारत के ब्रिटिश शासकों की न्यायनिष्ठा में से विश्वास 


उठ गया था किन्तु ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और ब्रिटिश जनता की आन्तरिक न्याय- 
' प्रियता में उतका विश्वास अब भी बना हुआ था । आरम्भ से ही उन्होंने इंगलेंड में 


कांग्रेस के काम पर जोर दिया था। सन्‌ १८८९ में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की 
स्थापना हुई थी और उसके निर्वाह के लिए ४५००० रु. स्वीकार किये गए थे । 
१८९३ में ए क[ब्रिटिश पारलियामेण्टरी कमेटी का संगठन किया गया था। इस कमेटी 
को हाउस आँव कॉमन्स में भारतीय दृष्टिकोण व्यक्त करने का काम सौंपा गया 
था । पालियामेन्ट के सदस्यों और ब्रिटिश जनता को सही सूचना देने के लिए 
“इंडिया' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया । ब्रिटिश जनमत को शिक्षित और 
प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने समय-समय पर प्रमुख भारतीयों के शिप्टमंडल 
इंग्लेंड भेजे थे। पहले शिष्टमंडल को सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के आधीन १८८९ में 
इंग्लेंड भेजा,गया था। दूसरा शिष्टमंडल १८९० में इंग्लेंड गया। जैसा कि ऊपर 
उल्लेख किया गया है एक शिष्टमंडल १९०५ में भेजा गया । किन्तु उसके सदस्यों 
को---और कम से कम एक सदस्य को तो निश्चय ही बड़ी निराशा हुई। ब्रिटिथि 
जनता अपने निजी विपयों में अत्यन्त व्यस्त थी; ब्रिटिश समाचार-पत्र भारतीय 
आर्काक्षाओं को व्यकत्त करने के लिए तैयार नहीं थे और भारतीय समस्याओं को 
लोगों तक पहुँचाना बहुत कठिव था ।* छाला लाजपतराब ने बनारस अधिवेशन 
में अपने देशवासियों से कहा कि स्वतन्त्रता पाने के लिए उन्हें केवल अपने आप 
पर ही भरोसा करना होगा । 
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घांभिक राष्ट्रीयता का आरम्भ श्द्दष 


इस संदेश का वनारस अधिवेशन के तरुण वर्ग पर विद्ेष प्रभाव पड़ा। उस समय 
'त्तक बंगाल का विभाजन हो चुका था औौर विदेशी के वहिष्कार और स्वदेशी के 
प्रचार का आन्दोलन आरम्भ हो चुका था। विषय समिति में महत्वपूर्ण मतभेद थे 
किन्तु पुराने राष्ट्रवादियों के झुक जाने से समझौता होगया | कांग्रेस शिविर में 
तरुण प्रतिनिधियों ने एक खुला सम्मेलन किया और एक नया राष्ट्रीय दल बनाया। 
इस दल ने कांग्रेस के अन्तर्गत रहना निश्चित किया और निष्क्रिय विरोध एवं 
राष्ट्रीय पुनननिर्माण के कार्यक्रम को अपनाया । 
सन्‌ १८९२ के बाद कांग्रेस नें फिर १९०५ में पहली बार राजनीतिक सुधारों 
की माँग की । हाउस आँव कॉमन्स में भारतीय प्रतिनिधित्व देने के लियें माँग की 
गई और साथ ही वायसरॉय की कार्यकारिणी परिपद्‌ और वम्बई तथा मद्रास की 
कार्यकारिणी परिपदों में भी भारतीयों को नियुक्त करने के लिये मांग की गई ।* 
राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में १९०६ की कांग्रेस का विशेष महत्व है । 
इस अधिवेशन पर सभापति दादाभाई नौरोजी ने पहली वार स्व॒राज्य के लक्ष्य 
की घोषणा की। नरम दल के कांग्रेसियों ने मुख्यतः: तिलक * को सभापति न बनने 
देने के उद्देश्य से ८२ वर्ष के वृद्ध दादाभाई नौरोजी को इंग्लेंड से विशेष रूप से 
बुलाया था। कांग्रेस में विच्छेद का भय था किन्तु दादाभाई के कौशल ने और 
साथ ही जनमत ने स्थिति को वचा दिया | इस जनमत के कारण नरम दल के 
कांग्रेसी, उम्र दल के बहुत निकट आ गये थे। नरम दल वालों के अनुसार वहिष्कार, 
स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा-संबंधी स्वीकृत प्रस्ताव, आवश्यकता से कहीं अधिक 
कठोर थे। अतः अगले वर्ष सूरत में उन्होंने इन प्रस्तावों में संशोधन करने का प्रयत्न 
किया भौर बस्तुतः इसी प्रयत्व के कारण कांग्रेस में फूट पड़ी । सन्‌ १९०७ में बड़े 
दिनों पर सूरत कांग्रेस की फूट के लिये कौन उत्तरदायी है, यहाँ पर इस विवाद में 
पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों दलों में गंभीर मतमेद था और केवल शब्द 
परिवतेन से वह मतभेद दूर नहीं हो सकता था। दोनों दल अपनी वात पर दृढ़ थे । 
एक को अपने बहुमत पर विदवास था और दूसरे दरू को अपने भविष्य और साखें- 
के लिए सारे प्रयत्त असफल रहे? और १९०७ में २७ दिसम्बर को उपद्रव और 
अव्यवस्था के अत्यन्त खेदपूर्ण वातावरण में अधिवेशन विच्छिन्न हो गया । 





१. सन्‌ १९०५ के वधिवेशन का प्रस्ताव नं० २. 365०7: फे0छ छत 
जा०्पा। 07 #76८व०४, 99865 452 2०० ॥33. 

२. पड 96 : 4/हि 00 /0प्रद्ाए० 77, 92९० 757. 

३. २७ दिसम्बर को सभापति ने निर्वाचन के वाद अपना आसन ग्रहण किया। तब 


१६६ हि भारत में ब्रिटिश राज्य 


नरम दली नेताओं ने दूसरे दित २८ दिसम्बर को कांग्रेस पंडाल में पुलिस के 
संरक्षण में एक सम्मेलन किया | कुछ १६०० प्रतिनिधियों में से इस सम्मेलन में 
१००० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इनमें लाला लाजपतराय भी थे। लगभग १०० 
प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की एक कमेटी बनाई गई जिसे कांग्रेस का विधान तैयार 
करने का काम सौंपा गयया। यह विधान १९०८ में तैयार हुआ। इसमें कांग्रेस कार्य 
के लिये पुरानी पद्धति और परम्परा की पुष्टि की गई और वैधानिक साधनों--- 
वर्तमान शासन व्यवस्था में ऋमवद्ध सुधारों--हारा स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य 
प्रकट किया गया । 


इस पुनरुत्यापित कांग्रेस ने १९०८ के बड़े दित्त के अवसर पर डा० रासविहारी 
घोष की अध्यक्षता में मद्रास में अपना अधिवेशन किया और इसमें ६०६ प्रति- 
निधियों ने भाग लिया। यह कांग्रेस, प्रचलित ढंग पर काम करती रही । प्रतिवर्ष 
बड़े दिन के अवसर पर वह देश के किसी महत्वपूर्ण वगर में अपना सम्मेलन करती 
थी और राजनीतिक सुधार के लिए तथा लोगों की आथिक एवं सामाजिक दशा 
ठीक करने के लिये अपनी माँग प्रस्तुत करती थी । 





लोकमान्य तिलक एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को खड़े हुए । उसके लिये नियमा- 
नुसार एक दिन पहले सूचना दी जा चुकी थी परन्तु सभापति ने आज्ञा प्रदान नहीं 
की। तिलक मंच से नहीं हटे । नरम दल वालों ने उन्हें वहाँ से वीचे खींचना 
चाहा। उसी समय एक मराठी जूता मंच की ओर फेंका गया जो सुरेखनाथ 
बनर्जी और फ़ीरोजशाह मेहता के लगा। कुछ ही देर में बहुत से आदमी 
लछाठियाँ लिये हुए दौड़ पड़े और वे जिस किसी को नरम दली होने का सन्देह 
करते, उसी को मारते। “भारतीय महिलायें पंडाल से वाहर खिसक गईं; 

मंच के नेता भी सिसक गये--तिलक को उनके अनुयायी ले गये--किन्तु 
पंडाल में बड़ा उपद्रव हुआ--कुत्तियाँ फेंक कर मारी यई, लाठियाँ चली और 
बहुत से सिर फूट गये ।” अन्त में पुलिस ने आकर पंडाल को खाली करा दिया । 
एटसंफणा : ॥6 टए धिजता 7 शव, 022९४ 2590-259- 
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उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में लोकमान्य वालगंगाधर तिलक से 
प्रेरणा पाकर और उन्हीं के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सावंजनिक आन्दोलन, आरम्भ 
हमा।.. . 

सर वंलेण्टाइन शिरोल ने तिलक को ब्रिटिश राज्यसत्ता के प्रति अभक्ति की 
प्रेरणा देनें वालों में अत्यन्त भयंकर बताया है और उसके अनुसार वस्तुत: तिलक ही 
भारतीय अशान्ति के जन्मदाता* थे। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रवादियों की भाषा 
में, तिलक स्वदेशभक्तों के आदर्श थे और भारत में साम्राज्यवाद...विरोधी 
सार्वजनिक भान्दोौलन _के वास्तविक. .संस्थापक थे। तिलक में अपने. देश 
ओऔर उसके निवासियों निवासियों बे के लिए अत्यन्त_प्रवलू प्रेम था। अपने देक्ष में चारों 
ओर दुःख, ओर दारिद्रय, पतन और अज्ञता को देखकर उनका हृदय कराहता 
था। उन्होंने अपने देशवासियों को उक्त व्याधियों से मुक्त करने के 
लिए अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का पूरा उपयोग किया। उन्हें छोगों के विदेशी 
एवं पद्िचमी दुष्टिकोण के प्रति घुणा थी और उन्होंने हिन्दू धर्म और भारतीय 


वस्तुओं के प्रति अपने देशवन्बुओं को जगाने के लिए यथासंभव प्रयत्न किया । 
उन्हें प्राचीन भारत के वैभव पर और आर्यों की उपलब्धियों पर गव था। वे भारत 
को फिर उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते थे। उनके अनुसार विदेशी राज्य एक 
अभिज्ञाप था और भारत की दुर्देशा का वही मुख्य कारण था। राजनीति में 
उनका सिद्धान्त यहूं था कि लक्ष्य के न्याय्य होने पर उसके लिए सब साधन न्याय्य 
होते हूँ । उनकी दप्टि में देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय उचित 
था। वे कुशल और चतुर राजनीतिज्ञ.थे | संपादन-कला तो मानो उनकी रतों में 
समाई हुई थी । उनमें असावारण साहस था। विरोधी के नाते वे दढ़ और भयंकर 


थे। उन्हें जिस सामग्री पर काम करना था उसे वे अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने 
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लिए उन्होंने हिन्दू दवताओं और महापुरुषों को अपना उपकरण बनाया। उन्होंने 
महाराष्ट्र में हिंन्दू नवयुवकों का संगठन करने के लिए.-गोहत्या-विरोवी समिततियाँ , 
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खोलीं, अखाड़े खोले, छाठी चलाने के लिए क्लब स्थापित किये और इस प्रकार 
उनमें पौरुप और साहस की भावना भरकर उन्हें केवल हिल्दू-धर्म के लिए ही नहीं 
वरन्‌ सातु-भूमि की सेवा के लिए वीर सैनिक वनाया। थे लोगों को वऊुवान परुपे 
यूक्‍त, साहसी, निर्भय, स्वतत्त्रः और आत्म-निर्भर बनाना चाहते थे। उत्होंने मंच 
ओर समाचार-पत्र दोनों की सहायता से लोगों को स्वावलम्बी होने का तथा आत्म- 
निर्भर स्वतन्त्र कार्य करने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने जीवन के आरम्भ में ही अपना 
भार्ग निदिचत कर लिया था और उस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने कष्ट और 
केठिताइयों का सामना किया । वे अपने अध्यचसेंथि, अनुराग, बलिदान, साहस और 
दृढ़ निश्चय की सहायता से उस मार्ग पर पूरी तरह बने रहे । अपने विचारों के कारण 
उन्हें तीन वार जेल जाना पड़ा । अन्तिम वार ती उन्हें छ॑ वर्षों के लिए कारावास 
दण्ड दिया गया था। किन्तु यह सब होते हुए भी उन्हें अपने उद्देश्य में बहुत हृद तक 
सफलता मिली। लोगों ने उनका आदर किया और वे देशभकतों के सिरमौर 
हुए। उनके प्रयत्नों से देश, स्वतन्त्रता की देहली पर आ गया। 
लोगों में पौरुष, अनुशासन, संगठित कार्य एवं देशभक्ति की भावना भरने के 
उद्देश्य से तिलक ने १८९३ में गणपति उत्सव मनाने की परम्परा डाली । स्कूल 
और कॉलेज के विद्याथियों की इन उत्सवों में भाग लेने के लिएं प्रेरणा दी गई और 
राजनीतिक प्रचार के लिए इन उत्सवों को काम में लाया गया । ये उत्सव महाराष्ट्र 
में लोकप्रिय होगए। और इस प्रकार प्रान्त में राजनीतिक शिक्षा के लिए मूल्यवान 
उपकरण होगए। 
गणपति उत्सव की सफलता से सन्तुष्ट होने पर तिलक ने १८९५ में शिवाजी 
उत्सव आरम्भ किया। इस बार उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक था । तिलक, 
लोगों के सामने एक राष्ट्रीय महापुरुष का उदाहरण रखकर उन्हें स्वदेश सेवा के 
लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। उन्हें अपने प्रयत्नों में सफलता मिली । इस उत्सव 
ने महाराष्ट्र की जनता और वहाँ के नवयुवकों को विशेष प्रोत्साहन दिया और 
उनमें से बहुत से छोगों में यह आकांक्षा हुई कि वे भी देश की उसी प्रकार सेवा करें 
जिस प्रकार शिवाजी ने अपने समय में मात-भमि की सेवा की थी। 
इन अवसरों पर जुहूस निकाले जाते थे, उनमें नवयुवक अपनी लाठी चलाने 
की करा का प्रदर्शन करते थे, सभाएँ होती थीं, घामिकू एवं राष्ट्रीय गाने गाये 
जाते थे, कविताएँ पढ़ी जाती थीं और राजनीतिक व्यास्यान होते थे। यद्यपि स्वयं 
तिलक राज्य के प्रति अभक्ति अबवा हिसा का प्रचार नहीं करते थे तथापि उन्होंने 
दूसरों को इस वात के लिए नहीं रोका कि वे विदेशी राज्य के विरुद्ध जनता को न 
भड़काये अयवा उसमें क्रान्ति और हिंसा का प्रचार न करें। दो चपेकर बन्धु ऋन्‍्ति- 
कारी थे और उन्होंने इन उत्सवों का जातीय घृणा और हिसा के प्रचार के लिए 
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उपयोग किया । उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली कविताएँ सर्वसाधघारण को हिंसा के 
कामों के लिए उत्तेजित करने वाली होती थीं:--सुनिये। राष्ट्रीय युद्ध के लिए 
हम समर भूमि में प्राणों की वाज़ी लगाएँगे; हम अपने शत्रुओं के रक्त से पृथ्वी को 
रंग देंगे, ये शत्रु हमारे धर्म का नाश करने वाले हैं, हम उन्हें मारकर ही मरेंगे. . 
- 4” “क्या आपको अपनी दासता पर रलज्जा नहीं आती. . . .ये दुष्ट गायों 

और बछड़ों की हत्या करते हें. . . मर जाओ किस्तु अंग्रेजों को मार दो . 
देश हिन्दुस्तान कहलाता है, फिर यहाँ अंग्रेज़ों का राज्य क्यों है ।* १ 

जिस समय प्रान्त में दुर्भिक्ष और प्लेग के कारण प्रवलछ असन्तोप और घोर 
दुःख छाया हुआ था, उस समय उपयुक्त कविताओं को पढ़ा गया | आ्थिक कठि- 
नाइयों को कम करने लिए तिलक ने स्वेच्छापूर्ण सहायता का संगठन किया था। 
तिलक ने इस वात का भी प्रचार किया था कि जो किसान. छूग़ान देने में असमर्थ 
हों वे लगान न दे । उन्होंने लोगों से वीर वनने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि 
जो लोग लगान नहीं दे सकते वे निर्भय होकर उसके लिए मना*कर दें । उन्होंने लोगों 
को शान्त रहने के लिए कहा और अन्न-उपद्रव रोकने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया । 
इसी प्रकार जब पूना में प्लेग का प्रकोप हुआ तो उन्होंने सेवा की भावना से प्रेरित 
होकर बड़े साहस से काम लिया और अपने आपको जोखिम में डालकर एक प्लेग 
के अस्पताल का संगठन किया और छोगों की यथासंभव सहायता करने के लिए 
स्वयं नगर में रहे | किन्तु छोगों के कष्टों की कोई सीमा नहीं थी और असन्‍्तोप 
वरावर बढ़ रहा था । ऐसी दशा में ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं को पनपने के लिए 
उपयुक्त वातावरण मिला और जनता में सरकार-विरोधी प्रचार को सफलता 
मिली । 

दामोदर और वालक्ृष्ण नामक दो चपेकर वन्धुओं ने एक संस्था वनाई थी 
जिसका उद्देश्य हिन्दू-धर्म के मार्ग की बाधाओं को दूर करना था। यह संस्था १८९५ 
में पूना में स्थापित की गई थी। आरम्भ में शारीरिक और सैनिक शिक्षण का कार्ये- 
क्रम था किन्तु कुछ ही समय में यह संस्था क्रान्तिकारी हो गई। पूना के अप्रिय 
प्लेग कमिइनर रंण्ड और लेफ्टिनेण्ट एअस्टं को गोली से मारने के अपराध में दामो- 
दर चपेकर पर अभियोग चलाया गया और उसे दोहरी हत्या के लिए अभिश्वस्त 
किया गया । * चपेकर वन्धुओं की इस संस्था पर अन्य हिंसा के कामों का भी दायित्व 
था । दामोदर चपेकर ने अपने भाई के साथ वम्वई में विक्टोरिया की मूत्ति को 
कलपित करने का अपराध स्वीकार किया । इस संस्था के चार सदस्यों को फाँसी 
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का 


दी गई और एक को दस वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया | इनका अपराध 
यह था कि इच्होंते पूत्रा के एक मुख्य कान्स्टेवूल को गोली मारते का प्रयत्न किया 
था और दो भाइयों की इसलिए हत्या की थी कि इन भाइयों ने दामोदर चपेकर'* 
को गिरफ्तार करने के लिए सरकार को सूचना दी थी और उन्हें सरकार ने इनाम 
दरिया था | 


सि० रेंग्ड और एअर्स्ट की हत्या से आंर्ल-भारतीय क्षेत्रों में उद्विग्नता छा गई 
और आंग्ल-भारतीय पत्रों ने भारतीय पत्रों का मुंह बन्द करने और तिलक पर अभि- 
योग चलाने की मांग की | तिछ़ूक पर, दोहरी हत्या के लिए वात्तावरण उत्तन्न करने 
का दोप मढ़ा गया। तिलक का पत्र केसरी' जनता में संमाजन के नियमों की बछात 
कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों के उपयोग का प्रवल विरोध कर रहा था 
काल, वैभव, मोदवृत्त और प्रतोद आदि अन्य भारतीय पत्र भी प्रवल विरोध कर रहे 
थे। जो नरम दली नेता पूना छोड़ कर चुले गये थे वे भी सरकारी पद्धति के विरोध 
में हल्ला मचा रहे थेब। तिलक का कहना यह था कि केवल हल्ला मचाना निरर्थक 
था। आंग्ल-भारतीय पत्रों ने इसका यह अर्थ गाया कि तिलक ने हिंसात्मक उपाग्ों 
को काम में लाने का प्रतिपादन किया। इन सब बातों के साथ तिछूक के एक व्याख्यान 
को जोड़ दिया गया । इस व्याख्यान में जो सन्‌ १८९७ में १२ जून को शिवाजी 
उत्सव के अवसर पर दिया गया था तिलक ने अफ़जल खां की हत्या को न्याय्य 
ठहराया था। आस्ल- भारतीयों के अनुसार इस व्याख्यान से चपेकर बंधुओं को 
दोहरी हत्या के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिला। 


अपने व्याख्यान में तिलक ने अपना यह मत प्रकट किया था कि महापुरुष 
सामान्य नैतिक सिद्धान्तों से ऊपर होते हैं । . . . .गीता में कृष्ण ने कहा हैँ कि यदि 
हम स्वार्थ की भावनाओं से प्रेरित न हों, तो अपने गृरुओं और सम्बन्धियों की हत्या 
में भी कोई पाप नहीं होता । शिवाजी ने अपने पेट के लिए कुछ नहीं किया । उन्होंने 
दूसरों की भलाई के प्रशंसनीय उद्देश्य से ही अफ़ज्लू खां की हत्या की थी। 
ईश्वर ने हिन्दुस्तान म्लेच्छों को नहों दिया था। कृपमण्डूक की भाँति अपने 
दृष्टिकोण को सीमित न करो। दण्ड संहिता से ऊपर उठकर भगवद्‌गीता के 
पवित्र वातावरण में महापुरुषों के कृत्यों पर विचार करो ।** 

आंग्ल-भारतीय आन्दोलन को सफलता मिली । १८९७ में २७ जुलाई को तिलक 
को गिरफ्तार किया यया। उनके साथ ही 'केसरी' के मुद्रकऔर पूना के वैभव, 
मोदवृत्त' और 'प्रतोद' के सम्पादकों को भी गिरफ्तार किया गया। नदु वन्बुओं पर 
१, 56909 079 ए०ग्ञंप्त€ठ कि ९ए07 6 7970, पृष्ठ ४. 
२ एफाठो : मितोंद्ा एंग्रा०ए४0, 988०5 40-47- 
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प्रान्त्त के राजनीतिक आन्दोलन से सम्बन्धित होने का सन्देह किया गया। ये 
दोनों भाई दक्षिण के प्रमुख और धनी जमींदार थे । १८२७ के विनियम नं ० २५ 
के अन्तर्गत इनको देद से निर्वासित कर दिया गया और उनकी सम्पत्ति पर 
सरकार ने अधिकार कर लिया। सारे देश में खलवली मच ग़ई और चारों ओर 
तीखापन फैल गया। 
तिलक के अभियोग का निर्णय एक अंग्रेज जज (मिस्टर जस्टिस स्ट्रैची) और 
९ सदस्यों की एक विद्येप जूरी ने किया। इनमें से छ सदस्य यूरोपियन थे जो मराठी 
भाषा से अपरिचित थे। अभियोग राजद्रोह का था और महाधिवक्‍्ता के अनुसार 
उसका हत्या से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु जूरी को निर्देश देने में जज ने 
महाधिवक्‍ता का स्थान ले लिया । कलकत्ते के इंडियन मिरर' ने लिखा हैँ : “मि. 
जस्टिस स्ट्रेंची ने दुर्भिक्षि और प्लेग की निःसंकोच रूप से चर्चा की. . . .यह 
बताया कि जनता को ब्रिटिश सैनिकों का उपयोग पसन्द नहीं था .. .. - फिर 
'पूना की हत्याओं की चर्चा को और अन्त में निस्संकोच होकर यह मत प्रकट 
किया कि उपर्युक्त बातों के कारण अनिवार्य रूप से संघर्ष और रोप का ऐसा 
वातावरण बना और ऐसी भावनाएँ उत्तेजित हुई कि उनकी पृष्ठ-भूमि में मि० 
“रैण्ड और लेप्टनेण्ट एअर्स्ट की हत्या होने में कोई आइचर्य की वात नहीं थी। /* 
जूरी के छः सदस्यों ने तिछक को अपराधी ठहराया और उन्हें १८ महीने का कठोर 
कारावास दण्ड दिया गया । 
श्री तिछक की अभिशस्ति से चारों ओर असन्तोप हुआ और जज के व्यव- 
हार पर रोप हुआ। उसकी परिभाषा के अनुसार भक्ति का अभाव अभक्ति' था। 
और इससे सर्वंसाधारण में बड़ी उद्विग्नता हुई । अँगरेजों के पत्र डेली हेराल्ड' ने 
भी सरकार को चेतावनी दी .।* सारे भारतीय पत्रों की ओर से सर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी ने कहा कि “हमारी हादिक धारणा यही है कि श्री तिलक निर्दोप हें और उनके 
दंड पर सारा राष्ट्र अत्यन्त दुखी है ।? संस्क्ृत के यूरोपियन विद्वानों को वड़ा धक्का 


१. गाीए8 : 7,र्थाल 0 ,007979% 4765, [098९ 099. 

२. कह स्व की आलोचना का अनुवाद : “असन्तोप, अश्विष्टता 
कुटिलता का बाहुल्य हो सकता है पर उसका कुछ महत्व नहीं हैं । वास्तविक 
राजद्रोह सिद्ध कीजिये और उसका अपराध से सम्बन्ध दिखाइये | हम उस 
दंड का समर्थन करेंगे । किन्तु लुटेरों की प्रशंसा में वक्रोक्ति के आधार 
पर*** * * "सरकार का मार्ग संकटपूर्ण हैँ ।” 8609]ए6 : ॥फाठ 7/8 ० 
7.077%87799 772060, 098०४ 99-700. 

३. उपर्युक्त पुस्तक, ; पृष्ठ १००. 


१७२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


पहुँचा और प्रोफ़ेसर मैक्समुरूर ने अनुकंपा के लिये एक प्राथेना-पत्र तैयार किया। 
इसमें कितने ही प्रभावशाली व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये । यह प्रार्थना-पत्र महारानी 
की सेवा में भेजा गया । उसके फलस्वरूप ओरायॉन' के विद्वान छेखक को रात में 
साहित्यिक काम करने के लिए कुछ सुविधायें दी गई और उसे अवधि पूरी होने से 
छः महीने.पहले ही छोड़ दिया गया । 
ज्‌ 
भारत के राजनीतिक वातावरण में १८९९ से १९०४ तक निरुद्ध शांति 
रही। यह शांति आने वाले झंझावात की च्योतक थी। सन्‌ १९०५ के अन्तिम महीनों 
में यह झंझावात फूट पड़ा और इसका प्रकोप सर्वत्र विशेषकर बंगाल में चार वर्ष 
तक रहा। 
इस तूफ़ान' का आरम्भ सन्‌ १९०५ में बंगाल के विभाजन से हुआ। 
सन्‌ १९०५ में १९ जुलाई को सरकारी प्रस्ताव द्वारा विभाजन को योजना का 
प्रस्यापन किया गया । समस्त भारतीय जनता के अभूतपूर्व विरोध के होते हुए 
भी उसे इसी वर्ष १६ अक्टूबर को कार्यान्वित किया गया। 
१९ जुलाई के प्रस्ताव के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद, महाराजा - 
[जितीर मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई । इसमें कलकत्ते 
के सभी प्रमुख व्यक्ति उपस्थित हुए और साथ ही सभा में कुछ प्रमुख अंगरेज भी 
आये।* सभा ने वायसरॉय के पास इस आशय का एक तार भेजने का निश्चय किया 
कि प्रस्ताव में कुछ विशेष संशोधन कर दिये जायें । इन संशोधनों की रूप-रेखा 
वही थी जिन्हें अन्त में १९११ में स्वीकार किया गया । इस प्रकार शासन की 
आवश्यकताएँ भी पूरी होती थीं और सारी वंगभाषी जनता भी एक प्रान्त में रहती 
थी। किन्तु लॉर्ड कर्जन दृढ़ थे--उनका कारण शासन के स्थान पर राजनीति से 
मुख्यतः संबंधित था । वे दोनों जातियों के बीच एंक खाई तैयार करना चाहते थे 
और साथ ही बंगाल की नई राष्ट्रीयता को कुचलना चाहते थे। जनता भी विरोध 
करने के लिये दृढ़ थी। उसने विभाजन के संशोघन के लिए एक संगठित आन्दोलन 
पे का निश्चय किया । बंगाल में सर्वेत्र विरोब सभाएँ की गई और १९०५ में 
|, अगस्त को कलकतते के टाउन हॉल में विभाजन के निवारणार्थ एक विशांठ सभा 
हुई । इसके लिए इतना जन-समूह एकत्रित हुआ कि सभा को तीन स्थानों में विभा- 
जित्त किया गया--दो सभाएँ टाउन हॉल में, एक नीचे की मंजिल में और दूसरी 
ऊपर की मंजिल में और तीसरी सभा वेंटिक मृति के पास मेंदान में । इन 
सभाओं में सुरेद्रवाव बनर्जी ने बहिष्कार की प्रतिज्ञा" को पढ़ा बौर छोगों से उस 
१. सैहायदाणुटट :2 ९७४०४ $70 ४९ १४०७४प४ 
२. प्रतिज्ञा इस प्रकार थी “मे आज से एक वर्ष तक इंग्लेड की बनी हुई किसी वस्तु 
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पर हस्ताक्षर करने की अपील की । इसी ढंग की सभाएँ बंगाल में अन्य स्थानों 
पर हुईं। उनमें स्वदेशी के प्रयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के प्रस्ताव 
स्वीकार किये गए और वहिष्कार संबंधी प्रतिज्ञा की गई ।* 


इस आन्दोलन के होते हुए भी १६ अक्तूबर को विभाजन कर दिया गया । 
उस दिन सारे बंगाल में राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाया गया । कलकत्तें के कार्यक्रम 
में चार वातें मुख्य थीं:- (१) 'रर्खी वंधन-विभाजित प्रान्तों की एकता के प्रतीक 
स्वरूप पुरुषों की कूलाइयों में छाल धागे वाँधे गए; (२) हड़ताल और उपवास; 
(३) पेरिस के एक एक भवन (77006! ६68 ॥7ए&/668 ) के नमूने पर एक 'फेड- 
रेंगन हॉल' का शिलान्यास । इस भवन में वंगाल के सब जिलों की मूर्तियां रखी 
जानी थीं । पृथक किये हुए जिलों की मूर्तियों को, फिर एक होने के दिन तक" 
ढका रखना था। और ( ४)-बुनकर-उद्योग की सहायता के उद्देश्य से सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना । इसके लिए सायंकारू को एक सार्व- 
जनिक सभा हुई और ७०००० रुपये तो सभास्थल में ही एकत्रित हो गए । 


विभाजन हुआ । पूर्वी बंगाल और आसाम का नया भ्रान्त बना । इस प्रान्त 
की राजधानी ढाका में वनाई गई और उसके लिए सर बेमफ़ील्ड फ़्लर को उप 
गवर्नर नियुक्त कर दिया गया । किन्तु आन्दोलन यथापूर्व गति से चलता रहा । 
सुरेन्रनाथ बनर्जी और विपिनचन्द्र पाल जैसे नेताओं ने सारे नये प्रान्त का परि- 
भ्रमण किया, विराट सभाओं में भाषण दिया और उपस्थित जनों से स्वदेशी और 
बहिष्कार की शपथ ग्रहण कराई। राष्ट्रीय पत्रों द्वारा प्रवछत प्रचार किया गया । 
बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी आन्दोलन फैल गया | सन्‌ १९०५ के कांग्रेस 
अधिवेशन ने राजनीतिक वहिष्कार और आशिक स्वदेशी, दोनों वातों के लिए 
स्वीकृति दी। सन्‌ १९०६ में इस स्वीकृति की और भी प्रवल भाषा में पुष्टि की गई। 
दोनों आन्दोलनों को काफी सफलता मिली | इंग्लेंड से सूती और अन्य माल का 
आयात घट गया और भारत के बुनकर-उद्योग को और अन्य धंधों को बड़ा 
प्रोत्साहन मिला ।? स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों में यें आन्दोलन विशेष रूप 








का क्रय नहीं करूंगा । ईश्वर शक्ति दे |” 370॥|०९8 : ४. 7७४०7 
77 696 'शक७ंतंाए, 048०४ 789-797. 

१. २० जुलाई और २६ अक्टूबर के वीच बंगाल में छगभग २००० सभाएँ हुईं। 

२. 9%77767/]०७ : उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१३. 

३. पूर्वी बंगाल की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार १९०५-०६ में बहुत सी फंकिट्रियां 
वनीं और विदेशी आयात में १६ प्रतिशत कमी हुई। १९०७ की मई में 
लन्दन के टाइम्स के अनुसार मेचेस्टर से सूती कपड़ें के आयात में 
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से प्रिय हो गए । विद्यार्थी गण नई राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत थे । विभाजन- 
विरोधी सभाओं में वे बड़ी संख्या में उपस्थित होते थे । उन्होंने बहिष्कार और 
स्वदेशी की प्रतिज्ञा की । वे वन्दे मातरम्‌ का गान गाते थे और बचन्‍्दे भातरम द्वारा 
परस्पर अभिवादन करते थे । राष्ट्रीय सेवा के लिये वे स्वयं सेवक बने और उन्होंने | 
विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया । अपने उत्साह में कुछ लोगों ने मर्यादा 
का उल्लंघन किया किन्तु उनकी उम्रता को पूर्वी बंगाल के शासन की प्रतिक्रियावादी 
दमनकारी और द्वेषपूर्ण नीति से ही प्रेरणा मिलती । स्वदेशी सभाओं को बलपूर्वक 
विछिन्न किया गया; स्वदेशी के प्रचार को रोका गया । जश्विनीकुमार दत्त जैसे 
स्वदेशी के प्रचारकों को परेशान किया गया और उन पर राजद्रोह का अभियोग 
लगाया गया। धरना देने वालों को गिरफ्तार किया गया और छोटे-छोटे अपराधों 
के लिये अत्यन्त कठोर (दृष्ट्रान्त रूप ) दण्ड दिया गया । “एक मामले में चार नव- है 
युवकों ने विदेशी चीनी को नष्ट कर दिया । इसका मूल्य १ शिलिग २ पेंस था। इन 
नवयूवकों को तीन और चार महीतों का कारावास दंड दिया गया और उन पर 
काफी जुर्माना किया गया ।/* जिला मजिस्ट्रेटों नें शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्षों को 
यह आदेश दिया कि यदि किसी स्कूछ के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में भाग लिया तो 
उस स्कूल को सरकारी सहायता नहीं दी जायगी; उसके विद्यार्थियों को छात्र वृति , 
के लिये प्रतिद्वन्दिता करते का अधिकार नहीं होगा और विश्वविद्यालय हारा 
उनको अंगीकार नहीं किया जायगा ।” * कलकत्ते के स्टेट्समैन' ने इन आदेशों की 
निंदा की और कहा कि इससे “देश पर मरने वालों की सेना तैयार होने में सहायता 
मिलेगी ।”२ सर युरेचद्धनाथ लिखते हैँ : “कितु एक के वाद एक करके कई आदेद पत्र 
भेजे गये और प्रत्पेक से उत्तेजना में वृद्धि हुई; रोग का शमन होने के स्थान पर 
उसका प्रकोप बढ़ता ही गया ।” * इनमें वन्दे मातरम्‌ संबंधी आदेश पत्र सवसे अधिक 
हास्पास्पद था। सर फ़ुलर की सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर वन्दे मातरम्‌ * की 


[ आवाज लगाना अवैध घोषित कर दिया । इस आदेश पत्र को कार्यान्वित करने के 


लिए सरकार ने अत्यन्त कठोर नियम बनाए । अग्रेल १९०६ में बंगाल प्रान्तीय 
सम्मेत के लिये वारीसाल में प्रतिनिधि एकत्रित हुए । पुलिस ने उन पर हमला 





४२४,९२,५०० गज़ की कमी हुई | देखिये, 'एटएंएडइ07 : ॥6 'रटएछ 
शरीर क्र किताी9, 922८४ 78-82. 

- जट्प्रए0ा ; 3१6 ४८७२ छपी 9 ईग्रता9, 98280 365 

ऊिग्ाप्रट्रापुंटट ; 0 ऐिा।णा 47 पीट इरब्वंगाए, 09856 204. 

« उपययवत पुस्तक, पृष्ठ २०५ 


. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २०५. 


रू ८0 «० 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : वैधानिक एवं ऋन्तिकारो १७५ 


किया और सम्मेलन को भंग कर दिया । सारे देश में इस पर विरोध सभाएँ 
हुईं ।/* कलछकत्ते की एक सभा में राय नरेन्द्र नाथ सेन ने कहा कि इस दमन का 
एकमात्र परिणाम यह होगा कि नवयुवक अराजकतावादी हो जाएँगे । मद्रास की 
एक सभा में भारत मंत्री से यह प्रार्थना की गई कि वे हस्तक्षेप करें और इस 
घटना से संवंधित अधिकारियों को दंड दें ।” * 

कितु पूर्वी बंगाल की सरकार ने अपना ढर्रा नहीं वदछा । उसने केवढ दमन 
की नीति को ही जारी नहीं रखा वरन्‌ जनता में फूट डालने और मुसलमानों का 
पक्ष लेने की नोति को भी आगे बढ़ाया । मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 
जौर विभाजन विरोधी आन्दोलन में हिन्दुओं को पृथक करने के लिये सर बैम्फ़ील्ड 
ने हर प्रकार के उपायों का उपयोग किया । ढाका के नवाब सलीमुल्ला ने आरंभ में 
विभाजन को “'पाशविक व्यवस्था” बताया | उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए 
उसे १ लाख पौण्ड का ऋण दिया गया | “बहुत से सरकारी पदों को मुसलमानों के 
लिये सुरक्षित रखा गया और कुछ स्थानों को उपयुकतत मुसछमान न मिलने पर 
रिक्त रखा गया ।”? अधिकारियों की छेड़छाड़ तो केवल हिंदुओं के ही लिए थी । 
उन्हें सरकारी पदों से दूर रखा गया । हिन्दू स्कूलों को सरकारी अनुग्रह और 
सहायता से वंचित किया गया । जब मुसलमान उपद्रव करते थे तो पुलिस अप- 
राधियों को दंड देने के लिये हिन्दू घरों पर छापा मारती थी | हिन्दू बस्तियों में 
गुरखा सेनिकों को सुरक्षा के लिये नियुक्त किया गया ।  उप-गवर्न र ने इस बात की 
हंसी करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया कि उनको अपनी दो पत्तियों में मुस्लिम | 
पत्नी अधिक प्रिय थी। “मुसलमानों को इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि 
ब्रिटिश अधिकारी उनके सब अत्त्याचारों को" क्षमा कर देंगे ।” मुसलमान मौलवी 
चारों ओर यह कहते फिरते थे कि हिन्दुओं के प्रति हिसा करने के बदले में अथवा 
हिन्दुओं की ढुकानें लूटने और हिन्दू विधवाओं को भगाने के बदले में मुसलमानों को 
कोई दंड नहीं दिया जाएगा । एक लाख पुस्तिका प्रकाशित की गई उसमें इन्हीं बातों 
का प्रतिपादन किया गया था ।” $ कामिला, जमालपुर और ढाका आदि कई स्थानों 
में उपद्रव आरभ हो गए। ढाका में तीन दिन और तीन रात तक मुस्लिम -उपद्रवियों 
का आधिपत्य रहा और उन्होंने धनी मारवाड़ी रत्तकारों को जी भरकर लूटा।६ 
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मिस्टर नेवित्सन ने इन घटनाओं के कुछ ही वाद पूर्वी बंगाल का दौरा किया। वे 
लिखते हैं:-कुछ लोग मारे गए, मन्दिर भ्रष्ट किये गए, मूतियां तोड़ी गई, 
दुकानें छूटी गई और वहुत सी हिन्दू विधवाओं का अपहरण किया गया। 
कुछ नगर उजड़े हुए थे; हिन्दू जनता ने पक्के मकानों में शरण ले ली थी; 
स्त्रियों ने तालाबों में छिप कर रातें विताई थीं; सामुदायिक बलात्कार वढ़ 
गये था और मेरे परिभ्रमण के समय भी सारे जिलों में आतंक छाया 
हुआ था। 


पूर्वी बंगाल की सरकार की इस नीति के बड़े दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुए 
“बंगाल में धामिक झगड़े आरम्भ हो गए ।”* सरकार ने इसके लिए बहिष्कार 
आन्दोलन और हिन्दू स्वयंसेवकों को दोष दिया। ये स्वयं सेवक हिन्दू विधवाओं की 
और अन्य व्यक्तियों की मुस्लिम गृण्डों से रक्षा करने का असफल प्रयत्न करते थे । 
उपद्रव के अभियोगों से यह वात स्पष्ट हैं कि घामिक झगड़ों की जड़ मुसलमानों के 
इस विश्वास में थी कि सरकार मुसलमानों के पक्ष में है और मुसलमानों को 
न्यायालयों से डरने का कोई कारण नहों है । वस्तुतः मुसलमानों का पक्ष लेने में 
सरकार बहुत आगे बढ़ गई थी। साम्प्रदायिक विष शासन की हर शाखा में 
प्रविष्ट हो गया था और न्यायालय भी उसके प्रभाव से वचे नहीं थे । कामिला के 
उपद्रव सम्बन्धी अभियोग में जज ने प्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों का पक्ष लिया।*ै 
सरकार का कहना यह था कि हिन्दू विभाजन विरोधी थे और सरकार के लिए 
विभाजन विरोधी आन्दोलन कुचलनां आवश्यक था। परिणाम यह हुआ कि 
बंगाल में उम्र दल की बड़े वेग से वृद्धि हुई। राष्ट्रीयता की दो नई विचार धाराओं 
का जन्म हुआ। एक विचार धारा बेधानिक थी और इसके नेता अरविन्द घोप 
ओऔर विपिन चन्द्र पा थे; दूसरी क्रान्तिकारी थी और इसके नेता वारीच कुमार 


घोष और भपेच्द्रनाथ दत्त थे। 


१. एक यूरोपीय मजिस्ट्रेट ने एक उपद्रव अभियोग की रिपोर्ट में लिखा हूं 
“कुछ मुसलमानों ने डंके की चोट यह घोषणा की थी कि सरकार ने उन्हें 
हिन्दुओं को लूटने की स्वतंत्रता दे दी थी।” एक अपहरण अभियोग में उसी 
मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि मुसलमानों में इस वात की घोषणा की गई थी कि 
सरकार ने उन्हें हिन्दू विववाओं से निकाह करने की स्वतन्त्रता दे दी थी । - 
टजा।इ07 : 76 टए 5 गत गवाी9, 9286 798- 

« उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ १९३ 

३. िद्याटा-९०९: है 'पिब्वांगा 47 पट चैगेएंणड, 748५० 278. 
-उच्च न्यायालय ने उक्त जज के व्यवहार पर प्रवद्व आपत्ति की । 


लक । 
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पिछले अध्याय में नये राष्ट्रीय दल, उसके सिद्धान्तों और उसके कार्यक्रम 
का उल्लेख किया जा चुका है ।* इस समय भारत में विवेकानन्द के महान व्यक्तित्व 
की प्रेरणा से बहुत बड़ा हिन्दू पुनरत्थान हो रहा था| इन दोनों (नये राष्ट्रीय, 
और हिन्दू पुनरुत्थान) आन्दोछनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और यह वात 
बंगाल में विशेष रूप से प्रकट हुई | जँसा कि सर वैलेण्टाइन शिरोल ने कहा है:-- 
“इस नयी राप्ट्रीयता के युद्ध घोष स्वदेशी” और स्वराज्य” हैं और उनका अर्थ 
केवल आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं हैं । उनका अर्थ विदेशी जाति, 
और विदेशी सभ्यता के आद्शों के स्थान पर, सामाजिक, धामिक, वौद्धिक और 
नैतिक क्षेत्र में पुरानी हिन्दू परम्पराओं का संगठित उत्थान करना है | इस विचार- 
वारा के कुछ प्रतिपादकों की हादिक सचाई के वारे में कोई सन्देह नहीं किया जा 
सकता । अरविन्द घोष की भांति उनको यह दृढ़ विश्वास हैं कि देश की सारी नैतिक 
शक्ति हमारे साथ है, न्याय हमारे साथ है, प्रकृति हमारे साथ हे और ईश्वरीय 
नियम जो सर्वोपरि हैं वह भी हमारे कार्य को न्याय्य ठहराता हूँ ।/* मिस्टर विपिन 
चन्द पाल लिखते हैं :-- “भारत में राष्ट्रीय चेतवा और आकांक्षाओं की पुनर्जाग्रति 
के कारण .............-- शक्ति उपासना के प्राचीन आदर्श का पुनरुत्यान हुआ है । 
दुर्गा, काली, जगद्धात्री और भवानी आदि शक्ति की विभिन्न प्रतिमाओं को नया 
अर्थ दिया गया हैं| ये प्राचीन देवी और देवता आधुनिक मस्तिप्क में पुनः 
प्रतिष्ठित किये गये हैँ और उनकी एक नयी ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय व्याख्या 
भारत की आत्मा और मस्तिष्क के समक्ष रखी गई है |”? 

लोगों के मस्तिष्क पर, विशेषकर वंगाल के तरुणवर्ग पर इस नये राष्ट्रीय दल 
के नेताओं का वहुत वड़ा प्रभाव हुआ | सन्‌ १९०६-१९ ०८ में इस दकू की शक्ति 
में बहत वृद्धि हुई और उसके प्रभाव ने वहिष्कार तथा स्वदेशी के आन्दोलनों को 
बहुत सहायता दी | इस दल के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षण सस्थायें चलाई गई । 
कलकत्ते में एक कालेज चलाया गया । अरविन्द घोप इसके प्रिन्सीपल थे । मंच और 
पत्र, दोनों के द्वारा दल जोरों से प्रचार कर रहा था । विपिनचन्द्र पाछ और अरविन्द 
घोष नें अपने मख पत्रों--न्य इण्डिया' तथा बन्दे मातरम्‌--द्वारा प्रवल और 
प्रभावशाली भाषा में स्वतन्त्र भारत का आदर ं प्रस्तुत किया और धामिक राष्ट्रीयता 
के सिद्धान्तों की व्याख्या की । बिपिन चन्द्र पाल के जनुसार डोमीनियन स्टेट्स 








इसी पुस्तक का बारह॒वां अध्याय देखिये । 
(रात : पाता) एऐंग्राएटडं, 948९ ॥2 
छ. 6. एव :7फ्रठ 80पो रण एणतां8, 9०86४ 786-787 
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श्ज्ट भारत में प्लिटिश राज्य 


(ओपनिवेशिक स्वराज्य) का आदर्श अव्यवहाये था | उन्होंने कहा :--- "क्या 
इंगर्ंड जैसे छोटे देश के लिये भारत जैसे विज्ञाल देश के साथ निष्पक्ष परिस्थितियों 
में प्रतिद्वन्द्रिता करना संभव है ? जब भविष्य में भारत पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा 
तो इंगलेंड उसको जापान की भांति अपना मित्र बनाचेगा किन्तु साझेदारी नहीं 
करेगा क्योंकि इस साम्राज्य की कम्पनी में भारत अनिवार्य रूप से सबसे अधिक 
प्रभावशाली साझ्ेदार होगा ।* उन्होंने अरविन्द घोप के साथ तरुण वर्म के समक्ष 
पूर्ण रूव से स्वतन्त्र भारत का आदर प्रस्तुत किया और कहा कि इमें अंग्रेजों से कोई _ 
दान नहीं लेना वरन इस. स्वतस्त तन्‍्त्रता-को अपने अरयत्तो ग्रे प्राप्त करना है । इसके 
लिग्रे जो साधव- जो साब्रंज-बताये गये वे इस प्रकार थे :--स्वैदेशी का प्रयोग किया जावे, 
विदेशों वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जावे, निष्क्रिय विरोध किया जावे 
और सरकारी नौकरियों का वहिष्कार किया जावे । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, अश्विनी 
कुमार दत्त और भूपेन्र नाथ वसु जैसे नरमदली नेताओं के कार्यक्रम में नये दल के 
कार्यक्रम की अन्तिम बात नहीं थी । नये दल ने सरकारी नौकरियों के वहिप्कार के 
लिये ही प्रचार नहीं किया वरन्‌ सरकार से स्व॒तन्त्र किन्तु समानान्तर जन झासन 
व्यवस्था बनाने के लिये भी कहा । 

इस राष्ट्रीय दल को अपने जीवन के पहले दो वर्षो में काफ़ी सफलता 
'मिली किन्तु वाद में सरकारी दमन नीति के कारण इस दछ के लियें काम करना 
अत्यन्त कठिन हो गया | साथ ही कान्तिकारी दल के अस्तित्व में आने के कारण भी 
यह राष्ट्रीय दल पृष्ठभूमि में पड़ गया । 
टर 
राष्ट्रीय दल के प्रचार के साथ ही साथ, ऋान्तिकारी दर का भी अत्यन्त उम्र 
और उत्तेजक प्रचार हो रहा था । इस दल के नेता थे बारीन्द्र कुमार घोष और 
भूपेन्द्र नाव दत्त | वारीन्द्र.घोप, अरविन्द घोष के छोटे भाई. थे और .भूपेन्द्र दत्त, 
स्वामी विवेकानन्द के छोटे और अकेले भाई थे । इस दल का प्रचार 'बृगान्तर' 
ओर “संध्या द्वारा होता था| जैसा कि सर सुरेच्रनाथ बनर्जी और दाय नरेच्रनाथ 
सेन जैसे नरम दली नेताओं ने कहा इस आतंकवाद और क्रांतिवादी के लिये सरकार 
की दमनकारी एवं प्रतिक्रियावादी नीति उत्तरदायी थी । इस नीति ने विशेषकर 
अप्रैंदड १९०६ में बारीसाल सम्मेलन को बछात भंग करने की घटना ने दोनों प्रांतों 
के तरुण वर्ग के भावुक हृदयों को आर्तकवाद और ऋत्ति के मार्ग पर केल दिया 
था। 
वारीद घोष ने आर॑न में सन्‌ १९०२ में एक राजनीतिक प्रचारक की तरह 


१ 
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स्वतन्त्रता के आदर्श को फंडाने का प्रयत्न किया था । सन्‌ १९०५ में वे बंगाल लौट 
कर आये और उस समय तक उन्हें यह दृढ़ विश्वास हों गया था कि देश में विशुद्ध 
लोगों को आध्यात्मिक शिक्षण द्वारा हो समर्य बनाया जा सकता हैँ। उन्होंने 
युगान्तर' नामक पत्र चलाया और उसके द्वारा सर्वसाधारण में राजनीतिक एवं 
वाभिक प्रचार किया। उन्होंने इसी उद्देश्य के छिए १४-१५ नवयुवक कार्यकर्ताओं 
को तैयार किया । “हमारी दृष्टि सुदूर भविष्य में क्रांति पर जमी हुई है और हम 
उसके लिए त॑यार होना चाहते हैं. . . . - 7१ 
वारीन्द्र घोष ने एक निवन्ध लिखा जिसके शीर्षक का भाव था भारत में 
गीता के प्रग का पुनरागमन' । इस लेख द्वारा उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों 
को समझाया । “श्रीकृष्ण ने गीता में कहा था कि जब धर्म का पतन और अधर्म का 
उत्थान होगा, तव धर्म की संस्वापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए ईश्वरा- 
वतार होगा”। “वर्तमान परिस्थितियों में धर्म का ह्वास और अधमे का अभ्युदय 
ष्टिगोचर हो रहा है । मुट्ठी भर विदेशी लटेरे करोड़ों भारतवासियों को वरवाद 


कर रहे हैं और भारत को संपत्ति को लूट । इस दासता के चक्र में अनगिनती 
लोगों को पसलियां चूर चूर हो गई हैं .. . भारतवासियो, डरो नहीं ! ईश्वर 
निब्किप्र नहों रहेगा। .... वह अयने बचने का पालन करेगा । ईश्वर के शब्दों 


में दृढठ विश्वास रख कर ईश्वरोय शक्ति का आवाहन करो. . . .हृदय में दिव्य 
ज्योति आने पर मनुष्य असम्भव कार्य भी कर सकते हैं ।” ९ 


उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कार्यक्रम में ६ बातें बताई गई। पहली वात तो यह 
थी कि पत्रों की सहायता से प्रवल प्रचार द्वारा शिक्षित लोगों के मप्तिष्क में दासता, 
के प्रति वृणा जाग्रत कर दो जावे | दूसरी वात यह थी कि छोगों के मस्तिष्क से 
वेकारी और भूख का डर दूर कर_ दिया जावे और उनमें मातृ भूमि और स्वृतन्त्रता 
का प्रेम भर दिया जावे। इसके लिए संगीत और नाट्यकछा.को साधच्र.बनाया गया। 
राष्ट्रोय वीरों और शहीदों के जीवन चरित्र का अभिनय द्वारा चित्रण करने के 
लिए कहा गया और साथ ही _देश-भकति से ओत:-प्रोत गानों को हृदयस्पर्शी 
संगोत द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया ।? तीसरी वात यह थी कि शत्रु 
को प्रदर्शनों और आन्दोलन--वन्देमातरम्‌ जल्स, स्वदेशी सम्मेलन, वहिप्कार 








१. सत्‌ १९०८ को २२ मई को एक मजिस्ट्रेट के सामने वारीन्द्र घोष का वक्‍तव्य 
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३. उपर्थुक्त पुस्तक पृष्ठ ९३ ॥ 


१८० भारत में ब्रिटिश राज्य 


सभा आदि--में व्यस्त रखा जावे | चौथी और अत्यन्त महत्वपूर्ण वात यह थी. कि 
नवयुवकों की भर्ती की जावे, छोटे-छोटे जत्वों में उतका संगठन किया जावे 
उन्हें शारीरिक व्यायाम, शस्त्रोपपोग और झक्ति-उपासना की शिक्षा दी जावे 
न्हें ऋतिकारी साहित्य पढ़ाया जावे, और उन्हें अनुशासन, आज्ञापालन और 

दल के भेद को गुप्त रखना सिखाया जावे । पांचवीं वात शस्त्र प्राप्त करने के संवंध 
शी--वम बनाये जि, वन्दूकों और अन्य झस्त्रों की चोरों को जाने, विदेशों 
दास्त्रों को क्रम करके भारत में गृप्त रूप से लाया जावे । अन्तिम वात धन के 
संबंध में थी--चन्दे तथा दान द्वारा और साथ ही कंतिकारी डर्कतियों द्वारा 
इसकी व्यवस्था होनी थी । अंग्रेजों की विधि पाश्विक बल पर स्थित है और 
यदि हम अपने आपको स्वतंत्र करने के लिए पाशविक बल का प्रयोग करते हैं 
तो वह उचित ही है ।? बंगाल के नवयुवकों को इस वात का प्रोत्साहन दिया गया 
कि वे जय, उठें और विदेशी राज्य का अच्त करें-- क्या द्व क्ति का बंगाली उपासक 

बहाने से संकोच करेगा ? इस देश में अंग्रेजों की संख्या डेंड लाख से अधिक 

हीं है और प्रत्येक जिले में अंग्रेज़ों की संख्या कितनी हैं ? दृढ़ संकल्प होने 

पर ब्रिटिश राज्य का एक दिन में अन्त किया जा सकता है । प्राणों की वलि देने 
से पहले शत्रु के प्राण ले लो | स्वतंत्रता की वेदी पर शत्रु का रक्त बहाने के बाद 
अपने प्राणों की वलि देने पर ही देवी की उपासना पूर्ण होगी ।* 

वारीद्र घोष, भूपेंद्रनाथ दस और उनके सहयोगियों के काम का परिणाम 
यह हुआ कि कितनी ही गृप्त और ऋतिकारी संस्थाएं स्थापित हो गई । “वारीन्द्र 
घोष और उनके साथियों ने 'अनुशीलन समिति' नाम की एक संस्था बनाई । कुछ 
ही समय में एक संस्था बंगाल की राजबानी कलकत्ता में और दूसरी संस्था पूर्वी 
बंगाल की राजधानी ढाका में काम करने छगी । एक समय पर तो ढाका संस्था की 
००० थाखाएं थीं.................- ड़ 

ये संस्थाएं रूस और इठली की गृप्त संस्थाओं के नमूने पर बनाई गई थीं और 
इनके कार्यक्रम में आतंकवाद के कामों का महत्त्वपूर्ण स्थान था । सनू १९०७ 
के बाद बंगाल के ऋ्रातिकारियों ने बहुत से आतंकपूर्ण अपराध किए । संभवत: इन 
« लोगों का सबसे पहला काम ६ दिसम्बर १९०७ को मिदनापुर के पास बम द्वारा 
उप-गवर्नरों की रेलगाड़ी उद्धाने का प्रयत्न था। २३ दिसम्बर १९०७ को फरीदपुर 
जिले में एक रेलवे स्टेशन पर ढाका के भूतपूर्व जिछा मजिस्ट्रेंट मि. ऐलेन की पीठ 
में गोली मारी गई कितु बह घानक सिद्ध नहीं हुई 


व 


अप के अल ओके मल लक अल लकी लय 
१. (॥४70: सिर्तीशा एपाटछ, एब8० 94. 
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बंगाल में ऋतिकारी अपराधों का इतिहास, उपर्युक्त दोनों घटनाओं से 
आरम्भ होता है । किन्तु आन्दोलन के आरंभिक दिनों में ही एक और घटना हुई 
और उसके फलस्वरूप इंगलंड और भारत में बड़ा उद्ेग हुआ। क्रांतिकारी दल नें, 
मुज़फफ़रपुर (विहार) के जज मि. किग्सफो्ड की हत्या करने का काम, खुदीराम 
बोस और प्रफुल्ठ चाकी नामक अपने दो सदस्यों को सौंपा था। विहार आने से 
पहले मि. किस्‍्सफ़ोर्ड कलकत्ते के मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने स्वदेशी 
आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को कठोर दण्ड दिये थे। उन्होंने कई प्रतिष्ठित घरानों 
के नवयुवकों को शारीरिक दण्ड दिया था ।* और इसके कारण वे अत्यन्त अप्रिय 
हो गये थे। क्रांतिकारी दल ने उनकी हत्या करने का निश्चय किया। पहले तो 
उन्होंने एक बड़े विलक्षण उपाय से काम लिया। उन्होंने मि. किग्सफ़ोर्ड से मांगी 
किसी पुस्तक को हथिया लिया। तदुपरात्त उन छोगों ने पुस्तक के पृष्ठों को 
वीच में से काट लिया और रिक्त स्थान में एक वम रख दिया और उसमें एक 
सिप्रंग छगा दी ताकि पुस्तक खोलने पर बम का विस्फोट हो जावे । पुस्तक को 
पार्सल से मि. किग्सफ़ोर्ड के पास भेज दिया गया किन्तु तुरत्त आवश्यकता न 
होने के कारण उन्होंने उस पार्सल को नहीं खोछा। कुछ महीने वाद किसी 
ऋतिकारी से यह भेद प्रकट हो गया । इस उपाय के असफल हो जाने पर खुदी 
राम वोस और प्रफुल्ल चाकी को ह॒त्या के लिए नियुकत किया गया और वे 
बम लेकर मुज़फ़्फ़रपुर गये। मि. किस्सफ़ोर्ड के बंगले की ओर से एक 
गाड़ी आ रही थी और इन लोगों ने यह समझकर, कि उसमें अत्यन्त अध्रिय 
मि. किग्सफ़ोर्ड होंगे, उस बम को गाड़ी पर फेंक दिया । किन्तु उस गाड़ी में मिसेज 
कैनेडी और मिस कैनेडी नामक दो अंग्रेज़ महिलायें थीं और उस बम के कारण 
उनकी मृत्यु हो गई | सन्‌ १९०८ की ३० अग्रेछ को यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 
दो दिन वाद अपराधी पकड़े गये--अ्रफुल्ल चाकी ने तुरन्त गोली मार कर 
, आत्महत्या कर ली । खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया। उसने हत्या का 
आक्षेप स्वीकार किया और उसको फाँसी दी गई। सर वैलेण्टाइन शिरोल लिखते 
हैं :---“इस प्रकार वह वंगाल के राष्ट्रवादियों के लिये राष्ट्रीय वीर और द्वहीद 
हो गया। विद्यारथियों और अन्य व्यक्तियों ने उसके लिये शोक की पोशाक पहनी, 
दो तीन दिन के लिये स्कूल बन्द कर दिये गये और उसकी स्मृति में श्रद्धांजलियां 





१. सुशील सेन नामक १५ वर्षीय विद्यार्थी को बेंत से मारा गया । इस घटना 
से देश में बड़ा रोप उत्पन्न हुआ। डिब्य्रशपुंढ : 2 'िश्ञांतत व 
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श्८२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


अपित की गई । वहुत से लोगों ने उसके चित्र खरीदे और बहुत से लोगों 
ने ऐसी धोतियां पहनीं जिनके किनारे पर खुदौराम बोस का नाम बुना 
हुआ था [7 | 

मुजफ्फरपुर की घटना के दो दिन ही वाद कलकत्ते में एक बहुत बड़े क्रान्ति- 
कारी पड़्यन्त्र का पता लगा। २ मई को कुछ बम, डाइनेमाइट और कारतूस पकड़े 
गये | इनके अतिरिक्त कुछ पत्र-व्यवहार भी पुलिस के हाथों में आया । इसके फल- 
स्वरूप ३९ व्यक्ति पकड़े गये और उन पर अभियोग़ चलाया गया। इन व्यक्तियों में 
अरविन्द घोप, वारीद घोष, हेमचन्ध दास और नरेच््र गोसाई भी थे। नरेख गोसाई 
मुखबिर बन गया । इस विश्वासघात पर उसको जेल में कनाई छाल दूत्त और 
सत्येच्रनाथ बोस ने चोरी से प्राप्त किए शस्त्रों द्वारा गोली से मार दिया । इन 
दोनों व्यक्तियों पर पृथक अभियोग चलाया गया और उन्हें दण्ड दिया गया।* 
अन्य ३६ व्यक्तियों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध आरम्भ करने के लिये पड्यन्त्र का 
आक्षेप लगाया गया । १३ अप्रैछ १९०९ को यह मुकदमा समाप्त हुआ और 
उसमें अरविन्द घोष और कुछ अन्य व्यक्तियों की छोड़ दिया गया । अन्य अपरा- 
धियों को कठोर दण्ड दिया गया। इन छोगों ने उच्च न्यायालय में अपील की और 
उस न्यायालरूय ने इस अलीपुर पड़्यन्त्र केस नामक अभियोग का १३ फरवरी १९१० 
को अन्तिम निर्णय दिया । चार अभियुक्तों को आजीवन देश-निव्सिन का दंड 
मिला। अन्य अभियुक्तों को कठोर कारावास दण्ड दिया गया--तीन को १० चर्प 
के लिये, सात को ७ वर्ष के छिये और तीन को ५ वर्ष के लिये । 

मुज़फ्फ़रपुर और अलीपुर की घटनाओं से सम्बन्धित अन्य हत्यायें हुई। जैसा 
कि उल्लेख किया जा चुका हु, विश्वासघाती नरेन्द्र गोसाई को सितम्बर १९०८ 
में गोली से मार दिया गया । दो महीने वाद चन्दछाल नामक पुलिस के दारोगा की 
हत्या कर दी गई । इस दारोगा ने खुदीराम बोस को गरिरफ़्तार किया था। १० 
फ़रवरी १९०९ को अलीपुर पड़्यन्त्र अभियोग और गोसाई हत्या अभियोग के 
सरकारी वकील आशुतोप विश्वास को कलकत्ते में एक कचहरी से बाहर आने के 
समय गोली से मार दिया गया । तदुपरान्त २४ जनवरी १९१० को पुलिस के 


१. (प्रा : गाता एफट४, 9386 97- 

२. खुदीराम योस की तरह कनाई लाल भी अत्यन्त लोकप्रिय हो गया। जिस समय 
कनाई छाछ और उसके साथी की अधिरयाँ जेल से श्मशान को जा रही थीं, उस 
समय कालीघाट की सड़कों पर उनकी चरण रज छेने के लिये ७०००० 
व्यवित एकत्रित थे । 2, (0.70ए :/टि छाप 7प्रशट३$ ता (५. २. 
]095. पृष्ठ ७२ से अनुवादित 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : वेधानिक एवं ऋन्तिकारी श्८३ 


डिप्टी सुपरिण्टेण्डेग्ट मि. शमसुल आलम को गोली से मार दिया गया । यह पुलिस 
अधिकारी अछोपुर अभियोग के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में उपस्थित हुआ था । 

क्रान्तिकारी दल में अनुशासन बनायें रखने के लिये बड़ी कठोरता से काम 
लिया जाता था । किसी पर विश्वासघात का सन्देह होने पर उसे बड़ी निप्ठुरता 
से दण्ड दिया जाता था | ववम्बर १९०८ में तीन विश्वासधातियों को गोली से मार 
दिया गया। क्रांतिकारी दल, पुछिस अधिकारियों को, अभियोग निर्णय करने वाले 
मजिस्ट्रेटों को, सरकारी वकीलों को और सरकारी गवाहों को आतंकित करने के 
लिये बड़ी दढ़ता और निर्भयता से काम लेता था | कितनी ही हत्यायें और डक तियाँ 
हुईं । दमनकारी कानून, कठोर दण्ड, अथवा १९०९ और वाद में १९१९ के सुधार 
भी इन लोगों को उनके निद्िचत मार्ग से विचलछित नहीं कर सके । सन्‌ १९०८ 
भौर १९०९ के विचाराधथीन युग में हत्याओं और डकैतियों की संख्या बढ़ती हो 
गई ।” सन्‌ १९०८ में ७ नवम्बर को बंगाल के उप-गवर्नर सर एण्डिऊ फ्रेजर 
की हत्या करने का प्रयत्न किया गया किन्तु सफलता नहीं मिली । गोली मारने 
वाला पकड़ा गया, उस पर अभियोग चला और उसे १० वर्ष के लिये कठोर कारा- 
वास दंड दिया गया | 


५ 

सन्‌ १९०६ से १९१० तक के वर्षो में ऋतिकारी केवल बंगाल में ही सक्रिय 
नहीं थे वरन्‌ वे भारत के अन्य प्रान्तों में और विदेशों में भी काम कर रहे थे। जैसा * 
कि उल्लेख किया जा चुका है ऋान्‍्तिकारी आन्दोलन का जन्म महाराष्ट्र में हुआ 
था और उसके फलस्वरूप मि० रैण्ड और लेफ्टिनेण्ट ऐयरट की हत्यायें हुई थीं । 
इनके अतिरिक्त दामोदर चपेकर की गिरफ्तारी और दोप-सिद्धि के लिये सूचना 
देने वाले दो भाइयों की भी हत्या की गई थी। सन्‌ १८९९ के बाद दक्षिण में 
प्रकटत: पूर्ण शान्ति थी किन्तु क्रान्तिकारी काम को फिर आरम्भ करने के लिये 
महाराष्ट्र और लन्दन में गृप्त रूप से तयारियां हो रही थीं। इस आन्दोलन के नेता 
थे ध्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर वन्धु--गर्णेश और विनायक सावरकर | 

ऐसा प्रतीत होता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा रेण्ड हत्या से किसी प्रकार संबंधित 
थे और वे चुयचाप इंगलेंड खिसक आये | सन्‌ १९०५ तक तो वे छिपे हुए से रहें किन्तु 
उस वर्ष की जनवरी में उन्होंने लन्दन में इंडियन होम रूल सोसाइटी चलाई और 
एक पेंस का इंडियन सोशियोलोजिस्ट नामक मासिक पत्र निकाहा । मिस्टर एस. 
आर. राना नामक एक सज्जन पेरिस में बस गये थे । उनके सहयोग से द्यामजी 


१. विस्तुत वर्णन के लिये पढ़िये, 560त007 .(४0ग्राप्रं0८८ ८०७०४ 
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श्थ्ड के भारत में ब्रिटिश राज्य 


वर्मा ने ६ अध्यापक वृत्तियों और ३ छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की । प्रत्येक अध्यापक 
चृत्ति के छिये १००० रुपये और प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिये २००० रुपये दिये जाने 
थे। इनका उद्देश्य यह था कि भारतीय नवयुवक विदेशों में झिक्षित होकर अपने आप 
को राष्ट्रीय कार्य के लिये तैयार करें। इस छात्रवृत्ति के द्वारा फ़र्गूसन कॉलेज पूता 
का विनायक दामोदर सावरकर नामक एक विद्यार्थी लन्दन पहुचा । यह विद्यार्थी 
वम्बई विश्वविद्यालय का स्नातक था। वितायक का भरण्णेश वामक एक बड़ा भाई 
था। ये दोनों मित्र सेला' नामक एक समिति के नेता थे। इस समिति को १८९९ में 
गणपति उत्सव के सम्बन्ध में स्थापित किया गया था। जून १९०६ में त्रिनायक 
सावरकर के लन्दन जाने के कुछ ही समय पहले यह समिति “ अभिनव भारत 
समिति' नामक एक क्रान्तिकारी संस्था में परिणत हो गई। 
जिस समय विनायक सावरकर लब्दन पहुँचा, उस समय श्याम जी कृष्ण 
वर्मा इंडिया हाउस में प्रवल क्रान्तिकारी प्रचार कर रहे थे | इंडिया हाउस, 
इण्डियन होम रूल सोसाइटी का कार्यालय था। किन्तु इण्डिया हाउस के उनके 
कामों के सम्बन्ध में पालियामण्ट में प्रदत किये जाने पर वे १९०७ में पेरिस 
चले गये । वहाँ जाने के वाद भी उन्होंने समित्रि के कार्य से अपना सम्पर्क 
सजीव रखा और मि० राना और इण्डियन सोणियॉलॉजिस्ट द्वारा उसका निर्देशन 
करते रहे । दिसम्बर १९०७ में उन्होंने अपने पत्र में लिखा :--"ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि भारत में किसी आन्दोलन को गुप्त रूप से ही चलाया जा सकता है। अगरेज 
सरकार को होश में लाने के लिये रूसी उपाय ही एकमात्र उपाय है। जब तक 
अंग्रेजों का अत्याचार समाप्त न हो जावे और वे देझ् से भाग न जावें तव तक 
उन उपायों को निम्न्तर दुढ़तापुर्वक काम में लाना चाहिये ।/* 
लन्दन आने के वाद ही विनायक सावरकर ने इंडिया हाउस के कामों में 
सक्रिव भाग लेना आरम्भ कर दिया | उसने सबसे पहले मेज़िनी के स्वलिखित 
जीवन चरित्र का मराठी में अनुवाद किय्रा और उसे अपने भाई गणेश के पास 
भेज दिया। यह अनुवाद पूना में छगा और जनता को प्रस्तुत किया गया। इस 
अनुवाद के पश्चात्‌ विनायक सावरकर ने “[॥6 पशतीशा फशैंश्ा ए 
ितंदुकातेलाएट, 7857 (सन्‌ १८५७ का भारतीय स्वतस्त्ता संग्राम) 
सामक पुस्तक लिखी । इंडिया हाउस के लिये यह क्रांतिकारी पाद्व-पुस्तक 
थी। प्रत्येक रविवार को समिति की सभा में उक्त पुस्तक के उद्धरण पढ़ें 
जाते थे और राजनीतिक हत्याओं की नीति का ऋम-बद्ध प्रतियादन किया 
जाता था । मई १९०८ में इंडिया हाउस में विद्रोह दिवस मताबा गया। 


विनिवीवि्श लक ााााआ 
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इस अवसर पर व्यामजी कृष्ण वर्मा ने दो सन्देश पत्र भेजे । एक 
सन्देश के शञ्ीर्पक में घहीदों को संवोधित किया गया था और दृस्नरे सन्देश्य में 
गम्भीर चेतावनी दी गई थी । इन संदेशों को विद्रोह दिवस की सभा में पढ़ा गया 
ओर आगमन्तुकों में उनका वितरण किया गया और उनसे इन संदेश पत्रों को पृथक 
रूप से भारत भेजने की प्रार्थना की गई । जून १९०८ में इंडिया हाउस में एक 
व्याख्यान दिया गया। इस व्याख्यान में बम के प्रयोग को न्याय्य ठहराया गया और 
उन्हें बनाने को प्रक्रिया वताई गई | छगभग इसी समय इंडिया हाउस के सदस्य 
रिवालवर से निशाना लगाने का अभ्यास भी करने छूगे । 


आर 


रे-धीरे इंडिया हाउस के सदस्य विनायक सावरकर के नेतृत्व को मानने 
वरकर ने भारत में क्रांतिकारी काम की तँयारियों को भी आगे वढ़ाया । 
' फ़र्वेरी १९०९ में उसने २० नवीनतम प्रकार की विस्तौलों का पार्सछ वम्बई भेजा । 
इस पार्सछ के साथ पिस्तौलों के कारतूस भी थे। इन चीज़ों को एक वकक्‍्स के झूठे 
तले के नीचे छिपा दिया गया था और इस बकक्‍स का इंडिया हाउस के एक चतुर्भुज 
अमीन नामक रसोइये के सामान के साथ पार्सछ किया गया था ।”* ये 
पिस्तीलें अभिवव भारत समिति के सदस्यों के काम में आनी थीं । यह समिति 
विनायक के बड़े भाई गणेश के नेतृत्व में काम कर रही थी। किन्तु पार्सल 
के भारत पहुंचने से पहले ही गणेश सावरकर को २ मार्च १९०१९ को सम्राट 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। पार्सलछ एक मित्र के 
नाम था जिसे पहले ही फोड़ लिया गया था | 


अं 
हि 
4] 


सा 


गणेश सावरकर के विरुद्ध यह आल्षेप था कि उन्होंने लव अभिनव भारत 
मेला नामक शीर्षक के अन्तर्गत १९०८ के आरम्भ में भड़काने वाली कविताओं का 
एक संकलन प्रकाशित किया था । अभियोग का अन्तिम निर्णय वम्बई के उच्च 
न्यायालूय ने किया | उसके जज के शब्दों में इस संकलन से इस वात का प्रचार होता 
था कि. तलवार हाथ में छो और सरकार को मिटा दो क्योंकि. हाथ में लो और सर मिट्रा बह. तिदेदव- और 
असाचारणी हूँ ।/* ९ जून १९०९ को गणेश सावरकर को जाजीवन देश-निर्वासन 
का दंड मिला । विनायक को समुद्री तार द्वारा दंड की सूचना दी गई रविवार, २० 
जून को समिति की बैठक में विनायक विद्येप रूप से उग्र था और उसने अंग्रेज़ों से 
बदला लेने की अपनी शपथ को दोहराया ।* 

बंगाल संबंधी समाचारों ने भी इंडिया हाउस के सदस्यों की उत्तेजित किया । 





२. ७€ताएर07 (४0रागंध९९ ९०००४, [0886 9 
२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९ 
३. उपर्यूकत पुस्तक, पृष्ठ ९ 
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एक सदस्य मदनलछाल धींगरा ने भारतीय नवयुवकों को फाँसी देने और निर्वासित 
करने के विरोध में अंग्रेजों का रक्त बहाने का निर्णय किया ।* उसने १ जुलाई 

५९०९ को भारत मंत्री के कार्यालय के ए. डी. सी. सर फ्रेंसिस कर्जन वाइली को 
लन्दन में इम्पीरियल इस्टीट्यूट* के सम्मेलन के अवसर पर गोली से मार दिया। 
धींगरा पकड़ा गया और उसे प्राण दण्ड दिया यया। इंडिया हाउस का संगठन 
समाप्त हो गया । विनायक सावरकर को गिरफ्तार करके वम्बई३ भेजा गया 
क्योंकि कुछ भीषण आश्षेयों के संबंध में वम्बई सरकार उस पर अभियोग चछावा 
चाहती थी। वाद में अभियोग निर्णय के अनुसार उसे आजीवन कारावास का 
दण्ड दिया गया । 


सर वेलेण्टाइन शिरोल के अनुसार विनायक ने अभिनव भारत समिति के 
सदस्यों को तासिक के जिला मजिस्ट्रेट मि. जैंकसन की हत्या करने के लिये भड़काया । 
जो भी हो उन सदस्यों ने गणेश सावरकर पर अभियोग चलाने वाले जैकसन से 
बदला लेने का निश्चय किया और २१ दिसम्बर १९०९ को औरंगाबाद के एक 
ब्राह्मग नवयुवक ने मि. जैकसन को पिस्तौल से मार दिया। यह पिस्तौल लन्दन से 
विनायक द्वारा भेजी हुई पिस्तौलों में से एक थी । मि. जैकसन की हत्या के सिल- 
सिक्के में सात व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया । ये सव चितयावन ब्राह्मण 
थे। इनमें से तीन को प्राणदंड दिया गया ।* 

जैकसन हत्या सम्बन्धी जांच में, नासिक पड्य॑ंत्र अभियोग नामक मामले 
का पता लूमा। इसमें ३८ अभियुक्‍त थे; उनमें से २७ को विभिन्न अवबिओं के लिये 
कारावास दंड दिया गया। इस पड़्यंत्र का दायित्व नासिक की अभिनव भारत 
समिति पर था। इस समिति का संगठन रूसी ऋंतिकारी समितियों 
के नमूने प्र किया गया था। सदस्यों को पश्चिमी भारत के विभिन्न 
भागों में छोटे-छोटे समदायों में बांद दिया गया था। प्रत्येक समुदाय के 
सदस्य साथ मिलकर काम करते थे और वे परस्पर गुप्त शपथ से वन्च 
हुए थे। यद्यपि सभो समुदायों का उद्देश् एक हो था और उन्हें 





१. 5०काणा (०्राम्रां॥गटट रिट्ए07+, 998० 9, गिरफ्तारी के समय 
धींगरा की जेब से इस आजय का एक वक्‍तव्य पाया गया । 
इस अवसर पर डा. उल्काका की भी मृत्य हुई। 
मार्ग में वह जहाज में से छिप कर निकरू गया आर फ्रांस मे मासलीज 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत उसने सुरक्षा की मांग की किन्तु वह फिर 
कंद कर लिया गया | 
- उतरा (ण्गरा९९ रिएएणॉ, 9285 70. 


ही. >९) 


धर 
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चस्त्र भी एक ही स्थान से प्राप्त होते थे तथापि एक समुदाय के सदस्य दूसरे समुदाय 
के सदस्यों से विल्‍्कुछ अपरिचित थे। गणेश सावरकर के हाथों में उनका नेतृत्व था 
और विनायक सावरकर उनका मित्र, प्रेरक और निर्देशक था । वह लन्दन से. 
टाइप की हुई प्रतियां बम बनाने के लिये हिंदायतें देता था और उनके लिये क्रांतिकारी 
साहित्य भेजता था । वह विवेक्षों से झस्त्र भेजता था और उन्हें आतंकपूर्ण कामों 
के लिये प्रेरित करता था । 

निकट के देशी राज्यों में भी अभिनव भारत समिति की उप झाखाएं थीं । 
ग्वालियर में एक नव भारत समिति थी। इसके २२ सदस्यों पर सम्राट के विरुद्ध 
यद्ध संगठित करने के अपराध में अभियोग चछाया गया। ग्वाल्यिर पेडेय॑त्र 
केस के इन अभियुक्तों को विभिन्न अवेधियों के छिये कारावोस दंड दिया गया । 

अभिनव समिति की एक शाखा १९०७ से सतारा में काम कर रही थी। 
सन्‌ १९१० में उसके तीन सदस्यों पर सम्राट के विरुद्ध पच्यंत्र का परिचित आक्षेप , 


“+_-+++++--... पक्की 


ओऔर उन्हें कारावास दंड दिया गया । 

क्रांतिकारी आन्दोलन, पद्िचमी भारत के विभिन्न भागों में फंछ गया था । 
क्रांतिकारियों के प्रभाव से गुजरात भी नहीं वचा था। नवम्बर १९०९ में अहमदाबाद 
में लॉ्ड।और लेडी मिटो जिस गाड़ी में शहर में घम रहे थे, उसे उड़ाने का प्रयत्न किया 
गया । दो नारियछ वम फंके गये पर वे फटे नहीं। बाद में उनमें से एक ,वम को 
कौतूहलूवण एक पथिक ने उठाया और विस्फोट के कारण उसका एक हाथ उड़ 
गया । 

दर 

सन्‌ १९०६ से १९१० तक के वर्षो में दक्षिण के क्रांतिकारियों का काम 
उपर्युक्त ढंग से चल रहा था। मद्रास प्रान्त भी सक्तिय था। अप्रै७छ १९०७ में विपिन 
चन्द्र पाल ने व्याख्यान देने के उद्देशय से मद्रास का परिभ्रमण किया था और स्वराज्य 


के आदर्श को प्रस्तुत करके नवयुवकों के मस्तिष्क को उद्देंलित कर दिया था। 
अरविन्द घोष के विरुद्ध राजद्रोह अभियोग में गवाही न देने के अपराध में विपिन 
चन्द्र को अवतूबर १९०७ में छः महीने का कारावास दंड दिया गया । मि. पाल के 
दो मद्रासी प्रशंसकों ने १९०८ की ९ मार्च को उनके छटने की प्रसन्नता में एक सभा' 
की । उस सार्वजनिक सभा में स्वराज्य का झंडा फहराया गया और प्रत्येक विदेशी 
वस्तु के वहिप्का-कसने-की-प्रतिज्ञ-की-प्यी-॥ इन दोनों प्रशंसकों---सुब्रह्म प्यम्‌ शिव 
और चिदम्बर॒म पिछाई--को १२ मार्च. को गिरफ्तार कर लिया गया । दसरे 
दिन टिनेवली में भीपण उपद्रव हुआ। सरकारी सत्ता की अवहेलना की गई 
ओरसरेकारी सम्पोत्तिका जानवक्ञ व व को जानवूज कर नष्ट किया गया। उस नगर में सव-रजिस्ट्रार_ 
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के कार्यालय के अतिरिक्त सव पुलिस चौकियों और थानों पर आक्रमण किया गया । 
इन इमारता के सारे सामाव को--मेज्ञों, कुसियों और अभिलेखों को--जला 
दिया गया। नगरपालिका कार्यालय को नष्ट कर दिया गया। इस उपद्रव में भाग 
लेनेके सम्बन्ध में २७ व्यक्तियों के अपराध सिद्ध हुए और उन्हें दंड दिया गया ।'* 


बे अ 


पत्र सम्पादकों और लोकप्रिय वक्‍ताओं पर अभियोग चलाये गये । सत्ता का 
केन्द्र पांडेचरी में वताया गया और एक नवयुवक समुदाय ने कऋंतिकारी काम के 
लिये संगठन करना आरम्भ किया। इस काम के लिये प्रोत्साइन और निदर्शन 
एम. पी. तिरूमलछ आचार्य और वी. वी. एस, ऐयर से मिला । तिझहमर आचार्य 
भारतीय कांतिकारियों के पेरिस समदाय और लन्दन के इंडिया हाउस, दोनों से 
सम्बन्धित था और ऐयर लन्दन में विनायक सावरकर के साथ और वाद में पेरिस 
समुदाय के साथ रह चुका था । मि. ऐयर ने पांडेचरी पहुँच कर एकत्रित नवयुवकों 
को क्रांतिकारी काम के लिये तैयार करना आरम्भ किया और उत्हें पिस्तौल से 
निशाना लगाने की शिक्षा दी। इन अभ्यास करने बालों में वांची ऐयर नामक एक 
नवयुवक था जिसने वाद में १७ जून १९११ को टिनेवली के जिला मजिस्ट्रेट मि.ऐश. 
को गोली से मारा । उस पर अभियोग चला और उसे प्राण दंड दिया गया । उसके 
साथियों को भी पकड़ा गया और एक पड्य॑ंत्र का रहस्योद्घाटन हुआ । टिवेवली 
पड़यंत्र अभियोग में ९ व्यक्तियों का अपराध सिद्ध हुआ और उन्हें विभिन्न अवधिओं 
के लिये कारावास दंड दिया गया । 
इसी अध्याय में लन्दन और पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों के काम की 
चर्चा की जा चुकी है। इस विचाराबीन युग में यूरोप महाद्वीप में 
भारतीय क्रांतिकारियों का एक पूरा समुदाय काम कर रहा था । इसके 
नेता थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, एस. आर. राता और कामा दम्पति। ये 
लोग भारत के विद्याथियों और अन्य शिक्षित वर्मों में प्रचार के छिये 
भारत के विभिन्न भागों में गुप्त रूप से ऋंतिकारी साहित्य भेजते थे। श्याम जी 
वर्मा के इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की चर्चा की जा चुकी है। उसके अतिरिक्त 
श्रीमती कामा वन्दे मातरम्‌ नामक एक पत्र का सम्पादन करती थीं। यह पत्र 
जिनेवा से प्रकाशित होता था और इसका काफ़ी चलन था। कांतिकारी प्रचार 
का विदेश्षों में एक केन्द्र अमेरिका में प्रशान्त महासागर के तट पर था । दो पृथक्‌ 
संस्थाएं थीं---एक का नाम इंडों-अमेरिकन एसोसियेशन था और दूसरी का नाम 
यंग इंडिया एसोसियेशन था। इनका मख्य केन्द्र कैछिफ़ोनिया में था और इनकी 
शाखाएँ झिकागो, न्यूयार्क और अमेरिका के अन्य महत्वपूर्ण नगरां में थीं। “इन 
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संस्थाओं में विद्यार्थी, विशेषकर बंगाली विद्यार्थी मुख्य कार्यकर्ता थे। इनको आयरिश्ष 
अमेरिकन फेनियन्स का सहयोग प्राप्त था। इन की विचारधारा से अमेरिका में 
आकर वसने वाले अधिकांश भारतवासी प्रभावित हुए। ये वह लोग थे जिन्होंने 
प्रशान्त तट पर एशिया व्रिरोधी आन्दोलन में कप्ट सहे थे । इन में से कुछ लोग सिख 
और पुराने सियाहदी थे । यह वात कम महत्व की नहीं थी क्योंकि इस सैनिकों द्वारा 
उन सैन्य दलों से जिन में पहले ये सैनिक काम करते थे, अब सीधा सम्पर्क स्थापित 
किया जा सकता था और कम से कम जिन वर्गों से भारतीय सेना की भर्ती होती थी, 
उनको तो प्रभावित किया ही जा सकता था। तीन वर्प पूर्व सिपाहियों में जो पर्चे 
वांटे गये थे वे अमरीका में ही छपे थे ।* 

इंडो अमेरिकन एसोसियेशन मुख्यतः एक प्रचार समिति थी। इसके मुखपत्र 
का नाम क्रो हिंदुस्तान' था और यह नियत समय पर प्रकाशित होता था । किंतु 
यंग इंडियाँ एसोसियेशन का आयलेंड की क्रांतिकारी संस्थाओं के ढंग पर संगठन 
किया गया था और उसका मुख्य काम विस्फोटकों का अध्ययन करता और भारत 
को गुप्त रूप से झस्त्र भेजना था। सर वेलेण्टाइन शिरोल के अनुसार इन दोनों 
संस्थाओं का भारत के विभिन्न स्थानों--दक्षिण,बंगाल और पंजाव--की संस्थाओं 
से सम्बन्ध था और उनका राजद्रोहपूर्ण समाचार-पत्र और साहित्य, मुद्रित और 
प्रकाशित करने वालों से पत्र-व्यवहार होता रहता था । 

' 

सन्‌ १९०७-८ में पंजाब का आन्दोलन वस्तुतः क्रांतिकारी नहीं था । जैसा कि 
पंजाब के उप गवर्नर सर डेनिज़ल ने उस समय कहा, यह सव सच है. कि 
१९०७ की गर्मियों में वहां की स्थिति गम्भीर थी। सारे प्रान्त में प्रबल असंतोप 
था और उसके कारण लाहौर और रावरूपिडी में उपद्रव भी हुए । कितु बंगाल, 
महाराष्ट्र और मद्रास की तरह पंजाव में आतंकवादी गुप्त समितियां नहीं थीं । 

राष्ट्रीय आन्दोलन ने पंजाव के शिक्षित वर्ग को झकझोर दिया था । स्वामी 

दयानन्द की शिक्षा के फलस्वरूप हिंदू नवयुवकों में स्वतन्त्रता और स्वदेशी की 
भावना को पनपने में सहायता मिली । भारतीय पत्र प्रवल प्रचार कर रहे थे भौर 
कुछ पत्र तो वैधानिक सीमाओं को भी पार कर गये थे । उनके सम्पादकों और 
मुद्रकों पर अभियोग चलाया गया और उनको दंड दिया गया। आंग्ल-भारतीय पत्र 
जातीय घृणा और द्वेप का प्रचार कर रहे थे कितु उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही 
नहीं की गयी । छाहौर का सिविल और मिलिटरी गज़ट इन पत्रों का अग्रणी था । 
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वह शिक्षित वर्ग के विरुद्ध क्रमपूर्ण लेख लिखता था और उन्हें तरह-तरह की गालियां 
देता था। उसने विद्रोह के संकट का हल्ला सचाया। उसमें यहां तक कहा गया कि 
विद्रोह की पचासवों वर्ष गांठ पर (१० मई १९०७ को) अंग्रेज़ों के विरुद्ध नया 
व्युत्थान होगा। इस झूठे प्रचार पर विश्वास किया गया और पंजाब के कई शहरों 
' में अंग्रेज़ों की रक्षा के लिये प्रवन्ध किया गया और अंग्रेज़ निवासियों को किलों में रहने 
के लिये जगह दी गई। नेविन्सन ने लिखा है:---कितु इस भविष्यवाणी के होते 
हुए भी कोई व्युत्यान नहीं हुआ ।१ 
कितु सन्‌ १९०७-८ में पंजाव की स्थिति बड़ी गम्भीर हुई और इसके कई कारण 
थे। एक ओर तो आंग्ल-भारतीय पत्र भारत-विरोधी प्रचार बड़े जोरों से कर रहे 
थे दूप्रो ओर बंगाल का राष्ट्रीय आन्दोलन उमड़ रहा था। इसी समय प्लेग और 
अकाल का दैवी कोप हुआ और सरकार ने विवेक-शून्य भूमि विषयक नीति अपना 
कर स्थिति को और भी विग्राड़ दिया। अप्रैल १९०७ में 'इंडिया' और 'पंजाबी' 
नामक दो भारतीय पत्रों पर अभियोग चलाया गया | 'इडिया' के मालिक और 
सम्पादक को पांच वर्ष का कारावास दंड दिया गया और मुद्रक को एक राजद्रोह- 
पूर्ण पत्र छापने के अपराध में दो वर्ष का कारावास दिया गया । यह पत्र अमरीका से 
आया था और इसमें भारतीय सेना को भड़काया गया था।* 'पंजाबी' ने एक वेगार 
के मामले में सम्पादकीय आलोचना की थी । एक सरकारी अधिकारी ने दो गांव 
वालों से बलात्‌ काम कराया था और वेयार के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। 
अपील पर निर्णय के अनुसार पंजावी' के मालिक को ६ महीने का कारावास दंड 
दिया गया और उसपर १००० रुपया जुर्माना किया गया और सम्पादक को छ: 
महीने का कारावास दड दिया गया और उसपर २०० रुपया जुर्माना किया गया। 
इस अभियोग का अन्तिम निर्णय छाहौर हाई कोट ने १६ अप्रैल १९०७ को 
सुनाया । पता लगने पर बड़ी भीड़ एकत्रित हुई और वह जेल जाते हुए वन्दियों से 
मिलो | उत्साह और उद्देग के कारण अन्त में एक उपद्रव हो गया । 
आरम्भ में पंजाब के झगड़े भूमि विषयक थे ।? छॉर्ड मिण्टो के जीवन लेखक 
ने इस वात को स्वीकार किया है कि “नहर उपनिवेश्योंमें स्थानीय सरकार ने 
विवेक शून्य नीति अपनाई और इसी के कारण झगड़े हुए ।/४ मालगुज़ारी को 
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काफ़ी वढ़ा दिया गया; सभी उपनिवेश्ों में, विशेषकर बारी दोआव क्षेत्र में 
सिंचाई की दर को बढ़ा दिया गया, और सब से वड़ी वात यह थी कि चेनाव 
उपनिवेद्य में फिर से प्राप्त की हुई भूमि के अधिकार के सम्बन्ध में सरकार ने 
अपने वचनों का पालन नहीं किया। पजाव विधान परिपद्‌ में एक उपनिवेश 
विवेयक शीघ्षता से स्वीकार किया गया और उसके द्वारा १८९३ के एक्ट की शर्तों 
को बदल दिया गया। इन कार्यवाहियों का प्रवछ विरोध हुआ। इस आन्दोरून 
के नेता मि. अजीतर्सिह और सैयद हैदर रिज़ाथे। उन्होंने आन्दोलन चलाने 
के लिये एक संस्था बनाई जिसका नाम इंडियन पेट्रियट्स एसोसियेशन 
था। सारे प्रान्त में, विशेष कर प्रभावित क्षेत्र में समाए की गयीं। २२ मार्च 
१९०७ को लायलपुर में एक सभा हुई। इसमें लाला लाजपतराय को बोलने के 
लिये आमन्त्रित किया गया था । उन्होंने सरकारी कार्यवाहियों की आलोचना की 
ओर उन्हें बढ़ते हुए असंतोष के लिये उत्तरदायी ठहराया | इस सभा में मि. अजीत 
सिंह ने भी व्याख्यान दिया । एक ही सभा में दोनों नेताओं ने भाषण दिया। संभवत:' 
इसी संयोग के कारण लाला लाजपतराय और मि. अजीत सिंह--- दोनों ही 
सज्जनों को सन्‌ १८१८ के पुराने और कुटिल विनियम के अन्तर्गत भारत से 
एक साथ निर्वासित कर दिया गया । 

रावरूपिंडी जिले में मालगुज़ारी में विशेष रूप से बुद्धि की गई। अग्रै १९०७ में 
इस अत्यधिक मालयुज़ारी के विरोध में दो सभाएं की गयों | दूसरी सभा २१ अग्रैल 
को हुई और इसमें मि. अजीतर्सिह प्रमुख वक्ता थे । जब मि..अजीतसिह की भाषा 
वस्तुतः उग्र हो गयी तो सभाध्यक्ष छाला हंसराज ने उन्हें रोक दिया; परन्तु कुछ 
ही दिनीं वाद सभाध्यक्ष को और साथ ही २१ अप्रेछ की सभा से सम्बन्धित लाला 
अमोलक राम और छाला गुरदास राम नामक दो प्रतिष्ठित वकीलों को यह 
सरकारी सूचना दी गई कि भारतीय दंड संहिता की नं. ११४ ए. और नं. ५०५ 
धाराओं के अन्तर्गत उन पर अभियोग चलाया जावेगा और इन लोगों को २ मई को 
११ बजे न्यायालय में उपस्थित होने के लिये कहा गया | लाला लाजपतराय अपने 
वकील मित्रों की यथासंभव सहायता करने के लिये रावरूपिंडी पहुँचे । इन सव के 
मतानुसार सूचनापत्र अवैध था और उन्होंने न्यायालय में उपस्थित न होने का निश्चय 
किया। परन्तु उन्होंने मि. अजीज अहमद और मि. वोधराज नामक दो नये वरिस्टरों 
को अपनी ओर से कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये अधिकार दिया । २ मई को 
जिलाध्यक्ष के न्यायालय के सामने बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई और हड़ताल करने 
वाले मजदूरों के कारण यह भीड़ और भी वढ़ गई । उस दिन सरकारी तोपखाने 
में, रेलवे वर्कशाप में और रायवहादुर सरदार बूटासिंह के निजी कारखाने में मजदूर . 
लोग काम पर नहीं गये । जब ग्यारह वजने पर भी ज़िलाध्यक्ष नहीं आया तो 


१०९२ भारत म ब्रिटिश राज्य 


भीड़ में बड़ी अद्यान्ति हुई। आखिर साढ़े वारह बजे जिलाध्यक्ष आया और उसने 
सार्वजनिक जांच को भविष्य के लिये --संभवतः पंजाब सरकार के आदेशानुसार 
स्थगित कर दिया। जब भीड़ को जांच स्थगित होने का पता छगा तो उसका रोप 
सीमा से बाहर हो गया और वह तितर वितर नहीं हुई वरन्‌ उसने एक प्रमुख मार्ग 
पर अपना जलूस निकाला; एक चर्च और मिशन भवन को नणप्ट किया और उसके 
सामान में आग छगा दी;यूरोपियनों के कुछ मकानों और वाग्मों को नष्ट किया 
और एक हिंदू कारखाने को, जिस के मजदूर हड़ताल पर थे, क्षति पहुँचाई। पुलिस 
दिखाई नहीं दी परन्तु वाद में सैनिकों का पहरा बैठा दिया गया ।९ 
इस उपद्रव के बदले में उक्त तोन वकीलों के साथ तीन अन्य प्रमुख वकीलों 
को और ६० अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । अभियोग का निर्णय होने 
तक इन वकीलों को गर्मी के महीनों में बड़ी कष्टपूर्ण दशा में जेल में रखा गया । 
१ अक्तूबर को निर्णय सुनाया गया और सव वकीलों को छोड़ दिया गया । मजिस्ट्रेट 
के अनुसार गवाही झूठी और वनाई हुई थी। अन्य अभियुक्तों में से पांच को दंड 
दिया गया। इनमें से तीन को उपद्रव करने और आग लगाने के अपराध में ७ वर्ष 
का कारावास दंड दिया गया । 
बाद में पंजाव की स्थिति में सुधार हुआ । इसका मुख्य कारण यह था कि 
लॉर्ड मिण्टो ने उपनिवेश विधेयक को निपिद्ध कर दिया । वाइसरॉय के मतानुसार 
उच्तत विधेयक न्याय्य नहीं था। इस सम्बन्ध में उन्होंने छाड मॉल को लिखा:-- जो 
बात ग्रलत हैं उसको अस्वीकार करने का अर्थ आन्दोलन के सामने सिर झुकाना नहीं 
है और न उस से कोई दुर्बलता ही प्रदर्शित होती हैं। इस डर से कि कहीं दूसरे लोग 
दुर्वेखता न समझें, किसी ग़लत नीति से चिपके रहना, स्वयं दुर्वछता हूँ ।* “अतः 
लॉर्ड मिटो ने विधेयक को निपिद्ध कर दिया और इसके परिणाम अत्यन्त 'हत्तकर 


हुए ।* 


१. रिट्णागउणा : 6 'िटछ 8)जंता 470 माता, एथ8० 79- 
२. िटशाइण : फट ९एछ क5जया था पाता, 2288९ 79. 
३, उपरोबधा : व पशा0, 928० 757- 


चोदहवाँ अध्याय 
दमन ओर सुधार 


१ 
भारत की १९०५-६ की घटनाओं के कारण भारतीय झासन के दोनों 
नये अव्यक्ष चिन्तित हुए | नवम्बर १९०५ में लॉड्ड कर्जन के स्थान पर लॉ मिण्टों 
वाइसरॉय हो गये थे और दिसम्बर १९०५ में प्रगतिवादी जॉन मॉल भारत मन्त्री 
. हों गये थे..६ जून १९०६ को मि. जॉन मॉल (वाद में लॉर्ड मॉल ) ने छार्ड मिटो को 
एक पत्र लछिखा और उसमें उन्होंते लॉरेंस; शिरोल, सिउनी लो जैसे प्रमख लेखकों 
के दृष्टिकोणों की ओर ध्यान आकर्पित किया। ये छोन हाल ही में भारत में प्रवास 
करके आये थे और इन्होंने “वहां एक नई भावना को वढ़ते हुए और फैंछते हुए देखा 
था [/इन लोगों का यह मत था कि भविष्य में यथा पूर्व ढंग से भारत का शासन करना 
बसंभव हैँ और सरकार को कांग्रेस संस्था और कांग्रेस सिद्धांतों के -साथ_ व्यवहार 
रखना होगा ।”* इन्हीं विचारों को भारतीय नरम दल के दूरदर्शी नेता, सन्‌ १९०५ 
के कांग्रेस अधिवेशन के समापति और भारत सेवक समिति' के संस्थापक श्री गोपाल 
: क्रृष्ण गोखटे ने बड़ी कुशलता के साथ अत्यन्त प्रभावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया था। 
मार्च १९०६ में सम्राज्नीय विधान परिपद में वजट सम्बन्धी अपने व्याख्यान में 
श्री गोखले ने छॉर्ड मिण्टो से एक सार्वजनिक अपील की । शिक्षित वर्गों को घात्त 
करने की समस्या को सुलझआने में...........-००००- ब्रिटियय राजनीतिजता की परीक्षा 
होगी । उन्हें शान्त करने का केवल यही उपाय कि उनको अपने देश के झासन में 
अधिकाधिक साथ लिया जावे |* परिपद के अधिवेशन के वाद श्री गोखले इंगलेंड 
गये और भारत मन्त्री से कई वार मिले । ऐसा प्रतीत होता है कि मि. मॉल को श्री 
गोखले की सद्भावनाएं प्राप्त हुईं और कुछ सामान्य सुवारों के लिये उन्हें गोखले 
का समर्थन भी मिला ।? भारत मंत्री और वाइसरॉय में परामर्श होने के वाद यह 
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३. मि. मॉल ने १ अगस्त १९०६ की भेंट में गोखले से कहा : “अब आपकी दिशा में 
युक्‍त्र सुधारों के लिये अभूतपूर्वा अवसर है................ इसके लिये केवल 
एक वात का ही डर है और वह है आपके मित्रोंका विरोब............ में आपको 
किसी दायित्व में नहों वांधता.............. पर आप प्रयत्न करें। यदि मंच और 
पत्रों द्वारा आयके साथियों ने उपेक्षाकी तो सब मिद्ठी में मित्र जायगा।” 
मि. गोखले ने हादिक सहयोग दिया और उन्होंने भारत में अपने मित्रों 


र्‌५४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


निशचय हुआ कि भारत सरकार उक्त सुधारों का उपक्रमण करे । इस सम्बन्ध में 
मि. मॉल के १५ जून १९०६ के पत्नोत्तर सें छॉर्ड मिटो ने लिखा, “भारत सरकार 
द्वारा उपक्रमण करने की वात को में विशेष महत्व देता हं ।”१ 

इसके लिये लॉर्ड मिटो ने सव से पहली वात तो यह की कि उन्होंने अपनी 
कार्यकारिणी परिपद की अगस्त १९०६ में एक कमेटी नियक्त की और एक लेख 
हारा कमेटी को उस का उद्देश्य और उसका कार्य क्षेत्र बताया । “कमेटी को 
इन विवयों पर विचार करना था : (१) देशो नरेशों की परिषद और यदि यह 
संभव न हो तो क्या वाइसरॉय को विधान प्रिपद में उनका प्रतिनिधित्व किया 
जा सकता हूँ; (२) वाइसरॉय को कार्यकारिणी परिपद में एक भारतीय सदस्य 


कई» अक3 


की नियुक्तित; (३) केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिपदों में प्रतिनिधित्व में वद्धि; 


(४)वजट पर विचार प्रकट करने के लिये समय में वृद्धि और साथ ही संशोधन 
प्रस्तुत करने के अधिकार में वृद्धि ।१ इस कमेटी के अध्यक्ष सर ए. टी. ऐरन्डाल थे । 


कमेटी ने अक्तूबर १९०६ में अपनी रिपोर्ट दी परन्तु वाइसरॉय की कार्य- 
कारिणी में उस पर विचार करने में बहुत समय लगा जिस के फलस्वरूप सुधार 
सम्बन्धी भारत सरकार का राजपत्र, भारत मन्त्री के पास सन्‌ १९०७ की मार्च 
के अन्त में भेजा गया । मि. मॉल ने अपनी परिषद से तुरन्त ही परामर्श किया और 
भारत सरकार को स्थानीय सरकारों की सम्मति जानने के लिये कहा । स्थानीय 
सरकारों और जनता का मत जानने में एक वर्ष से अधिक समय छूगा और इस प्रकार 
सुधारों के सम्बन्ध में ? अक्तूबर १९०८ से पहले कोई भी कार्यवाही नहों को 


जा सकी । 
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इन्हीं दिनों में देश के विभिन्न भागों में स्थिति बड़ी ग़म्भीर होती जा रही 
श्री । पूर्वी वंगाल और आसाम प्रान्त के उप-गवर्वर ने बड़े अविवेक और अकौशल से 
कंगम लिया । लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से उसने प्रान्त के बहुत्त से महत्वपूण 
स्थानों में गरखा सैनिकों के जत्थों को स्थापित कर दिया । छोड मिंटों को 
बात का पूरा विश्वास था कि सर वैम्फ़ोल्ड के कोशलशून्य घासन से बड़ा भारी 


के लिये अत्यन्त आशज्यापूर्ण पत्त छिखा।” ०769 (९००॥९८४०॥5. 
५० 4. 9०8०४ 787-82. 
१. ऊिपलाब्य : ०त खैजा0, छऊबडुट 234--ॉजीश' तंथांध्ऐ 
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३. उपयुकक्‍त पुस्तक उृष्ठ, २३७. 


दमन और सुधार श्ष्प्‌ 


ख़तरा था पर वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से इस लिये झिझकते थे कि 
सरकार के आलोचक उसका गलत अर्थ अवश्य लगावेंगे । जुछाई १९०६ में एक 
घटना हुई जो वाइसरॉय अथवा भारत मन्त्री को विश्येप रू। से अप्रिय नहीं थी । 
दो स्कूलों के विद्यार्थियों ने सिराजगंज में वड़ा उम्रत्तापूर्ण जौर उच्छ खलतापूर्ण 
व्यवहार किया था। इस पर उप-गवर्नर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से उक्त दोनों 
स्कूलों को वहिष्कृत करने के लिये कहा । भारत सरकार के अनुसार तत्कालीन 
परिस्थितियों में यह काम अविवेकपूर्ण था और उसने सर वंम्फ़ोल्ड से अपना 
निवेदन वापिस लेने के लिये कहा । इस पर सर वैम्फ़ील्ड ने वाइसरॉय को यह लिखा 
कि या तो स्कूलों को वहिष्कृत , किया जावे अथवा उसका त्याग-पत्र स्वीकार 
किया जावे । छार्ड मॉल ने छिखा है:--- छा मिटो आन्दोलन के समय में उप- 
गवर्नर बदलने के विरोधी तकों के प्रति सजग थे कितु यह वात प्रतिदिन 
अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि नये प्रान्त का शासन अविद्वस- 
नीय हैं और उससे अन्य नई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हें:--अतः 
त्याग-पत्र स्वीकार किया गया, मेंने भी अपनी स्वीकृति तार द्वारा तुरन्त 
मेज दी।१ 

पंजाब की सरकार ने अपने यहां की स्थिति को बिगाड़ लिया था। 
ज॑ंसा कि पहले * कहा जा चुका हूँ पंजाव झगड़े आरम्भ में भूमि विपयक थे। 
पंजाब सरकार ने कप्टों को कम करने और ज्यगड़े के कारणों को दूर करने के , 
स्थान पर कठोर व्यवहार से काम लेने का निश्चय किया और १८१८ के 
पुराने विनियम नं. ३ के अन्त्गंत लाला लछाजपतराय और सरदार अजीतर्सिह 
को देश से निर्वासित करने के लिये भारत सरकार पर जोर डाला । छाछा 
लाजपतराय का कई क्षेत्रों में प्रमुख स्थान था । वे एक धारमिक सुधोरक थे, ओय॑ 
समाज के नेता था और शिक्षा प्रसारक थे । वे प्रोपकारी थे और साथ ही 
सामाजिक कार्यकर्ता थे। सर्वे साधारण दौर दुखी लोगों से उन्हें सच्चा प्रेम था। 
वे एकप्रमंख कांग्रेसी भी थे और नये उम्र दल के तीन महत्वपूर्ण नेताओं में से 
एक थे । वे अंग्रेज़ी में और विशेष कर उर्दू में ओजस्वी और प्रभावशाली ववता 
थे। सरकार उनकी स्वतन्त्रता और उनके बढ़ते हुए प्रभाव से शंकित हो गई 
थी | दूसरी ओर सभी---क्षहमत और भिन्नमत--देशवासी सत्यशील भौर 
निस्वार्य॑-प्रेरित_ देशभक्त मानते _थे । उनके अनूसार वे सरकार के विरुद्ध 
पडयंत्र रचने में अथवा संनिकों में राजद्रोह का प्रचार करने में अथवा. अन्य कोई 


१. ७४०76ए : ९०८००४९८४०४5, 9०86 848. 
२. इस पुस्तक का १३ वां अध्याय देखिये । 











५१९६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


गूप्त काम करन मे असमर्थ थे ।* सरकारी नीति के सम्बन्ध में उनकी आलोचना 
स्पष्ट और तिष्कपट थी। भूमि विपयक आन्दोलन से उनका सम्बन्ध न.के 
वरावर था। इस सम्बन्ध में केवल एक वार उन्होंने सरदार अजीतर्सिह के साथ 
एक सभा में भापण दिया था। सरदार अजीतसिंह लायलपुर जिले के एक खेतिहर थे 
और पहले उन्हें बहुत कम लॉग जानते थे । सन्‌ १९०६-७ के भमि विपयके 
आन्दोलन के एक प्रमुख संगठनकर्तता के नाते वे प्रसिद्ध हो गये । वे एक प्रभाव शाली 
और साथ ही उग्र वक्ता थे और अत्यत्त लोकप्रिय थे। खेतिहर आन्दोलन के शीघ्रता 
से बढ़ते के कारण सरकार को घवराहट हुई और उसे रोकने के लिये सरकार ने 
सरदार अजीत सिंह और लाहा लाजपतराय को निर्वासित करना ही उचित समझा। 
स-परिपद्‌ यवर्त र- जनरछ ने इन दोनों सज्जनों को ग्रिरफ़्तार करके निर्वासित 
करने के लिये अनुज्ञा-पत्र दिया और ९ मई १९०७ को इन दीलनों व्यक्तियों को 
निर्वासित करके मांडले (वर्मा) भेज दिया गया | ११ मई १९०७ को वाइसरॉय 
ने एक अध्यादेश ((7ठी7८70८४) प्रकाशित किया । इसके अनुसार 
सार्वजनिक सभा आयोजित करने के अधिकार को कठोरता से सीमित कर 
दिया गया। सभा का आयोजन करने वालों को सभा की तिथि से सात दिन पहले 
सरकार को लिख कर सूचित करने के लिये कहा गया। मजिस्ट्रेटों को 
सभाओं: को रोकने का अधिकार दिया गया। सरकार द्वारा स्वीकृत 

सभाओं में पुलिस के लिये उपस्थित रहने का नियम था। यह अध्यादेश स-परिपद्‌ 

गवर्नर-जनरल द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में लागू किया जाना था। इस अध्यादेश को 

पंजाब और पूर्वी बंगाल में तुरन्त ही लागू कर दिया गया | 

लाहा लाजपतराय के निर्वासन से देश के विभिन्न भागों में बढ़ा उद्ेग 
हुआ और उसके फलस्वरूप तरुण वर्ग, विशेष कर बंगाल के तरुण वर्ग 
उत्तेजित हुए और उन्होंने उम्रवाद, हिंसा और आतंकवाद को अपनाया। 





हक 


१. लाला लाजपतराय के निर्वासन के सम्बन्ध में श्री गोखले ने सम्रानीय 
विधान परिपद में कहा:---केवल प्‌जाव में ही नहीं वरन्‌ अन्य प्रान्तों में भी 
सहसों व्यक्ति लाला लाजपतराय का आदर करते हैँ । उनका चरित्र उच्च 
कोटि का है और उनके विचार पवित्र हूँ । ऐसे एक प्रमुख धाभिक एवं सामा- 
जिक सुधारक और राजनीतिक कार्यकर्ता को, जिसके सभी काम स्पष्ट 
और प्रकट रूप से हुए, बिना किसी अभियोग के देश से निर्वासित कर देने के 
कारण सारे देश के लोग आश्चर्य और दुःख से जड़वत हो नये । 22986 45 
ए०ण्टटकागरडु४ ण गीर लितांगा च्ट्टांपेगाएट (0णारो, ४०. 
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दमन और सुधार १९७ 


दोनों बंगालों की दशा पहले ही बिगड़ी हुई थी। सरकार विभाजन विरोधी 
आन्दोलन का निष्ठ्रता से दमन कर रही थी और मुसलमानों का 
पक्ष ले रही थी। सरकार की इस नीति के कारण छोग वचन और कर्म दोनों 
में उप्र होते जा रहे थे । “कुछ बंगाली पत्रों ने सब प्रतिवन्धों को दूर हटा 
दिया और वे झिलझ्लक छोड़ कर तीज मालोचना करने रूगे ।/* बंगाल सरकार ने 
इन पन्नों पर अभियोग चलाने का निश्चय किया। क्रमपूर्वक आक्रमण किया गया 
और सब से पहली चोट वन्‍्दे मातरम्‌' पर हुई यह अंग्रेज़ी का राष्ट्रवादी दैनिक 
पत्र था और इसके सम्पादक मंडल में वबावू अरविन्द घोष भी थे। सरकार ने 
अगस्त १९०७ में अरविन्द घोष और मुद्रक पर राजद्रोह का आक्षेप लूगाया। सब 
लोग यह बात भछी भांति जानते थे कि अरन्विद घोष उक्त पत्र से तन, मन, 
धन, सभी से सम्बन्धित थे कितु सम्पादक के नाम को प्रमाणित करने के लिये कोई 
साक्षी नही मिला | * जब मि. विपिन चन्द्र पाल को प्रमाण देने के लिये बुलाया 
गया तो उन्होंने कार्यवाहियों में भाग लेना अस्वीकार कर दिया क्योंकि 
उनके मतानुसार अभियोग देद् के हितों के विरुद्ध था । इस अपराध के लिये स्वयं 
मि. पाल पर अभियोग चलाया गया और उन्हें छः महीने का कारावास दंड दिया 
गया। अरविन्द घोप के विरुद्ध अभियोग नहीं चल सका और उन्हें छोड़ दिया गया । 
मुद्रक का दोप सिद्ध हुआ और उसे तीन महीने का कारावास दंड दिया गया । 
लगभग इसी समय संध्या' और युगान्तर' नामक बंगला के प्रभावशाली 
पत्रों के सम्पादकों-श्री ब्रह्म वान्धव उपाध्याय और भूपेंद्रवाथ दत्त-पर अभियोग 
चलाया गया | मि. उपाध्याय ने एक लिखित वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने यह 
कहा:---में इस अभियोग निर्णय में भाग नहीं लेना चाहता । स्वराज्य का उद्देश्य . 
ईद्वर-प्रेरित हैं और इस सम्बन्ध में अपने काम के लिये में देश के विदेशी शासकों के 
प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ । इन विदेशियों के स्वार्थ हमारे राष्ट्रीय विकास के मार्ग में 
विध्नरूप हैं और ऐसा होना अनिवायं ही हैं ।/ ब्रिटिश न्यायालयों से असहयोग 
का यह सबसे पहला उदाहरण हूँ । आगे चल कर युद्धोत्तर असहयोग आन्दोलन 
में इस प्रकार का असहयोग एक सामान्य वात थी । उक्त अभियोग अभी समाप्त 
भी नहीं हुआ कि कछकत्ते के कंम्बंल अस्पताल में अभियुक्त की मृत्यु हो 
गयी । दूसरे अभियोग में मि. दत्त अपने को दोप-मुक्त सिद्ध नहीं कर सके और 
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२. उस समय कोई ऐसा कानून नहीं था जिस के अनुसार आजकल की तरह 
पत्रों को अवने सम्पादक का नाम प्रकट करना अनिवायं हो । 

३. २०9५ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५७. 


१९८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


उन्हें एक वपं का कठोर कारावास दंड दिया गया । अगले कुछ ही महीनों में 
युगान्तर' पर चार मुकदमे चलाये गये और हर वार सम्पादक और मुद्रक को 
कारावास दण्ड दिया गया किंतु पत्र वरावर प्रकाशित हुआ और वरावर प्रचार 
करता रहा। 
एक ओर तो बंगाल और पंजाब में ये अभियोग चल रहे थे और दूसरी ओर 
भारत सरकार एक विश्येप प्रेस (समाचार-पत्र सम्बन्धी) कानून बनाने के लिये 
भारत मन्त्री पर जोर दे रही थी। जुलाई १९०७ में इस विषय पर भारत से 
एक राजपत्र भेजा गया। लॉड्ड मारे ने स्वीकार किया है कि इस राजपन्र ने उन्हें 
“कॉपा दिया” ।१ पर भारत सरकार कठोर और दमनकारी नीति को व्यवहार में 
लाने के लिये तुलो हुई थो। भारत मंत्री ने आरम्भ में विरोध किया। कई वार 
उन्होंने सरकारी सदस्यों * के व्यवहार की तीन्र आलोचना की और उनके लिये 
गहित रूपी नाम चीनॉज्जिक्त (0४70ए४0८४8) का उपयोग किया | 
इसके बाद जब भारत सरकार ने राजद्रोहपूर्ण सभाओं को रोकने के उद्देश्य 
से एक विधेयक बनाने के लिये लॉ मार्ले की अनुमति मांगी तो वे कष से उबर 
पड़े ।? उन्होंने वाइसरॉय को लिखा कि “जिन लोगों ने आपका एऐरन्डाल के 
सुधारों में विरोध किया था” और “जिन लोगों ने छाहौर और रावरूपिंडी के 
झगड़ों का बहाना लेकर उन सुधारों को रद्द करने के लिये कहा था, आप उन 
लोगों की बातों पर रत्ती भर भी ध्याव न दीजिये ।”४ उन्होंने प्रेषित प्रस्तावों को 
असाधारण, प्रतिक्रियावादी और अनावश्यक बताया और उन्हें निपिद्ध कर दिया। 
लेकिन अन्त में भारत सरकार की प्रवल एवं आग्रहपूर्ण मांगों के आगे भारत मंत्री 
को झुकना पड़ा।“ भारत सरकार ने कई दमनकारी एक्ट बनाये और उन्हें देश में 
वड़ी कठोरता के साथ छागू किया । 
द्रे 
राजद्रोह पूर्ण सभाओं को रोकने वाला,एक्ट १ नवम्वर १९०७ को बना। 
स्वयं गृह सदस्य के अनुसार इस एक्ट में दमन के लिये प्रचुर सामर्थ्य निहित थी। * 


१. 307९9 : रि८८००॥८८घंणा5, ४७ 7, ९88० 226. 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१४. 

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३१-२३३--लॉर्ड मॉर्ल का उत्तर पढ़ने योग्य 
छः; 
छ्‌ 


पु 


उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३१. 

भारत मन्‍्त्री ने बड़े संकोच के साथ अपनी इच्छा और आत्मा के विरुद्ध 

स्वीकृति दी | | 
+ शि0०्टटवीएएड ण पीर !,८छछब्राएर एण्जालों, एए0. रा।एा 
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दसन और सुधार १९९ 


सभाओं का विनियमन करने के छिये ११ मई को जो अध्यादेश छागू किया गया 
था उसकी अवधि १० नवम्बर को समाप्त होने वाछी थी क्योंकि विधि के अनुसार 
अध्यादेश केवल ६ महीने के लिये ही सीमित होता है । यद्यपि उस अध्यादेश के. 
प्रतिवनन्‍्धों को जारी रखने के छिये कोई कारण नहीं था,” तथापि भारत सरकार 
ने १९०७ के एक्ट द्वारा उन्हें नया जीवन प्रदान करने का निद्चय किया । परिपद 
ने कुछ सुधार किये लेकिन इतने पर भी एक्ट उग्र रूप से दमनकारी था। एक्ट ने 
भारत सरकार को उसे किसी भी प्रान्त में छागू करने का अधिकार दिया। किसी 
भी उद्देश्य के लिये २० से अधिक व्यक्तियों की सभा करने के लिये स्थानीय 
अधिकारियों को सभा की तिथि से तीन दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक था। 
सार्वजनिक सभा की परिभाषा इतनी विस्तुत की गयी कि उ के अनुसार 
व्यक्तिगत घरों में सामाजिक मिलन को भी सार्वजनिक सभा माना जा सकता 
था। इस वात से ही छॉर्ड मॉल कांप गये थे। उन्होंने लिखा कि संनन्‍्य अधिकारियों 
के उपक्रमण पर प्रेस कानून बनाना स्वयं एक नई और बुरी बात थी; पर 
व्यक्तिगत मिलन को सार्वजनिक सभा बना देने की वात तो उससे भी बढ़ कर है । 
“उप-गवर्नर अथवा अन्य अधिकारी; किसी भी निदिष्ट क्षेत्र में किसी भी 
व्यक्षित को जिसके विचारों से वह असहमत है, व्याख्यान देने से रोक सकता हैं । 
इसके स्थान पर ईमानदारी से गछा थींट देना अच्छा होगा ।* अधिकारियों को 
किसी भी सभा को रोकने और सभा में किसी भी बोलने वाले का मुंह बन्द करने 
का अधिकार दिया गया था। ये अधिकारी सार्वजनिक शान्ति के नाम पर कोई 
भी प्रतिबन्ध रूगा सकते थे। स्वीकृत सभाओं में पुलिस के आदमी भेजे जाते थे । 
जैसा कि सर रादश बिहारी घोष ने कहा, इन उपायों द्वारा देश के राजनीतिक 
जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था।* प्रवर-समिति में दो महत्वपूर्ण 
सुधार हुए---एक तो यह कि एक्ट केवल तीन साल के ही छिए छागू रहना चाहिए 
और दूसरा यह कि एक्ट की बाराओं के अनुसार किसी स्थानीय सरकार द्वारा 


१. इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्री गोखले ने निम्नलिखित 
तथ्य बताये: “पिछले ६ महीनों में पंजाव और दिल्‍ली में केवल एक सभा 
हुई थी और उस के फलस्वरूप शान्ति और व्यवस्था में कोई विष्न नहीं पड़ा । 
पूर्वी बंगाल में केवल एक सभा हुई थी और फरीदपुर में विचाराधीन विपयो 
पर कठोर नियंत्रण के कारण प्रस्तावित सभा का विचार छोड़ दिया गया था। 
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२०० 'भारत में प्रिठिश राज्य 


निदिष्ट क्षेत्र में, यह एक्ट केवल छः महीने के लिए लछाग होना चाहिए। किन्तु इन 
सुधारों से इस अत्यन्त दमनकारी एक्ट की कठोरता में न तो कोई कमी हुई और न 
हो ही सकती थी । डा० राश विहारी घोष अनुसार इस एक्ट का किसी 
सभ्य सरकार की विधि की अपेक्षा रूपी यूकेस ( (7]:958 ) से अधिक 
साल्‍्प्य था ।) 
है. ६ 
नरमदली नेताओं के पूर्व कथन के अनुसार* सरकार की दमनकारी नीति ने 
असन्तोप को गुप्त धाराओं में ढकेल दिया । बहुत सी गुप्त समितियां वीं और 
बंगाली नवयुवकों में क्रान्तिकारियों की संख्या वहुत बढ़ गई। आतंकवादी अपराध 
प्रकट हुए। “सरकारी तंत्र घवराया और अपनी भूछों के परिणामों से उद्विग्न हुआ | 
उसने व्यवस्था और शज्ञाच्ति स्थापित करने के लिए एक के बाद एक करके विभिन्न 
| देमनकारी उपायों से काम लिया; सार्वजनिक जीवन ठंडा पड़ गया और उसका 
विकास रुक गया ।१ सन्‌ १९०८ की ८ जून को एक ही दिन में भारत सरकार ने 
दो अत्यन्त दमनकारी एक्ट बनाये--एक तो विस्फोटक पदार्थ एक्ट था और दूसरा 
समाचार-पत्र (अपराध-उत्तेजक) एक्ट था। इनको बनाने के लिए परिपद की 
कार्य पद्धति के सामान्य नियमों को दुकरा दिया गया | इसके अतिरिक्त उस दिन 
परिपद में कोई स्वतन्त्र भारतीय सदस्य भी उपस्थित नहीं था। 
सन्‌ १८८४ का विस्फोटक एक्ट अभी लागू था। उसकी सहायता के लिए 
१८७८ का भारतीय शस्त्र एक्ट था। इन दोनों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 
की कुछ धाराओं के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थों से क्षति पहुँचाने वालों को आजीवन 
निर्वासन तक का दण्ड दिया जा सकता था। परन्तु भारत सरकार की दृष्टि में ये 
कानून अपर्याप्त थे और उसने इस कमी को पूरा करने के लिए और वम के उपयोग 
के कारण उत्पन्न हुई नई स्थिति का सामना करने के छिए सन्‌ १९०८ का एक्ट 
चनाया। 
नये एक्ट के क्षेत्र के अन्तर्गत विस्फोटकों के अतिरिक्त विस्फोटक बनाने वाले 
पदार्थों और उपकरणों की भी गणना थी ।,सन्देहात्मक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति 
के पास उक्त कोई वस्तु प्राप्त होने पर १४ वर्ष के निर्वासन अथवा पचि वर्ष के 
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एकउद्देश्य के छिए अवश्य समय हूँ : उससे गुप्त राजद्रोह के काटाणुओं का 
प्रचार होगा । 
, ऊब्गगाला[ु€९ : थै रि्ंता ग पीठ शकपाए, 088० 249- 


जप 


दमन और सुधार २०१ 


कारावास का दण्ड था ।* जिन विस्फोटों के कारण मृत्यु हो जाती थी उनसे एक्ट का 
कोई सम्बन्ध नहीं था--ऐसे मामलों में हत्या के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता था; 
अन्य विस्फोटों के छिए कठोर दण्ड था ।* यदि वस्तुत. कोई विस्फोट न हुआ हो 
किन्तु उसके लिए उद्देश्य या प्रयत्व का प्रमाण हो तो २० वर्ष के लिए निर्वासन और 
सात वर्ष के लिए कारावास का दण्ड था ।* अन्त में विस्फोटकों की तैयारी के छिए 
स्थान, बन, सामग्री अथवा अन्य किसी प्रकार से सहायता देने वाले व्यक्तित, अपराधी 
की ही भांति दण्डनीय थे ।“ 

८ जून १९०८ का दूसरा एक्ट, समाचार-पत्र (अपराध उत्तेजक) एक्ट था । 
गृह सदस्य के अनुसार यह एक्ट तनिक भी दमनकारी नहीं था; भारतीय मत इसके 
बिल्कुल विपरीत था । गृह सदस्य के शब्दों में इस एक्ट का उद्देश्य, हत्या, अथवा 
सन्‌ १९०८ के विस्फोटक पदार्थ एक्ट के अन्तर्गत किसी हिसाएर्ण अपराध“ के लिए 
उत्तेजना देने वाले पन्नों का अस्तित्व मिटा देना था ।”. , . . .अपराधी छापेखानों को 
जब्त करने का,और पत्र के उच्छेद करने का नियम था ।* यदि ज़िला मजिस्ट्रेट की 
सम्मति में किसी पतन्न से हिसात्मक कामों को उत्तेजना मिलती हैँ तो उसके प्रेस को 
एक्ट के अधिकार के वल पर वह ज़ब्त कर सकता हैँ । यदि किसी प्रेस से उक्त आशय 
का कोई पत्र निकलने वाला हो तो जिलाधीश को यह प्रतिवन्ध आज्ञा देने का 
अधिकार था कि सम्बन्बित व्यक्रित उसके समक्ष उपस्थित होकर, कारण व्यक्त 
करें कि वह आज्ञा स्थायी क्‍यों न कर दी जावे ।” यदि प्रस्तुत प्रमाण से ज़िला मजि- 
स्ट्रेट सन्तुष्ट हो कि समाचार-पत्र ने अपराध किया हूँ तो उक्त सप्रतिबन्ध आजा 
स्थायी की जा सकती थी” और वह (ज़िला मजिस्ट्रेट) किसी भी पुलिस अधिकारी 
को प्रेस तथा उससे सम्बन्धिठ अन्य संपत्ति को कुक करने का अधिकार दे सकता 
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२०२ भारत में प्निश्शि राज्य 


था।* विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट अपनी भाज्ञा को स्थायी करने से पहले 
भी कुर्की का वारंट दे सकता था।* भारत मंत्री के हस्तक्षेप करने पर इस जब्ती 
के विपय में + न्याययुकत कार्यवाही का दिखावा सा हो सकता था । आज्ञा के 
स्थायी बनाने के पन्द्रह दिन के अन्दर हाईकोर्ट में अपील की जा सकती थी ।* अन्त 
में एक्ट ने प्रान्तीय सरकार को, समाचार-पत्र के मुदक अथवा प्रकाशक की १८६९ 
के प्रेस तथा पुस्तक निवन्धन एक्ट के अनूसार ५ की हुई घोषणा को रह करने 
का अधिकार दिया था, जिसके फलस्वरूप समाचार-पत्र का वध अस्तित्व समाप्त 
हो जाता था। * 


प्‌ 

इस समय एक ओर तो परिपद में शीघ्रता से ये एक्ट बनाये जा रहे थे और 
दूसरी ओर सरकार, विभाग नं ० १२४ ए और १५३ ए के अन्तर्गत, भारत के लगभग 
सभी भागों में राजद्रोह के अभियोग चला रही थी। निर्णय करने वाले मजिस्ट्रेटों ने 
इतने कठोर दण्ड दिये कि स्वयं भारत मन्त्री ने उन्हें “वीभत्स, अत्यन्त उग्र और 
अपूचित” बताया ।* ऐसा प्रतीत होता हूँ कि आतंकवादी अपराधों से कर्मचारी 
तन्‍्त्र और आंग्ल-मारतीय वर्ग घबरा गये थे और इसी कारण उन्होंने प्रतिकार और 
अपरिमित दमन की नीति का प्रतिपादन किया । छॉडड मॉल ने इस नीति से भय- 
भीत होकर विरोध किया, चेतावनों भेजी--लेकिन सब व्यर्थ |? १९०८ में १४ 
जुलाई को उन्होंने छार्ड मिटो को लिखा, “राजद्रोह और अन्य अपराधों के सम्बन्ध 
में जो दिल दहला देने वाले दण्ड दिये जा रहे हैं उनके कारण मे अत्यन्त चिन्तित और 
चकित हूं । आज ही मेने यह पढ़ा हूँ कि वम्वई में पत्थर फैँकने वालों को वारह्‌ 
महीने का कारावास दण्ड दिया गया है । वस्तुतः यह अतिक्रमण हूँ । तिने बेली-तूती- 
कोरन वाले मामले में दो आदमियों को जो दण्ड दिया गया हूँ वह अरक्षणीय है--+ 
एक को आजीवन निर्वासन दिया हूँ और दूसरे को दस वर्ष का कारावास । ये बातें 


5 


चल नहीं सकतीं । ऐसी वीभत्स वातों का रक्षण करने के लिए में किसी भी शर्त पर 
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दमन और सुधार २०३ 


सहमत नहीं हूं । इसी कारण में इन ग़छूतियों और भूलों का ओर आपका ध्यान 
विश्येप रूप से आकर्पित करना चाहता हूं । हम व्यवस्था चाहते हैँ । लेकिन व्यवस्था 
लाने के लिए आत्यन्तिक कठोरता के उपयोग से सफलता नहों मिलेगी; उसका 
परिणाम उल्टा होगा और छोग वम का सहारा लेंगे। ”* 

इस प्रकार केवल भारतीय नेताओं के ही अनुसार नहों वरन्‌ सर्वोच्च अधिका- 
रयों के अनुसार भी वम का मार्ग, दमत की नीति का परिणाम था। छॉड मॉल तो 
वस्तुत: और भी आगे बढ़े । उन्होंने अशान्ति का सारा दायित्व कर्मचारो तन्त्र के 
कट्टर रूड़िवादियों पर डाला । उन्होंने लॉड मिटो को लिखा : “इस अश्यान्ति का 
दायित्व आप पर या मुझपर नहीं है; यह तो उन अतिविध्वासी और अत्यन्त- 
व्यस्त चौनोविनक्स (7 ८टा0ए7ग8) पर हूँ जो पिछले पचास वर्षों से भारत 
का संचालन करते रहे हैँ ।/* 

और अब भी इन्हों लोगों की जीत हुई । सन्‌ १९०८ के राजद्रोह सम्बन्धी 
अभियोंगों का वर्णन करना न तो यहाँ संभव हूँ और न आवश्यक ही हूँ । केवल कुछ 
अभियोगों का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा । मद्रास में तीन महत्ववृर्ण अभियोग 
हुए । तिवेबेली अभियोग, चिदम्बरम पिलाई और संत्रहमण्य शिव के विरुद्ध था । 
इसम मद्रास के उच्च न्यायालय ने दण्ड घटाकर , दोनों को छः बर्ष के लिए निर्वासित 
किया । इंडिया के सम्पादक श्री निवास आयंगर को पांच वर्ष के लिए निर्वासित 
किया गया। स्वराज्य' के सम्पादक और मालिक ने सरकार से लिखित क्षमा माँगी 
लेकिन फिर भी उनपर अभियोग चलाया गया ।? बंगाल में समाचार-पत्र ( अपराब- 
उत्तेजक) एक्ट के अन्तर्गत 'बन्दे मातरम्‌” युगान्तर' आदि के विरुद्ध कार्यवाही की 
जा रही थी; राजद्रोह के अभियोग जिन पत्रों का गला न घोट सके, उनके अस्तित्व 
को नये एक्ट के 4हार ने समाप्त कर दिया। मध्य प्रान्त में एक पृष्ठ के एक देसी पत्र 
के सम्पादक हरी किशोर को पाँच वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया । और 
जहां वह पष्ठ म॒द्वित होता था,उस छापेखाने को जब्त कर लिया गया। संयुक्त प्रान्त 
में उर्द-ऐ-मोअल्ला' के सम्पादक को दो वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया 
ओर उस पर ५०० रुपये जुर्माना किया गया---उस सम्पादक का अपराध यह था 
कि उसने मभिम्न में त्रिटिश प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति की आछोचनां की थी । 
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२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २६३. 

३. क्षमा याचना के कारण इन लोगों को केवल ९ और छः महीने का कारावास 
दण्ड दिया गया । (हिन्दू (मद्रास) के सम्पादक ने लिखित क्षमा मांगी और 
भविष्य के लिए आइवासन दिया। अतः: उन पर अभियोग नहीं चलाया गया । 


श्ण्ड भारत में ब्विटिश राज्य 


अलीगढ़ के होतीलाल वर्मा नामक एक सज्जन को सात वर्ष के लिए निर्वासित किया 
गया--अपराध यह था कि उन्होंने बन्दे मातरम्‌ को एक ऐसा तार भेजा था जिसकी 
भाषा राजद्रोहात्मक थी; इसके अतिरिक्त उन्होंने एक राजद्रोह फैलाने वाछे पर्चे 
को प्रचार के लिए लोगों में 'उमाया था। वम्वई में 'हिन्द स्वराज्य' 'विहारी' और 
'अरुणोदय' के सम्पादकों को जेल भेज दिया गया । इनके अतिरिक्त एक अभियोग 
केसरी” के सम्पादक और राष्ट्रीय दछ के छोकग्रिय नेता श्री तिलक पर चलाया 
गया। इस अभियोग की ओर केवल वम्बई का ही नहीं वरन्‌ सारे भारत का ध्यान 
आकपित हुआ और साथ ही देशभर में ्रेव का तूफ़ान उमड़ पड़ा। २९ जून १९०८ , 
को यह अभियोग वम्बई के उच्च (दण्ड) न्यायालय के सुपुर्द किया गया | मि० 
जस्टिस दवर ने एक विश्ञेप जूरी की सहायता से अभियोग का निर्णय किया | तिलक 
ने स्वयं अपनी प्रतिरक्षा की और वे कुछ २१ घंटे और १० मिनट तक बोले। उन्होंने 
अपने (मराठी) छेखों के सरकारी (अंग्रेज़ी) अनुवाद पर आपत्ति प्रकट की | इसके 
अतिरिक्त उनका तक॑ यह था कि आंग्ल-भारतीय पत्रों की आलोचनाओं का उत्तर 
देने के लिए उन्होंने केवल अपने सम्पादकीय कर्त्तव्य का पालन किया था और दमन 
की नीति के संकटों की ओर ध्यान जाकपित किया था। वे सरकार को सचेत करना 
चाहते थे और उसका व्याव सुवार तथा सहयोग की सही नीति की ओर आकपित 
करना चाहते थे। श्री तिलक के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया गया और जूरी 
के ९ में से सात सदस्यों ने उन्हें दोषी ठहराया। जज ने इस निर्णय का अनुमोदन किया 
और उन्हें ६ वर्ष का निर्वासन दण्ड दिया और उन पर १००० २० जुर्माता किया | 
निर्णय सुनाने से पहले तिछकको एक वार बोलने का अवसर दिया गया और उन्होंने 
यह महत्वपूर्ण झब्द कहे:---“में केवछ यह कहना चाहता हूँ कि जूरी का निर्णय चाहे 
जो हो, म॑ अपने आपको निश्चित रूप से निर्दोप मानता हूं। विभिन्न 
वस्तुओं के भाग्य का संचालन करने के लिए उच्चतर शक्तितियाँ है और 
ऐसा प्रतीत होता हूँ कि जिस आदर्श का मं प्रतिनिधित्व करता हूँ वह 
ईवरेच्छा के अनुसार मेरे स्वतन्त्र रहने की अपेक्षा मेरे कप्ठों से अधिक 
फलीभृत होगा” १ 
निर्गय का पता रूगते ही वम्बई के बाजार बन्द होने लगे और विद्यार्यीगण 
स्कूलों और कालिजों से चले आये ; मजदूरों ने काम छोड़ दिया और पूरे छः दिन तक 
हड़ताल रही। सारे देश में शोक सभायें हुई और सहानुभूति के प्रस्ताव स्वीकार 
किये यये । 
१. शिव 8 : 4 0,0]0फरक्वाए: 9765, 9. 208 से एक उद्धरण 
.का अनुवाद, 


दमन और सुधार २०५ 


. द् पे 
इतने पर भी दमन का प्याला पूरा नहीं भरा था। दिसम्वर १९०८ में भारत 
सरकार ने परिपद की एक ही वैठक में एक अत्यन्त दमतकारी एक्ट तैयार किया। 
इसका उद्देश्य आतंकवादी अपराधों और अराजकताबादी पड्यन्त्रों से सम्बन्बित 
व्यक्तियों के अभियोगों का झ्षीद्व निर्णय करना था और साथ ही कुछ स्वयंसेवक 
संस्थाओं को अवेध घोषित करना था। १९०८ के दण्ड विधि (संशोधन) एक्ट के 
दो भाग थे--पहले भाग में अराजकता सम्बन्धी अपराधों के छिए एक विशेष ढंग 
से अभियोग-निर्णय की व्यवस्था की गई थी; दूसरा भाग संस्थाओं से सम्बन्धित 
था । पहले भाग के अनुसार मजिस्ट्रेट अभियोग-निर्णय के लिए अभियुक्त को 
अप्रतिवा दित रूप से विश्येप न्यायालय के सुपुर्द कर सकता था। यह विशेष न्यायालय 
हाईकोर्ट के तीन जजों से निर्मित होता था किन्तु वह जूरी से भिन्न था । परीक्षण से 
पहले साक्षियों की मृत्यु हो जाने की दशा में भी, उनका वक्‍तव्य मान्य था औट़ 
तीनों जजों का निर्णय अन्तिम था। इस भाग की धाराओं के विपय में सर हार्वे 
एडमसन नें परियद में कहा:-- वस्तुत: तीन के स्थान पर एक अभियोग निर्णय 
होगा और वह एक ऐसे न्यायालय में होगा, जिसे, अपने अवमान को दण्ड देने का 
पूरा अधिकार होगा और जो विचाराधीन अभियोगों पर अनुचित आलोचना सहन 
नहीं करेगा ।”* दूसरे भाग के अनुसार, किसी भी संस्था को जो उसके मत से न्याय, 
व्यवस्था और ज्ान्ति में हस्तक्षेप करती हो, सरकार अवैध घोषित कर सकती थी । 
अवैध संस्थाओं की बैठक में भाग लेने वालों को, अथवा उसके लिए चन्दा देने या 
लेने वालों को अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे सहायता देने वाछों को एक्ट के 
अनुसार छः: महीने तक का कारावास दण्ड दिया जा सकता था। अवैध संस्थाओं की 
सभा आयोजित करने वालों को, अथवा आयोजन में सहायता देने वालों को अथवा 
आयोजन के लिए प्रोत्साहन देने वालों को एक्ट के अनुसार तीन वर्ष तक का कारा- 
वास दण्ड दिया जा सकता था । - ह 
इस एक्ट के अन्तर्गत, उन सब स्वयंसेवक संस्थाओं को जो बंगाल में सन्‌ १९०२ 
से जनता की विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवायें कर रही थीं, अवेब घोषित कर 
दिया गया क्योंकि सरकार को इस बात का सन्‍्देह था कि वे संस्थायें गुप्त रूप से 
कऋान्तिकारी आन्दोलन में भाग ले रही हैं। फलत: कुछ ही समय में इन संस्थाओं ,का 
“अस्तित्व मिट गया । 


इस बपं का अन्तिम दमनकारी कृत्य अत्यन्त कठोर भी था। बंगाल के ९ प्रमुख 
सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को १८१८ के विनियम नं० ३ के अन्तर्गत एक साथ देश 
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२०६ चारत में ज्िटिश राज्य 


से निर्वासित कर दिया । ये लोग नरम दली नीति के लिए सपरिचित थे। सर 
मुरेचद्रनाथ वनर्जो लिखते हूँ: 

“दिसम्बर १९०८ में एक दिन प्रात:काल लोगों को यह जानकर आदइचर्य 
हुआ कि अश्विती कुमार दत्त , कृष्ण कुमार मित्र, सतीक्षचन्द्र चटर्जी, शचीन्द्र 
प्रसाद वोंस और सुवोध मलिक को १८१८ के विनियम नं० ३ के अन्तर्गत देश से 
ब्रजमोहन कालेज से निर्वासित कर दिया गया है ।”* अश्विनी कुमार वारीसाल के 
नेता और संस्थापक थे; कृष्णकुमार मित्र, ब्रह्मसमाज के एक प्रमुख नेता थे और भी 
परिचित व्यक्ति उनका आदर करते थे; सतीश चटर्जी और शचीच्ध वोस प्रसिद्ध 
स्वदेशी कार्यकर्ता थे और सुवोध मलिक एक सम्पन्न और धनी घराने के सदस्य 
ओर सत्य प्ोल देशभकत थे । इस निर्वा(सन से देश में बड़ा उद्देग हुआ; और 
नरमदलर तथा उम्र दल दोनों के ही लोगों ने, समान रूप से इस कृत्य की 
निन्‍्दा की । 

७ 

भारत सरकार एक ओर तो निष्ठुर दमन की नीति का अनुसरण कर रही थी 
और साथ ही वैधानिक एवं क्रान्तिकारी, दोनों ही विचारधाराओं के उग्रवादियों को 
दवाने का पूर्ण प्रयत्न कर रही थी और दूसरी ओर वह नरम दल वालों, मुसलमानों, 
जमोंदारों और देशी नरेश्यों को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रस्ताव तंयार कर रही थी। 

१ अक्ट्वर १९०८ के राजपत्र में इन प्रस्तावों को रूप दिया गया और उन्हें अगली 
ड्राक से भारत मन्‍्त्री के पास भेज दिया गया | भारत परिषद की एक छोटी सी सबित्ति 
ने मारत सरकार के इस राजपत्न का सावधानी से परीक्षण किया । उसके वाद पूरी 
परियद ने उस पर विचार किया। अन्त में लॉड मॉल ने इस सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों 
को रूप देना आरम्भ किया। ५ नवम्बर १९०८ को उन्होंने लॉर्ड मिटो को लिखा:--- 
“यह विपय गम्भीर हैँ; आपका सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । हमकी एसे प्रस्ताव 
प्रस्तुत करने है कि उनसे न तो कर्मचारी तन्त्र कुपित हो, न आंग्ल-भारतीय कुपित 
हों और साथ ही मुसलमान और दक्षिणपक्षी कांग्रेसी भी कुपित न हों। यह काम 
साधारण नहों है।” * छेकिन लार्ड मॉर्ल ने अपना काम पूरा किया और अपने राजपत्र 
को परिपद के समक्ष रखा और उसका अनुमोदन प्राप्त किया ।” (मंत्रिमंडल) के 
दो सदस्यों ने मतभेद प्रकट किया और यह मतभंद केवल सरकार बहुमत के प्रदन 
पर था ।/ “आइवासन मिलने पर मंत्रिमंडल ने भी अपनों स्वीकृति दी. . ...उ 





१. सिद्यागाटा]९९ : 2 पेंद्रांतत बंत पील +ैवापाडु, 798० 2409- 
२. 2 076ए : ि९०८०९८४०४५, ४०. 77, ए28० 287. 
३. उपयुक्त पुस्तक र॒प्ठ २८२- 
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समय वह घरेल महत्व के अविलम्ब्य कामों? में फंसा हुआ था । २७ नवस्व॒र 
१९०८ को यह राजपत्र भारत भेज दिया गया। 

इसी बीच दो नवम्बर को , महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध उद्घोषणा की 
पचासवों वर्षगांठ पर, सम्राट एडवर्ड ने भारतीय जनता और देशी राज्यों के शासकों 
के लिए. एक राजकीय सन्देश भेजा और उसमें आगत शाजनीत्तिक सुधारों का 
पूर्वाभास दिया। वाइसराय ने जोधपुर में एक विराट दरवार में उक्त सन्देश 
को पढ़कर सुनाया । वर्तमान उद्घोषणा ने सन्‌ १८५८ के सिद्धान्तों की पुष्टि की 
और उन्हें कार्यान्वित करने के प्रयत्वों का वर्णन किया और कहा :-- आरम्भ से 
ही प्रतिनिधि संस्थाओं के सिद्धान्त को व्यवहार में छाया गया था और अब वह 
समय आ गया है कि. . . .उत्त श्षिद्धान्त को संविवेक विस्तृत किया जा सकता है. . . 
इन उद्देश्यों के लिए बड़े परिश्रम के साथ जो साधन बनाये जा रहे हैं में उनकी चर्चा 
नही कछँगा। निकट भविष्य में आप लोग उनसे परिचित हो जावेंगे।/* १७ 
दिसम्बर १९०८ को लॉर्ड मॉल ने हाउस आँव लाड्‌ स में एक विस्तृत व्याख्यान में 
सरकारी सुधार प्रस्तावों पर प्रकाश डाला और दोनों--!१ अक्टूबर १९०८ के 
और २७ नवम्बर १९०८ के---राजपत्रों को पालियामेण्ट के समक्ष प्रस्तुत किया | 
दिसम्बर के अन्त में--वाम-पक्ष से विहीन--कांग्रेस मे मद्रास में अपना 
अधिवेशन क्रिया और मॉड-मिंटों योजनाओं का हादिक स्वागत किया। एक 
संक्षिप्त विधेयक में इन प्रस्तावों को रूप दिया गया और भारत मंत्री ने २३ 
फ़रवरों १९०९ को उठे लॉर्ड भवन में प्रस्तुत किया। यही विधेयक २५ मई 
१९०९ को भारतीय परिपद एक्ट बन गया। 


पर्रहवां अध्याय 
मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ 


१ 
एक ओर तो मि. मॉल और छॉर्ड मिटों में राजनीतिक सुधारों के विपय में 
कांग्रेस को अपने साथ लेने की आवश्यकता पर पत्र-व्यवहार हो रहा था और भारत 


१. ७)पटए : १ ९८००॥९८४०पघ5, ७० गा, ऊ०86 285. 

२. सन्‌ १९०८ की राजकीज उद्योपणा (०67: २९८०॥८८ा०शड. 
५०, 4. के अन्त में एक परिशिष्ड के रूप में विस्तृत रूप से उद्धृत की 
गई है । 
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मंत्री, श्री गोखछे से, उनका और उनके साथियों का समर्थन प्राप्त करने के. लिये 
वातचीत कर रहे थे; दूसरी ओर भारत में ब्रिटिश कर्मचारी तंत्र भारतीय राजनीति 
में साम्प्रदायिकता घुसाकर, और प्रस्तावित राजनीतिक सुधारों में पृथक साम्प्र- 
दायिक निर्वाचन को प्रविष्ट करा कर, राजनीतिक प्रगति का हनन करने के लिये 
प्रयत्नशील था। यह एक आइचर्ययूर्ण, छेकिन साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि लॉरड्ड 
मॉल से न केवल परामझ ही नहीं किया गया वरन्‌ ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें 
इस कुटिल उद्देश्य से अपरिचित भी रखा गया । उन्हें जिस समय इस वात का पता 
लगा, उससे पहले ही लॉड मिटो, मुसलमानों को ग्रुरुत्व और पृथक राजनीतिक 
प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में सरकार को वचनवद्ध कर चुके थे । वस्तुतः लॉडड 
मिंटो ने, फूट डाल कर राज्य करने की उसी नीति का अनुसरण किया था, जिसे 
१८५७ के अ्यृत्यान के वाद आरम्भ किया गया था और जिसे वंग भंग द्वारा छॉर्ड 
कर्जन ने एक मंज़िक और आगे बढ़ा दिया था । अस्तु, सन्‌ १९०६ की इस कुटिल 
चाल का पूर्ण महत्व समझने के लिये भारत में ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत मुसलमानों 
के इतिहास का संक्षिप्त सिहावलोकन करना आवश्यक होगा । 
दे 
भारतीय मुसलमान जाति भाषा की दृष्टि से अन्य छोगों से भिन्न नहीं 
हैं। जिनके पुर्बज बाहर से आये थे, ऐसे मुसलमानों की संख्या बहुत थोड़ी हैं । इनके 
अतिरिक्त अन्य सभी मुसलमान, इस्लाम स्वीकार करने वाले भारतीयों की सन्तान 
हैं। जिस प्रदेश में यह लोग रहते हूं, वहीं की भाषा बोलते हैं; कुछ छोग घार्मिक 
एवं साम्प्रदायिक उद्देश्य से अरवी और उर्द भी सीख लेते हैं। ये छोग, देश में हिन्दुओं, 
सिक्‍खों, ईसाइयों, पारसियों और अन्य लोगों के साथ-साथ---सावा रणतया प्रेमपुर्वक 
--रहते है । यह सच हूँ कि धामिक और सामाजिक विपयों में उनका अलग समुदाय 
हैं और कितनी ही बार अन्य घर्मावलम्बियों से उनके सम्बन्ध तीखे हो गये हैं और 
इसके फलस्वरूप कभी-कभी रक्‍्तमय उपद्रव भी हो गये हैं । 
ब्रिटिश्ष प्रभुता स्थापित होने से पहले देश के शासन और सार्वजनिक जीवन 
में मुसलमानों का स्थान वहुत महत्वपूर्ण था | यद्यपि मराठों और सिवखों की उदय- 
मान शर्वित के समक्ष उनकी सत्ता का कवास हो रहा था, तथापि देश के अधिकांश 
भागों में उनका शासन वना हुआ था। पश्चिम में सतरूज से लेकर .पूर्व.में ब्रह्मपुन्न 
नदी तक सारे उत्तर भारत में , सैनिक एवं अर्संनिक विभागों में सारे महत्वपूर्ण 
और साथ ही अधिकांश पद मृसलमानों के हाथों में थे । 
. आरत में ब्रिटिश राज्य स्थापित होने पर सारा दृश्य वदल गया । छयभग एक 
घताव्दी तक (अर्थात्‌ १९वीं झताबदी की आठवीं दक्षाव्दी तक) अंगरेज़ों की 
दृष्टि में मुसलमान उनके शत्रु ये---उनके राज्य के. विरोधी बे---और वे मुसलमानों 
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को.कुचलने: के लिये प्रयत्नशील थे । श्री मुहम्मद नुमान लिखते हैं:--- अंगरेज़ों को 
यह निश्चय हो गया था कि नई सत्ता के विस्तार तथा अस्तित्व के लिये मुसलमानों 
को कुचलना अनिवार्य हैं; अतः उन्होंने जान बूझ कर ऐसी नीति अपनाई जिससे 
मुसलमानों की आर्थिक वरवादी हो, प्रतिभा कुंठित हो और उनका सामान्य 
पतन हो।/).. . ह 

यद्यवि ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल, विहार और उड़ीसा की दीवानी का 
अधिकार म्‌गल सम्माट से मिला था, तथापि उसकी नीति आरम्भ से ही मुस्लिम- 
विरोधी थी | स्थायी वन्दोबस्त के विषय के एक अधिकारी विद्वान मि. जेम्स ओ 
किनेले लिखते हैं, कि इस वन्दोवस्त ने “हिन्दु उगाही करने वालों को ( जो अब तक 
केवल महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे ) ऊपर उठा कर ज़मींदार ववा दिया । मुसलमानों 
के राज्य में जो-सम्पत्ति मुसलमानों को मिलती, अव हिन्दुओं को उसी सम्पत्ति 
को एकत्रित करने का अधिकार दिया गया ।” साथ ही वंगाल में (और बाद में सारे 
देश.में ) सेना-में मुसलमानों की भर्ती के लिये द्वार बन्द कर दिया गया,---सैनिक कार्य - 
मुसलमानों का मनोवान्छित व्यवसाय * था ।” कलकत्तें के तत्कालीन फ़ारसी पत्र 
दृरवीन' के एक लेख के अनुसार, “बड़ी और छोटी सभी प्रकार की नौकरियां 
धीरे-घीरे मूसछमानों से छीन कर, अन्य जाति के लोगों को, विशेषकर हिन्दुओं को, 


दी जा रही हूं........ । हाल ही में सुन्दरवन के कमिश्नर के कार्यालय में कई स्थान 
रिक्त हुए | उनके लिये विज्ञापन में कमिइनर ने कहा कि नियुक्तियां केवल हिन्दुओं 
में से ही की जावगी |”? अन्य व्यवसायों में भी मुसूूमानों की स्थिति बहुत गिर गई । 
“सन्‌ १८५२ से १८६८ तक २४० भारतीयों को उच्च न्यायालय में वकालत करने 
की अनुमति दी गई; इन में मुसठमान केवल एक ही था ।”४ भारतीय उद्योग 
ओर हस्तशिल्प कुचलने के लिये जो नीति जान वूझ कर अपनाई गई थी, उससे भी 
मुस्लिम समूह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कयोंकि अधिकांश शिल्पी तथा बुनकर लोग 
मुसलमान थे। अशोक महता और अच्युत पटवर्धन लिखते हे:--- लेकिन मुसलमानों 
पर सब से बड़ा अन्याय शिक्षा के क्षेत्र में किया गया | स्कूलों में फ़ारसी और बरवी 





१. रिणावब्य : परए वध, ए226 29. 

२. की. (0७. फ्रैठप्ला : रैेगाबाणािर्तग्यांडा ३7 वंशतांड, 
7०86 45. 

३. सन्‌ १८७१ में वंगारू में गज़ट की हुई नौकरियों की कुल संख्या २१४१ 
थी : इनमें मुसलमान ९२ थे, हिन्दू ७३११ थे और १३६८ यूरोपियन थे । 
[ए0च्का : िपशाक पत्ता, 098० २२. 

ड. पि,(.. 90एढा : (०रकगा€तैक्रागंआए 70 वंग्रता॥, 998० 45. 
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के लिये कोई स्थान नहीं था ।”* विगतकाल में घनी मुसलमानों द्वारा. दान की 
हुईं शिक्षण निधियों को, अब उच्चतर शिक्षा के लिये निर्दिष्ट कर दिया गया । 
यह शिक्षा मुसलमानों की आवश्यकताओं के लिये अनुपयुक्त थी और इस से अन्य 
लोगों को ही लाभ हुआ । विगत शताब्दी की सातवीं दक्षाब्दी में हुगली कॉलेज में 
लगभग ३०० विद्यार्थी थे; .इन में से केवल तीन मुसलमान थे ।”/* मि. नुमान 
लिखते हें:-- सारांश यह है , कि शिक्षण नीति के कारण मुसलमानों में वेकारी 
वढ़ी और मुसलमानों के लिये अन्य मार्ग बन्द हो गये। आधिक नीति ने भारतीय 
मुसलमानों को निर्धन बना दिया । सेना में उनकी संख्या बहुत थोड़ी कर दी गई; 
ओर हस्तशित्प को कुचछकर उन्हें असहाय बना दिया.गया। १८५७ का विद्रोह इन्हीं 
नीतियों का परिणाम था और उसे कोई माननीय शक्ति टाल नहीं सकती थी ।” 


इस प्रकार यह स्पष्ट हूँ कि अठारहवीं झताव्दी के पिछले चतुर्थाश और 
उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में (वस्तुत: आठवीं दहाव्दी के आरम्भ तक) सरकारी 
नीति निश्चित रूप से मृसछमानों के विरोध और हिन्दुओं के पक्ष में थी और उस 
नीति ने मुसलमानों को राजनीतिक एवं आधिक क्षेत्र में नीचे गिरा कुर उन्हें 


नस के वन अमलरीशताज जन 


नेराश्य की ओर ढकेल दिया । 


ह०. >९कटटकत ज्वत जे तो ल3 


वहावी नेताओं ने इस असन्तोष के वात्तावरण में म्‌ सलमानों का संगठन किया 
भौर उनके रोप को सरकार तथा उच्च वर्गो के विरुद्ध विद्रोह में परिणत कर दिया । 
वहावी आन्दोलन आरम्भ में विशुद्ध रूप से घामिक था और इसकी प्रेरणा अरब 
देश से मिली थी। सैयद अहमद ब्लेल्वी हज करने के लिये मक्का गये थे और वे अरब 
में फैले हुए वहावी आन्दोलन से प्रभावित हुए थे। सन्‌ १८२० में भारत लौटने पर 
इस्लाम में सुधार और शुद्धि के उद्देश्य से उन्होंने बह्मवी' आन्दोलन आरम्भ किया । 
“उन्होंने अपने शिष्यों को सहायता से मुस्लिम जनता को झकझोर दिया और सारे 
देश में जोश की लहरें दौड़ा दीं। इस आन्दोलन में इतना वेग था कि डा. हण्टर ने 
उसे भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घामिक पुतरुत्यान' बताया है।” ९ 
यह वहावी आन्दोलन मूलतः घामिक होते हुए भी क्रान्तिकारी था और साथ 

ही सर्वसाघारण से संबंधित था । सर विलियम ह॒ण्टर के अनुसार वहावी लोग 








१. ला थाते शिबएक्रतेशा : 7१2८ (४0)्राशण्यानं दाह 
77 ईरता9, 9438० 89. 


२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ८८ 
३. पिता : पर 70298, 08265 26-27 


ह. शीट बाते शएजिक्ाती3ए7: ॥फ6 (०शशणार 7०72० 
7 गग्रता8, 9285 95 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरस्म २११ 


“प्रगतिवादी थे और श्रद्धा की वातों पर हाथ रखते थे; राजनीति में यह छोग 
साम्यवादी और छाल प्रजातंत्रवादी थे ।/* इन छोगों ने बंगाल के निर्धन किसानों 
का संगठन किया; फरीदपुर, नादिया और चौवीस परगना में खेतिहर विद्रोह का 
नेंतृत्वकिया। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों की संख्या अस्सी हजार थी । 
ये छोय निम्नतम वर्गो के सदस्य थे और इन में परस्पर पूर्ण समता का व्यवहार था । 


सरकार ने वहावी आन्दोलन का निष्ठ्रता से दमन किया | छेकिन अन्तिम 

रूप से समाप्त होने से पहले इस आन्दोलन ने १८५७ के व्यूत्थान को जन्म देने 

में सहायता दी । सर जॉन केपी के अनूसार, “विद्रोह के मृख्य चालक....मुसलमान 

इसी संबंध में मि. एच. सी. ब्राउन कहते हूं: “ये मूसलमान निश्चित रूप से 

वहावी थे।* सन्‌ १८५७ के विद्रोह के वाद भी वहावी लोग सीमा प्रदेश में यूद्ध 
करते रहे और उन्हें सारे देश से जज और घन की सहायता मिलती रही........... ।र 


सत्य तो यह हैँ कि १८५७ के व्यूत्थान, का आधार अत्यन्त विस्तृत था किन्तु 
अंगरेज़ों की दृष्टि मे न तो वह हिन्दु विद्रोह था और न वह राष्ट्रीय विद्रोह था 
वरन्‌ वहू मुस्लिम विद्रोह था और इसी कारण दमन करने में विशेष कोप मुसलमानों 


प्र हुआ .... और कम से कम एक दशशाव्दी तक सरकारी नीति मु सलमानों के विरोध 
गौर हिन्दुओं के पक्ष में रही । का 


7 धीरे-बीरे ब्रिटिश कर्मचारियों को भारतीय परिस्थिति के पूर्ण रूप से बदल 
जाने का भान हुआ और उन्होंने सरकारी नीति को उलटने की आवश्यकता 
अनूभव की। भविष्य में मुसलमानों की ओर से किसी संकट का भय 
नहीं था क्योंकि “विद्रोह (उनकी ओर से) प्रभुता पाने का अन्तिम प्रयत्न था कौर 
उसे पूरी तरह कुचल दिया गया था। भविष्य में केवल अपनी शक्ति के बल पर 
विद्रोह करने के लिये वे असमर्थ थे किन्तु प्रभावशाली वे अब भी थे। ऐसी दशा में 
उनके साथ झत्रुतापूर्ण व्यवहार छोड़ कर अब उन्हें अपने पक्ष में लेना अधिक उपयोगी 
था । इसके अतिरिक्त परिचमी शिक्षा प्राप्त, पूंजीवांदी मध्यम वर्ग *--मुख्यत 
हिन्दुओं की ओर से अब राष्ट्रीयता का संकट दिखाई दे रहा था । वहुत से महत्व- 
पूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों ने , अंगरेज़ों और भारतीय मुसलमानों में मेल और 
मित्रता की आवश्यकता की ओर, सरकार और उच्चतर मृस्लिम वर्गों का व्यो्ने 


१. पिप्माल' : पाठ क्‍्तींगण ीपइधीाा975, 0986 206-. 

२. िटाएव है रवजथा' पी : उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९६. 

३. िलाब गाते ?7०एथ्ाती।970 : 76 (0फ्रागफाओंं पील॑थाटरो८ 
770 ॥709, 92886 96. 

४. शैं, ७. शाप : (०१९१ गइब्या 77 परती5, 928० 706. 








२१२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


आकर्षित किया ।* संभवत्त: इन अधिका रियों में सबसे अधिक प्रभावशाली थे 
'सेरंविलिय्रेम हण्टर जिनकी पुस्तक (दि इंडियन मू सलमान्स' सन्‌ १८७९१ में प्रकाशित 
हुई थी। अस्तु, कारण चाहे जो कुछ हो परन्तु १८७० के वाद ब्रिटिश नीति में 
; परिवर्तन हुआ और धीरे-धीरे मुसलमानों के साथ मित्रता की नींव रखी गई। 
भारत में आंग्ल-मुस्लिम मित्रता के लिये प्रयत्न करने वालों में सर सेयद अहमद 
और अछीगढ़ के एम. ए. ओ. कॉलेज के प्रिन्सीपल वेक का नाम विश्येप रूप से 


कलर ७4 >नक 


उल्लेखनीय है । 


सर सेयद अहमद के पुर्व॑ज ईरानी सामच्त थे जिनका मुगल दरवार में काफ़ी 
मान और प्रभाव था। सैयद अहमद को अपने जीवन के आरम्भ में ही यह निश्चय 
हो गया था कि भारत का भविष्य जीर्ण मृगल साम्राज्य के हाथों मेंनहीं वरन्‌ 
अंगरेज़ों के हाथ मे हैं।* मंगल संझ्रोर्ट के यहां नौकरी करने के स्थान पर उन्होंने 
सून १८३७ में .कम्पनी.की.वोकरी श रू की । विद्रोह के समय वे विजनीर में सदर 
अमीन थे । इस समय तक वे एक योग्य जज और प्राच्य सम्बन्धी एक महाविद्वान 
के नाते काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। दिल्‍ली कें मंकंबरों, खूडहरों और उत की कारीगरी 
के सम्बन्ध में सैयद अहमद ने “सारे सनदियाल' नामक एक पुस्तक लिखी थी 
जिसका एक फ्रांसीसी विद्वाव ने अनुवाद किया था और इसकी ओर काफ़ी ध्यान 
आकर्षित हुआ था । विद्रोह के समय उन्होंने अंगरेज़ों का पूर्ण साथ दिया और 


(5 >नजनल 333 >ली3००५ >. ४3% 


विद्रोह के बाद सर सैयद ने अवनत म्‌ स्लिम समाज के पुनरुत्यात्‌ और आस्ल 
मुस्लिम मित्रता के लिये काम करने का निस्चय किया और उन्होंने अपने शेप जीवन 
में इन दोहरे उद्देश्यों के लिये असाधारण दृढ़ता और निष्ठा से काम किया। अपनी 
जाति के उत्थान के लिये उन्होंने सामाजिक सुधार और पश्चिमी शिक्षा का प्रति- 

_ पादन किया--और इन दिशाओं में उनका काम इतना प्रख्यात हैं कि यहां उसका 
विस्तृत वर्णन करना आवश्यक नहीं है । केवल यह कहना ही पर्याप्त होगा कि अपने 
मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिये उन्होंने जो काम किया, अलीगढ़ का मुस्लिम 


विश्वविद्यालय उसका स्थाई स्मारक हूँ । 

१. “वे मुसलमान जिनके राजनीतिक उद्देश्य हमारे उद्देश्यों से तद्रप थे --- 
59 उुछ्का #छबटॉए2ए : गत, 5 :वाषांसा॑ंडादाता बाएं 
9709876४5, [0382० 308. 

२. #॥.  ितीवा शिपडइथीयबा : सावीदा. पनशीगाई धार 
"पाए 2008 68-री 6जांटोटए तीर साफ्रतेपडांदा रि टएंट्फ, 


उभ्णप्रधाए 7909, एथ8० 57. 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ २१३ 


विद्रोह के कुछ समय वाद सर सैयद ने अपने सह-धर्मावलम्बियों के माथे से 
राजद्रोह का कलंक मिटाने के उद्देश्य से लॉयल मुहम्मडन्स बॉँव इंडिया (भारत के 
राजभक्‍त मुसलमान) नामक पत्र निकाला । बाद में यह वन्द हो गया किन्तु सर सैयद 
अपने उद्देश्य के लिये काम करते रहे। उन्हें यह वात भछी भांति ज्ञात थी कि जव तक 
मसलमानों और ईसाइयों में घामिक वैर है तव तक भारतीय मुंसेलमानों में ज्िटिदा, 
राज्य के प्रति भक्ति नहीं होगी और उस समय तक ईसाई शासक भी उन्हें राज- 
भक्त नहीं समझेंगे ।* अतः उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों में धामिक मेल करने 
का प्रयत्न किया । इस उद्देश्य के लिये उन्होंने एक पुस्तिका लिखी और उसमें यह 
बताया कि इस्लाम के एक अध्यादेश के अनुसार इस्लाम मतावरूम्बी यहुदियों और 
ईसाइयों के साथ भोजन कर सकते हैं। ईसाइयों के धर्म ग्रन्य वाइवल पर उन्होंने 
एक टीका लिखी जिसका उद्देश्य मुसलमानों और ईसाइयों के पारस्परिक भ्रमों 
को दूर करना था । और जब सर विलियम हण्टर की पुस्तंक प्रकाशित हुई तो सर 
सैयद ने पायोनियर' में प्रवल एवं प्रत्युक्ति पूर्ण छेख लिखे । जस्टिस शाह दीन का 
कहना है कि इन लेखों से “बहुत से अविश्वासी अधिकारियों को भी विश्वास हुआ 
ओऔर मुसलमानों की राजभक्ति पर जो सन्देह के बादल थे, वे कुछ ही समय में 
दूर हो गये ।”* उसके वाद जब अलीगढ़ का एम. ए. ओ. कॉलेज स्थापित किया 
गया तो सर सैयद ने उस समय (सन्‌ १८८७ में) छॉर्ड लिटन के समक्ष एक सम्बोधन 
पत्र प्रस्तुत किया और अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया--प्राच्य शिक्षा 
और पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान में मेल हो; भारतीय मुसलमान, ब्रिटिश सम्राट 
के अनुरूप तथा उपयोगी प्रजाजन हों; और उन्हें--विदेशी राज्य की दीनपूर्ण 
दासता के कारण नहीं वरन्‌ सुझ्यासन से प्राप्त होने वाले आश्ीर्वादों के वोब से--- 
राजभक्ति की प्रेरणा मिले ।? इस प्रकार सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों में 
राज़भक्ति की भावना भरने के लिये और साथ ही उनके लिये बंगरेज शासकों की 
कृपा प्राप्त करने के लिये, यथासंभव प्रयलल किया ।. हल ४ 

३३ 

१८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और उस समय सभी 
विचारशील व्यक्तियों के समक्ष यह ॒प्रदन था:---सर सैयद अहमद क्‍या करेंगे ? 
क्या वह कांग्रेस में सम्मिलित होंगे अयवा वह अपने अनुयायियों के साथ मलग रह 
कर राष्ट्रीय मोजे में फूट डालेंगे ? कुछ कांग्रेसी जन आशायुक्‍त थे। सन्‌ १८६० में 





१. जी जि: 97 5फएट्ते करते 85 8 ए0)06वं 7,८वत९०, 
92386 429. सिंगवैप्रशंका हिटएटएछ, ॥6०8ग्रॉ>४० 7005. 

२. उपयुक्त प्रति--पृष्ठ ४१४ 

३. निशतंप्रशशा रिव्शंट्ज, जध्ा, 7909, 28० 59 


२१४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉजेज़ आँव दी इंडियन रिवोल्ट' में सर सैयद 
ने विधान परिपदों में भारतीयों को साथ लेने की नीति का प्रतिपादन किया था । 
तदुपरान्त सन्‌ १८६६ में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन ऐसोसियेशन स्थापित करने का 
प्रतिपादत किया था। इस संस्था को कांग्रेस का पूर्वाभास वताया गया है और इस 
अवसर पर उनका व्याख्यान वस्तुतः अपूर्व था। उन्होंने छोगों से कहा कि आप भय 
छोड़िये, पौरुपयुकत वनिये और अंगरेज़ों को झिल्क छोड़ कर सचाई के साय 
बताइये कि आपके कष्ट क्या हैं। घर में वैठ कर सरकारी नीति पर ल्षुव्य होने तवा 
उसकी बुराई करने और अंगरेज़ों के सामने उसे न्यायपूर्ण ठहरावे की आदत की 
उन्होंने निन्‍दा की । उन्होंने कहा, आप मेरी इस बात का विश्वास कीजिये कि यह 
नेतिक कायरता अयुकत है......... भारत के हित में यह बात कहीं अच्छी होगी 
कि लोग सरकार के कामों पर स्पष्टता और सत्यता के साथ अपनी सम्सिति प्रकट 
करें ।”* सन्‌ १८७७ में जब सर सुरेद्ध नाथ वनर्जी ने इन्डियन सिविल सविस 
आन्दोलन के सम्बन्ध में देश का परिभ्रमण किया तो समकालिक परीक्षाओं की 

व्यवस्था करने के पक्ष में अलीगढ़ की सभा में सर सैयद ने अव्यक्ष पद ग्रहण किया | * 
उन्होंने हल्वर्ट बिल और भारतवासियों तथा अंगरेजों के साथ समान न्याय के सिद्धान्त 


का हृदय से समर्थन किया । और सब से बड़ी वात यह थी कि १८८४ में पंजाब के 


अपने परिश्रमण_ में सर सैयद ने सभी भारतवासियों के समान, हितों पर जोर 
दिया, देश के प्रति अपना अ्रवक्.प्रेम-प्रकट -किया और सहयोग तथा. संयुक्त कार्य 
के लिये हृदयस्पर्शी अपील की । अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा : हम (हिन्दुओं 
और मृसलमानों ) को अपने हृदय और अपनी आत्मा मिला कर एक साथ काम 
करना चाहिये.। संयूक्‍त होने पर हम एक-दूसरे को सहारा दे सकते हैँ। अन्यया 
पारस्परिक विरोध से दोनों ही का नाश और पतन होगा....। इंडियन एसोसियेशन 
के मान-पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने बंगालियों की प्रशंसा की और कहा 


“पेरी दुष्टि में इस वात का विश्लेप महत्व नहीं है कि कौन किस धर्म का अनुयायी 





१. सतेपाबा रि्एणंट्छ, ९टटाटा 7902, 928० 505. 

२. दस वर्ष बाद सार्वजनिक सेवा आयोग के सदस्य के नाते सर सयद ने समकालिक 
परीक्षाओं के सम्बन्ध में सर रमेश मित्र और राव बहादुर नूलकर के मत का 
समर्थन नहीं किया वरनू समकालिक परीक्षाओं के विरोध में वहुमत की 
रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये । 

३. २७ जनवरी १८८४ को गुरदासपुर के व्याख्यान से उदृत---िप्रा॥०7 
४[ए5३०णिक्या3, एफंफडडल्व छए 0. रिब्राटणा शाते. (0. 
3४0785., 0828० 32. 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ २१५ 


हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई बात स्पष्ट नहीं होती । किन्तु यह वात निश्चित रूप 
से स्पप्ट हैँ कि हम लोग एक हीं देश के निवासी हैं, हम संव के शासक एक ही हैं 
और दुभिक्ष के कारण हम लोग समान रूप से कप्ट उठाते हूँ ।/* प्र 


कक कक सन >> लत 


उक्त बातों के कारण यह आशा की जाती थी कि उन भारतीय नेताओं को 
जी भारतीय राष्ट्र बनाने के लिये और साथ ही जनता की आवश्यकताओं, 
इच्छाओं और शिकायतों को व्यक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मंच बनाने के 
लिये प्रयत्नशील थे, सर सैयद अपना सहयोग प्रदान करेंगे। किन्तु अपनी अंगीकृत' 
मातुभूमि की अपेक्षा अपनी जाति के लिये उनका प्रेम प्रवद्त सिद्ध हुआ और वे 
केवल एक साल पहले की अपनी इस दृढ़ घारणा को भूल गये कि “पारस्परिक 
विरोध से दोनों ही का नाश और पतन होगा ।” उन्होंने कांग्रेस से केवल असहयोग 
ही नहीं किया वरन्‌ बनारस के राजा शिवप्रसाद के साथ मिल क्र एक संक्रिय कप 

_से विरोधी संस्था की स्थापना भी की।. ह॒ 

इस विच्छेद पूर्ण कृत्य के कारणों पर विस्तृत रूप से विवाद किया गया है। 
सर सैयद के समर्थकों ने इसका दायित्व कांग्रेस के प्रचार की उम्रता पर डाला है । 
मुसलमान पिछड़े हुए थे और स्वभाव से जल्दी ही उत्तेजित हो जाते थे और ऐसी 
दक्षा में कांग्रेस के विनाश का और एक दूसरे खुले विद्रोह का डर था। उससे मुस्लिम' 
समाज को गौर सारे राष्ट्र को क्षति पहुंचती । इन बातों के अतिरिक्त उक्त समर्थकों 
के अनुसार कांग्रेस कार्यक्रम में घारमिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों के 
संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी ।* दूसरी ओर सर सैयद के विरोधियों ने उनके 
पृथक रहने का दायित्व अधिक स्वार्थपूर्ण कारणों पर डाला है । इन लोगों के अनुसार 
सर सैयद अपनी जाति के लोगों को सरकार का कृपापात्र बनाना चाहते थे; 
अपनी जाति को अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक राजभक्‍त जताना चाहते थे; 
और राष्ट्र के स्थाई हितों को क्षति पहुंचाने की जोखिम उठा कर भी अपनी जाति के 
तत्कालीन स्वार्थों को प्रोत्साहित करना चाहते थे 


सर सैयद के साथ अलीगढ़ के कालेज में मौलाना शिवली ने पन्द्रह वर्ष तक काम 





१. जियांग्रटा॥ पड5कप 785 (३६९४०7), पृष्ठ ३३ 


२. यह सच हूँ कि सर सैयद के अनूसार विशद्ध एवं साधारण निवचिन व्यवस्था 
भारतीय परिस्थितियों के लिये अनुपयुक्त थी। जनवरी १८८३ में सी. पी 
स्थानीय स्वशासन विधेयक पर विधान परियद में उन्होंने अपने विचार 
विस्तारपूर्वक प्रकट किये और यह बताया कि इस प्रकार के निर्वाचन में बहुत 
से महत्वपूर्ण दोप होंगे। उनका अभिप्राय यह था कि अल्पसंख्यकों के प्रति- 
निधियों का नाम निर्देशन किया जावे। यह कहना ग़लत हैं कि उस समय उन 
की दृष्टि साम्प्रदायिक निवचिन क्षेत्रों पर थी । 


२५१६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


किया और उन्हीं के सामने सर सैयद प्रगतिशील राष्ट्रवादी से वदलू कर प्रतिक्रिया- 
शील सम्प्रदायवादी बने। मौलाना शिवली स्वयं राष्ट्रवादी थे और यह एक दुःख 
की बात है कि उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन के कारणों को प्रकट करना “हमारे 
उद्देश्य के लिये क्षतिपूर्ण/१ समझा । अस्तु, “मौलाना साहिब के उस समय चुप 
रहने का चाहे जो कारण हो, अब समय ने हमें उसका उत्तर दे दिया है). सर सैयद 
की राजनीति-में परिवर्तन .का. दायित्र अलीगढ़ कॉलेज के तत्काढीन यूरोपियन 
प्रिस्लीपल की कूट नीति पर था ।”* इसी वात को सितस्वर १८९९ में प्रिन्सीपल बेक 
के मरने पर सर जॉन स्ट्रेची ने लन्दन टाइम्स के अपने छेख में मूक भाव से स्वीकार 
क्रिया :---यह एक ऐसे अंगरेज़ का देहावासन है. जो एक दूर देश में साम्राज्य 
निर्माण के कार्यों में संलग्न था। उसकी मृत्यु अपने कर्तव्य पद पर खड़े हुए एक सैनिक 
की भांति हुई हैं। मुसलमानों को आरम्भ में मि. वेक पर सन्देह था और उन लोगों 
ने मि. बेक को ब्रिटिश भेदिया समझ कर उसका विरोध किया किन्तु थोड़े ही: समय 
में उसने अपनी सचाई और निःस्वार्थता से उनके विश्वास को प्राप्त कर लिया । * 
प्रिस्सीपल वेक को अपने साम्राज्यवादी काम में सफलता मिली । उन्होंने सर 
सैयद को वहका कर उनके हृदय में यह विश्वास जमा दिया कि आंग्ल-मुस्किम गठ- 
वंधन से मुसलमानों की स्थिति सुधरेगी और राष्ट्र वादियों के साथ मिलने से उनके 
दुःख और कष्ट फिर बढ़ जायेंगे । इसके अतिरिक्त सर सैयद को इस बात का भी 
दृढ़ विध्वास दिलाया गया कि सरकार का समर्थन करने से उनकी जाति को अपनी 
उन्नति के लिये विशेष सुविधा मिलेगी । इस प्र कार उनके असाधारण प्रभाव द्वारा 
मुसलमानों को--विशेष कर उत्तर भारत के मुसलमानों को--कांग्रेस से दूर रखा 
जया ।४ एक भारतीय मुसलमान ने लिखा है :-7 आरंभ में सहारे की आवश्यकता 


१. मौलाना शिवली ने सर संयद के बारे में लिखा है कि प्रकृति ने उन्हें सारे भारत 
का नेता बनने की प्रतिभा दी थी। किन्तु उनके चारों ओर के वातावरण ने 
उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन से नुक्लमानों को दूर 
खोंच लिया। “ऐसा क्‍यों हुआ ? .......इसका उत्तर अनावश्यक हैं । 
के केवल यही नहीं वरन इसका उत्तर हमारे उद्देश्य के लिये क्षत्तिपूर्ण हो 
सकता है ।” 8500४ ८४७ 70 कप शि्वाएकाती)थ07: +व6 


(+णगपार्दो जीप्रद्मा्टी४ 7 ्रवा३, 93808 23 27पे 24 से 
अनुवादित । 


» उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४ 
« उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६१ 
४. जिला।ल & ?एचातीया : फिट (०गरप्रान्: ईपरकाह0 
प्र गग्रती5, 028० 24 


न्फ >फं 


मुस्लिस साम्प्रदायिकता का आरम्भ २१७ 


हो सकती थी किन्तु अपने पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य जा जाने पर भी मुसलमान 
नकल नन>जक>लनननन+ सक 

इस वात की सींहंस ने कर सके कि वे राजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से चले । 
सरकार की मनोवत्ति से पूरी तरह परिचित होने पर वे इस परिणाम पर पहुंचे थे ' 
कि कांग्रेस में सम्मिलित होने से उनकी मुक्ति संभव नहीं थी ।/४४४४ “वर्ग 
स्वार्थ, अविश्वास, जातीय घणा, सरकार के क्षपापात्र बनने की अभिलापा और 
अपना पृथक अस्तित्व बनाये रखने की भावना के कारण मसलमानों और कांग्रेस 
बालों के वीच एक चौड़ी खाई वनी रही “४४हाहड | 


अनुराग केन्द्रित करने के लिये और साथ ही उन्हें कांग्रेस और राजनीतिक 
आलोचना से दर रखने के लिये इस संस्था के अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन के ही 
दिनों में किये जाते थे । सर सैयद और उनकी जाति की राजनीति थी ब्रिटिश 
सरकार का समर्थन, उसके साथ सक्रिय सहयोग, ब्रिटिश सत्ता के प्रत्ति राजभवित 
का प्रदर्शन और सरकारी कामों पर आलोचनो की निन्दी । 77 
न ५ 

सन्‌ १८५९ की पंजाब सैन्य पुनर्सगठन कमेटी की भाषा के अनुसार देशी 
आदमियों का परस्पर संतुलन करने की नीति को ब्रिटिश सरकार ने १८६१ में 
भारतीय सेना में सबसे पहली बार लागू किया। केवल सर सैयद का ही नहीं वरन्‌ 
सन्‍्य अधिकारियों का भी यह विद्वास था कि १८५७ के विद्रोह का वल विभिन्न 
प्रान्तों, सम्प्रदायों, समुदायों और जातियों के छोगों की एक्य भावना में निहित 
था--सब छोग सेना में घुछ मिल्ल कर रहते थे। भविष्य में ऐसे विद्रोहों की संभावना 
मिटा देने के उद्देश्य से भारतीय सेना को वर्ग आधार पर फिर से संगठित किया 
गया । किन्तु अपनी साख जमाने के उद्देश्य से सिविछ शासन में उचित नीति को 
व्यवहार में लाना आवश्यक समझा गया । सरकारी पदों के लिये नियुक्ति करने 
में और राजभक्ति के आधार पर पुरस्कार और उपाधि वितरण करने में, विद्रोह 
के बाद दक्षाव्दियों तक, साधारणतया कोई जातीय भेद-भाव नहीं किया गया सर 
एल्फ्रेड लायल ने लिखा है :--- हमको अनिवार्य न्याय और उपयोगिता के आधार 
पर उचित नीति को व्यवहार में लाना चाहिये | भारत में सामयिक एवं अल्प- 
कालीन पक्षपात के कारण हम उक्त आधार को .वरावर तोड़-मरोड़ नहीं सकते । 





१. 7 वावतीदा िपडइडीपिवा) : शावीहा। पडछताोयादाड बाते 
परावीदा 2णांप्ंट, सिंप्रतंपदढना रिव्यांट्श, ]थापक्धाए 79009, 
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२१८ - भारत में ब्रिटिश राज्य 


हम म्‌सलमानों की किसी ऐसी वात का जो अन्य भारतीय प्रजा के प्रति अन्याय- 
पूर्ण हो, संरक्षण नहीं दे सकते। हमको सरकारी नौकरियों के लिये सर्वोत्तम आदमियों 
को छांटना चाहिये फिर चाहे वे किसी भी समुदाय के लोग क्‍यों न हों ।”* किस्तु 
कुछ समय बीतने पर मुसलमानों ने सरकार पर विश्ञेप व्यवहार के लिये जोर दिया । 
मुस्लिम संस्थायें वाइसरॉयों और गवर्नरों को मानपत्र भेंट करने में इस वात की 
ओर सदेव ध्यान विलाती थीं कि मुसलमान लछोग पिछड़े हुए है और वे संस्थायें 
सरकार से इस वात की प्रार्थना करती थीं कि संतुलन लाने के लिये मुसलमानों 
की अधिक पदों पर नियुक्ति की जावे ।* और जैसा कि सर जॉन बुडवर्न ने कहा हैं, 
ब्रिटिश शासकों का उत्तर सदंव यह होता था कि “इसका उपाय आपके और आप 
के नेताओं के हाथों में है । शिक्षा के सब विभागों में योग्यता प्राप्त करने के अवसर 
आपको सुलभ हें---विश्वेषकर कुछ ऐसे सक्रिय व्यवसायों के लिये' जिनमें मुसलमान 
अन्य लोगों से श्रेष्ठतर हैं ।/? छॉर्ड कर्जन ने और भी जोरदार शब्दों में कहा: 
“कुछ ऐसी बातें हैं जो में नहीं कर सकता; में आपके पक्ष में विशेष सुविधा या 
छूट का प्रबंध नहीं कर सकता ।” “उन लोगों को ऊपर उठाने के लिये” लॉड्ड 
कर्जेन को कृत्रिम उपकरणों में विश्वास नहों था ।* 

किन्तु कुछ ही समय में सरकारी नीति वदल गई । यह परिवतेंन भारत में 
ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा और उसके स्थायित्व के लिये किया गया । धीरे-धीरे 
सुधारों के लिये आन्दोलन करने वाला और शासन में भारतीयकरण की मांग 
पर जोर देने वाला वर्ग बढ़ रहा था.। तरुण राष्ट्रवादी स्वतन्त्र एवं आत्म-निर्भर 
कार्य की बातें करने लगे थे। हिन्दू नवयुवकों में एक नई भावना उत्पन्न हो रही 
थी। ब्रिटिश कर्मचारी तन्‍त्र यह अनुभव करने लगा था कि असंधेय व्यक्तियों को 
अलग कर अन्य लोगों को अपने पक्ष में सम्मिलित करने की समय आ गया हैं । 
राजभक्‍तों---मुसलमानों, नरम दल वालों, देशी नरेश्ञों और ज़मींदारों, ताल्‍्लुके- 
दारों--- को अपने पक्ष में संगठित करने की नीति को भारत मंत्री के लिये प्रेषित 
भारत सरकार के सुधार संवंधी पहले राजपत्र में रूप दिया गया । छॉर्ड कर्जन के 
राज्य काल में बंगाल का जो विभाजन हुआ--उसकी चर्चा एक पिछले अध्याय 
में की जा चकी है । उसी स्थल पर मुसलमानों का पक्ष लेने की नीति का भी वर्णन 


7). ॥ 4. 





१. (प्रणंट्त गत हि॥एणड४त4. 5थरागवटीदा,,. ैप्ट्पर्: 7902, 
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किया जा चुका है। यहां उस संबंध में कुछ और लिखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । 
अब केवल इस बात का विवरण करना श्षेप हैं कि १९०९ के सुधारों में 
मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने की नीति किस प्रकार विकसित हुई । 


है 
जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं १८८५-८६ में सर संयद ने अधिकांश 
मुसझमानों को राजनीति से दूर रहने और शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिये 
प्रोत्साहित किया था ।. किन्तु अपने जीवन के अन्तिम दिनों में “सर सैयद ने कांग्रेस 
की माँगों के औचित्य को अनू भव किया। उन्होंने सरकारी परियदों में अपने देश- 
वासियों की निम्न स्थिति को तीखेपन के साथ अनुभव किया .. यहां तक कि 


'>3५.५००+त +--०+ बन  जितओ जे 


सुदूर भविष्य में भी शासकों और शासितों के वीच समान व्यवहार-की वात उन्हें 
उप भविष्य ते भा शाए 
दुराशामात्र प्रतीत हुई.।/* इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि उनके पुत्र सैयद 
महमूद से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे १८९२ में विवश करके त्याग 
पत्र दिलाया गया था । अस्तु, कारण चाहे जो कुछ हो, सन्‌ १८९३ में सर सैयद ने 
मस्लिम हितों के संरक्षण के लिये एक राजनीतिक संस्था स्थापित करना स्वीकार 
किया। इस संस्था का नाम था [ मुहम्मडन्‌ डिफेंस एसो सियेशन आँव अपर इंडिया || 
कतार री+ 3 तक->म यार का सकन्‍--3 
इसमें विभिन्न प्रान्तों के छठे हुए प्रतिनिधि लिये गये और सैयद महमूद तथा प्रिन्सीपल 


बेक इसके मन्‍्त्री बनाये गये । इस संस्था का उद्देश्य सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व 





अल जिकललल। _ओत्साहित करना था। +०३०+ »००१% 


उसकी नीति भारत में ब्रिटिश राज्य को सुदृढ़ करने वाले उपायों का समर्थन करने 
की और म्‌ सलमानों में राजभक्ति की भावना फैलाने की थी---यह नीति आन्दोलन 


मानों को कांग्रेस से दूर रखना, हिन्दुओं और मुसलमानों के वीच खाई बनाये रखना 
और आंगल-मुस्लिम सहयोग को प्रोत्साहित करना । मि. वेक के छाब्दों में, “कांग्रेस ' 
का उद्देश्य देश की राजनीतिसत्ता को अंग्रेजों से हिन्दुओं को हस्तान्तरित करना 
है। उसकी मांगें हें---शस्त्र एक्ट को रह करना, सैन्य व्यय को घटाना और इस 
प्रकार सीमा प्रदेशीय मोर्चो को दुवेछ बनाना । इन माँगों के साथ मुसलमानों की 
कोई सहानुभूति नहीं हो सकती । ............... इन आन्दोलन करने वालों से लड़ने 
के लिये और छोंकतन्त्रीय शासन की स्थापना रोकले के लिये अंग्रेज़ों और मुसलमानों 
का एक होना आवश्यक हूँ । लोकतन्त्रीय शासन देश की आवश्यकताओं और 
प्रवृत्तियों के लिये अनु पयुकत है । अत: हम सरकार के प्रति राजभक्ति और आंग्ल- 
मुस्लिम सहयोग का प्रतिपादन करते हैँ ।”* 


१. जियंपरटा६ घ४४०रथाड, 0222 
२. शटाआव धागपे ?72जवापीयए : 76 (०0मफपाणं 7' प्रक्राशाटवत 
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ओर से दो महत्वपूर्ण मांगें की गई थीं । एक तो यह “कि किसी भी प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष निर्वाचन व्यवस्था में अथवा अन्य किसी व्यवस्था में जिस से उनके पद 
और बल पर प्रभाव पड़ता हो, मुसलमानों की स्थिति केवछ इनकी संख्या के हो 
अनुरूप नहीं वरन्‌ उनके व्यावह्रिक महत्त्व और उनकी साम्राज्य सेवा के अनुरूप 
भी होनी चाहिए और साथ ही इस सम्बन्ध में इस बात पर समुचित ध्यान दिया 
जाना चाहिए कि ऊगभग एक शताब्दी पहले भारत में उन की क्या स्थिति थी १ 
दूसरी बात यह कि प्रचलित निर्वाचन और नाम निर्देशन व्यवस्थाओं से मुसलमानों 
को पर्याप्त संख्या में अथवा उचित प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। अतः 
प्रस्तावित सुधारों में उन्हें पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा अपने प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार दिया जावे । निवेदन पत्र में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए एक 
विस्तृत योजना की रूप-रेखा दी गई। इस योजना में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं 
से लेकर विधान परिषद्‌ और विश्वविद्यालयों तक सभी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व 
के प्रइन को लिया गया था।* सम्राज्ञीय विधान परिषद्‌ के सम्बन्ध में शिष्ट मंडल 
ने कहा /(अ) परिषद्‌ में मुसलमान प्रतिनिधियों का अनुपात उनकी जातीय 
संख्या शक्ति के आधार १२ निश्चित नहीं किया जावे और किसी भी दशा में 
मुस्लिम प्रतिनिधिगण निष्किय अल्प संख्यक नहीं हों; (व) निर्वाचन की 
नियुक्तियों को नाम निर्देशन की अपेक्षा यथासंसव अधिक मान्यता दी जावे; (स) 
मुसलमान सदस्यों को छांटने के लिये, सरकार द्वारा निर्दिष्ट हैसियत के मुसलमान 
जमींदारों, वकीलों, व्यापारियों, प्रान्तीय परिषदों के सदस्यों और विश्वविद्यालय 
के सभ्यों का निर्वाचन क्षेत्र बनाया जावे और चुनने की पद्धति सरकार द्वारा 
निश्चित की जावे |” ९ 

इन दो महत्त्वपूर्ण मांगों के अतिरिक्त शिष्ट मंडल ने नौकरियों में अधिक 
प्रतिनिधित्व के लिये, कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य नियुक्त होने की दशा में 
उनके हितों के संरक्षण के लिए और एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में 
सहायता के लिए भी मांग की । उस निवेदन पत्र के अन्त में यह कहा गया कि 
सरकार मुस्लिम हितों को प्रोत्साहित करके उन की राजभक्ति की भावना को 
सुदृढ़ करेगी और इस प्रकार राजनीतिक प्रगति और राप्ट्रीय समूद्धि की नींव 
रखेगी ।? 

लॉर्ड मिटो ने अपने उत्तर में शिष्ट मंडल के दृष्टिकोण को मान्यता दी और 
इस बात का आइवासन दिया कि “ऐसी किसी भी शासन व्यवस्था में जिसका मुझ 
१. नियत) रिट्यंटए, #टॉफप्रथाए 7900, 9०४० 745- 
२. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ १४९-१५०. 
३. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ १५०. 
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से सम्बन्ध होगा, मुस्लिम हितों और राजनीतिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त 

होगा।”) वह वाक्यावली इतनी महत्त्वपूर्ण हे कि उसे विस्तार पूर्वक उद्धृत करना 

उपयुक्त होगा । वाइसरॉय ने कहा:-- 

“में आपके सम्बोबतन का सार यह समझ पाया हूँ कि किसी भी प्रतिनिधित्व 
व्यवस्था में जिस में निर्वाचन प्रमाली को अपनाया अथवा बढ़ाया जावे, मुसलमानों 
का प्रतिनिधित्व एक समाज के रूप में होना चाहिए | आपने इस वात का संकेत 
क्रिया है कि दहुत से वर्तमान निवर्चिन क्षीत्रों से मुसलमानों के चुनें जाने की 
आशा नहीं की जा सकती । यदि संयोगवद्य वह चुन भी लिया जाता है तो वह 
एक विरोबी बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । आप छोगों को 
यह मांग उचित हैं कि मुसलमानों की स्थिति उन की संख्या शक्ति से न आंकी जावे 
वरन्‌ उसका माप उन की राजनीतिक महत्ता और साम्राज्य सेवा के आधार पर 
की जावे। में आप से पूर्णत: सहमत हूँ। कृपया मुझे ग्रछत न समझियेगा; में किसी 
साधन या व्यवस्था का निर्देश नहीं कर रहा। कितु आप की भांति मुझे इस वात का 
पूर्ण विद्वास है कि इस महादेश की विभिन्न जातियों की धारणाओं और परम्पराओं 
से असंवद्ध निर्वाचन व्यवस्था का भविष्य कुटिल्ता और असफलता से भरा 
हुआ है।” * 

इस प्रकार भारत में सम्राट के प्रतिनिधि ने साम्प्रदायिक निर्वाचन के 
सिद्धांत को स्वीकार किया । छॉ्ड मिटो की जीवनी में मौलिक उद्देश्य को एक 
महत्वपूर्ण वाक्य में इस प्रकार प्रकट किया गया है:--- इस व्याख्यान ने नि:सं॑देह 
रूप से मुसलमानों को राजद्रोही दल में भर्ती होने से रोक दिया; उपद्रव के बादल 
मंडरा रहे थे और उन दिनों इस रोक का असाधारण मूल्य था ।” * 

भारत सरकार को अपनी प्रतिनिधित्व योजना बनाने में पूरे दो वर्ष लगे 
और इस योजना में मुसलमानों के लिये साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को 

१, #य पाता ०४० मरागयल्वेब7 : ऊयंपओआ रता8, ए94४० 486. 

२. किपणीदा : 2.00 (४स्‍0, 988० 244. 

३. किएटीबआ :4,07व 2४ाप्ञ/0, ए०22 244. यहां लॉड मिटो के व्याख्यान 
के सम्बन्ध में छॉर्ड मार्ले के मत का अभिलेख करना उचित होगा। उन्होंने 
कहा, “मुस्लिम विवाद में अब में आपका अनुसरण नहीं करूँगा | में आप 
को यह याद दिलाना चाहता हूं कि उनके असाधारण अधिकारों के बारे 
में आपके व्याख्यात ने ही यह मुस्लिम हौआ खड़ा कर दिया है। मुझे पूर्ण 
विश्वाप्त हैँ कि मेरा निर्णय सर्वोत्तम था। (९८०९८ट्ंणाड, ५0] 
34, 9285 325) दसी अध्याय में जागे चछ कर डॉ मार्ल के प्रस्ताव 
की चर्चा की गई है। 


श्श्ड भारत में ब्रिटिश राज्य 


रूप दिया गया। भारतीय विधान परिपद में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध 
में भारत सरकार ने १ अक्तूबर १९०८ को भारत मन्‍्त्री के पास अपना राजपत्न . 
भेजा और उसमें लिखा:--- हमने मुसलमानों की सांगों और हिंदुओं के दृष्टिकोण 
प्र भली भांति-ध्यान दिया है । हमारे विचार से मुसलमानों की मांगों को पूरा करने 
के लिए उन्हें चार निर्वाचन स्थान प्रदान किये जावें और जब तक निर्वाचन के लिए 
- उपयुक्त प्रवन्ब न हो, तब तक पांचवें स्थान के लिये नाम निर्देशन किया जावे । 
अधिकतम मुस्लिम जनसंख्या वाले चार प्रान्तों को--अर्थात्‌ बंगाल, पूर्वी बंगाल 
तथा आर्सीम, पंजोर्व और यू. पी. कों--- उक्त चे।र निर्वाचन-स्थात स्थायी रूप से 
प्रदान कर दिये जादें और पांचवें स्थान की पूर्ति ययाक्रम वम्बई और मद्रास से 
की जावे क्योंकि इन प्रान्तों में मुस्लिम जनसंख्या कमर हैं।”” भारत 
सरकार के मतानुसार निर्वाचन क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में सभी प्रान्तों के लिए 
एक ही व्यवस्था अपनाना संभव नहीं था । राजयत्र में कहा गया, हमारा यह 
मत हैं कि जिन प्रास्तों में नियमित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुनाव संभव है, 
वहां उस व्यवस्था को अपना लिया जावे; जहां निर्वाचन क्षेत्र नहीं वन सकते वहां 
मुस्लिम संस्थाओं से छाभ उठाया जावे; और जहां उपर्युक्त दोनों बातें संभव न 
हों वहां सरकार नाम निर्देशन करे।”* प्रान्तीय परिपदों के लिए मुसलमानों को 
कुछ स्थान प्रदान किए गए थे। इन के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनाव 
की व्यवस्था की गयी और निद्िचत मालगुजारी अथवा आय-कर देने वालों को 
अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों के पांच वर्ष से अधिक अवधि के निवन्धित 
स्नातकों को मताधिकार दिया गया | 
मुसलमानों और ज़मींदारों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में 
लॉड मॉर्ल ने भारत सरकार की योजना का अनुमोदन नहीं किया । भारतीय 
विधान मंडल के सम्बन्ध में अन्य जातियों के लिए प्रान्तीय परिपदों के गैर-सरकारी 
सदस्यों द्वारा परोन्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी । इसी प्रकार प्रान्तीय परिपदों 
के लिए चुंगी और जिला मंडलों के सदस्यों द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था 
थी । लॉ्ड मॉल ने २७ नवम्बर १९०८ के अपने राजपत्न में इन प्रस्तावों 
का कई कारणों से विरोध किया । एक कारण तो यह था--और यह आपत्ति 
भारतीय राष्ट्रवादियों को भी थी---कि पृथक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों से हिंदुओं और मुसलू- 
मानों के वीच की खाई मधिकाधिक चौड़ी होती जायगी । इसके अतिरिक्त भारत 
मन्‍्त्री को दो मुख्य आपत्तियां और थीं। एक तो यह कि भारत सरकार के प्रस्तावों 





१. ४पयटागुढ९ : एतीका (गाइ।प्रपणारं (000परग्रथ्राड, ४०0. 
4, 938० 293- 
२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९४. 
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ने हिन्दुओं और मुसलमानों में द्वेपपूर्ण भेदभाव किया था, और दूसरा यह 
कि बहुत सी स्थितियों में मुसछमानों को दुहरा मताधिकार दिया गया 
था । इन दोपों को दूर करने के उद्देश्य से छॉई मॉर्ल ने विभिन्न 
जातियों और वर्गों के अभ्यथियों के चुनाव के लिए एक संयुक्त 
निवचिन मंडल की योजना का प्रस्ताव रखा। इस योजना में विभिन्न 
जातियों और वर्गों के अनुपातानुसार उन्हीं विभिन्न जातियों और वर्गों के चुने 
हुए प्रतिनिधियों द्वारा निवचिन मंडल बनाने का प्रस्ताव किया गया । उदाहरण के 
लिए मान छीजिये कि किसी निर्दिप्ट स्थान से तीन हिंदू और एक मुस्लिम प्रतिनिधि 
चुन कर भेजे जाने थे। ऐसी दद्षा में उपर्यक्त योजना के अनुसार तीन और एक के 
अनुपात में ७५ हिंदुओं और २५ मुसलमानों का निर्वाचन मंडल बनाया जा सकता 
था। इस मंडल को बनाने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों (१) निश्चित 
रकम से अधिक मालगुज़ारी.देने वाले जमींदारों; (२) ग्राम्य अथवा तहप्तील 
मंडलों के सदस्यों; (३) जिला मंडर्ली के सदस्यों; (४) और नगरपालिका 
संस्थाओं के सदस्यों द्वारा, इन क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट संख्या के अनुसार प्रतिनिधि 
चुनवाने की व्यवस्था थी। इन निर्वाचन क्षेत्रों से बहुमत पाने वाले ७५ हिंदू और 
मुसलमान चुने जाने थे। निर्वाचित मुसलमानों की संख्या २५ से कम होने की 
दशा में नाम: तिद्वेशत ढाउा, कमी को-पूरा-करने-की व्यवस्था थी (”* निर्वाचन 
मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक बवोड देने का अधिकार था । इस प्रकार उपर्युक्त 
योजना के फलस्वरूप एक मुस्लिम और तीन हिंदू सदस्य चुने जा सकते थे । 
लॉर्ड मॉर्ल ने अपनी इस योजना को भारत सरकार के समक्ष रखा और इस 
सम्बन्ध में उन्होंने ये ध्यान देने के योग्य शब्द लिखें:--- “यह सच हैं कि इस 
योजना में प्रारम्भिक निर्वाचक और अन्तिम रूप से निर्वाचत व्यक्ति के वीच 
बहुत बड़ी दूरी हैं; साथ ही यह पद्धति सरल प्रतीत नहीं होती । परल्तु में इत्तना 
अवश्य कह सकता हूँ कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए इससे सरलतर 
कोई व्यवस्था नहीं हो सकती । एक वोट की प्रणाली इस योजना का 
अनिवार्य अंग है; उसे संतोपप्रद रूप से कार्यान्वित्त किया जा सकता हैं और 
निर्वाचक उसे समझ सकते हूँ । साथ ही इस योजना में कई महत्त्वपूर्ण लाभ हैं । 
इस योजना में सभी सम्बन्धित वर्ग सार्वजनिक निर्वाचन क्षत्र के अन्तगंत रहें 
और हिंदुओं की आलोचना का आधार मिट जावेगा--;द्भुसरी बात यह है कि 
इस योजना में एक ऐसे सिद्धांत को मान्यता दी गई हैं कि उसके द्वारा विश्येप वर्गो - 
और संस्थाओं की प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मांग का सामना किया जा सकता हैं; 
१. /एघामदा६९ : मिकेदा) (:0759ए४0०7%) 7000८ए77०॥5, ४०. 
3, 028०८ 92. 
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तीसरी वात यह हैँ कि इस योजना के अनुसार निर्वाचित व्यक्ति उसी स्थान का 
रहने वाला होगा जिसका कि निर्वाचित मंडल प्रतिनिधित्व करता है; चौथी 
वात यह है कि इस योजना के कारण स्थानीय  स्वशासव को हितकर 
प्रोत्साहन सिलेगा और जनता का ध्यान स्थानीय संस्थाओं की ओर आकर्षित 
होगा............ और प्रान्तीय विधान परिपद्‌ के साथ इन स्थानीय संस्थाओं का 
सम्बन्ध घनिष्टतर हो जावेगा ।”* 

भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के लिए छॉड मार्ले की प्रस्तावित 
योजना सर्वोत्तम थी। इस योजना में देश के राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाएं बिना 
ही सब जातियों और वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी' 
और उसमें एक जाति और दूसरी जाति के वीच कोई हेपपूर्ण भेद-भाव नहीं किया 
गया था। कितु होना कुछ और था; मुसलमानों ने और उनके मित्र ब्रिटिश कर्म- 
चारियों* ने इस वात पर जोर दिया कि पृथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा 
ही मुस्लिम हितों की उचित रूप से रक्षा की जा सकेगी और संयुक्त निर्वाचन 
मंडल की व्यवस्था से उन्हें ठीक ढंग का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा और अन्त में 
भारत मन्‍्त्री को इन लोगों के आगे झुकना पड़ा । 


६ 
यह बात बड़ी आश्चर्यपूर्ण प्रतीत होती हैं कि केवऊ दो वर्ष की एक शैशव- 


पूर्ण संस्था, लॉर्ड मॉर्ल जैसे आधुनिक, अत्यन्त दुढ़ और अनुभवी भारत मरी 
को अपने रोव में ले आई; किंतु हुआ यही। दिसम्बर १९०६ में विभिन्न.्रन्तों के 
मुसलमान ढाका में मुस्लिम शिक्षण सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए थे और उन्हीं 
लोगों ने वहीं पर अखिल भारतीय. मुस्लिम-छीग-की- स्थापना. की.-थी । दिसम्बर 
१९०७ में करांची में उसका संविधान बनाया गया था कितु उसका अनुसमर्थन 
मोर्चे १९८८ मे लखनऊ में हुआ। इस प्रकार मुस्लिम छौग का पहला नियमानुसार 
अधिवेशन दिसम्बर १९०८ में अमृतसर में हुआ। सर सैयद अली इमाम इस 
अधिवेशन के सभापत्ति थे । संविधान के अनुसार छोग में एक स्थायी अध्यक्ष 
का पद था | सन्‌ १९१३ तक हिज हाइनेंस आग्रा खां अध्यक्ष पद पर रहे कितु 
अल जज अल बल ब3॥५-- ._बीशलकज लिन मि लि लि नि निकिलाआा200062००००५० पूल 
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१. चपांतीला|ए8: रीना (0८०0ाञ्माप्रांणरनो 0007र7०१5, ४०), 
7, 0885 370. 
- मि. रेमज़े मंकडोनेल्ड के अनुसार भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता की 
मांग और उसके प्रवेजश्ञ का दायित्व अंग्रेज अधिकारियों पर था। इस सम्बन्ध 
[$ में देखियें--- कश््वा753ए ३३८ : 7 4छ४४पटयंप्रह् ण 
[700७, 098० ॥70. 


क्र । 
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ड्च्ज 


र्छ 


उस वर्ष छीग की नीति में मौलिक परिवर्तन हो जाने के कारण त्यागपत्न देकर 
अरूग हो गये | 

कांग्रेस की भांति अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की भी विभिन्न प्रान्तों में 
और साथ ही लन्दन में शाखाएं वनाई गई । लन्दन शाखा के अध्यक्ष थे सर सैयद 


अमीर अछी | संविधान में छीग के उद्देश्य को. इस प्रकार व्यक्त किया गया:-- 


/(५) स्लीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की भावनाओं 
को बढ़ाना और सरकार के उद्देश्य तथा उस पा नीति के सम्बन्ध में यदि कोई भ्रम- 
पूर्ण घारणा हो तो उसे दूर करना; (२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक 
एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी कहर कल तथा-आवश्यकताओं 
को सरकार के समक्ष मुदु भाषा में प्रस्तुत करना; (३) पहल दोनों उद्देश्यों को 
बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये मुसलमानों और भारत की अन्य जातियों में 
मित्रता की भावनाओं का प्रसार करना ।े 

इस प्रकार छीग एक राजभकत संस्था थी जिसका संगठन सरकार के समक्ष 
मुसलमानों की विश्ञेप मांगें प्रस्तुत करने के लिए किया गया था । पहले दो वर्षों 
(१९०६ और १९०७) में लीग की केन्द्रीय समिति और प्रान्तीय शाखाओं ने 


अपने प्रस्तावों में केवछ एक राग अछापा था और वह यह था कि मुसलमानों के 
हित में सरकारी उपहारों--नौकरियों और पदों--के प्रचर वितरण का अनग्रह 


किया जावे ।* परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, छीग का दुष्टिकोण अधिकाधिक' 
स्वृतन्त्र होता गया और वह मांगें पूरी न की जाने की दक्ा में अभक्ति के छिए धमकी 
भी देने लगी । सन्‌ १९०८ में सर सेयेंद अछी इमाम ने सभापति के पद से अपने 
भाषण में शिक्षित मुसलमानों की ओर से कहा, “मातुभूमि.के...लिये हमारा. प्रेम 
और आदर किसी से कम नहीं हैं ।” उन्होंने यह भी कहा कि व्यावहारिक राजनीति 

महच्वपूर्ण प्रदनों पर कांग्रेस और छीय में कोई भेद नहीं है ।? अन्तर मुख्यतः उद्देश्य 

- गन्‍ततेप्रशओओ रिटरश९ज, ह]07] 7909, ]098825 3460-94 7: 

- तीन रिट्संटए, क्‍0ती 7909, 022० 350. 

« उन्होंने १४ बातों की सूची दी:--( १) न्यायपालिका और कार्यकारिणी का 
पृथककरण; (२) अपमानजनक औपनिवेश्िक अब्यादेशों का खंडन; (३) 
प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार; (४) सार्वजनिक नौकरियों के उच्च पदों 
पर अधिकाधिक भारतीयों की नियुक्ति; (५) संमार्जन की व्यवस्था * 

(६) स्थानीय स्वशासन में सरकारी हस्तक्षेप की नीति का परित्याग; 
(७) सैन्य व्यय में उचित कमी; (८) भारत की सामरिक जातियों के छिए 
स्वयं सेवकों की भांति छड़ने के अधिकार की मान्यता; (१) भारतीयों की 
सैनिक अफसरों के पदों पर नियुक्ति; (१०) होम चार्जेज का समुचित 
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न्ध्प 


र्श्ट भारत में ब्रिटिश राज्य 


और पद्धति में था। कांग्रेस औपनिवेशिक ढंग पर स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी 
लीग प्रशासनीय सुधारों की मांग से संतुष्ट थी और वह चाहती थी कि एके उदार 
व्यवस्था में शिक्षित भारतीयों की स्वाभाविक आकांक्षाएं में पूर्ण हों ।) इस सम्बन्ध 
में सर अली इमाम ने कहा:--- कया इस स्वशासन के आदझी ने लोगों को उत्तेजित 
नहीं कर दिया हैं ? उसके कारण लोगों में अधैर्य आ गया है । संतुलन के अभाव में 
उग्रता आ गई हैं और इस उगद्रता ने अराजकता, बम, गुप्त समितियों और हत्याओं 
को जन्म दिया है ।* अतः लीग ने अपने लिए एक नम्र आदर्श निश्चित किया 
और झात्तिपूर्ण उपायों को अपनाया। “ 


कितु साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व .के सम्बन्ध में उसने वड़ी कठोर नीति 
अपनाई और मांगें पूरी न की जाने की दक्षा में राजभक्ति और समर्थन की नीति 
छोड़ देने की धमकी दी । लीग ने संयुक्त निर्वाचन मंडल की योजना का विरोध 
किया और “विशृद्ध रूप से साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व के लिए” ज्ञोर 
दिया। “साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए इंग्लेंड और भारत में मंच 
ओर पत्रों को सहायता से एक बड़े आन्दोलन का ... . . . संगठन किया गया। 
इंग्लेंड में मि. अमीर अली और मेजर संयद हसन विलग्नामी ने लॉड्ड मॉर्ल को अपने 
पक्ष में लाने के उद्देश्य से लन्दन टाम्इस में पत्र लिखे। लेकिन जब इन पत्रों का 
कोई प्रभाव नहों हुआ तो एक शिष्टमंडल का संगठन किया गया और उसने भारत 
मन्‍्त्री से भेंट की । छॉर्ड मॉल का उत्तर कूट नीति पूर्ण घा और उस से कोई बात 
निरिचित नहीं होती थी । लॉर्ड मॉल के अस्पष्ट आइवासन से संतुष्ट न होने के कारण 
अखिल भारतीय मूस्लिम लोग फिर लॉड मिंटो के पास पहुंची ।? और उसके 
समक्ष वही लिवेदन किया जो लन्‍्दन में लॉर्ड मॉलें के सामने किया जा चुका था। 
इस भेंट में छोग को सफलता प्राप्त हुई। भारत सरकार ने मुस्लिम मांगों का 
समर्थन किया; भारत मन्त्री झुक गए और उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक्‌ 
निर्वाचन क्षेत्रों की योजना को स्वीकार कर लिया । 





विभाजन; (११) [मालगुज़ारी की सीमा; (१२) ग्राम समितियों की 
स्थापना; (१३) भारतीय शिल्प और वंधों का संरक्षण और उनका 
प्रोत्साहन; (१४) झासकों और झासितों के बीच समान व्यवहार । 
निधवेपाला किव्एंटए 2एगएे 7909, 028० 350-357 से 

' अनवादित। 

- उपर्यूक्‍तत पत्र, पृष्ठ ३५१. 

- उपयुक्त पत्र, पृष्ठ रे५४. 

उपयुक्त पत्र, पृष्ठ ३५६. 
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मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ २२९ 


७ 


एक ओर तो मुसलमानों की नई साम्प्रदायिक संस्था पृथक निर्वाचन क्षेत्रों 
की मांग पर ज़ोर दे रही थी और दूसरी ओर देश के राष्ट्रवादी--हिन्दू ओर 
मुसलमान--नेता तथा समाचार-पत्र उसका प्रवकू विरोध कर रहे थे। लाला 
नलाजपतराय और श्री सी. वाई. चित्तामणि? दोनों ने वड़ी योग्यता के साथ राष्ट्र- 
वादी पंक्ष को प्रस्तुत क्रिया. और मुस्लिम मांगों के अनौजित्य.और उनकी. कुटिलता 
पर प्रकाश डाला | उन्होंने पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धान्त को 
स्वीकार करने और साथ ही अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या-शक्ति से अधिक प्रति- 
निधित्व देने के दुप्परिणामों को बताया | कुछ देवभवक्‍त मुसलमानों ने भी इन लोगों 
का समर्थन किया सन्‌ १९०८ में नवाव सादिक अली खां, वैरिस्टर ने लखनऊं 


(रन के 33 जनम नननननानन २ल+>ल-० “रन, 
अन्न फेननमाजका+०+५ क०क +>, 


अत्यन्त कुटिलतापूर्ण है। मुसलमानों को यह सिखाना ठीक नहीं है कि उनके और 


हिन्दुओं के राजनीतिक हित भिन्न हैं ।..........मेरी अपनी सम्मति यह है कि स्वयं 


ही अर ७) 


मुसलमानों के दुप्टिकोण से भी यह सिद्धान्त कुटिल्तापूर्ण है।”* उसी अवसरे परें 
एक दूसरे मुसलमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा: “भारत में एक राष्ट्र बनाने के 
प्रयत्न को निष्फल करने के उद्देश्य से यह कहा जाता हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक 
निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिएं। इस व्यवस्था से पारस्परिक विच्छेद को प्रोत्साहन 
मिलेगा दूसरी ओर संयुक्त क्षेत्र से निर्वाचित होने की दशा में 
पारस्परिक सम्पर्क घनिष्टतर होगा ।/? सन्‌ १९११ में मि. रैमज़े 
मंकडोनलड ने अपनी पुस्तक में लिखा :--'मुस्लिम समाज के कुछ 
दूरदर्शी सदस्य अब इस _बात- को अनुभव करने लगे हेँ कि उनसे 
ग़लती हो गई है । उनमें से कुछ लोगों ने बड़े तीखेपन के साथ मुझे यह बताया कि 
किस प्रकार उनके कुछ नेताओं ने आंगलू-भारतीय अधिकारियों द्वारा रचे हुए 
अभिनय में सहयोग प्रदान करने की स्वीकृति दे दी थीं; अन्य कुछ लोग इस 
मत के हैं कि जो कुछ हुआ वह ठीक है लेकिन धीरे-धीरे उन्हें भी यह बोध हो रहा 
है कि आगे खतरा है और वे ग्रह अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी लम्बी 
चौड़ी मांगें न की होतीं तो जयादा अच्छा होता ।४ 

मुसलमानों में चाहे जो मतभेद हो कि लीग की नीति बुद्धिमत्तायूर्ण थी अथवा 


- जगत फिट्सल्ण, 390ी 7909, 928० 320 ॥0 936. 
. उपर्युक्त मासिक पत्र, पृष्ठ ३२३. 
« उपर्युक्त मासिक पत्र, पृष्ठ ३२४. 
- [बिण्तणाेत: पर॥र6 3छ०पथगाए 0 [709, 922५ 720. 


"0 ९ >> 


प<्‌ 


२३० भारत में ब्रिटिश राज्य 


नहीं किस्तु इस वात से सभी भारतीय सहमत थे कि लोगों को एक होने से* रोकने 
के लिये ब्रिटिश कर्मचारीतन्त्र ने'वड़ी चालाकी की चाल चली थी और इस 
प्रकार सुधारों को उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता से वंचित कर दिया था । अप्रैल 
१९०९ के हिन्दुस्तान रिव्यू' में एक भारतीय मसलमान ने लिखा है :--.- मेरे 
 जाति-भाइयों का भारत में एक असंधेय अल्स्टर बनाने का प्रयत्न इलघ्य नहीं है।” 
उसी लेखक ने इस संबंध में यह सच्ची भविष्यवाणी की :--“ इस प्रयत्न से यूनान 
की पौराणिक गायाओं के पंडोरा का दुर्भाग्य पिटारा खुल जावेगा और भारत 
को एक अत्यन्त जटिक और गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा ।”* 


रा 





१. मि. मैकडोनल्ड लिखते हैं :---/यह कहना कठिन है कि अंग्रेज अधिकारियों ने 
इस नीति को जान बूझ कर, फूट डाल कर राज्य करने के कुटिल उद्देश्य से 
अपनाया अथवा भारत को ठीक न समझने के कारण और अपने कामों के फल 
का अनुमान न कर सकने की दछ्शां में यह उनकी एक भयंकर भूल थी । 
लॉर्ड मिटो के व्याख्यानों, उत्तर में लॉर्ड मॉर्ल के व्याख्यानों और परस्पर- 
विरोधी राजपत्नों के तथ्यों पर अभी प्रकाश पड़ना बाकी है ।-7] 
#््वशागाए ए क्‍7)978, 02६५० 7709. 

२, नाप्रतएाण रिट्एंटए, एप 7909, [2826 357: 


सोलह॒वां अध्याय 


मालें-मिण्टो सुधार 
५ 

भारत के नरम दल्ठी नेताओं ने मॉल मिण्टोी सुधारों का सोत्साह स्वागत किया 
लेकिन १९०९ के भारतीय परिषद्‌ एक्ट के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा निम्ति 
विनियमों की दिमम्बर, १९०९ के कांग्रेस अधिवेशन में तीच्र आड्रोचना की गई। 
इन विनियमों को १५ नवम्बर १९०९ के सुधार सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव में रूप 
दिया गया था । उन पर अपना मत प्रकट करते हुए सर सुरेद्तनाथ वनर्जी ने कहा, 
“इन नियमों और विनियमों ने सुधारों की योजना को वस्तुतः निरर्थक कर दिया 
है ।/? अस्तु, सुधारों--एक्ट और विनियमों--के गुणों और दोपों का विवेचन 
करने से पहले, स्वयं सुधारों की रूपरेखा का परीक्षण करना उपयुक्त होगा । 

हु 


छार्ड माल और मिण्टो के नामों से सम्बन्धित पहुला महत्त्वपूर्ण सुधार यह था 
कि भारत मंत्री और वाइसराय, दोनों की परिपदों में भारतवासियों को नियुक्त 
* करने की व्यवस्था की गई थी । 

वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद्‌ में किसी भारतीय को नियुक्त करने के 
प्रश्न पर मार्त १९०६ में छॉर्ड मिप्टो ने अपनी परिषद्‌ के कुछ सदस्यों के साथ 
सबसे पहली धार विचार किया था | वाइसरॉय ने सुधारों से सम्बन्धित. . . .कमेटी 
से भी इस प्रदन पर विचार करने के लिए कहा | कमेटी के आधे सदस्य पक्ष में और 
आवे सदस्य विपक्ष में थे । ेकिन परिपर्‌ में इस प्रस्ताव का प्रवछ् विरोध हुआ *- 
केवल एक सदस्य ने उसके पक्ष में अपना मत दिया । किन्तु इतने पर भी वाइसरॉय 
अपने मत पर दृड् रहे क्योंकि उनकी सम्मति में विपक्षियों के विरोध का आधार 
अत्यन्त संकीर्ण था । इन लोगों के अनुसार "असाधारण उत्तरदायित्व के पद पर 
किसी देशी आदमी का विश्वास करना अत्यन्त जोखिमपूर्ण था ।”३ इसके अति- 
रिक्त लॉड मिटो ने सरकारी विरोध को विशेष महत्त्व नहीं दिया लेकिन दूसरी 
ओर परिपद्‌ में भारतीय सदस्य की नियुक्ति न होने की दशा में उन्हें “ देशी 
२. थीा5, ऊिहडक्गा : सिठए मितां॥ सैशगपशीई। णिः गिल्टत॑ंता, 

728० 495. हु 
२. लॉर्ड किचनर और सर डेंजिल इवटसन ने प्रवल्ल विरोघ किया था। 
३. फ्रिपलाधा : 7.07त त0, 922० 253. 


२३२ पे भारत में ब्रिटिश राज्य 


आन्दोलन का डर था। इस सम्बन्ध में भारत मंत्री और इंस्लैण्ड के अन्य राजमंत्री 
मारत परिपर्‌ तथा वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्यों और हा 
रिपन तथा हॉर्ड एल्गिन जैसे व्यक्तियों की सम्मतियों की उपेक्षा करने को तैयार 
नहीं थे।। छॉड मॉर्ले ने छॉर्ड मिन्‍्टो को छिखा : “भारतीय सदस्य के सम्बन्ध 
में मुख्य विचारणीय वात है आपकी और मेरी परिपद्‌ के सदस्यों का दृप्टि- 
कोण; * और दूसरी वात है आंग्ल-भारतीय कोप और भय के उफान की 
जोखिम ।”? लेकित जुलाई १९०७ में लॉर्ड मॉर्ल ने इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण 
पग बढ़ाने का निश्चय किया और अपनी परिषद्‌ में एक या दो भारतीयों को 
नियुक्त करने का अपना उद्देंदय प्रकट किया। इसी विचार से अगस्त १९०७ में 
एक एक्ट द्वारा भारत परिपद्‌ के संविधान में संशोधन किया गया और उसी मास 
में भारत परियर्‌ के लिए दो भारतीय सदस्य नियुक्त कर दिये गए। ये सदस्य थे . 
मि० एम० के० गुप्त और सैयद हुसेन विलग्रामी । मि० गुप्त सिविल सर्विस के 
सदस्य थे और मि० विलग्रामी एक योग्य, चालाक और राजभकत व्यक्ति थे । 
१ अक्टूबर १९०६ को वाइसरॉय के समक्ष मुस्लिम शिष्ट मंडल ने जो 
निवेदनपत्र प्रस्चुत किया था, मि० विलग्नामी उसके लेखक थे और नियुवित के 
समय वे हेदराबाद के निजाम के प्रमुख परामशंदाता थे । 

लॉर्ड मॉर्ले ने अपनो परिपद में दो भारतीयों की नियुक्ति को विशेष महत्त्व 
दिया । वाइसरॉय की कार्यकारिणी के लिए भारतीय सदस्य नियुक्त करना इसी - 
दिल्ञा में अगला कदम था और अब केवल समय का प्रश्न था ।* अस्तु, २४ मार्च 





१. छॉर्ड रिपन और छॉर्ड एल्गिन का विरोध इस आधार पर था कि भारतोय 
सदस्य से सैनिक और विदेशी भेद गुप्त न रह सकेंगे । 

२. भारत परियद ने एकमत से इस प्रस्ताव का विरोध किया था। 

३. //०06ए : १ि९८०ीह८४०णाड, ४०. ॥4, 93888 272. 

८. लॉर्ड मॉल ने अपनी परियद्‌ में दो भारतीयों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में 
१८ जुलाई १९०७ को छॉडे मिंटो को एक पत्र में बताया कि वाइसरॉग की 
परियद्‌ में भारतीय सदस्य नियुक्त करने की दिल्या में यह पहुला कदम था। 
देखिये 0(०[९ए : रि८८०ॉ६९८४०॥5, ए0. 47, 988० 220. 

भारतीय दृष्टिकोण को हिन्दुस्तान रिव्यू (सितम्बर १९०७) में इस 

प्रकार व्यक्त किया गयाः---भारतीय जनमत “और भावनाओं को संतुप्द 
करने के लिए एक दिखावा किया गया है | दाहिने हाथ से जो दिया यया है 

उसे वायें हाथ से छे लिया गया हूँ। वेस्टमिस्टर के आंग्ल-भारतीय मंदिर में 
उन लोगों का प्रवेश नहीं है जो भारत सरकार की हां में हां नहीं मिला 


4 | 


ध्प 
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१९०९ को बंगाल के तत्कालीन महाधिवक्ता मि० एस० पी० सिन्हा की भारत 
सरकार का विधि सदस्य निय्‌ क्‍त किया गया । मि० सिन्हा वाद में सर सत्येन्द्र और 
बन्त में छॉर्ड सिन्‍्हा के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
यहू समझना ग्रलत होगा कि इस नियुक्तित का विरोव नहीं हुआ। जब 
१७दि० १९०८ को लॉबड मॉल ने छॉ्ड भवन में, वाइसरॉय की कार्यकारिणी के 
लिए स्थान रिक्त होने पर, किसी भारतीय को नियुक्ति करने के लिए अपना 
उद्देश्य पहली वार प्रकट किया तो उसका प्रवरू विरोध किया गया | इस पर 
लॉड मॉल ने वाइसरॉय को लिखा :---यह सौभाग्य की बात हैं कि आपकी 
कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य नियुक्त करने के लिए मुझ पालियामेण्ट की 
स्वीकृति प्राप्त करते की वेधानिक आवश्यकता नहीं है; में इस वात को अच्छी 
तरह जानता हूं कि लॉर्ड भवन से स्वीकृति नहीं मिल सकती ।”* 
वाइसरॉय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का विरोध 
केबल आग्ल-भारतीयों, अधिकारियों और भारत मन्तबी तथा वाइसरॉय की 
परिपदों के सदस्यों ने ही नहीं किया वरन्‌ भारतीय मुसलमानों ने भी किया। उन्हें 
इस बात का डर था*कि यदि केवल एक भारतीय की नियुक्तित की गई तो वह 
व्यक्ति अवश्य ही हिंदू होगा | एक मुस्लिम शिप्टमंडल ने भारत मन्‍्त्री से भेंट की 
और दो भारतीयों की नियुक्ति के लिए माँग की ताकि उनमें से एक मुसलमान 
अवद्य हो । छॉर्ड मॉर्ल के मतानुसार यह प्रस्ताव अव्यवहार्य था--क््योंकि उस 
दमा में अंग्रेजों का अनुपात आपत्तिजनक रूप से घट जाने का भय था---और 
यह एक अत्यन्त गम्भीर परिवर्तन था ।* 


सन्‌ १९०९ के भारतीय परिपद्‌ एक्ट का दूसरा महत्त्वपूर्ण सुधार, भारत की 


विभिन्न विवान परिपदों से सम्बन्धित था । 
इस सम्बन्ध में एक्ट ने पहली दात तो यह की कि उसने प्रत्येक विधान परिपद 





सकते । इस समिति के लिए दक्ष और गोखले की तो बात ही क्या, मेहता 
यहां तक कि अमीर बली भी, उपयुक्त सदस्य नहीं हो सकते | जिन दो 
व्यक्तियों को नियुक्त किया गया उनसे किसी प्रकार की क्षति को आशंका 
नहीं है तथापि एक विशेष विधेयक स्वीकार किया गया है ** परिपद्‌ 
की संख्या बढ़ाई गई है ताकि किसी अंग्रेज को भारतीय के लिए 
अपना स्थान न छोड़ना पड़े । 

२. ब०८५ : रिटटणी6८6075, ४०. हा, ए०8० 205 


२. र्तीक्राय 596९०॥८४ 0 [077 ००९००, ए०९५ 265. 


२३४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


की संख्या-शक्ति को बढ़ा दिया | एक्ट के विनियमों ने उनकी संख्या इस प्रकार 
निश्चित कौ:--सम्लाज्ञीय विधान परिपद्‌, ६९; बंगाल विधान परिपद्‌, ५२; 
मद्रास, वस्वई और यू. पी.--अत्येक की विधान परिषद्‌, ४७; पूर्वी बंगाल तथा 
आसाम की विधान परिषद्‌, ४१;पंजाबव विधान परिपद्‌, २५; वर्मा विधान 
परिषद्‌ १६।) सत्‌ १९११ में जब वंग भंग रह किया गया? तो बंगाल के 
अतिरिक्त दो अन्य प्रा्त बनाए गए। इस परिवर्तन के बाद इंन प्रान्तों की विधान 
परिपदों की संख्या इस प्रकार थी:---वंगाल, ५२; विहार तथा उड़ीसा, ४४; और 
आसाम, २५। इसके अतिरिक्त सरकार के अध्यक्ष को प्रान्तीय विधान परिपद्‌ के 
लिए विशिष्ट विधान कार्य में परामर्श देने के उद्देय से एक या दो विशेषज्ञों 
का नाम निर्देशत करने क। अधिकार दिया गया । 


प्रत्येक विधान परिषद्‌ में तीन प्रकार के---( १) सरकारी; (२) निर्वाचित; 
और (३) नाम निर्देशित ग़ेरसरकारी--सदस्थ थे । उनकी तुलनात्मक संख्या 
निम्न तालिका में व्यक्त की गई है। संख्याएँ सन्‌ १९१२ के आधार पर हैं और 
उनमें सरकार के अध्यक्ष अथवा विशेषज्ञों की गणना नहीं की गई है। 











विधान परिषद्‌ | निर्वाचित हक 20 सरकारी | कुल 
का ताम . | सदस्य | सदस्य | संख्या 
। | सदस्य | । 
भारतीय । २७ ५ ३६ । ६८ 
मद्रास ३५2 २१ प्‌ । २० | हा 
वम्बई । २१ ७; १८ । ८६ 
वंगाल री 20.  ह० 5) 5 एर 
यू. पी. |. २१ | ६ | २० | ४७ 
पूर्वी बंगाल तथा ह | । ' 
आसाम हि श्८ ! ५ | 27-53 ९२५ 
पंजाब | ८ ः दर | १ र्डे 
वर्मा १ ८ | ६ है 
बिहार तथा ः ५ | 
उड़ीसा : 52, ४! श्८ | ४३ 
आसाम | ११ | ४! दा 











१. सन्‌ १९०५ में जो वंगारू का विभाजन किया गया था उसे सन्‌ १९११ में 
रह कर दिया गया और प्रान्तीय सोमाओं को फिर से निश्चित किया गया 
और तीन प्रान्त बनाए गए--(१) बंगाल; (२) आसाम; और 
(३) विहार तथा उड़ीसा । रे 

सन्‌ १९०९ से पहले परिपदों की संख्या इस प्रकार थी:--सखानीय 


८ 


मॉलें-मिण्टो सुधार .. १३५ 


सम्रानीय विधान परिपद्‌ के सम्बन्ध में भारत सरकार का मौलिक प्रस्ताव 
यह था कि उसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या वरावर रखी जाय; 
ऐसी दा में वाइसरॉय अपनी वोट से पलड़ा झुका सकता था। किंतु भारत मन्‍्त्री 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने केद्ध में सरकारी बहुमत 
बनाए रखना आवश्यक समझा । हाँ, प्रान्तीय विधान परिपदों के सम्बन्ध में 
लॉर्ड मॉर्ले ने भारत सरकार को सरकारी बहुमत का विचार छोड़ देने की सलाह 
अवश्य दी। लेकिन इसके दो कारण थे । पहली वात तो यह थी कि इन परिपदों के 
अधिकार बहुत सीमित थे और दूसरी बात यह थी कि प्रान्तों के सरकारी अध्यक्षों 
को इन परिपदों द्वारा स्वीकार किए हुए विधेयकों को निपिद्ध कर देने का अधिकार 
मिला हुआ था। तथापि निर्वाचित सदस्यों को केवल बंगाल में ही वहुमत 
प्राप्त हुआ। 


विनियमों में, नामनिर्देशित (ग़रेर सरकारी) सदस्यों के सम्बन्ध में कोई 
विशेेप अहँता निश्चित नहीं की गई । कुछ ऐसे हित थे जिन्हें निर्वाचन द्वारा 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सकता था अथवा जिन्हें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त 
होता था । नाम निर्देशन का उद्देश्य ऐसे हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था | 
इसी दृष्टि से सम्राज्ञीय विधान परिपद्‌ के लिए यह निश्चित किया गया कि नाम- 
निर्देशित सदस्यों में एक व्यक्ति भारतीय व्यावसायिक समुदाय का भ्रतिनिधि 
होना चाहिए, एक पंजाब का मुसलमान होना चाहिए और एक पंजाब का 
जमींदार होना चाहिए । सरकारी व्यवितियों में कुछ छोग पदेन सदस्य होने थे और 
अन्य सदस्य सरकार के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने थे । पदेन सदस्यों 
में सरकार के अध्यक्ष और कार्यकारिणी परिपद्‌ के सदस्यों की गणना थी । 

किन्तु निर्वाचित सदस्यों के संबंध में वहुत से नियमों को बड़े परिश्रम के साथ 
बनाया गया---उन पर पुृथक्‌ रूप से विचार करना उपयुक्त होगा । 
ढ 

विनियमों ने प्रत्येक विधान परिपद्‌ के सदस्यों को संख्या को निश्चित कर 
दिया था और यह संख्या वर्मा में १ से लेकर बंगाल में २६ तक थी--जो वाद में 
बढ़ाकर २८ कर दी गई ।? इन सदस्यों का प्रादेशिक क्षेत्रों से तो बहुत'सीमित रूप 
में निर्वाचन होता था। भारत सरकार के अनुसार भारत को परिस्थितियाँ पश्चिमी 
देशों की परिस्थितियों से भिन्न थीं और इस कारण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 





विधान परिषद्‌, २५; मद्रास, २४; वम्बई, २४; बंगाल, २१; यू० पी०, 
१६; पूर्वी वंगाल तथा आसाम, १६; पंजाब, १०; और वर्मा, १० । 
१. अन्य आंकड़ों के छिए इसी अध्याय का तीसरा खंड देखिए । 


२३६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


विभिन्न जातियों, समुदायों और वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता था। 
सरकार ने अपनी धारणाओं को सिद्ध करने के लिए पिछछे चुनावों के आंकड़े 
उद्धृत किए; सन्‌ १८९३ से सम्राज्ञीय परिपद्‌ के गे रसरकारी निर्वाचित सदस्यों में 
से ४५ प्रतिशत, वृत्तिमत्‌ मध्यमवर्ग के छोग थे, जमींदारों को २७ प्रतिशत स्थान 
मिले थे, और मुसलमानों को केवल १२ प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए थे--और काफी 
बड़े भारतीय व्यापारी समुदाय को जिसका महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, 
किसी प्रकार का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था ।”* इसी प्रकार सन्‌ १८९३ 
से प्रान्तीय परिपदों में कुल ३३८ ग़रसरकारी सदस्य निर्वाचित हुए थे और “इनमें 
से १२३ (अर्थात्‌ ३६ प्रतिशत) सदस्य वकील थे और केवछ ७७ (अर्थात्‌ २२ 
प्रतिशत) जमींदार थे ।* संसार के विभिन्न भागों के प्रतिनिधि भेवनों की रचना 
से परिचित छोगों को इन आंकड़ों में कोई असाधारण बात प्रतीत नहीं होगी। 
कलकत्त के 'स्टेट्समैन' ने इन प्रतिनिधि भवनों के संवंध में उस समय यह लिखा:--- 
“इंलेंड के हाउस आँव कॉमन्स, फ्रांस के चेम्बर आँव डेपुटीज और अमेरिका के 
हाउस आँब रिप्रेजेंटेटिव्स में वकीलों का वहुमत है ।” और ऐसा होना स्वाभाविक 
भी है “क्योंकि विधान कार्य में विज्ञ आछोचना की आवश्यकता होती है और 
इस काम को अपने शिक्षण के कारण वकील लोग साधारण आदमियों की अपेक्षा 
अधिक कुशलता के साथ कर सकते हँ । महाराजा और बड़े ज़मींदार समझदारी से 
बात कर सकते हूँ लेकिन उनमें यह मेधा शक्ति नहीं होती जिसके द्वारा वकील 
अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त कर लेते हें । अतः परिपदों में ज्मींदारियों की संख्या 
बढ़ाने के प्रयत्त से सरकार ऐसे लोगों की प्रतिनिधि शक्ति बढ़ाना चाहती है 
जो विधान कार्य के लिए अनुपयुक्त हूँ । इस प्रकार सरकार उस बर्ग का परित्याग 
भी कर रही है जिसने सभी जगह अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है । जो छोग 
विज्ञ आलोचना के लिए निपुण हैँ उन का स्थान ऐ से छोगों को दिया जा रहा हू जो 
आलोचना कर हो नहीं सकते ।”? साथ ही इस वात को ध्यान में रखना चाहिए 
कि “वकील और अध्यापक वस्तुतः अपनी वृत्ति के हितों के प्रतिनिधि की हँसियत से 
परिपदों में नहीं बैठते वरन्‌ वे अपनी शिक्षा, तीक्षण बुद्धि और वाक्‌ शक्ति के कारण 
कृपकवर्ग का प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं ।? इस प्रकार उक्त दृष्टिकोण के अनुसार 
प्‌ छ्फता]च्दद फर्किक एकनाप्रपिगानी 0ल्‍प्रगणा५5: 
५6 १. 948०९ 285, 
- उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २६१. 
, मंमवेंप्ाय। रिव्यूट्ज, 56०एछॉटाग्रसा 7906, 988० 270-- 
दूसरा उद्धरण लन्दन के 'नेश्न' से लिया गया है। और उक्त मासिक 
पत्र के पृष्ठ १७६ पर उद्धृत किया गया हूँ । 


हे 


न्श्छ 
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भारत और पश्चिमी देशों में कोई अन्तर नहीं था। इसके अतिरिक्त किसी और 
दृष्टि से भी भारत और परिचिमी देशों में और कोई ऐसा मौलिक अन्तर भी नहीं 
था जिसका तत्कालीन राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समस्या पर प्रभाव हो । स्वयं 
पश्चिमी देशों में भूमि और अन्य कुछ हितों को बहुधा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त 
होता है; और घामिक अल्पसंख्यकों---जँसे यहुदियों और प्रोटे स्टण्ट देक्षों में रोमन 
कूथोलिक मतावरूम्वियों--को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता हूँ । और उन्हें 
कभी-कभी तो किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता । और इन में से 
किसी भी देश ते कभी भी वर्ग और सम्प्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन 
क्षेत्रों को पद्धति को नहीं अपनाया । किंतु भारत सरकार के निर्णयानुसार भारत की 
विश्वेप परिस्थितियों के लिए वर्ग और सम्प्रदाय के आधार पर विशेष निर्वाचन 
क्षेत्रों की आवश्यकता थी। 

सन्‌ १९०९ के एक्ट सम्बंधी विनियमों में तीन प्रकार के निवर्चिन क्षेत्र वनाए 
थे :--( १) साधारण निर्वाचन क्षेत्र--इन में प्रान्तीय विधान परियदों के अथवा 
नगरपालिका ओर जिला मडलों के ग॑ रसरकारी सदस्यों की गणना थी; (२) वर्ग 
निर्वाचन क्षेत्र --इस में (अ) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों का तथा (व) मुस्लिम 
सिर्वाचन क्षेत्रों की गणना थी, और (३) विशेष निवर्चिन क्षेत्र-- इन में नगर- 
पालिका कार्पोरेशनों, विश्वविद्यालयों, वाणिज्य मंडलों तथा बन्दरगाह मंडलों 
की और रोपक तथा व्यापारिक हितों की गणना थी । 

सम्राज्ञीय विधान परियद्‌ के २७ निर्वाचित सदस्पों का चुनाव इस प्रकार 
होता था:---( १) साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से १३ सदस्य (बंगाल, वम्बई मद्रास 
और यू. पी.--इन में से प्रत्येक प्रान्‍्त से दो सदस्य, और पंजाब, विहार तथा 
उड़ीसा, आसाम, वर्मा और मध्य प्रान्त--इ न में से प्रत्येक प्रान्त से एक सदस्य, 
ये प्रतिनिधि प्रांतीय विधान परिपरों के गरसरकारी सदस्यों द्वारा चुने जाने थे ) १ ; 
(२) जमींदारों के निवर्चिन क्षेत्रों से ६ सदस्य (बंगाल, वम्बई, मद्रास, यू. पी., 
बिहार तथा उड़ीसा, और मध्य प्रान्त--इन में से प्रत्येक प्रान्त से एक 
सदस्य) *; (३) पृथक्‌ मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से ६ सदस्य (बंगाल से दो* और 





१. मध्य प्रान्त की विधान परिषद्‌ १९१४ में बनी; उस से पहले नगरपालिका 
और ज़िला वोर्डो के ५० प्रतिनिधियों के निर्वाचन मंडल द्वारा सदस्य का 
चुनाव किया जाता था । 

२. पंजाब के जमींदारों में से एक व्यक्ति को नाम निर्देशन द्वारा वाइसराय, 
नियुक्त करता था । | 

३. इनमें से एक सदस्य को विशेष मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता था; 
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मद्रास, वम्बई विहार तथा उड़ीसा, और यू. पी., इन में से प्रत्येक प्रान्त में से 
एक सदस्य) * (४) विज्येप निर्वाचन क्षेत्रों से दो सदस्य (एक बंगाल के वाणिज्य 
मंडल का प्रतिनिधि और एक वम्बई के वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधि) ।* 
इसी प्रकार प्राज्तीय विधान परिपदों के सदस्य तोन प्रकार के (साधारण, 
वर्ग और विशेष ) निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनें जाते थे । उदाहरण के लिए वम्बई 
की विधान परिषद को छीजिये । उस में निर्वाचित सदस्यों की कुछ संख्या २१ थी 
और उनका चू नाव इस प्रकार होता था:--- ( १) साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से आठ 
सदस्य--प्रान्तु के चार विभागों में से प्रत्येक से एक नगरपालिका मंडलों का 
प्रतिनिधि और एक ज़िला वोडों का प्रतिनतिधि३; (२) जमोंदारों के निर्वाचन 
क्षेत्रों से तीन संदस्य--दक्षिण के सरदारों का एक प्रतिनिधि, गुजरात के 
सरदारों का एक प्रतिनिधि और सिध जागीरदारों का तथा जरमींदारों का एक 
प्रतिनिधि ; (३) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से चार सदस्य--वम्बई तगर से एक, 
प्रान्त के दक्षिणी विभाग से एक, उत्तरी विभाग से एक और केर्द्रीय विभाग से 
एक; और (४) विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से छे सदस्य--वम्बई कार्पोरेशन का 
एक प्रतिनिधि, वम्बई विश्व विद्यालय का एक प्रतिनिधि, वम्बई तथा 
अहमदाबाद के मिल मालिकों के दो प्रतिनिधि और वम्बई तथा करांची के चैम्वर्स 
आँव कॉमर्स (वाणिज्य मंडरू, तथा भारतीय व्यापारी वर्ग के दो प्रतिनिधि । 
विनियमों में (अ) निर्वाचन के अभ्यर्थियों और (व) मतदाताओं के लिए 
अहँतायें भी निश्चित की गई थीं। “ऐसे किसी व्यक्ति को निवर्चिन के लिए 
दूसरे सदस्य को यथाक्रम बंगाल के मुस्लिम जमींदारों और बंगाल के 
मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से चूना जाता था । 

१. पंजाब के लिए वाइसरॉय एक मूसलमान को ताम निर्देशित करता था । 

२. ये वाणिज्य मंडल यूरोपीय थे, भारतीय वाणिज्य समुदाय के सदस्य का 
वाइसरॉय हारा नाम निर्देशन होता था । 

. प्रत्येक नगरपालिका और ज़िला वोड्ड के ग़ैरसरकारी सदस्य अपने क्षेत्र 
की जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक विभाग अथवा कमिदतनरी के दो निबर्चित 
मंडलों के लिए अपने प्रतिनिधि भेजते थे । प्रत्येक निवाच्चिन मंडल, प्रान्तीय 
परिपषद्‌ के लिए एक सदस्य चुनता था। अन्य कुछ प्रान्तों में जैसे बंगाल में 
प्रतिनिधियों का चुनाव नगर पालिका वोर्ड अथवा ज़िला वोर्ड की आमदनी 
के अनुसार होता था । वम्बई में.हर नगरपालिका बोर्ड को प्रति १०,००० 
आदमियों के लिए एक प्रतिनिधि और हर जिला बो् को प्रति १ छाख 
आदमियों के छिए एक प्रतिनिधि चुननों का अधिकार था। विभागीय 
निर्वाचन मंडल इन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा निभित होता था । 


न्प्छ 
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न 


अभ्यर्थी होने का अधिकार प्रात्त नहीं होगा........जो (१) ब्रिटिश प्रजाजन नहीं 
हैँ, अथवा (२) सरकारी अधिकारी हूँ, अथवा (३) स्त्री हैँ, अथवा (४) विकृत 
मस्तिष्क हैं, अथवा (५) २१ वर्ष से कम आयू का है, अथवा (६) दिवालिया 
है, अथवा (७) सरकारी नौकरी से निकाछ दिया गया हैं, अथवा (८) किसी 
दंड न्यायालय द्वारा, छे महीने से अधिक कारावास अथवा देशनिर्वासन के उपयुक्त 
अपराध के फलस्वरूप, दंडित है, अथवा अपने सद्व्यवहार के लिए जमानत से 
बंबा हुआ हैँ, अथवा (९) चकालछत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया 
हैं, अथवा (१०) कुरुयाति और पूर्व चरित के कारण गवर्नर-जनरल हारा 
सार्वजनिक हित की दृष्टि से निर्वाचन के लिए अनुपयुवत घोषित कर दिया गया 
है ।/* इन में से विछली चार * अनहँताओं की परिपद्‌ गवर्न र-जनरल के आदेश 
हारा दूर किया जा सकता था। भारतवासियों ने इस विनियम की तीक्न 
आलोचना की क्योंकि उसके अनुसार पिछले (१९०५-१९०९) के आन्दोलन में 
भाग लेने वाले छोग परिपदों के चुनाव के लिए खड़े होने से वंचित कर दिए गए 
थे। इन सामान्य अ्हताओं के अत्तिरिक्त, वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के 
लिए विशेष अहंताएं निश्चित की गई थीं । 

इसी प्रकार मतदाताओं की अहंतायें निश्चित की गई थीं । उनके अनुसार 
स्त्रियों, अल्पवयस्कों और विक्षत मस्तिष्क के व्यक्तियों को किसी भी निर्वाचन में 
वोट देने का अधिकार नहीं था । (अ) ज़मींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों और (व) 
मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक्‌ रूप से अर्हतायें निश्चित की गई थीं । 

(अ) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों की अहंतायें सम्राश्ीय तथा प्रान्तिय 
परिपदों के लिए, हिन्दुओं तया मुसझमानों के छिए” और विभिन्न प्रान्तों के 





१, विनियम नं. ४--देखिये )(प्रद्राटपु८६ : [गद्य (0750प४०7) 
4000ए079796975, ४०). 4, 948०5 350-3 . 


२. सन्‌ १९१४ के वाद अनरहता नें. (१) को भी स-परिपद गवर्नर-जनरलू के 

आदेश से रह किया जा सकता हूँ । 

३. उदाहरण के लिए पूर्वी वंगाल की अहंताओं को उद्धुत किया जाता है । “मताधि- 
कार के लिए हिंदू जमींदार को ५०००) रु. मालगुज़ारी देने का नियम है 
लेकिन मुस्लिम जमींदारों को केवछ ७५०) रु. मालयृज़ारी देने पर मताधिकार 
प्राप्त हो जाता हैँ । हिंदू ज्मींदार को १२५०२. उपकर देने पर मताधिकार 
मिलता हूँ कितु मुस्लिस जमींदार को केवल १८८ रु.उपकार देने की आव- 
इयकता हैँ । अवेत्तनिक मजिस्ट्रेट अथवा आयकर देने बाले अथवा पेंशन पाने 
वाले मूसलमान को मताधिकार दिया गया है कितु हिंदुओं के लिए ये अर्हताएं 
अपर्याप्त हैं। मुसलमानों के साथ यह पक्षपात एक ऐसे प्रान्त में है जहां वे 
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लिए विभिन्न थीं । सम्राज्ञीय परिषर्‌ के लिए वही बड़े ज़मोंदार वोट दे सकते 
थे जिन की आय” एक निश्चित रकम से अधिक थी अथवा जो एक निश्चित रकम 
से अधिक मालगुज़ारी देते थे* अथवा जिन्हें उच्च उपाधियां मिली हुई थीं? 
अथवा जिन्हें अवेतनिक यशस्कर पद प्राप्त थे। इसी प्रकार प्रान्तीय परिषदों के 
लिए सम्राज्ञीय परिषदों की अपेक्षा कुछ नोची अहंताएं निश्चित की गई थीं । 
(व) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों की अहतायें भी सम्राज्ञीय तथा प्रान्तीय परिपदों 
के लिए और विभिन्न प्रान्तों के लिए विभिन्न थीं । उनमें से प्रत्येक का विवरण 
देना संभव नहीं. किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता हूँ कि प्रान्तीय परिपदों की 
अपेक्षा सम्राज्ञीय परिषद्‌ के लिए मतदाताओं की संख्या कम थी और उन मतदाताओं 
की सूची में उन छोगों की गणना थी जो निश्चित रकम से अधिक मालगृज़ारी 
देते थे अयवा प्रान्तीय परिपदों के सदस्य थे अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों के 
सभ्य थे अथवा निश्चित अवधि से पहले के स्तातक थे अथवा सरकारी पेंशन 
पाते थे । 
वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों के अभ्यथियों के लिए, अन्य अभ्यर्थियों की भांति, उपर्युक्त 
सामान्य अहुंताओं के अतिरिक्त, उनके वर्ग विशेष की अहुतायें भी आवश्यक थीं । 
इस विवरण को समाप्त करने से पहले कुछ अन्य बातों की ओोर ध्यान.दिलाना 
भी उपयृक्‍त होगा । स्वीकृत व्यवस्था में पहली बात तो यह थी कि परिपदों 
के सभी सदस्यों को अपना स्थान अंगीकार करने से पहले सम्राद्‌ के श्रति 
निष्ठा की शपथ ग्रहन करनी पड़ती थी; दूसरी बात ग्रह थी कि सदस्यों का कार्यकाल 
साधारणतया तीन वर्ष के लिए निरिचत था; तीसरी बात यह थी कि १९०९ के 
विनियमों में, भारत सरकार ने अपनी २४ अगस्त १९०७ की जाति और धर्म के 
आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तावित योजना को रूप नहों दिया था; और 
अन्तिम वात यह थी कि १९०९ के एक्ट को व्यवहार में छाने के लिए जो विनियम 
बनाए गए थे वे लॉर्ड मिटो के शब्दों में, “अत्यन्त जठिल और भ्रमपूर्ण थे ।+ 
बहुसंख्यक हैं ।---/8८0०ागेत : 7॥6 3७०/९४॥४ ० वी, 
9748० ॥706. 

« मद्रास में यह रकम १५००० रुपए थी । 

, साधारणतया यह रकम १०००० रुपए थी । 

, बंगाल में जिन लोगों को राजा और नवाव की उपाधियाँ प्राप्त थीं उन्हें मताधि- 
घिकार दिया गया था । 

. मध्यप्रान्त में अवेतनिक मजिस्ट्रेट भी वोट दे सकते थे । 

५. (2०60 ३) हि. 8. [एलाएशएड ितीशा (४ण्राशापिधंणा, 
9१86 29595. 
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मॉले-मिण्टो सुधार रड१्‌ 


कारण यह था कि लॉड मिटो के शव्दानुसार सरकार 'सुवारों से लोक प्रतिनिधित्व 
को दूर रखने के लिए बहुत चिन्तित थी । मेने इस बात का भरसक प्रयत्न किया 
कि सुधारों से उसकी झलक भी न मिले। हम किसी भी प्रकार की संसद के पक्ष में 
नहीं हैं; हम परिपद्‌ बनाना चाहते हैं लेकिन उनके लिए हम संसद के ढंग पर 
चुनाव के पक्ष में नहीं हूँ...... ।१ 

इस प्रकार नई परिपदों को जानवूझ कर दोपपूर्ण बनाया गया था ताकि सदस्यता 
की दृष्टि से भी उनमें और ब्रिटिश संसद (पालियामेंट) में कोई सादृश्य न हो । 
किन्तु इस से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण कारण एक और था। उसकी भोर पहले भी 
संकेत किया जा चुका हूँ और उसकी झलक २४ अगस्त १९०७ के सरकारी लेख में भी 
मिलती है ।* वह कारण यह था कि “देशी आदमियों में परस्पर संतुलन बनाए 
रखने की नीति के” अनुसार, अंगरेज़् शासक, एकता की ओोर प्रवृत्त भारतीय 
जनता को परस्पर असम्बद्ध विभागों में बांटना चाहते थे । 


५ 
सन्‌ १९०९ के भारतीय परिपद्‌ एक्ट ने परिपदों के आकार और ग़रसरकारी 
सदस्यों की संर्या में ही विस्तार नहीं किया वरन्‌ उसने भारत की विभिन्न सरकारों 
को परिपदों के कार्य-विस्तार के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दिया। इन 
नियमों ने परिपदों को राजस्व संबंधी वक्‍्तव्यों पर विचार करने का, उन पर 
प्रस्ताव प्रस्तुत करने का और सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने, विचार करने और उन पर वोट लेने का अधिकार प्रदान किया । 


सन्‌ १९०९ के सुधारों से सार्वजनिक महत्त्व के, विशेषकर राजस्व संबंबी, 
विपयों पर विचार करने के अधिकारों की दिश्ला में विशेष प्रगति हुईं। उदाहरण 
के लिए सम्राज्ञीय विधान परिपद्‌ में अर्थ सदस्य द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर 
दिए जाने के बाद कोई भी सदस्य उस वक्तव्य पर अपने प्रस्ताव के लिए सूचना दे 
सकता था । यह प्रस्ताव उस वक्‍तव्य के किसी भी निम्नलिखित विपय के संबंध 
में प्रस्तुत किया जा सकता था---कर व्यवस्था में कोई परिवर्तन, कोई नया ऋण, 
अथवा स्थानीय सरकार के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान । नियत तिथी को 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, उस पर विचार होता था और परिपद्‌ उस पर अपना 
मत प्रकट करती थी । इस प्रकार के सब प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रत्येक 
शीर्षक अथवा समूह पर पृथक रूप से विचार करने को व्यवस्था थी । कोई भी सदस्य 


१. 7. 6. एटाइड 5 0पी80७ (०ाइरपण), पृष्ठ १५७, 
२. ॥/परपादा-ुटढ ६ वावीया. ए०ग्रशएपणादाी 7000फग्रटा5, 
५०. 7, 928९० 202. 
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इन शीर्षकों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता था और परिषद्‌ उत्त पर विचार करती 
'थी और अपना मत प्रकट करती थी। इन श्ञीप॑कों की चर्चा समाप्त करने के बाद, 
अर्थ मंत्री २४ मार्च अथवा उससे पहले किसी तिथी को वजट प्रस्तुत करता था । 
वित्तीय विवरण के आंकड़ों में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता था तो 
अर्थ सदस्य उस पर प्रकाक्ष डालता था और साथ ही यह भी बताता था कि 
परिषद द्वारा स्वीकार किए हुए किसी प्रस्ताव को मान्यता क्‍यों नहों दी गई ।* 
'तदुपरान्त कुछ वजूट प्र सामान्य रूप से विचार करने के लिए एक दित निश्चित 
किया जाता था छेकित किसी सदस्य को उस पर किसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने का अधिकार नहीं था; उस समय बजट के सम्बन्ध में परिषद्‌ का मत्त भी नहीं 
लिया ,जाता था ।”* वित्तीय विषयों पर विचार करने के संबंध में सदस्यों के 
. अधिकारों पर उपर्युक्त प्रतिवंधों के अतिरिक्त दो प्रतिबंध और थे। पहला प्रतिबंध 
तो यह था कि सरकारी आय? और व्यय, दोनों ही के कुछ शीर्षकों के संबंध में 
प्रिषद्‌ को किसी प्रकार की चर्चा करने का अधिकार ही नहीं था; और दूसरा _ 
प्रतिबंध यह था कि परिषद्‌ का अध्यक्ष किसी प्रस्ताव अथवा उसके किसी अंश को 
, अस्तुत किए जाने से रोक सकता था। और उसे इस निषेध के लिये कारण बताने की 
आवश्यकता नहीं थी ।५ है 
नियमों के अनुसार सम्राज्ञीय विधान परिषद्‌ को सार्वेजनिक हित के सामान्य 
विषयों से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार करने का अधिकार था। इस अधिकार 
पर भी कुछ प्रतिबन्ध थे और अध्यक्ष किप्ती ऐसे प्रस्ताव को जो उसके मत से 





- १. रिचोटि० 2 (). ९. 5. [एछाइथ' : 470080 (07शाप- 
छ079, 9386 ०९7. हर 
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३. आय के निम्नलिखित ज्षीर्षकों पर विचार करने का अधिकार नहीं था: 
मुद्रांक शुल्क, सीमा शुल्क, देशी राज्यों के उपहार, निर्धारित कर, सैन्य 
राजस्व, विशुद्ध रूप से प्रान्तीय राजस्व--रि , 8. वएटाइका : वतीबवा! 
(07ाप्रांणा, 9386 एटा. 

४. व्यय के निम्नलिखित शीर्षकों पर विचार करने का अधिकार नहीं था:--- 
क्षतिपूर्ति, ऋण पर व्याज, धर्म सम्बन्धी व्यय, राजनीतिक व्यय, प्रादेशिक 
और राजनीतिक पेंशन, राजकीय रेल मार्ग, सेना, जल सेना, सँनन्‍्य निर्माण, 
सुरक्षा, वैधानिक व्यय, विशुद्ध रूप से प्रान्तीय व्यय, ५8७7 
प[म्पीा३ (४078गप्रा009, 9486 एएप, 

५. रिशोर पि०, 8 78, 9288० ९०. 


मॉ्ले-मिण्टो सुधार २४३ 


सार्वजनिक हित के प्रतिकूछ हों, निपिद्ध कर सकता था। प्रस्ताव प्रस्तुत करते के 
लिए साधारणतयां १५ विन पहले सूचना देना आवश्यक था। सूचना एक नियत 
प्रपत्र पर छिख कर देनी होती थी । संशोधनों को विवाद के समय में प्रस्तुत किया 
जा सकता था। परिपद को प्रस्ताव और संशोबनों पर मत प्रकट करने का 
अधिकार था। परिपद्‌ द्वारा स्वीकार किए हुए प्रस्ताव सरकार के लिए सिफा- 
रिश्व के ढंग पर होते थे और सरकार उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के 
लिए स्वतन्त्र थी | 

नये विभियमों ने प्रदन करने के अधिकार को भी विस्तृत किया---प्रश्न॑ करने 
वाले सदस्य को उत्तर के स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रइन करने का अधिकार 
दिया गया । छेकिन अन्य सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं दिया 
गया । 

इसी प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने, अनुपुरक प्रश्न करने और भाथिक वक्तव्य 
पर विचार करने के अधिकार प्रत्येक प्रान्तीय परिषद्‌ के सदस्यों को भी प्रदान किए 
गये थे और इस संबंध में पृथक्‌ रूप से विशेष नियम बनाए गए थे। 

६ 

सन्‌ १९०९ के भारतीय परिपद्‌ एक्ट ने कार्यकारिणी परिपदों की रचना के 
संबंध में भी निर्देश किया । भारत सरकार ने १९०८ के अपने राजपत्र के अन्तिम 
भाग में यह विचार प्रकट किया था:--- अनुभव से हम संभवत: इस परिणाम पर 
पहुंचेंगे कि बड़े प्रान्तों में उपगवर्रों की शासन शक्ति बढ़ाने के लिए कार्यकारिणी 
परिपदों की स्थापना करना वाँछनीय हूँ * * * “ओर मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों 
की सहायता के लिए उन प्रेसिडेन्सियों की वतंमान कार्यकारिणी परिपदों का 
विस्तार करना आवश्यक हूँ ।”* लॉर्ड मॉर्ल ने इस प्रश्न को अधिक सुनिश्चित रूप 
दिया ओर इस सम्बन्ध में पालियामेण्ट से सुनिश्चित अधिकार प्राप्त करने के 
लिए उस अवसर को उपयुवत अनुभव किया। भारत मन्त्री की इच्छा यह थी कि 
बम्बई और मद्रास की कार्यकारिणी परिपदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ा कर 
चार कर दिया जावे * और उन में कम से कम एक भारतीय सदस्य की नियूवितत 
की जावे ।* इस संबंध में वे पालियार्मेंट से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे । 
भारतीय सदस्य की नियृवित के लिए व्यवहार द्वारा परंपरा डालने का विचार 
था; उसके छिए कोई वैधानिक व्यवस्था करने का उद्देश्य नहीं था। एक्ट (सत्‌. 
१९०९) के विभाग २ (१) ने स-परिषद्‌ भारत मंत्री को प्रेसिडेन्सियों के 
१. शपायिशाुुंर्ट: शिक्षा (०0्रषप्रापाांताबों 000प्र7९7(, 

५०), 7, 92९० 3०8: 


२. ७पिपिटायजुटट : फिवीगा (०ऋष्पॉप्रां गद्य 70८प्रशमाशा(५. 
9५०). 2. यू2828० 324- 


र्डेढ भारत में ब्रिटिश राज्य 


गवर्नरों की परिषदों के लिए चार सदस्य नियुक्त करने का अधिकार प्रदान 
किया। डछॉर्ड मॉर्ल के मतानुसार अन्य बड़े प्रान्तों के छिए भी कार्यकारिणी 
परियदों की स्थापना करने की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने पालियामेंद से 
सभी उप-गवर्नरों के प्रान्तों के छिए, कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना के 
निमित्त, एक सामात्य अधिकार की माँय की और इसी आशय की एक धारा 
को भारतीय परिषद्‌ विधेयक में जोड़ दिया । इस विधेयक को लॉ मॉल ने लॉडं 
भवन में प्रस्तुत किया किन्तु प्रतल विरोध के कारण विधेयक को बीच ही में छोड़ 
देना पड़ा। कुछ समय बाद उसी विधेयक को संशोधित रूप से हाउस आऑँव 
कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया और इस बार उसे दोनों भवनों की स्तवरीकृति 
प्राप्त हो गई। इस प्रकार पालियामेंट ने स-परिषद गवन र-जनरल को भारत मंत्री 
की सहमति से बंगाल के लिए कार्यकारिणी परिषद्‌ की स्थापना करने का 
अधिकार प्रदान किया। इन सदस्यों की संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती 
थी। अन्य प्रान्तों के छिए कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना करने के संबंध में 
स-परिषद गवर्तर-जन रठ को और कोई प्रत्यक्ष अधिकार प्रदाव नहीं किया 
गया। केवलरू इतना ही नहीं वरन्‌ पालियामेंट ने अन्य किसी कार्यकारिणी 
परिषद्‌ की स्थापता को रोकले के संबंध में अपने अधिकार को सुरक्षित रखा। 
भारत सरकार को, भारत मंत्री का अनुमोदन मिलने पर भी अन्य किसी प्रान्त 
के लिए कार्यपालिका परिषद्‌ की स्थापना करने का अधिकार नहीं था। इस 
संबंध में एक्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिया :---स-परिषद्‌ ग्रववेर-जनरल को 
(बंगाल के विषय की भाँति), भारत मंत्री की सहमति से, उप-गवरनरों के प्रांत्तों 
में उन (उप-गवर्नरों) की सहायता के लिए*““उद्वोषणा द्वारा कार्यकारिणी 
परिषद्‌ स्थापित करने का वैध अधिकार होगा । किन्तु यह आवश्यक हैँ कि 
उद्धोषणा करने से पहले, उसका मसविदा अधिवेशन के समय पालियामेंट के 
प्रत्येक भवन के समक्ष, कम से कम साठ दिन तक रखा जावेगा । यदि इस अवधि 
के समाप्त होने से पहले, दोनों में से कोई भवन, उस मसविदे अथवा उसके 
किसी भाग के विरुद्ध, सम्राट्‌ के समझ सम्बोवन प्रस्तुत करता हैँ, तो उसे 
(मसविदे) पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी किन्तु नया मस- 
विदा बनाने का अधिकार पहले की ही तरह बना रहेगा ।* दूसरे झद्दों 
में इसका अर्य यह था कि एक्ट ने सरकार को अन्य कार्यकारिणी परिपदों की 
. स्थापना करने का अधिकार तो दिया किन्तु साथ ही पालियामेंट के प्रत्येक भवन 
को उसे निषिद करने का अधिकार भी दिया। उप-गंवेनरों की परिपदों के 
१, 56टा07 $ (2) रण फैट # खपताशधुं०6: : गएतीशा 
(0पक्‍ल्‍007वां /000परशशा5, ४०0). 7, पृष्ठ २४७. 


मॉले-मिण्टो सुधार र्‌डप 


सदस्यों की नियुक्ति, सम्राट की स्वीकृति से गवर्नर-जनरल द्वारा को 
जानी थी।. 
छड 

सन्‌ १९०९ के भारतीय परिपद्‌ एक्ट में किसी मंत्रणा परिषद्‌ की स्थापना 
के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। भारत सरकार ने अपने मौलिक 
प्रस्तावों में केन्द्र और प्रान्तों के लिए मंत्रणा परिपदों की स्थापना के विचार 
को विशेष महत्त्व दिया था । विधान परिपदों-के अधिवेशन इतने कम होते थे कि 
“उन में विश्वस्त और आत्मीय रूप से परामर्श करना संभव नहीं था। साथ ही 
पद्धति की जटिलता के कारण अधिवेशन के लिए शीक्षता से आयोजन करना भी 
संभव नहीं था ।/* फलत: सम्राज्ञीय तथा प्रान्तीय मंत्रणा परिपदों की स्थापना 
के लिए प्रस्ताव किया गया । इस प्रस्ताव के अनुसार सम्राज्नीय परिपद्‌ में साठ 
सदस्य--विभिन्न प्रान्तों के चालीस बड़े जमींदार और बीस देशी नरेश--- 
होने थे; सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होना था; भौर प्रस्तुत विपय पर 
परामर्श देने के अतिरिक्त परिपद्‌ को कोई अधिकार नहीं दिया जाना था। 
प्रस्ताव में कहा गया कि 'साधारणतया परिपद्‌ की कार्यवाही गुप्तहोगी और 
उस को प्रकाशित नहों किया जावेगा..... किन्तु सरकार उचित समझने पर 
उसका उपयोग “करने के लिए स्वतंत्र होगी ।”* इसी प्रकार प्रान्तीय मंत्रणा 
परिपदें होंगी । हर प्रान्त की परिपद्‌ में, सम्राज्ीय मंत्रणा परिपद्‌ के लिए उस 
प्रान्त के सदस्यों के अतिरिक्त छोटे जमींदारों, उद्योग धंधों, वाणिज्य समुदाय, 
पूंजीपतियों और वृत्तिमूत्‌ वर्गो ? के प्रतिनिधिगण होंगे । 

मंत्रणा परिपदों की स्थापना से संबंधित उपर्युक्त प्रस्ताव का भारतीय जनमत 
के नेताओं ने प्रवछ विरोध किया । इन नेताओं ने प्रस्तावित मंत्रना परिपदों को 
केवल निरर्थक और छलपूर्ण * ही नहीं वरन कुटिलता युक्त भी बताया । उनको 
इस वात की आशंका थी कि ब्रिटिश जनमत को धोखा देने के छिए इन परिपदों का 
उपयोग किया जावेगा । .लाला लछाजपत राय के देश निर्वासन जँसे सरकारी 
कृत्यों की समस्त शिक्षित वर्ग निन्‍दा कर रहे हँ । इन हृत्यों के संबंध में प्रस्तावित 
मंत्रणा परिपदों के समक्ष सरकारी प्रस्ताव रखे जावेंगे और सदस्यों को फूसला कर 
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उन प्रस्तावों पर परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावेगा | “तव सरकार उन 


१. कल्टांगणा 8 (2) ० पाल 8८५. शफ्ालनुंच्छ : वातावा 
(४णाईप्॥079)] ।00०णरग्रथ्या5, ४०), 7, ए28० 250. 


२. उपयुबत पुस्तक, पृष्ठ २५८. 
३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २५९. 
४. उपर्युवत् पुरतक, पृष्ठ २७३. 


२४६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


प्रस्तावों को प्रकाशित करेगी और इस प्रकार अनभिज्ञ किन्तु. सहज-विश्वासी - 
ब्रिटिश जनता को धोखे में डालने का तथा संसार की आंखों में घूल झोंकने का 
प्रयत्त करेगी” * किन्तु “यदि मंत्रणा परिषद्‌ साहस से काम छेती ह और निन्‍्दा 
का प्रस्ताव पास करती है, तो अंग्रेज शासक बड़ी सरलता से अपने मत को समझा 
लेंगे और उस प्रस्ताव को प्रकाशित नहीं करेंगे।' * 

देशी नरेश्ों तथा कुछ प्रान्तीय सरकारों ने भी मंत्रणा परिषदों की स्थापना के 
अस्ताव का विरोध किया । तत्कालीन मद्रास सरकार भी इस प्रस्ताव के प्रबल 
विरोध में थी । देशी शासकों के विरोध का मुख्य कारण यह था कि प्रस्तावित 
परिषदों में उनको और बड़े जमींदारों को एक ही श्रेणी में रखा जा रहा था। कुछ 
प्रान्तीय सरकारें भी देशी नरेशों के रृष्टिकोण से सहमत थीं । इस विरोध के कारण 
भारत सरकार ने अपनी मौलिक योजना को छोड़ दिया और अक्टूबर १९०८ के 
राजपत्र में अपने संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया । इनमें तीन वातें उल्लेखनीय 
थीं:--( १) भारत सरकार ने एक छोटी (केन्द्रीय) परिषद बनाने का विचार 
प्रकट किया; केवल देशी शासकगण ही इस परिषद्‌ के सदस्य हो सकते थे; उनकी 
छांट वाइसरॉय द्वारा होनी थी; उनका कार्यकाल वाइस रॉय की सदिच्छा प्र निर्भर 
था; और वाइसरॉय उनसे अपनी इच्छानुसार व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से 
परामझ्ं कर सकता था? ; (२) नई योजना में भारत सरकार ने ब्रिटिश भारत के 
प्रतिष्ठित प्यक्तियों को एक पृथक परिषद्‌ बनाने के प्रस्ताव को कोई स्थान नहीं 
दिया और उसके विचार को उस समय के लिए स्थगित कर दिया; और 
(३) भारत सरकार ने उन प्रान्तों के लिये, जिनके अध्यक्ष इस पक्ष में हों, मंत्रणा 
परिषदों की स्थापना करन के लिए सिफारिश की । इनका आकार भारत सरकार 
द्वारा निदिचित होना था किन्तु इनके सदस्यों की छांट “मेघा शक्ति; व्यवितगत 
प्रभाव अथवा प्रतिनिधिपूर्ण स्थिति” के आधार पर संबंधित प्रान्तीय सरकार 
द्वारा होनी थी ।ह*ं ः 

भारत मंत्रो ने इन प्रस्तावों को न तो पसन्द ही किया और ने उनका समयनर 
ही किया । उनके मत से, देशी शासकों की सम्नाज्ञीय मंत्रणा परिषद्‌, वनाने के 
संबंध में , उन नरेशों के सम्मिलन की दृष्टि से , व्यय, पूर्व-परंपरा, प्रवास व्यवस्था 





१. शिपीफाटापुटट : वितीद्या. (एणाइसॉपपंजानों.. क्‍200फ्ग्राएा8, 
92886 273- 
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४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८१। 


मॉले-मिण्टो सुधार २४७ 


आदि की अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां थीं? जिनको सरलता से दूर नहीं किया जा 
सकता था। “यदि परिषद्‌ के सम्मेलन करने का उद्देश्य नहीं हैँ तो वह (परिषद्‌ ) 
बिलकुल निरयंक होगी ४” प्रान्तीय मंत्रणा परियदों के संबंध में लॉर्ड मॉल 
का यह विचार था कि नई मरियदे---चाहे वे छोटो हों या वड़ी---निश्चित रूप 
से पुरानी विवान परियदों के साथ प्रतिद्नन्द्रता करेंगी । “इसके अतिरिक्त 
यह संदेह भी किया जावेगा कि नई परिपदें, पुरानी परिपदों पर रोक लगाने 
के लिए बनाई गई हैँ ।/* ढॉर्ड मॉर्ल के मतानुसार, भारत सरकार, महत्त्वपूर्ण 
नरेशों तथा विभिन्न स्थानों के, प्रमुख एवं प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ, नियमवंधनों 
सेम्‌क्‍त रह कर निजी रूप से परामर्श करने की वर्तमान परम्परा को विकसित करके, 
अपने सभी प्रस्तावित उद्देश्यों को पूर्ण कर सकती थी। 
भारत मंत्री के विरोब के कारण भारत सरकार के प्रस्ताव का अन्त हो गया 
और इसका फल यह हुआ कि १९०९ के सुघारों में केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों 
के लिए मंत्रगा परिपदों की योजना को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ । 


१. शजतालाएुब्द : गाता (०ाएप्रापांगाबों. 00०णचथाा5, 
ए०. 4, 94४८ 377. 
२. उर्युपकत पुस्तक, पृष्ठ ३१२. 


युग ३ 


(सन्‌ १९०९ से १९१९ तक) 


सत्रहवाँ अध्याय 
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ब्रिटिय राज्याधीन भारत के इतिहास में सन्‌ १९०९ से १९१५९ तक का युग 
सब से छोटा हैँ; किन्तु उसका महत्त्व उसके वर्षों की संख्या के आधार पर नहीं 
आंका जा सकता । वस्तुतः यह युग अत्यन्त महत्त्व की घटनाओं से परिपूर्ण हैं। इस 
युग में ब्रिटि्य सम्राट ने--सम्राज्ञी और एक प्रमुख राज्यमन्त्री के साथ-----भारत 
मूमि पर पहली वार पदार्यण किया; सम्राज्ञीय परिपदों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं 
में भारत को पहली वार वरावरी का स्थान दिया गया; उप-भारत-मन्त्री के पद 
पर पहली बार एक भारतवासी की नियुक्ति की गई; तथा पहली वार ब्रिटिश 
सरकार ने भारत में अपना लक्ष्य उत्तरदायी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना 
करना बताया, और स्वायत्त स्वञासक प्रांतों के संघीय भारत का चित्र क्षितिज पर 
उठता हुआ दिखाई दिया | इसी समय में, जनता की इच्छामों के अनुसार बंगाल के 
विभाजन में संशोधन हुआ; भारत की राजधानी कलकत्ते से दिल्‍ली के लिए स्थाना- 
न्तरित की गई और वहाँ एक नया सम्राज्ञीय नगर वसाने का निर्णय किया गया; 
भर विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में---राष्ट्रवादियों के नरम और उम्र पक्ष और 
साथ ही मुस्लिम लीग में---ऐक्य हुआ और राप्ट्र के नेताओं ने परस्पर मिलकर 
राजनीतिक प्रगति के लिए एक सर्वमान्य योजना बनाई । इसी दद्याद्दी में, त्रिटिश 
राज्य को बल द्वारा उखाड़ फेंकने के लिए सन सत्तावन के वाद सव से बड़ा प्यन्त्र 
रचा गया; होम रूल (स्वशासन) प्राप्त करने के लिए और अयुक्‍त विधियों 
को कार्यान्वित होने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा संगठित आंदोलन किया गया; 
सिक्‍खों के तीर्थस्थान में एक ब्रिटिश जनरल की आज्ञानुसार जलियांवाला वाग्म का 
भीषण हत्याकांड हुआ; पंजाब में मार्शछू-लॉ (फ़ौजी कानून) की घोषणा की गई 
और शासन का काम फ़ौजी अधिकारियों को सौंप दिया गया और दमन की अत्यन्त 
कठोर तथा अत्यन्त व्यापक नीति अपनाई गई | सन्‌ १९१४-१८ के यूरोपीय महा- 
युद्ध का भारत पर भी प्रभाव पड़ा और देश को घन और जन की बहुत बड़ी वलि 
देनी पड़ी; इसी समय इन्फ्लुऐंजा का भीषण प्रकोप हुआ और लोगों के कप्ट कई 
गुने बढ़ गए । इस महामारी के कारण कुछ ही सप्ताहों में दर्सियों लाख आदमी मर 
गये । इन मरने वालों की संख्या विभिन्न आंकड़ों के अनुसार साठ छाख से एक 
करोड़ तक थी। इन वातों के अतिरिक्त प्रशासनीय एवं संविधानीय महत्त्व के कितने 


न्‍ 


२५२ भारत में ब्रिटिश राज्य . 


ही परिवर्तन हुए--निष्केन्द्रीकरण की नीति का विकास हुआ; सन्‌ १९११ में 
भारतीय उच्च-त्यायालय एक्ट बना; सन्‌ १९१२ में भारतीय शासन एक्ट बना; 
छोक-सेवा आयोग की नियुक्ति हुई और उसकी रिपोर्ट सामने आई; मि. मांटेग्य 
और ब्रिटिश शिष्टमंडल के अन्य सदस्य भारत आये; सन्‌ १९१८ में भारत के 
वेधानिक सुधारों पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई और सन्‌ १९१५, १९१६ तथा १९१९ 
में भारतीय शासन एक्ट बनाए गए । 
र्‌ 
भारतीय निष्केन्द्रीकरण कमीशन ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट फ़रवरी १९०९ 
में प्रस्तुत की । इस कमीशन के अध्यक्ष मि. हॉव हाउस थे जो बाद में सर चार्ल्स 
के नाम से प्रसिद्ध हुये । इस रिपोर्ट ने एक ओर तो भारत सरकार तथा प्रांतीय 
सरकारों के पारस्परिक संबंध की ओर दूसरी ओर प्रांतीय सरकारों तथा स्थानीय 
अधिकारियों के पारस्परिक संबंध की समस्या पर विचार प्रकट किए और शासन 
में सरलता लाने के उद्देश्य से* उच्चतर अधिकारियों के नियन्त्रण को कम करने 
के लिये कितनी ही सिफ़ारिशें की । कमीशन की मुख्य सिफारिशों को तीन झ्ीर्पकों 
में बांदा जा सकता है:---( १) वे सिफारिशें जिनका प्रान्तीय सरकारों के संविधानों 
, से सम्बन्ध था और जिनमें कमिश्तरी तथा जिलों के अफ़सरों को अधिकार सींपने 
के लिए कहा गया था; (२) वे सिफ़ारिशें जिनका वित्तीय विक्षेपण से संबंध था; 
और (३) वे सिफ़ारिशें जिनमें स्थानीय स्वशासन का क्षेत्र विस्तृत करने के लिए 
कहा गया था । ह 
प्रांतीय सरकारों के संविधान के संबंध में कमीशन का यह मत था कि सब बड़े 
प्रांतों में “मद्रास और वम्बई की ही भाँति परिषद्‌ व्यवस्था की जावे और गवर्नरों 
की नियुक्ति--अनिवार्य रूप से नहीं किन्तु साधारणतया--पृह-सरकार द्वारा 
की जावे | हमारे विचार से परिषद्‌-सरकारों में गवर्नर के अतिरिक्त कम से कम 
चार सदस्य और होने चाहिएं।* * * “इस विस्तार के कारण विशिष्ट योग्यता के 
भारतवासियों की नियुक्ति करना भी संभव होगा ।”* किन्तु छॉड मॉ्ले ( और 
दस वर्ष बाद मि. मांटेग्यु भी ) आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे कि गवर्नरों के पदों 
प्र सिविल सविस के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए 
सिफारिश की जावे । ऐसा करने पर सिविल सविस के सदस्यों में रोप फैलने का 
डर था, ये लोग इन उच पदों पर पहुँचने के लिए आँखें लगाए रहते थे । कमीशन 
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न वित्तीय कमिब्नरों के पदों को और राजस्व मंडलों को तोड़ने की तथा कलक्टरों 
ओर कमिद्नरों के अधिकारों को बढ़ाने की सिफ़ारिश की। कमीशन ने प्रश्ञा 
की जिला कमेटियों के ढंग पर जिला मंत्रणा परिपदों की स्थापना के प्रस्ताव को 
स्वीकार नहीं किया । इस प्रस्ताव को श्री रमेशचन्द्र दत्त और श्री गोखले ने 
प्रस्तुत किया था । 

कमीशन ने साधारणतया प्रान्तों की १९०४ की अव॑-स्थायी वित्तीय वन्‍्दो- 
वस्त की व्यवस्था का अनुमोदन किया। उसके संबंब में कप्रीशन ने कुछ संशोचनों 
और परिवर्तनों के लिए अपने सुझाव भी दिए | इनमें से अधिकांश सुझावों को सर- 
कार ने स्वीकार किया और १८ मई १५१२ के प्रान्तीय वित्त संबंधी अपने प्रस्ताव 
में उनको रूप दिया । 

भारत सरकार प्रान्तीय सरकारों के साथ अपने वित्तीय संतों में, ययात्ष मव 
स्थिरता लाने के लिए उत्सुक थी किन्तु प्रान्तीय वन्दोवस्त को स्थायी घोषित करने 
से पहले उसने कुछ कथित विप्रमताओं का और निप्केन्द्रीकरण कमीशन के सुझावों 
का परीक्षण करना आवश्यक' समझा । भारत सरकार, विभिन्न प्रान्तों के साथ 
विपम व्यवहार संबंबी आक्षेप को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना 
यह था कि “प्रथम तो इस आक्षेप के अस्तित्व के विपय में ही सन्देह है---और यदि 
उसका कोई अस्तित्व हैं भी, तो वह केवल ऐतिहासिक हैँ ।/ “पच्चीस वर्षो के 
सौदे के फलस्वरूप एक ऐसी समता स्थापित हो गई हैं कि उसे कागजी लिखा पढ़ी 
से दूर नहीं किया जा सकता ।” इस वात का डा० ज्ञानचन्द ने सफलतापूर्वक प्रत्युत्तर 
दिया हैं । उनके अनुसार सन्‌ १९११ के वन्दोवस्त में किसी प्रकार का भी साम्य 
नहीं था।” अस्तु, भारत सरकार की धारणा के अनुसार विभिन्न प्रान्तों में साम्य 
था और उसने कुछ अन्य बूटियों को दूर करने के वाद प्रान्तों के बन्दोवस्त को 
स्थायी कर दिया । पहली बात तो यह थी कि कुछ प्रान्तों में निश्चित अनुदान की 
रकम बहुत बढ़ गई थी। भारत सरकार ने निष्केन्रीकरण कमीशन की सिफ़ारियों 
के अनुसार प्रान्तों के बन्दोवस्त को दोहराया और राजस्व की कुछ मदों को पूर्णतः 
अथवा अंशतः प्रान्तीय शीर्वक में सम्मिलित कर दिया--इस प्रकार जंगलों की 
पूरी आमदनी प्रान्तों को दे दी गई; वम्बई को प्रान्तीय आवकारी की पूरी आमदनी 
पर अधिकार दिया गया और मध्य प्रान्त तया यू .पी. को आवकारी की तीन चौथाई 
आमदनी पर अधिकार दिया गया; पंजाव को आवी मालगुज्ारी पर अधिकार 
दिया गया और वर्मा को ५/८ भाग पर; और भसिंचाई की प्रमुख योजनाओं में 
पंजाव का साझा वड़ाकर पवास प्रतिशत कर दिया गया । निश्चित अनुदानों को 
इसी अनुपात में घटा दिया गया[.। 

दूसरी बात यह थी कि निष्केद्रीकरण कमीशन की सिफ़ारियों के अनुचार 
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सम्राज्ञीय निभि से प्रान्तों को बड़े अनुदान देने की नीति को भी दोहराया गया । 
पुरानी नीति में केद्रीय हस्तक्षेप अधिक था, अन्‌चित वितरण होता था और कम 
आवश्यक कामों में घन का उपयोग होता था। इस पष्ठ भूमि में कमीशन ने अनदान 
देने के संबंध में तीन सिद्धान्तों को व्यवहार में छाने की सिफ़ारिश की । (१ ) 
प्रान्तीय सरकारों की इच्छाओं का ध्यान रखा जावे; (२) ये अनुदान विविध 
प्रान्तों में विभिन्न कार्यो के लिए हो सकते हैं; (३) उनके कारण केन्द्रीय हस्तक्षेप 
अधिक नहीं होना चाहिए । भारत सरकार ने इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया 
और अनुदान संबंधी नए नियमों में उनको रूप दिया। 

तपीसरी वात यह थी कि भारत सरकार ने प्रान्तों के वजट के नियंत्रण के 
संबंध में निष्केद्रीकरण कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार नए नियम बनाए । 
भविष्य में, विभाजित शीर्षकों पर और राजस्व तथा व्यय की समची रकमों पर ही 
नियंत्रण किया जा सकता था । प्रान्तीय सरकारों को (केद्धीय सरकार के आधीन) 
अपने आकलन अवशेष में से नियत परिमाण से अधिक घन लेने का अधिकार दिया 
गया | कुछ विश्ञेष परिस्थितियों में प्रान्तीय सरकारें घाटे का बजट भी बना सकतीं 
थीं। किन्तु भारत सरकार की दृष्टि में स्वतस्ध रूप से कर छगाने का अधिकार 
अथवा द्रव्य वाजार से प्रान्तीय ऋण उग्राहने का अधिकार अव्यवहार्थ था । 

वित्तीय बन्दीवर्त स्थायी करने से पहले, भारत सरकार ने १९१२ के प्रस्ताव 
द्वारा उपर्यूक्षत परिवर्तन किए । किन्तु इनका कोई बहुत्त बड़ा महत्त्व नहीं था। 
अधिकांश दोष अब भी यथावत्त थे। विभाजित शीर्षकों की और केद्वीय वितरण 
की पुरानी व्यवस्था बनी रही; प्रान्तीय व्यय का असाम्य दूर नहीं हुआ; कर लगाने 
और ऋण उगाहने के स्वतंत्र अधिकार प्रान्तों को अब भी नहीं मिले। तथापि 
१९१२ के प्रस्ताव ने प्रान्तों के साथ वित्तीय बन्दोवस्त को स्थायी कर दिया। 


इ्रे 

भारतीय निष्केद्रीकरण कमीशन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें, 
भारत में स्थानीय स्वक्षासन के विस्तार से संबंधित थीं। सनू १८८२ के प्रस्ताव के 
अनुसार स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का पुनर्सगठन और विस्तार करवें के लिए 
प्रान्तों में नगरपालिका तथा स्थानीय स्वशासन एक्ट बनाए गए थे । किन्तु उनके 
फलस्वरूप अगले २५ वर्षो में नगरपालिका तथा ग्राम्य मंडलों में जो प्रगति हुई 
बह मनिराशाजनक थी। इस अत्यल्प प्रगति के तीन मुख्य कारण थें। पहली बात तो 
यह थी कि स्थानीय आय बहुत थोड़ी थी और उस आय की मर्दे लचीडी नहीं थीं। * 





१. सन्‌ १९११-१२ में भारतीय नयरपालिकाओं की आय और उतकी मुल्य 
मर्दे इस प्रकार थीं:--ज्ममीन और मकानों पर टैक्स १०,५६,०३० पौंड; 
चुंगी ९,१५,१०१ पौंड; पानी ५,२६,१२७ पौंड; अन्य टैक्स ८.५९, १९३ 
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दूसरी बात यह थी कि स्थानीय मामलों में न तो लोगों के बनुराग में ही कोई विद्येप 
चुद्धि हुई थी और न उन स्थानीय विपयों की व्यवस्था करने के लिए लोगों की 
सामर्थ्य में ही वृद्धि हुई थी।? तीसरी वात यह थी कि इन स्थानीय संस्थाओं 
पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था।* 


भारतीय निप्केन्द्रीकरण कमीशन ने इन दोपों को--यदि पूरी तरह नहीं तो 
कम से कम बहुत हद तक--दृर करने के लिए कितने ही युझव दिए । किन्तु 
दुर्भाग्य से भारत सरकार ने उन पर विचार और निर्णय करनें में वहुत समय 
लगाया । फल यह हुआ कि सन्‌ १९१५ में सरकारी नीति निश्चित होने के समय 
तक प्रस्ताव पुराने और असंगत हो गए । कुछ ही समय वाद राजनीतिक सुवारों का 
प्रथम उठाया गया और यह निश्चय किया गया कि स्थानीय स्वशासन के 
क्षेत्र में सससे पहला और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 
बड़ा कदम भागे बढ़ाया जावे। अतः भारत सरकार ने सन्‌ १९१५ के अपने 





पौंड; सरकारी अनुदान ५,९९,८५२ पौंड उसी वर्ष व्यय की मुख्य मर्दे इस 
प्रकार थीं:--सड़कें ४८९१९३ पौंड; अस्पताल आदि २६९३०१ पींड; 
शिक्षा २३८४८७ पौंड; सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर रोशनी 
२३५४७७ पौंड । 
ग्राम्य मंडलों की आय की मर्दे और भी संकुचित थी। उनकी बाय 
की सबसे बड़ी मद भूमि संबंधी उपकर हूँ... यह उपकर ज़मीन के 
वापिक मूल्य के सोलह॒वें भाग से अधिक नहीं होता । सरकार पूरक अनुदान 
द्वारा सहायता करती हूँ। यह अनुदान उपर्युक्त आय का २५ प्रतिशत होता 
हैँ । विज्ेप कामों के लिए सरकार विशेष अनुदान भी देती है । सन्‌ १९११- 
१२ में २० करोड़ से अधिक छोगों पर ग्राम्य मंडलों का कुल व्यय 
३३०२६७० पौंड था |>देखिये--४(८टापंथं 270 2४०४) 
27/07/९858 क्‍२८०००६ 70 [7-2 ]29865 8 प्र ६07 70. 
१. पिटए07 07 फितुंगा एणगाइप्रोपा०णान रिटरणिया$ 798, 
92९2५ 5. 
२. अधिकांश नगरपालिकाओं के अध्यक्ष अव भी सरकारी अधिकारी थे । सन्‌ 
१९१५ में ६९५ अध्यक्षों में से केवल २२८ निर्वाचित ग़र सरकारों व्यक्ति 
थे, ५१ नाम निर्देशित ग्रेर सरकारी व्यक्ति थे, अन्य ४२२ सरकारी 
, अधिकारों थे। लगभग सभी प्रान्तों में जिला मंडलों के अध्यक्ष जिलों के 
कलक्टर थे । 
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प्रस्ताव को दोहराया और संशोधित योजना को १४ मई १९१८ के नए प्रस्ताव में 
रूप दिया। ॥' ;$ 

सरकार ने अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया “कि स्थानीय संस्थाएं 
ज़्यादा से ज्यादा प्रतिनिधिपूर्ण होती चाहिए-““उनको वास्तविक अधिकार प्राप्त 
होने चाहियें---उत पर अनावश्यक नियंत्रण नहीं होना चाहिये और उनको अनुभव 
द्वारा कार्य-संचालन सीखने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये “-“+) इस उद्देश्य के 
निमित्त १९१८ के प्रस्ताव में निम्नलिखित सुझाव दिए गए:-- 


पहला सुझाव तो यह था कि नगरपालिका मंडलों में तथा ग्राम्य मंडलों में 
निर्वाचित सदस्यों का काफ़ी बड़ा बहुमत होना चाहिए। साधारणतया तीन 
चौथाई सदस्य चुने हुए होने चाहियें; अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व देने 
के लिए---” साम्प्रदायिक अबबा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
अपनाने के स्थान पर नाम निर्देशन का उपयोग किया जाना चाहिए; * और 
बोठ देने की अहँताओं को काफ़ी घटा देना चाहिए । केवल विशिष्ट मंत्रणा 
देते के उद्देश्य से कुछ सरकारी अधिकारियों का नाम निर्देशन किया जाना 
चाहिए किन्तु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। 

दूसरा सुझाव यह था कि नगरपालिका मंडलों के अब्यक्ष साघारणतया गैर- 
सरकारी, निर्वाचित व्यवित होने चाहिए | यदि कोई मंडल, सरकारी अधिकारी 





सरकारी नियंत्रण के लिए यत्वपुर्वेक व्यवस्था की गई थी--विश्लेष- 
कर वित्त और नियुक्तितियों के सम्बन्ध में | चुंगी के वजट के लिए और टेक्स 
व्यवस्था में परिवर्तत के लिए कमिश्तर अथवा प्रान्तीय सरकार की 
भवुम्ति की आवश्यकता होती थी। प्रान्तीय सरकारों को अध्यक्ष को 
पद-च्युत करने अथवा मंडल को विलंबित करने का अधिकार था । 
कमिइवर अथवा कछक्टर ऐसे किसी भी प्रस्ताव को जिससे शान्ति भंग 
होने का डर हो, निषिद्ध कर सकते थे। कलक्टर को निरीक्षण के विस्तृत 
अधिकार दिए गए थे । 
ग्राम्य मंडलों के नियंत्रण के लिए और भी कठोर व्यवस्था थी किस्सु 
वह थी चूंगियों के ही ढंग पर । 
निष्केन्द्रीकरण कमीशन के मतानुसार स्थानीय संस्थाओं पर भीतर 
और बाहर से सरकारी नियंत्रण अत्यधिक था। 
१९, ए585. 4. रण घंल रिट३0 परत, 'पॉतिदाुध्ट ; वादा 
(/0क्‍डए70मढो क्‍200ए07रथ्यां5, ४०), 4, 9०४८ 699. 
२, ?878 5 077॥6 +रि८४०प्रप09 उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०० 
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को चुनना चाहता हो तो गैरसरकारी व्यक्तितयों का स्पप्ठ वहुमत उसके पक्ष में 
होना चाहिए । बड़े शहरों में, अध्यक्ष के अतिरिक्त, सरकार के बनुमोदन से मंडल 
द्वारा नियुक्त एक एग्जीक्यूटिव अफ़लर भी होना चाहिए | ज़िला मंडइलछों के संबंव 
में प्रस्ताव ने प्रान्तीय सरकारों पर इस वात के लिए जोर दिया कि उनके अध्यक्ष, 
यथासंभव निर्वाचित व्यक्ति हों। यदि यह संभव न हो तो गैरसरकारी अध्यकों 
की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए और ऐसी दशा में विशेय एग्जीक्यूटिव 
अफ़सरों की नियुक्तित भी की जाए। यदि कोई ज़िला मंडछू इस नियुक्त के व्यय 
'को बचाना चाहता हो तो उसके लिए बह आवश्यक था कि वह गैरसरकारी वहुमत 
से सरकारी अफ़सर को अव्यक्ष-पद के लिए निर्वाचित करे। 
प्रस्ताव ने तीसरी बात यह की कि उसने मंडलों के कर लगाने के अधिकार 
को थोड़ा-सा बढ़ा दिया--अब ये मंडल, कानून द्वारा निश्चित सीमाओं के 
अंदर विभिन्न टैक्सों और उपकरों को घटा-बढ़ा सकते थे । किन्तु ऋणग्रस्त 
नगरपालिकाओं के लिए, स्थानीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना 
आवदध्यक था । 


विचाराधीन प्रस्ताव की चौथी वात यह थी कि उसने निपष्केद्धीकरण कमी- 
शन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि कित्ती नगरपालिका अयवा ग्राम्य 
मंडल को किसी सेवा के लिए व्यय करना पड़ता हो तो उस सेवा पर उसका 
नियंत्रण होना चाहिए। यदि किसी सेवा पर सरकारी नियंत्र+ रखना आवश्यक 
हो तो वह सेवा प्रान्तीय सरकार के आधीन होनी चाहिए ।* 

कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार, प्रस्ताव ने पॉचवी वात यह की कि 
उसने मंडलों को वजट बनाने की स्वतन्त्रता दे दी। “उन पर केवल यही 
नियंत्रण होना चाहिए*““““कि वे प्रास्तीय सरकार द्वारा निश्चित, आकलन 
अवशेप के न्यूनतम परिमाण को बनाए रखें। इसके अतिरिक्त स्थानीय 
सरकारों को दोपी' नगरपालिकाओं को कतंव्य-्यालन के लिए विवश करने 
का और ऋण के संबंध में नियंत्रण करने का अधिकार होना चाहिए ।”* 
प्रस्ताव के अनुसार कुछ और वातों में भी नियंत्रण की कमी हुई--जैसे विशेष 
कामों के लिए स्थानीय राजस्व के उपयोग के संबंध में, विशेष अनुदानों के 
संबंध में, सावंजनिक निर्माण संबंधी व्यय के विपय में और स्थानीय प्रवन्ध के 
विपय में । किन्तु उनके निरीक्षण औौर नियंत्रण के संबंध में कमिदनरों और 
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र्एट भारत में ब्रिटिश राज्य क्ष 


. कलकक्‍टरों के सामान्य अधिकारों को ययावत्‌ बनाए रखा गया । प्रस्ताव ने 
प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन विभाग बनाने के लिए भी सिफ़ारिश की । 

अन्त में, निप्केद्धीकरण कमीशन के सुझावों के अनुसार, प्रस्ताव ने ग्राम्य 
पंचायतों की स्थापना के विचार का भी समर्थन किया* * * *उसका उद्देश्य गाँवों 
में सामूहिक जीवन को विकसित करना था | इन पंचायतों का संगठन, ज़िला 
अधिकारियों की देखरेख में होना था और उनको प्रश्ासनीय एवं न्‍्यायिक-- 
दोनों ही तरह के--काम सौंपे जाने थे। इन पंचायतों को वनाने के लिए, नियम 
वंधनों से स्वतंत्र रूप में, चुनाव होना था। प्रस्ताव के अनुसार पंचायत के सदस्य 
अपना अध्यक्ष चुन सकते थे और यह आवश्यक नहीं था कि वह अध्यक्ष गाँव 
का मुखिया ही हो | उन पंचायतों को अपना व्यय चलाने के लिए भूमि-उपकर का 
कुछ भाग मिलना श्रा और इसके अतिरिक्त उन्हें विशेष कामों के लिये विश्येप 
टैक्स लगाने का, अधिकार भी मिल सकता था। इन पंचायतों को गाँवों की सफ़ाई 
और दिक्षा का प्रवन्च करता था और (निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत) छोटे-छोटे 
दीवानी और फ़ौजदारी अभियोगों का निर्णय करना था । | 

सन्‌ १९१९ के सुधारों के बाद विभिन्न प्रान्तों में उपर्युक्त सुझावीं की दिशा 
में विधान बनाए गए; नई प्रान्तीय विधायिका-प्रभाओं ने अपने अस्तित्व में जाते 
के तीन वर्ष के भीतर ही स्थानीय स्वशासन ऐक्टों को बनाकर अपनी 
स्वीकृति दे दी । 

४. 

सन्‌ १९०९ और १९१९ के बीच, वहुत से प्रशासनीय परिवर्तन भी हुए; 
'इनमें से सबसे ज़्यादा महर्व के परिवतंनों को स्वयं सम्राट ने १२ दिसम्बर १९११ 
'को दिल्‍ली दरवार में घोषित किया । 

सन १९०१ में लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहली वार यह विचार प्रकट किया था 
कि सम्राट्‌ भारत आकर राज्याभिपेक संबंधी दरवार करें | किन्तु १९१० में* 
लॉ भवन में लॉड मॉल के एक व्याख्यान से यह विदित होता है कि दरवार करने 
का विचार स्वयं सम्राद्‌ का था। कुछ लोगों ने,जो इस योग्य थे, दरबार न करने के 
पक्ष में परामर्श दिया; लेकिन सम्राट ने अपने विचार में परिवर्तन नहीं किया | * 

सम्राट्‌ के भारत आने का और १९१ १में दिल्‍्ली-दस्वार करने का मुख्य उद्देश्य 
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बासन वया संविधान से संदंधित परिवर्तन श्पुर 


साम्राज्यीय संबंध को दृढ़ करना था। ब्रिटिश राजनीति इस वात को अनुभव कर 
रहे थे कि पिछछे कुछ वर्षो की घटनाओं के कारण बहुत-से भारतवासिय्रों की 
सदभावनाएँ लुप्त हो गईं थीं और राजमक्ति की सावनाएँ अत्यन्त कम हो गई थीं 
ओर ब्रिटिश सदृद्देय्यों के प्रति विश्वास जमाने के छिए और राजभक्ति की भावनाओं 
को फिर से जगाने के लिए ब्रिटिश सदभावनाओं के महत्त्वपूर्ण प्रदर्शत की आवब- 
दइयकता थी। इस पृ प्ठभूमि में, उक्त उद्देश्य के लिए, इससे बढ़ कर कोई बात नहीं 
हो सकती थी कि ब्रिटेन के नये राजा और रानी का मुग़ठ् साम्राज्य बौर हिन्दू 
नरेश्ञों की राजबानी दिल्‍ली में, भारत के सम्राट्‌ और सम्रानी के नाते से राज्या- 
भिपेक किया जाय, और सम्राद (भारत के विगतकालछीन सम्राटों की तरह) छोगों 
की शिकायतों को दूर करें और उन पर बनुग्रह करें; और भारतीय जनता तथा 
देशी शासकों की भेंट को स्वयं स्वीकार करें। अत: १४ दिम्तम्वर १९११ को दिल्‍्डी 
में---सन्‌ १९०३ के दरवार की अपेक्षा कहीं अधिक वैभवपूर्ण---दरवार करने का 
निश्चय किया गया । इसके अतिरिक्त उस अवसर पर भारतवासियों की सदभावना 
और राजभक्ति को फिर से प्राप्त करने के छिए कुछ घोषणाएँ करने का भी नि*चय 
किया गया । 

दिल्‍्ली-दरवार में सम्राट की तीक्षरी तबा अन्तिम घोवणा सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण थी । इस घोषणा के स्मरणीय शब्द इस प्रकार हैं:--मारत सरकार की 
राजवानी कलकत्ता से, भारत की प्राचीन राजवानी दिल्ली को स्थानात्तरित की 
जायगी भर उसके साथ ही उस परिवर्तन के फलस्वरूप ययाप्न॑भव जी बता से 
बंगाल को गवर्नर की प्रसीडेन्सी वनावा जायगा; विहार, छोटा नागपुर तया 
उड़ीसा को स-परिपद उप-ावर्नर का प्रान्त बनाया जायगा और आसाम को चीफ़ 
कमिमतर का प्रान्त बनाया जायगा; और इस संबंध में आवश्यक प्रय्ासनीय 
परिवर्तन किए जाय॑ंगे । तथा प्रान्तीय सीमाओं को फिर से निश्चित किया 
जायगा 

बहुत-से छोग इन परिवर्तनों के विपक्ष में थे और यदि उनका पहले से पता 
होता तो उन पर तीक्ष्ण और उद्र विवाद हुआ होता। स्वयं सम्राद द्वारा घोषणा 
करने के कारण इन परिवर्तनों के साथ कुछ श्रद्धा की भावना जुड़ गई थी, तथापि 
इंगलेंड और भारत, दोनों ही स्थानों में, उनकी तीन्र आलोचना की गई । 

भारत सरकार ने २५ अगस्त १९११ के अपने राजपत्र में इन परिवर्तनों का 
उपक्रमण किया था । उस राजपत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रस्तावों को 
प्रान्तीय स्वाघीनता के हित में प्रस्तुत किया गया था । “वर्तमान जटिल स्थिति 
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२६० भारत सें ब्रिटिश राज्य 


को सुलझाने का संभवत: यही उपाय है कि प्रान्तों की धीरे-धीरे अधिकाधिक स्व- 
शासन का अधिकार दिया जाय । इस प्रकार अच्त में भारत में बहुत-सी सरकारें 
वन जायँगी जो सारे प्रान्तीय विदयों में स्वाधीन होंगी । इन सबके ऊपर भारत- 

' सरकार होगी जिसे कुशासन की दशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, और 
जिसका कार्यक्षेत्र साधारणतया साम्राज्यीय विपयों तक ही सीमित होगा । इस 
उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोच्च सरकार किसी प्रांत-विशे की सरकार 
से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए ।१ किन्तु भारत मंत्री तथा भारत सरकार के वित्त- 
सदस्य ने राजपत्र के उक्त वाक्यों के संबंध में भारतव,सियों की स्पष्ट व्याख्या को 
स्वीकार नहीं किया | छॉर्ड क्रिउवें के अनुसार, भारत को औपनिवेशिक ढंग पर 
स्वशासन कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता था। “इस दिशा में भारत का कोई भविष्य 
दिखाई नहीं देता ।”* छॉड हाडिज के वित्त मंत्री सर विलियम मेअर से जब श्री 
सुरेच्द्रनाथ बनर्जी ने १९११ के राजपत्र की नीति के अनुसार प्रान्तों को वित्तीय 
स्वाधीनता प्रदान करने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने श्री बनर्जी को “अधीर 
आदशंवादी बंताया ।* 

' इन बातों से, और साथ ही निष्केद्रीकरण कमीशन के साधारण प्रस्तावों 
को स्वीकार करने में भी भारत सरकार के संकोच से, यह परिणाम निकलता है 
कि “प्रान्तीय स्वाधीनता” के उद्देश्य का--कम से कम भारत मंत्री और 
वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्थों की विचारधारा में---कोई विशेष 
महृत्त्व नहीं था ।* ेु 

इस सम्बन्ध में एक कारण और बताया गया है जो ज्यादा सही मालूम देता 
हँ-इंग्लैण्ण की लिवरल पार्टी आरम्भ से ही बंगाल विभाजन के विरोध में थी और 
लॉर्ड मॉल के वास्तविक विचार वही थे जो उन्होंने पद ग्रहण करने से कुछ समय 
पहले प्रकट किए थे। उन्होंने भारत मंत्री बनने के वाद, २६ फव॑री १९०६ के 
अपने व्याख्यान में, अपने विचारों को फिर प्रकट किया। मि० मॉ्ले ने (जो उस 
समय तक छॉर्ड नहीं बने थे) कहा कि “अब बंगाल का विभाजन एक निरद्चित एवं 
वास्तविक तथ्य हूँ किन्तु इस वात में कोई सन्‍्देह नहीं हैँ कि यह काम अधिकांश 
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शासन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तन २६१ 


संबंधित छोगों की इच्छाओं के पूर्ण विरोच में हुआ है ।(* हॉर्ड मॉलें ने फ़रवरी 
१९१२ में लॉर्ड भवन में इस वात को फिर स्वीकार किया कि उस समय विभा- 
जन को तुरन्त रद्द करने के छिए कोई कदम न उठानेके कारण, मेरे कितने ही मित्र 
कई महीनों तक मुझ से नाराज रहे थे ।”* किन्तु मि० मॉल की दृष्टि में विभाजन 
को तुरन्त रह करना अनीतियुक्त था। वे सिविल सविस के सदस्यों के साथ 
उलझना नहीं चाहते थे; उन्हें सुधारों के सम्बन्ध में इन छोगों से काम लेना था। 
इसके अतिरिक्त उस समय विभाजन रद्द करने का लोगों पर यह प्रभाव होता कि 
लिवरल सरकार, पिछली ब्रिटिश सरकार की भारत सम्बन्धी सारी नीति, वदलूना 
चाहती हैँ । लॉर्ड मॉर्ले ने कहा, “उस समय चुप रहने का एक कारण और था * * 
उस नीति के परिणामों पर अपना मत निश्चित करने के लिए हमें पर्याप्त समय नहीं 
मिलता था।”१ अन्तिम बात यह थी कि “दिसम्बर १९०६ में विभाजन रद्द करने 
का यह अर्थ लगाया जाता कि सरकार कोछाहल के जागे झुक गई ।४ 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लिवरछ सरकार सन्‌ १९० ६ में पद ग्रहण करने के 
समय से ही विभाजन रह करने के लिए चिन्तित थी और वह उसके लिए केवल 
उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थी। सन्‌ १९११ में उसे यह अवसर प्राप्त हुआ--- 
हाल ही में एक नए वाइसरॉय ने पद ग्रहण किया था, सन्‌ १९०९ के सुधार कार्या- 
न्वित हो चुके थे, विभाजन-विरोधी आन्दोलन रगभग समाप्त हो चुका था, और 
सम्राट तथा सम्रानी राजभक्ति की भावनाओं को फिर से जगाने के लिए भारत 
जाने वाले थे। ऐसे समय पर विभाजन रह करने का कृत्य सम्राट्‌ का अनुग्रह माना 
जाएगा और उसे सरकार की दुर्वलता नहीं समझा जाएगा। मुसलमानों को यह 
नीति कम आपत्तिजनक हो, इस उद्देश्य से सरकार ने राजवानी को, मुगलों के 
केन्र दिल्‍ली के लिए स्थानान्तरित करने का निर्णय किया। अन्य कारणों से भी" 
राजधानी को कलकत्ते से हठाना वांछनीय था और उस परिवर्तन के लछिए इस 
अवसर का लाभ उठाया गया । 


१. ला हाडिज ने मि० बनर्जी से पारस्परिक वार्तालाप में कहा था, दस वर्ष में 
आप छोगों को प्रान्तीय स्वाबीनता प्राप्त हो जाएगी ।--्गागटा]९९ : 
4 िदा07 47 6 वात, पृष्ठ ३००१ 
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४. उपर्युक्त पुस्तक, पृ प्ठ ५०४ 

५. “राजनैतिक दृष्टि से कछकत्ते की स्थिति केन्द्रीय नहीं यी; वहाँ से भारतीय 
रियासतों की, सामरिक जातियों की और महत्त्वपूर्ण उत्तरी पदिचमी सीमा 
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मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्‍ली दरवार करने की और साथ ही भारतवा- 
सियों की, विशेषकर वंगालियों की, सद्भावना प्राप्त करने की नीति, लॉर्ड हाडिज 
के भारत आने से पहले ही इंग्लैण्ड में निश्चित कर लो गईं थी और उस नीति के 
सम्बन्ध में ॉड हाडिज का समर्थन प्राप्त कर लिया गया था। उनके कलकत्ता 
आने पर वंगाल के नेताओं ने विभाजन-विरोधी सभा करने का और उनके इस 
सम्बन्ध में लोगों की भावनाएँ जताने का निरचय किया । छॉर्ड हार्डिज ने श्री सुरेन्द्र 
नाथ वनर्जी को तुरन्त बुलाया और उन्हें सभा करने अथवा सार्वजनिक आन्दोलन 
करने के विचारों को छोड़ देने के लिए समझाया और उनके स्थान पर एक स्मारक 
प्रस्तुत करने की सलाह दी। उन्होंने इस वात का आइवासन दिया कि वे उस स्मारक 
पर भली-भाँति विचार करेंगे। सार्वजनिक सभा करने का विचार छोड़ दिया गया 
और स्मारक तैयार किया गया। इस स्मारक में वंगाल के २५ ज़िलों में से१८ जिलों 
के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और उसे सन्‌ १९११ में जून के अन्त में वाइस- 
रॉय के पास भेज दिया। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हैँ, “विभाजन का संशोधन 
करने के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी सिफ़ारिशों को २५ अगस्त १९११ के राज- 
पत्र में रूप दिया ; स्मारक में जो तक॑ दिए गए थे, उनमें से कुछ को सरकार ने 
स्वीकार किया और अपने राजपत्र में उनका प्रवल् समर्थन किया ।”१ 
राजधानी बदलने का और साथ ही विभाजन रद्द करने का इंग्लेण्ड और 

भारत दोनों ही स्थानों में विरोध किया गया; मुख्य आपत्ति, परिवर्तन करने की 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में थी । लॉर्ड कर्जन ने परिवर्तन के उपर्युक्त ढंग को अवेधानिक, 
तथा एक दुढ़ लिवरल सरकार के लिए अशोभनीय, वताया | लॉर्ड मिटो के मता- 
नुसार, भारत के प्रान्तीय अध्यक्षों तथा इंग्लैण्ड के आंग्ल-भारतीय अधिकारियों 
के परामश्श के विनां, इतने महत्त्वपूर्ण निर्णय करना गलत था । अन्य आक्षेपों के 
अनुसार, सरकार ने स्वार्थी, वृत्तिमत्‌ लोगों के कृत्रिम तथा अस्वाभाविक आन्दोलन 
के सामने हार स्वीकार की थी और इस प्रकार पूर्वी बंगाल के राजभकत मुसल- 
मानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। 

प्रदेश की दूरी बहुत ज़्यादा थी ।” “इसके अतिरिक्त १९०७ के बंगाली 

ऋान्तिकारों आन्दोलन ने स्थिति को अत्यन्त जटिल बना दिया था; अन्य 

प्रान्तों के विधायक सदस्य कलकत्ता आकर वंगाली विचारों से प्रभावित होते 

थे।” तीसरी बात यह थी कि कलकत्ता में भारत सरकार की उपस्थिति के 

कारण प्रान्तीय सरकार बिलकुल नगण्य और अशकक्‍त हो गई थी।“-- 

पातीना ग्रान्‍्नंऑध्या एए जिीए मिब्ाएठपाण ऊ्ैफीटा, 288० 

7०-77 से अनूदित । के 
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शासन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तन २६१ 


कलकत्ता से राजवानी हटाना, भारत में बसे हुए यूरोपियनों के हितों के 
विरुद्ध था। इस सम्बन्ध में विरोध का दूसरा कारण यह था कि ब्रिटिश सत्ता समुद्री- 
शवित पर निर्भर थी; इस दृष्टि से कलकत्ता को छोड़ना अयुक्‍त्र था। तीसरे आलेप 
का आवार, नई राजवानी दिल्‍्डी का इतिहास था; वहाँ कितने ही साम्राज्यों 
का कब्रिस्तान था ।* लॉड कर्जन ने कहा, “वस्तुतः दिल्‍ली के इतिहास की जितनी 
कम चर्चा की जाए, उतना ही अच्छा है ।॥/+* 


इस प्रकार उक्त कारणों से सन्‌ १९११ के राजपन्र की नीति का विरोध 
किया गया। डॉर्ड भवन में लॉर्ड मॉल और छॉर्ड क्रिउवे ने उनका प्रबल प्रत्युत्तर 
दिया और विरोध धीरे-बीरे ठंडा पड़ गया । नई राजवानी बसाने के सम्बन्ध में 
लॉर्ड हाडिज की सरकार ने लगभग ४० लाख पींड के व्यय का अनुमान किया था; 
दूसरी ओर छॉर्ड कर्जन ने १ करोड़ २० राख पौंड के व्यय का अनुमान किया था। * 
आगे चल कर लॉ कजेन की बात ज़्यादा सही निकली । वस्तृुतः राजधानी को 
केन्रीय तथा निष्पक्ष स्थिति में काने के निमित्त, भारत जैसे निर्धन देश के लिए 
यह एक अत्यन्त बड़ा परिमाण था जिस को भयंकर कहने में भी कोई अत्यूक्ति 
नहीं होगी । 

५. 

सन्‌ १९११ के दिल्‍ली दरबार के प्रशासनीय परिवर्तनों को कार्यकारिणी- 
आदेशों और उद्घोषणाओं द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस सम्बन्ध में सरकार 
को पिछले विधानों के अन्तर्गत अधिकांश अधिकार प्राप्त थे; कुछ विपयों के लिए 
अनुपूरक विवान बनाने की भी आवश्यकता हुई । | 


सब से पहले तो भारतमन्यी ने सन्‌ १८५३ के एक्ट के विभाग नं. १६ के 
अन्तर्गत यह घोषणा की कि भविष्य में गवर्नेर-जनरल, बंगाल की फ़ोर्ट विलियम 
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-३. लॉर्ड हाडिज ने आस्ट्रेलिया की राजवानी कीनवेरा वसाने के व्यय से नई राज- 
घानी वसाने के व्यय की तुलना की । वौनवेरा बसाने का व्यय १ करोड़ ३० 
लाख पौंड था। इसी सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि वाइसरॉय भवन और 
सेक्रेटेरियेट भवन का कुल व्यय लन्दन में वेंक आँव इंगलेड की नई इमारत के 
अनुमानित व्यय के आधे से कुछ ही अधिक होगा । 


र्द्ृ४ड भारत में ब्रिटिश राज्य 


प्रेसीडेंसी का गवर्नर नहीं होगा और उस प्रेसीडेंसी के लिए एक पृथक गवर्नर 
की नियुक्ति होगी ।१. २२ मार्च १९१२ की उद्घोषणा द्वारा नई प्रेसीडेंसी का 
क्षेत्र फिर से निश्चित किया गया | सन्‌ १९०५ में बंगला वोलनेवाली जनता की 
जिन पाँच कमिइ्नरियों को पृथक्‌ किया गया था, उन्हें अब फिर पुराने प्रान्त के 
साथ मिला दिया गया और इस प्रकार बंगाल की एक नई प्रेसीडेंसी बनाई गई । 

२२ मार्च १९१२ की दूसरी उद्घोषणा द्वारा विहार तथा उड़ीसा का 
नया प्रान्त बनाया गया । इस प्रान्त के लिए एक उपगवनेर, कार्यकारिणी परिषद्‌ 
तथा विधान परिषद्‌ की व्यवस्था की गई । 

उपयुक्त दिनांक की तीसरी उद्धोषणा द्वारा आसाम को एक. चीफ़ 
कमिश्नर का प्रान्त वनाया गया । 

आवश्यक अनुपूरक व्यवस्था करने के लिए ब्रिटिश पालियामेंट ने 
सन्‌ १९१२ का गवर्नमेंट आँव इंडिया एक्ट बनाया । 

इस ऐक्ट ने पहली बात तो यह की कि उसने बंगाल के गवर्नर और उसकी 
परिषदों को वही अधिकार प्रदान किए जो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को 
और उनकी कार्यकारिणी तथा विधान परिपदों को प्राप्त थे । 

ऐक्ट ने दूसरी बात यह की कि उसने विहार तथा उड़ीसा के लिए एक 
कार्यकारिणी परिषद्‌ की स्थापना की ताकि १९०९ के भारतीय परिपद्‌ ऐक्ट 
की धाराओं के कारण उसके बनाने में विलम्ब न हो । 

अन्त में ऐक्ट ने चीफ़ कमिद्नरों के प्रान्तों के लिये भी विधान परिपदों 
की स्थापना करने का प्राधिकार दिया । सन्‌ १९१२ के ऐक्ट के विभाग नं. ३ 
के अन्तगगंत दो विधान परिषदें वनाई गई--एक आसाम के लिए (नवम्बर 
१९१२ में) और एक मध्य प्रान्त के लिए (नवम्वर १९१३ में) 

सन्‌ १९१२ की एक उद्घोषणा द्वारा दिल्‍ली का एक छोटा-सा प्रान्त 
चनाया गया--इसमें नई राजघानी के चारों ओर का थोड़ा-सा प्रदेश सम्मिलित 
किया गया। इस प्रान्त के लिए एक चीफ़ कमिश्नर की व्यवस्था की गई। यह 
चीफ़ कमिश्तर स-परिषद्‌ गवर्नर-जनरल के आधीन होना था । 

सन्‌ १९१२ के प्रशासनीय परिवर्तनों के फलस्वरूप सरकार ने भारतीय 
संविधान से सम्बन्धित विधियों को संहितावबद्ध करने की आवश्यकता को अनुभव 
किया । ऐसे बहुत-से ऐक्ट थे.जो अयुक्त हो गए थे और व्यवहार में भी नहीं गाते 
थे, किंतु वे रह नहीं किए गए थे; और भारत सरकार के अधिकार विभिन्न विधानों 





२. २१ मार्च १९१२ को लॉर्ड कारमाइकेल को वंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त 
किया गया | 
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में बिखरे हुए थे और समय तया झक्ति का अपव्यय किए बिना उन अधिकारों को 
जानना अत्यन्त कठिन था। अत: जुलाई १११५ में पालियामेंट ते एक कॉन्सॉलिडे- 
टिंग ऐक्ट' बनाया । 
सन्‌ १९१५ के इस ऐक्ट का उद्देश्य उपयोग में आने वाली सब विधियों को 
एकत्र करके एक संहिता के रूप में प्रस्तुत करना था। इसी कारण उस ऐंक्ट में 
पिछले विधानों में किसी प्रकार का संशोवन करनेवाले कोई खंड नहीं थे। उसने 
सन्‌ १७७० के बाद के ४७ ऐक्टों की व्यवहार में न आनेवाली धाराओं को रह 
किया और व्यवहार में आनेवाली अन्य सव धाराओों को एक्र किया और 
उनको १३५ विभागों और ५ अनुसूचियों के एक ऐक्ट के रूप में प्रस्तुत किया ! 
उस विधेयक पर जो बाद में सन्‌ १९१५ का ऐक्ट बना, पालियामेंट ने, 
दोनों भवनों की एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की थी । उसके समक्ष कुछ 
एसे प्रस्ताव आए जो उसके मतानू सार ऐक्ट के क्षेत्र से बाहर थे और इसी कारण 
प्रवर समिति ने उनको स्वीकार नहीं किया। इन प्रस्तावों को एक नए संशोवन- 
कारी विवेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया । यह विवेयक सन्‌ १९१६ में ऐक्ट 
बन गया । 
सन्‌ १९१६ के भारतीय शासन (संशोवन ऐक्ट) साधारण परिवर्तन 
किए। उसकी धाराओं के अनुसार देक्षी राज्यों के कुछ छटे हुए लोग भारतीय 
सिविल सर्विस परीक्षाओं की प्रतियोगिता में भाग के सकते थे; देशी राज्यों 
और नेपाल प्रदेश के शासकों और निवासियों की सैनिक एवं असैनिक पदों पर 
नियुक्ति की जा सकती थी, देशी राज्यों के शासकों और निवासियों को विधान 
परियदों के लिए नामनिदेंशित किया जा सकता था । 
द्‌ 
विचाराधीन समय में ब्रिटिश पालियामेंट ने एक ऐक्ट और बनाया, जिसका 
भारत सरकार के संविधान से सम्बन्ध था। यह था सन्‌ १९११ का भारतीय 
उच्च न्यायालय ऐक्ट | 
सन्‌ १८६१ और १८६५ के विधानों ने उच्च न्‍्यायारूयों के संविधान, 
उनके क्षेत्राधिकार और उनकी संख्या" आदि को विनियमित किया था । 
सन्‌ १९११ के ऐक्ट ने मख्य न्‍्यायाधीश्-सहित, सब न्यायावीशों की 
१. सन्‌ १९११ में भारत में चार उच्च न्यायालय थे---एक कलकत्ता में, एक वम्बई 
में, एक मद्रास में और एक इलाहाबाद में । सन्‌ १८६५ के ऐक्ट में जो 
अधिकार दिया गया था वह इलाहाबाद हाईकोर्ट बनाने से समाप्त हो गया 
था। अतः एक नया ऐक्ट बनाया गया जीर उम्तमें भविष्य के लिए उक्त 
धारा जोड़ दी गई। 
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अधिकतम संख्या को सोलह से बढ़ा कर बीस कर दिया । 

ऐक्ट ने दूसरी वात यह की कि उसने सम्राट्‌ को आवश्यकताओं के अनुसार 
समय-समय पर तए उच्च न्यायालयों को स्थापित करने का और उतको स्थापना 
के फलस्वरूप उनके क्षेत्राधिकार में आवश्यक परिवर्तन करने का प्राधिकार दिया । 

अन्त में ऐक्ट ते स-परिषद्‌ गवनेर-जनरल को किसी उच्च न्यायालय के लिए 
अस्थायी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार दिया। इन च्याया- 
धीशों का कार्य-काल दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकता था। 

इन अधिकारों का दो नए उच्च न्यायारुय बनाने के छिए उपयोग किया 
गया--एक उच्च व्यायालूय सन्‌ १९१५ में पटना में स्थापित किया गया और 
दूसरा सन्‌ १९१९ में लाहौर में स्थापित किया गया । 

छ. 

सन्‌ १९०९ के सुधारों के वाद भी सिविल स्िस के उच्चतर पदों के सम्बन्ध 
में भारतवासियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । शिक्षित वर्गों में 
बहुत बड़ा असंतोष था और उसको १७ मार्च १९११ को मानवीय मि. सूवाराव 
ने साम्राज्यीय विधान परिषद्‌ में व्यक्त किया। उन्होंने इस अवप्तर पर देश के 
सिविल शासन के क्षेत्र में, भारतीयों की अधिकाधिक एवं उच्चतर पदों पर 
नियुक्ति के सम्बन्ध में, भारतवासियों के अधिकारों पर विचार करने के लिए, 

एक राजकीय कमीशन तियुकत करने की सिफारिश की १ 

सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके फलस्वृहप २१ अगस्त 

१९१२ को एक राजकीय कभीशन की नियुक्ति की गईं। लॉर्ड इस्लिग्टन इस कमी- 

शन के अध्यक्ष थे; उनके अतिरिक्त कमीशन के ११ सदस्य और थे, जिन में 

तीन भारतीय थे--श्री गोखले, मि. अव्दुर्रहीम और मि. चौवाल ।* कमीशन 

१, शावीका ई€छॉंडबिएंएडट.. (0पाली क066९०फटुड... ४०, 
07, 20-038० 402. 

२. कमीशन के सदस्यों की छाँट के सम्बन्ध में भारत में तीत्र आलोचना हुई। 
आंग्ल-भारतीयों को तो यह आपत्ति थी कि सिविछ स्विसवालों को कम 
प्रतिनिधित्व दिया गया था; इसके अतिरिक्त कमीशन में मि. रेमजे 
मेकडोर्नेल्ड को नियुक्त किया गया था और वे कर्मचारीतन्त्र के तीन 
आलोचक थे। भारतवासियों को यह आपत्ति थी कि उनको अत्यल्प , 
प्रतिनिधित्व दिया गया था और कमीशन में सर वैलेण्टाइन थ्चिरोल को 
नियुक्त किया था। केवल मुस्लिम वर्ग प्रसन्न थे क्योंकि सर अब्दुरंहीम के 
अतिरिक्त कमीशन में सर बैलेण्टाइन शिरोल, सर थियोडोर मॉरिसन और 
लॉर्ड रोनैल्ड शी थे; ये सव सदस्य मुस्लिम-पक्ष के प्रवक समर्थक थे। 
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को साम्राज्यीय तथा प्रान्तीय दोनों ही सेवाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित विपयों 
का परीक्षण करके उनपर अपनी रिपोर्ट देनी थी:-- ( १) भर्ती करने की प्रक्रिया 
और शिक्षण तथा परीलण की व्यवस्था; (२) सेवा, वेतन, छुट्टी और सिवृत्ति- 
वेतन की धर्तें; (३) ग्रैर्यूरोपियनों की नियुक्ति पर प्रचलित प्रतिवन्‍्ध और 
साम्राज्यीय तथा प्रान्तीय सेवाओों के विभाजन की वर्तमान व्यवस्था ।* इसके अति- 
रिक्त कमीझन को सामान्य रूप से इन सार्वजनिक नौकरियों की आवश्य- 
कताओं पर विचार करना था और उनमें उपयुक्त परिवर्तत के लिए सिफारिश 
करनी थी । 

अगस्त १९१५ में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । मि. अब्दुर्रहीम 
की रिपोर्ट अलग थी और इसे श्री गोखले का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त था; वस्तुतः 
इसे उन्हीं के परामर्श से तैयार किया गया था।* कितु १९ फरवरी 
१९१५ को श्री गोखले का देहान्त हो गया और इस पृथक रिपोर्ट पर उनके 
हस्ताक्षर न हो सके । 

रिपोर्ट को उस समय प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि सरकार, महायुद्ध 
के दिनों में, किसी विवाद में पड़ने से बचना चाहती थी । लेकिन जब महायुद्ध 
के शीघ्य समाप्त होने की आशा नहीं दिखाई दी, तो अन्त में उस रिपोर्ट को जनवरी 
१९१७ में प्रकाशित कर दिया गया । मॉण्ट फोर्ड रिपोर्ट का कहना है कि, “उस 
समय तक महायुद्ध ने भारतवासियों की आशाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था.... 
(फलत:) ...........०- रिपोर्ट की.........निन्दा की गई.............. उसे विल्कुल 
अपर्याप्त बताया गया; रिपोर्ट ने भारतीय जनमत को संतुप्ट करने के स्थान पर 
उसे और ज्यादा चिढ़ा दिया ॥३ 

कमीशन के सामने सब से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह था कि सार्वजनिक 
नौकरियों के उल्चतर पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वास्तविक 
कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाए। साम्राज्यीय सिविद्ल सविस की अधि- 
कांश शाखाओं के लिए सावारणतया यूरोप के लोगों में से भर्ती की जाती थी । 
जिन विभागों के लिए भारत में भर्ती को जाती थी, उनमें भी उच्चतर पदों के 
लिए यूरोपियनों, आंग्ल-मारतीयों और ईसाइयों को अधिमान दिया जाता था । 
५०० रुपये प्रतिमास अथवा उससे अधिक वेतन के पदों पर भारतीयों 
का अनपात केवल १९ प्रतियत था । ८०० रुपये अथवा उससे अधिक वेतन के 
१. 4जञगश07 (ए०ग्रागरांडश्०ा रिट०06, 7972-75-77. ए०2० 2 
२. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ३९४, 
रे, पिए[ुएणा 0 ताताब्रा (0रापांग्ाने रिटिठिपा5 798, 
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पदों पर उनका अनुपात केवछ १० प्रतिशत था ।* वेतन में ऋश: वृद्धि के साथ 
भारतीयों का अनुपात उसी क्रम से घठता जाता था, यहाँ तक कि ऐमे पद श्र 
जिन पर भारतीयों की कभी नियुक्ति ही नहीं हुई थी । 

भारतवासियों ने यह उपाय सुझाया था कि इंगलेंड तया भारत, दोनों ही 
स्थानों में प्रतियोग्ितापुर्णं समकालिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जाए 
कमीशल ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके मतानुसार ऐसी 
व्यवस्था को अपनाने के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया था। कमीशन का 
तके यह था कि भारत के विभिन्न प्रान्तों और समुदायों में शिक्षण-सुविधाओं का 
'पर्याप्त और समान रूप में प्रसार नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त दूसरा यह था 
कि “भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में, इंगलेंड के स्कूलों और कॉलिजों की 
भाँति, चरित्र के विकास और उसके निर्माण के लिए कोई निश्चित सुरक्षा नहीं 
थी।”* कमीशन की दृष्टि में सरकारी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था से भी समस्या 
का हल नहीं हो सकता था । उसने उच्चतर पदों में भारतवासियों के छिए एक 
निरिचित अनुपात सुरक्षित रखने के सिद्धांत का भी अनुमोदत नहीं किया। यह 
सच हूँ कि इस प्रश्न पर विचार करते का उचित दृष्टिकोण यह नहीं था कि 
प्रत्येक विभाग में कितने भारतीय नियुक्त किए जाने चाहिएँ तथापि मि. 
अब्दुर॑हीम का यह कहना बिल्कुल ठीक था, “कि यूरोप से अधिकारियों का 
आयात, विशुद्ध आवश्यकता से सीमित होना चाहिए ।/? कितु कमीशन के सदस्यों 
का दृष्टिकोण दूसरा ही था और उन्होंने भारतीयों के लिए अनुपात निश्चित करने 
के सुझाव को कोई मान्यता नहीं दी । इस सम्बन्ध में उनका एक तक तो यह था 
“कि जातीय आधार पर अनुपात निश्चित करने का सिद्धान्त जवांछनीय है” 
और दूसरा तक यह था कि “कि हम इस वात को जानते हूँ कि न्यूनतम सीमा 
की प्रवृत्ति अधिकतम सीमा की ओर बढ़ने को हुआ करती है ।* लेकिन इन तर्को 
के होते हुए भी कमीशन के निजी प्रस्ताव मुख्यतः जातीय भावनाओं पर अव- 
लूम्बित थे । 

कमीशन का सब से पहला प्रस्ताव तो यह था कि जिन नौकरियों के लिए 
साधारणतया भारत में भर्ती की जाती है, उनमें कुछ और नौकरियों को भी सम्मि- 
लित कर दिया जाए । अपने दूसरे प्रस्ताव के अनुसार कमीशन ने अन्य नौकरियों 
१. ये आंकड़े सन्‌ १९१३ के हे--देखिए--झांतरछ07॥ (ए०मायांओश्रणा 
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२. उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ ३० । 
३. उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ ४११. 
४. उपयुक्त रिपोर्ट पृष्ठ २६. 


शामन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तेन २६९ 


को तीन वर्गो में विभाजित किया:---( १) आई. सी. एस. (भारतीय सिविल 
सबिस ), आई. पी. एस. (भारतीय पुलिस सर्विस) आदि नौकरियाँ--जिनमें 
“अधिकांश अफ़सरों की भंर्ती यूरोप में की जानी चाहिए।”* आई. सी. एस- 
के ७५ प्रतित पदों के लिए इंगलेंड में प्रतियोगिता-पूर्ण परीक्षाओों के द्वारा भर्ती 
की जानी थी। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु २४ वर्ष से घटा कर १९ वर्ष कर 
दी गई थी जिसके फलस्वरूप भारतवासियों के लिए इस द्वार से प्रवेश पाना 
असंभव हो गया था। अन्य २५ प्रतिशत पदों के लिए, भारत में निश्चित योग्यता 
के अभ्यर्थियों में से नामनिर्देशन होना था । पुलिस सविस के लिए भारत में 
केवछ १० प्रतिशत अभ्यथियों की भर्ती होती थी; धीरे-बीरे यह अनूपात २० 
प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था। * (२) दूसरे वर्ग में शिक्षा, डाक्टरी, सार्वजनिक 
निर्माण आदि से सम्बन्धित नौकरियों की गणना थी............ इसमें यूरोप- 
वासियों और भारतवासियीं, दोनों की ही भर्ती करना वांछनीय समझा गया । 
(३) तीसरे वर्म में वैज्ञानिक गौर ट॑क्तिकल नौकरियों की गणना थी। भारत 
में टेक्निकल शिक्षा की संस्थाएँ खुल जाने पर कालान्तर में उक्त नौकरियों की 
भर्ती भारत में होती थी कितु उस समय उनके लिए विदेशों में ही भर्ती की 
जानी थी । 

ये प्रस्ताव केवल अपर्याप्त ही नहीं थे वरन्‌ ये ब्रिटिश जातीय श्रेप्ठता की 
धारणा पर और साथ ही कुछ नौकरियों में अंग्रेजों का बहुत बड़ा अनुपात बनाए 
रखने की नीति पर भवलम्बित थे। ऐसी दशा में यह कोई आइचर्य की वात नहीं हूँ कि 
उनके प्रकाशित होने पर भारत में सर्वत्र उनकी निन्‍दा की गई। 

कमीशन ने विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों के वेतन में वृद्धि करने 
के लिए भी सिफारिश की, जिसका कुल जोड़ मि. चौवाल के अनुसार, ८८ लाख 
रुपये से भी अधिक था। कमीशन के दो भारतीय सदस्यों ने इस बात को निविवाद 
रूप से सिद्ध भी किया कि भारत में इन सिविल अधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि 
में किसी प्रकार की वृद्धि करने के लिए कोई कारण नहीं था क्योंकि उनको पहले 
से ही जो वेतन, भत्ता, आदि दिया जा रहा था, वह इंग्लेंड, सीलोन अयवा हांगकांग 
की सिविल सबविस की अपेक्षा कहीं अधिक था । 

कमीशन की अन्य सिफारिशों टैक्निकल ढंग की थीं और उन पर यहाँ विचार 
करना आवश्यक नहीं है । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका हैँ, कमीशन की रिपोर्ट 
की भारत में सभी जगह निन्‍दा की गई और उसे असंतोपप्रद तवा अपर्याप्त 
बताया गया। यहाँ तक कि भारतीय वेधानिक सुधारों की रिपोर्ट ने भी यह लिखना 
आवश्यक समझा कि, “भविष्य को नीति, (इस्लिग्टन कमीशन की ) रिपोर्ट पर 
१. उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ ६१. 


२७० भारत में ब्रिटिश राज्य - 


अवलम्बित होनी चाहिए, कितु परिस्थितियों में परिवर्तत हो जाने के कारण 
हमारा यह मत हूँ कि कुछ महत्त्वपूर्ण दिज्ञाओं में उसके निष्कर्षों को आगे बढ़ाना 
आवश्यक होगा ।१ 
। ८, 

सन्‌ १९०९ से १९१९ तक के विचाराधीन युग में वैधानिक दृष्टि से विशेष 
महत्त्व की, एक घटना हुई,--भारत को, साम्राज्यीय सम्मेलन में, साम्राज्यीय यद्ध, 
परिषद्‌ में,तथा शान्ति सम्मेलन के लिए ब्रिटिश साम्राज्यीय शिष्ट मंडल में,साम्राज्य 
के अन्य स्वशासक सदस्यों के साथ, (प्रकटत:) बरावरी का स्थान दिया गया | 

सन्‌ १८८७ में, महारानी विक्टोरिया कौ जयन्ती मनाने के सम्बन्ध में 
औपनिवेशिक सम्मेलन के नाम से साम्राज्यीय सम्मेलन ने अपनी सव से पहली 
सभा की थी। उसी औपनिवेशिक सम्मेलन को सन्‌ १९०७ में साम्राज्यीय सम्मेलन 
का नाम दे दिया गया और उसके नए संविधान के अनुसार इसका मतलब था-- 
सम्राद सरकार तथा औपनिवेशिक सरकारों की, परस्पर सम्बन्धित विषयों पर 
विचार करने वाली सभा ॥/१ 

पहला साम्राज्यीय सम्मेलन १९११ में हुआ और उससे अगला सम्मेलन 
१९१५ में होने वाला था, किंतु महायुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण उसको ह 
अनिश्चित, समय के लिए स्थगित कर दिया गया । लेकिन दिसम्बर १९१६ में 
इंग्लेंड में. इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि सन्‌ १९१७ के आरम्भिक 
महीनों में ही साम्राज्यीय सम्मेलन की मीटिंग की जाए और युद्ध परिपद्‌ के 
लिए साम्राज्य के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए । 

सितम्बर १९१५ में भारतीय विधान परिषद्‌ में एक प्रस्ताव द्वारा यह 
सिफारिश की गई कि सम्राट्‌ सरकार से, साम्राज्यीय परिषद्‌ में भारत को नियमा- 
नुसार प्रतिनिधित्व देने के लिए निवेदन किया जाए।”? यद्यपि भारत एक स्व- 
शासक देश नहीं था तथापि वाइसरॉय के मतानुसार “भारत के विस्तार, उसकी 
जनसंख्या, सम्पत्ति, सैन्य सामथ्य और राजभक्ति के कारण उसकी प्रतिनिधित्व की 
साँग उचित थी ।” १ फलरूतः १९ १ ७में साम्राज्यीय युद्ध परिपद्‌ और सा म्राज्यीय युद्ध 
सम्मेलन, दोनों की सभाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत मन्नी को 
आमंत्रित किया गया। भारत मन्‍्त्री की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने 
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२. 


शासन तया संविधान से संबंधित परिवर्तन २७१ 


तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया--हिंज हाइनेस वीकानेर नरेश्य, मानवीय सर 
जेम्स मेस्टन और सर सत्येंद्र सिनहा । 

साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन की सभाएँ अग्रंछ १९१५ में हुई और उनमें अन्य 
प्रस्तावों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए--( १) साम्राज्यीय 
सम्मेलन के संविधान में उपयुक्त परिवर्तन किया जावे ताकि भविष्य के सब 
सम्मेलनों में भारत भी भाग ले सके; और (२) युद्ध समाप्त होने के वाद, बंबा- 
निक सम्बन्धों को फिर से निश्चित करने के लिए एक विशज्येप सम्मेलन किया जाए 
ताकि (अ) इस वात को मान्यता दी जा सके कि विदेश-नीति और विदेश सम्बन्ध 
निश्चित करने के विपय में ब्रिटिश डोमीतियनों को और साथ ही भारत को समुचित 
अधिकार होना चाहिए; और (व) समय-समय पर परामर्श करने के लिए .......और 
आवश्यकता होने पर मिल कर योजनानुसार कार्यवाही करने के लिए कारगर 
व्यवस्था की जा सके ।१ एक अत्य प्रस्ताव में समान पारस्परिक व्यवहार के सिद्धांत 
को स्वीकार किया गया और स्वशासक ब्विटिश डोमीनियनों में भारतीयों की 
स्थिति के वारे में भारत-सरकार द्वारा प्रस्तुत किए हुए ज्ञापन पर विचार करने 
के लिए सम्बन्धित सरकारों से सिफारिश की गई । 

साआज्यीय युद्ध सम्मेलन की सभाओं के अतिरिक्त, साम्राज्यीय यू द्ध परिपद्‌ 
की वेठकें भी हुई | सन्‌ १९१७ की १८ मई को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने हाउस आँव 
कॉमन्स में यह्‌ बताया कि साम्राज्यीय युद्ध परिषद्‌ की मीटिंग प्रतिवर्ष करने का 
निर्णय किया गया था लेकिन अविलंब्य साम्राज्यीय प्रश्न उपस्यित होने पर यह 
मीटिंग जल्दी भी की जा सकती थी। उसी अवसर पर उन्होंने निम्नलिखित 
व्यक्तियों को परिपद्‌ का सदस्य वताया--संयुक्त राज्य का प्रधान मन्‍्त्री और 
साम्राज्यीय विपयों का संचालन करनेवाले उसके सहयोगी, प्रत्येक ब्रिट्श्ि 
डोमीनियम का प्रधान मन्त्री अथवा उसका विशेष रूप से अधिकृत प्रतिनिधि और 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ, भारतीय जनता का प्रतिनिधि ।९ 

सन्‌ १९१८ में भारत सरकार ने (तत्कालोन उप-भारत मन्‍्त्री ) सर सत्येद्र 
सिनहा को साम्राज्यीय युद्ध परिपद्‌ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
नियुक्त किया। साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
सर सत्येंद्र के अतिरिक्त पटियाला नरेश को भी नियुक्त किया गया । * 
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२. (पफएला-६९ : गरवीदा (ए0द्रातपरातगरनों क्‍000प्रशाशा(5, ए0, 
4, छ22०९ 64: 

३. साम्राज्योय विधान परिपद्‌ में एक प्रस्ताव द्वारा यह कहा गया था कि 
भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति, परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्यों की 


के के ह7१३३८७७६ * पार चहउवथ 


साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन की दूसरी बैठक जुलाई १९१८ में हुई और उसमें 
अन्य बातों के अतिरिक्त सन्‌ १९१७ के समान पारस्परिक व्यवहार के सिद्धांत को 
कार्यान्वितत करता भी स्वीकार किया गया । एक प्रस्ताव द्वारा इस सिद्धांत का 
प्रतिपादत किया गया कि प्रत्येक सरकार को “अपने देश की जन-रचना ((2070- 
ए०श्र० 0 ?07णॉद्रए07) के सम्बन्ध में पूर्ण नियंत्रण का अधिकार होना 
चाहिए और उसे, अपने देश में वसने के लिए विदेशों से आने वाले लोगों पर 
प्रतिबन्ध लगाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए;” लेकिन ब्रिटिश देशों के नाग- 
रिकों पर, “भ्रमण, वाणिज्य अथवा अध्ययन के उद्देश्य से, परस्पर एक-दूसरे 
देश में आने-जाने पर अथवा अध्ययन के सम्बन्ध में अस्थायी प्रवास पर, कोई रोक 
नहीं होनी चाहिए ।' साथ ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई कि “इन 
लोगों को स्थायी रूप से बसने का अथवा मजदूरी के उद्देश्य से अस्थायी प्रवास का 
कोई अधिकार नहीं होगा । * प्रस्ताव ने डोमी नियनों में पहले से स्थायी रूप से बसे 
हुए भारतीयों को अपनी पत्नियों और अवयस्क बच्चों को भारत से छाने की 
अनुमति दी लेकिन शर्त यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक पत्नी को और 
भारत सरकार द्वारा प्रमाणित उस पत्नी के ही बच्चों को डोमीनियन में ला 
सकेगा । 
साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन की बैठक के कुछ ही समय वाद युद्ध समाप्त हुआ 
और संधि की समस्या सामने आई । इस सम्वन्ध में वर्साई में झान्ति-सम्मेलन हुआ 
और, उस में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से प्रतिनिधि-मंडल भेजा गया । विभतकालू 
में ऐसे अवसरों पर केवल ब्रिटेन के ही प्रतिनिधि भेजे जाते थे लेकिन इस वार 
प्रत्येक डोमीनयन को और साथ ही भारत को पुथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया । 
प्रत्येक डोमीनियन और भारत के प्रतिनिधियों ने ऋ्मशः अपनी सरकारों की 
ओर से शान्ति-सं धि पर पृथक्‌ रूप से हस्ताक्षर किए । राष्ट्र संघ (4,८806 0 
]९७४४०78) की योजना, संधि का अविभाज्य अंग थी । फलूत: संधि पर 
हस्ताक्षर करनेवाले डोमीनियन और भारत भी उस संघ के स्वतस्त्र सदस्य बन 
गए। 
इस प्रकार विदेशों से संवन्धित विषयों में भारत को एक डोमीनियन का दर्जा 
दिया गया लेकिन भारतवाधसियों की दृष्टि में भारत की इस पदोन्नति का कोई महत्व 
नहीं था । वस्तुतः अधिकांश प्रगतिशील राष्ट्रवादियों के अनुसार भारत के लिये 
सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने उसे स्वीकार 
नहीं किया । 
१९, हल ; 579०९०ा८४ णा जरिपीा 20709, रण, 77, 9886 795 
२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ १३६ 
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राष्ट्र संघ की सदस्यता कोई सौभाग्य की वात नहीं थी । वरन्‌ वह सदस्यता उसके 
लिंए एक वोझ के रूप में थी । उन्हें राप्ट्र संघ के उद्देश्यों पर संदेह था--उनके 
अनुसार, शोपण करने वाले साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने, संघ के रूप में अपनी गुटवन्दी 
की थी ; और,भारतीय प्रतिनिधित्व, भारत की अपेक्षा इंग्लेंड के लिए अधिक उपयोगी 
था क्योंकि भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए सरकारी अधिकारियों को नियुवत्त किया 
जाता था और उन पर ब्रिटिश नियंत्रण होंता था । इस बात में कोई संदेह नहीं है 
कि ये आक्षेप बहुत हद तक सच्चे थे क्योंकि राष्ट्र संघ तथा साम्राज्यीय संस्थाओं 
की सदस्यता का-वास्तविक छाभ उसी समय उठाया जा सकता था जब अन्य सदस्यों 
की भांति भारत भी स्वाधीन हो । किंतु दूसरी ओर यह तर्क भी बहुत हृद तक सही 
था कि आरम्मिक बातों से चाहे कोई तात्कालिक प्रत्यक्ष छाभ न दिखाई दे, तथापि 
वे बातें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हैँ । 


.;,. अठारहवाँ अध्याय 


खत लय ८ 

.. क्रान्ति ओर दमन 
8 27 ता टेक 32 | १, ; 

लॉडं मॉल अपनी सुधार-यो जना को मित्रता और सद्भावना के वातावरण में 
कार्यान्वित करना चाहते थे। अतः उन्होंने वाइसरॉय पर इस बात की आवश्यकता 
के संबंध, में जोर दिया कि सुधारों के लिए वांछित वातावरण बनाने के उद्देश्य से 
कोई ऐसा महत्त्वप्र्ण काम किया जाय, जिससे सरकार का क्ृपा-भाव प्रदर्शित हो । 
इस संबंध में: उन्होंने बंगाल के निर्वासित व्यक्तियों को मुक्त करने का सुझाव दिया। 
किन्तु वाइसरॉय,.के मतानुसार, एक ऐसे समय पर जब भारत के विचारशील 
व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा था, राजनतिक 
क्षेत्र में इन आग उगलने वालों को मुक्त करना अविवेकपूर्ण था ।१ भारत-सरकार 
के प्रवल विरोव ते भारत-मंत्री को उस समय चुप कर दिया और किसी कूपा पूर्ण 
कृत्य के स्थानपर एक अराजकतापूर्ण हत्या के वाद सुधारों का उपक्रमण किया गया । 
सन्‌ १९१० की २५ जनवरी को लॉर्ड मिटो ने नई निर्वाचित साम्राज्यीय विधान 
परिपर का उद्घाटन किया लेकिन उससे एक ही दिन पहले पुलिस के डिप्टी 
सुपरिण्टेग्डे प्ट, शमसुछ आल्‍रूम को गोछी से मार दिया गया था।* यह अधिकारी 
बलोपुर पडयंत्र अभियोग के सिलसले में कलकत्ता-हाईकोर्ट में उपस्थित हुआ 





१. ऊउपदाधा : 4.00 0, 9०४8०, 392. 
२. इसी पुस्तक का तेरहवां अध्याय देखिए । 
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था। अस्तु, नई साम्राज्यीय विधान परिषद ने आरम्भ में ही एक अत्यन्त कठोर 
प्रेस (समाचार-संपादन ) कानून बनाया । न 
र्‌- ०३० रह 
पिछले चार वर्षो में कितनी ही अराजकतापूर्ण हत्याओं का प्रयत्न किया गया 
था। जैसा कि वाइसरॉय ने छॉर्ड मॉल को भी लिखा, इन हत्याओं. के फलस्वरूप 
कलकत्ता में रहने वाले यूरोपियनों में घवराहुट फैल गई थी । उस घव॒राहट को दर. 
करने के लिए , सरकार कठोर नीति अपनाने की आवश्यकता अनृअव क़र रही थी। 
सेनापति दे मार्भल लॉ (फ़ौजी क़ानून) छागू करने का सुझाव दिय़ा । इस संवंध 
छा मॉल ने लिखा कि उस (फ़ौजी शासन) के विचार-शे/ही; “मेरी रग-रग 
काँप उठी ।”१ स्वयं: वाइसरॉय ने उस सुझाव को निषिद्ध कर,दिया और अन्त में 
यह निर्णय किया गया कि तुरंत ही एक कठोर प्रेस-कानून बनाया जाय । ९ फर्दरी _ 
१९१० को यह क़ानून ते यार हुआ और उसी दिन लॉ मिटो ने बंगाल के निर्वासित 
व्यक्तियों को छोडने की आज्ञा भी दी। 
प्रेस-कानूनों के पिछले इतिहास का विगत अध्यायों में वर्णव किया जा चुका 
हैँ। सत्‌ १८८१ में समाचारपन्नों को फिर स्वतंत्रता दे दी गई थी जिसके फलस्वरूप 
उनकी वृद्धि को विशेष प्रोत्साहन मिला था। सन्‌ १९०१-०२ तक समाचारपत्रों 
की संख्या वढ़ कर ७०८ हो गई थी और सन्‌ १९०७-०८ में उनकी संख्या ७५३ 
थी।* सन्‌ १९०८ में समाचारपत्र (अपराध-उत्तेजक) ऐंक्ट? बनाया गया था, 
जिसका उद्देश्य समाचार-पत्रों के ऋन्तिकारी प्रचार को रोकना था । -इस ऐक्ट के 
अन्तर्गत सरकारी कार्यवाही के कारण, 'युगान्तर', 'संध्या' और-<वन्देमातरम्‌' जैसे 
उग्र समाचार-पत्रों का प्रकाशन बंद हो गया था। समाचार-पत्रों के विरुद्ध राजद्रोह 
का अभियोग चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा नं० १२४ ए और धारा 
नं० १५३ ए के अन्तर्गत, भारत-सरकार को विस्तृत अधिकार प्राम्ति-थे । उसी संहिता 
की धारा न॑० १०८ के अन्तर्गत, समाचार-पत्रों से जमानत मांगी जा सकती थी 
और उम्र नीति का प्रचार करने वाले पत्रों का दमन करने के लिए: सन्‌ १९०८ के 
समाचार पत्र (अपराब-उत्तेजक) ऐक्ट का उपयोग किया जा. सकता था। तथापि 
भारत सरकार के अनुसार, समाचार-पत्रों के राजद्रोहपूर्ण साहित्य का प्रचार 
रोकने के लिए उपर्युक्त अधिकार अपर्याप्त थे । अतः पंडित माछवीय और भूपेद्ध 
नाथ वसु जैसे ग़ैरसरकारी सदस्यों के विरोव के होते हुए भी, परियद्‌ की कार्य- 
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प्रद्धति के साधारण नियमों को मिलूम्ब्रित करके, सरकार ने साम्राज्यीय विवान- 
परियद्‌ से जल्दी से एक कठोर प्रेस क़ानून बनवाया । यही कानून सन्‌ १९१० के 
इंडियन प्रेस ऐक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

सन्‌ १९१० के इस ऐक्ट में, सन्‌ १८७८ के वर्नाक्युहर प्रेस ऐक्ट की सारी 
गहित धाराएँ वर्तमान थीं। किन्तु दो वातों में महत्त्वपूर्ण अन्तर था--नया ऐक्ट 
सब समाचार-पत्रों पर लागू था, चाहे वे पत्र भारतीय भाषाओं के-हों अथवा अंगरेजी 
के और चाहे वे ऑग्ल-भारतीयों) के हों अबवा भारतवासियों के ; और दूसरा 
अन्तर यह था कि नए ऐक्ट की एक घारा के अनुसार हाईकोर्ट में अपील की जा 
सकती थी । 

सन्‌ १९१०के इस ऐक्ट के प्राधिकार के बछू पर, मजिस्ट्रेट, नए छापेखानों 
के मुद्रकों और साथ ही नए समाचार-पत्रों के प्रकाशकों? से (सन्‌ १८६७ के प्रेस 
तथा पुस्तक नित्रंधन ऐक्ट की घारा नं० ४ के अन्तर्गत उनसे अपने समल्ल घोषणा 
कराने के बाद) कम-से-कम पाँच सी और बधिक-से-अधिक दो हजार रुपये की 
जमानत माँग-सकता था। नए ऐक्ट के छागू होने के पहले से जो प्रेस काम कर रहे 
थे, और जो समाचार-पत्र निकल रहे थे, उनके संबंध में भी ऐक्ट ने स्थानीय 
सरकारों को निदिचत प्राधिकार दिया । इसके अनुसार ये स्थानीय सरकारें उक्त 
छापेखानों के मुद्रकों अथवा उक्त समाचार-पत्रों के प्रकाशकों से (यदि वे ऐक्ट के 
विभाग ने. ४ (१) के अन्तर्गत आने वाले छेखों को छायते या प्रकाशित करते 
हों), कम-से-कम पाँच सी और अधिक-से-अधिक पाँच हज़ार रुपये को जमानत 
माँग सकती थी । ऐंक्ट के प्राधिकार के बरू पर मजिस्ट्रेट, किसी प्रेस अथवा 
समाचार-पत्र की जमानत को (कारणों का अभिलेख करने के वाद), छोड़ 
सकता था अबवा इस संवंब में अपनी किसी पिछली आज्ञा को रहू कर सकता 
था अथवा उसे बदल सकता था । 





१. ऑग्ल-भारतीय पत्रों को सम्मिलित करने का व्यवहारतः कोई आर्य नहीं 
था। वे राजद्रोह का प्रचार नहों कर सकते थे और जातोय भेदभाव के 
प्रचार के सिलसिले में सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहों करती 
थी ।--देखिए इसी पुस्तक का वारहवाँ अव्याय---भौर रिक्षबह्टाथुओ 
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ऐक्ट नें अपने विभाग नं. ४ (१) के छे: विस्तृत खंडों* में आपत्तिजनक 
बातों की परिभाषा वताई। इन बातों का मुद्रण अथवा प्रकाशन होने पर स्थानीय 
सरकार जमानत जब्त कर सकती थी। सन्‌ १९०८ के विस्फोटक पदार्थ एक्ट* , 
और उसी वर्ष के समाचार-पत्र (अपराब-उत्तेजक) ऐक्ट? के अपराधों को 
सन्‌ १९१० के ऐक्ट में फिर सम्मिलित किया गया । राजद्रोहपूर्ण प्रकाशन की . 
परिभाषा इतनी विस्तृत कर दी गईं कि उसमें देशी नरेश्ञों, न्यायाधीशों, कार्य- 
कारिणी-अफ़सरों और सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध छेव छिखने की भी 
गणना की जा सकती थी। सम्राद की सेना में नौकरी करने वाछों में अभक्ति 
फैलाने के अथवा क्रान्तिकारी कामों के लिए रुपया वसूछ करने के उद्देश्य से छोगों 
को धमकाने के अथवा क्रान्तिकारी अपराध की खोज और गवाही में सहायता 
देने वालों को रोकने के-सारे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रयत्व, विभाग नं. ४(१) 
की आपत्तिजनक बातों की परिभाषा में सम्मिलित थे। वस्तुतः इस विभाग 
ने, समाचार-पत्रों के लिए सरकारी कामों की आलोचना करना असंभव कर 
दिया था । किन्तु इससे भी ज्यादा बुरी बात यह थी कि कोई प्रकाशन, विभाग 
नं. ४ (१) की दृष्टि से आपत्तिजनक है अथवा नहीं, यह निर्णय करने का 
अधिकार, साधारण न्यायालयों के स्थान पर स्थानीय सरकार को दिया गया था । 

यदि विभाग नं. ४ (१) के अनुसार स्थानीय सरकार ने किसी छापेखाने की 
अथवा किसी समाचार-पत्र की ज़मानत ज़ब्त कर ली है और उस छापेखाने का 
मुद्रक४ अथवा उस पत्र का प्रकाशक," सन्‌ १८६७ के प्रेस तथा पुस्तक निर्वंधन 
ऐक्ट के विभाग नं. ४ के अनुसार फिर घोषणा करता है तो प्रत्येक को (मजिस्ट्रेट 
के आदेशानूसार) कम-से-कम एक हजार रुपये की और अधिक-से-अधिक दस 
हज़ार रुपये की जमानत देनी थी। यदि स्थानीय सरकार के मतानुसार उक्त 
प्रेस अथवा उक्त पत्र, विभाय न॑. ४(१) के अन्तर्गत फिर अपराध करता है, तो 
वह सरकार उसकी जमानत को, छापेखानें को और समाचार-पत्र कौ 
सारी प्रतियों को और अन्य आपत्तिजनक प्रकाशनों को जब्त कर सकती थी ।* 
१. $ट८ध०7० 4 (7) ० 06 820. 0056: वरफ्रढ #ट58 द्वाते 

एटड8 बज़ सं वशता9, 09868 67-08. 
२. इसी पुस्तक का चोदह॒वाँ अध्याय देखिये । 
३. इसी पुस्तक का चीदहवाँ अध्याय देखिये । 
४, 5टलांता 8 णी पल 265, 0086 : ८ शार्5 बाप 
ए658 7,8७8 77 47078, 7382९ 98 ' 

५. 95८८007 १70 ०0 7॥6 2८ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७० 


६... 56८ इटटणाड 69 बाते 70 री ८ 42६0 (जी052 : 746 
एटडड ब्मते 2655 789७७ व 0043 [088९5 69-77: 
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इसी संबंध में एक्ट ने स्थानीय सरकारों को एक बात का अधिकार और 
दिवा।* इस अधिकार के अनुसार स्वातीय सरकारें, कस्टम विभाग के किसी 
अफ़सर को अबवा किसी डाकखाने के प्रमुख कर्मचारी को यह आना दे सकती 


बल 


थीं कि यदि उस जअविकारी को इस बात का सन्देह हो कि किसी पारसछ, बंडल 


अथवा छिफ़ाफ़ में कोई ऐसी चीज़ है जो विभाग नं. ४(१) के अन्तर्गत आपत्ति- 


3 


जनक हैं तो वह उस पार्सेछ, बंडल, अथवा छिफ़ाफ़े को रोक ले गौर उसे स्थानोय 
सरकार को सौंप दे। 


25, 


अन्त में १९१० के इस ऐक्ट ने स्थानीय सरकार की थाज्ञा रह कराने के 
लिए, हाईकोर्ट में अपीक* करने का अधिकार दिया। इस अपील का निर्णय तीन 
न्यायाधीशों की विशेष सभा हारा होता था ।? यह अपील जब्ती की आज्ञा के दो 
महीने के अन्दर ही इस आवार पर की जा सकती थी कि जिस विपय पर आपत्ति 
की गई हैँ, उसकी विभाग नें. ४(१) के अन्तर्गत गणना नहीं की जा सकती । 

इस ऐंक्ट को लागू करने के कारण, सन्‌ १९०९ से १९१९ तक के 
विचाराधीन यूग में जो परिणाम हुए, उनका संक्षिप्त संकलित विवरण २ जुलाई 
१९१९ के उस समुद्री तार में दिया गया हैँ जो इंडियन प्रेस्त एसोसियेशन के 
मंत्री ने ब्रिठिक्ष प्रधान मंत्री और भारत मंत्री के पास भेजा था : “इस 
ऐक्ट के अन्तर्गत ३५० छापेखानों की, ३०० समाचारपत्रों को दंद दिया गया, 
४०००० पौंड से अधिक की जमानते छी गई, ५०० से अधिक प्रकादन जब्त किए 
गए। जमानत न दे सकने के कारण २०० प्रेस काम शुरू नहीं कर सके, १३० 
समाचार-पत्रों का प्रकाशन नहों हो सका । (भारतवासियों के) 'अमृत वाज़ार 
पत्रिका, वॉम्चे क्ॉनिकर्', 'हिल्दु, 'इंडियेस्डेन्ट', द्विब्यून' जैसे प्रमुख, प्रभावशाली 
अंगरेजी के पत्रों पर और वसुमती , स्वदेश मित्र त्‌', (विजय , 'हिन्द वासी', 'भारत- 
मित्र जैसे भारतीय भायाओं के प्रमुख पत्रों पर ऐक्ट को कठोर बाराएँ छात्र 
की गईं | दूसरी ओर आग्ल-भारतीय पत्रों के उग्र, उत्तेजक लेखों के विरुद्ध कोई 
कार्यवाहों नहीं की गई ।/* भारत सरकार पर, ऐक्ट के परिणामों के संबंध में 
जाँच करने के छिए जोर दिया गया लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ । अन्त 
में यह विषय सन्‌ १९२१ की नई विधान सभा के सामने आया और उससे 
जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की । 
१. ऐवट के घिभाग नं. १३ गौर १५ देखिये, ॥6 725५5 2यतें ?7255 

०४ वा वंतता॥ पृष्ठ ७१ और ७२. 
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२७८ भारत में प्रिट्शि राज्य 


3. 

प्रेस ऐक्ट का पारण करनेके कुछ ही महीने वाद सरकारने एक विधेयक और 

अस्तुत किया । इस विधेयक का उद्देश्य सन्‌ १९०७ के राजद्रौहपूर्ण मीटिंग वर्जन 
ऐक्ट* के जीवन-काल को ३१ मार्च १९११ तक बढ़ाना था---ताकि नए गवर्नर- 
जनरल को अपूना पद-ग्रहण करने के वाद, स्थिति को स्वयं देखने, उस पर अपना मत 
बनाने और उस संबंध में अपनी सिफारिशों करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए ॥ 
सन्‌ १९०७ का ऐक्ट पूर्वी बंगाल और पंजाव* की तत्कालीन परिस्थितियों का 
सामना करने के लिए बनाया गया था और वह असाधारण रूप से दमनकारी था। 
जैसा कि श्री गोखले ने विधान परिष र में कहा,? उस ऐक्ट को बड़ी कठोरता के साथ 
और अनुचित रूप में छायू किया गया था । अगस्त १९१० तक स्थिति काफ़ी संभल 
चूकी थी और ज॑सा कि वाइसरॉय और सरकारी सदस्यों ने स्वीकार भी किया था, 
. वह स्थिति संकटपूर्ण अथवा असाधारण नहीं थी। अत: ग़र सरकारी सदस्यों * ने 
उस ऐक्ट का जीवन-काल बढ़ाने वाले विधेयक का विरोध किया क्योंकि आवश्यकता 

होने पर वह ऐक्ट फिर भी बनाया जा सकता था । छेकिव सरकार अपन निश्चय 

पर जमी रही” और अगस्त १९१० में उस विधेयक का पारण हो गया । 

सन १९०७ का यह ऐक्ट मार्च १९११ में फिर भारतीय विधान परिपद्‌ के 

सामन आया | इस वार सरकार ने ३१ मार्च के वाद उस ऐक्ट के लिए फिर जीवन- 

१. ४6 ?+655 द00 ?7658 4,8५७ 47 िदी& नामक पुस्तक का चौदहवाँ 
अध्याय देखिये । 

२. सन्‌ १९०७ की परिस्थितियों के वर्णन के लिए इसी पुस्तक का तेरहवां अध्याय 
देखिये । 

३. तीन ज़िला सम्मेलनों को वजित करने का यह कारण दिया गया कि उनमें 
भारतीय एवं प्रान्तीय विषयों पर विचार होगा। सभा करने की अनुमत्ति 
देने से पहले प्रस्ताव माँगे जाते थें। दलित वऱ्ों को अपनी सामाजिक शिकायतें 
व्यक्त करने के लिये सभा करने की अनुमति नहीं दी गई +--देखियें-- 
(5072०१४ 59९6०१---ं6हञिगांएट. (एण्फाली 2?700९९6- 
7985, ४० 7.४7, 7286 30. 

४. श्री मोखले, माठवीय, मुधोलकर, सितहा, मज़रूल हक, सूवा राव आदि सब 
गैरसरकारी सदस्य इस विधेयक के विरुद्ध थे । 

५. अ्रीमानू, हम इस वात को भली भाँति जानते हूँ कि जब सरकार किसी नीति 
को अपनाने का निश्चय कर छेती हूँ तो इस परिपद्‌ के ग़ेरसरकारी सदस्यों का 
मत उसे बदल नहीं सकता ।--देखिये, ७0पावोट'ड 59९८टॉ--<८हां3- 
[०९ (557लो ?770०९८वींग३5, ४०). रू. ., 288० 29. 
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दान देने का विचार नहीं किया किन्तु उसके स्थान पर और उसी उद्दे धय 
कम कठोर, स्थायी क़ानून बनाने का निइ्चय किया। फलूत: सन्‌ १९११ 
पूर्णमीटिंग वर्जन ऐक्ट का मार्चमें पारण हुआ और उसे प्रविधान पुस्तक 
98002) में स्थाग्री रूप से सम्मिलित कर लिया गया ।? 

सन्‌ १९११ के ऐक्ट ने सन्‌ १९०७ के ऐक्ट के कुछ स्पप्ट दोपों को दूर करने 
का प्रयत्न किया । सबसे पहली वात तो यह हुई कि नया ऐक्ट, स-परिय _ गवर्नेर- 
जनरल की विनिदिप्ट अनु मति के वाद ही, किसी प्रदेश अथवा प्रान्त में लागू किया 
जा सकता था। इसके अतिरिक्त, पुराने एक्ट की एक धारा के अनुसार बीस से अधिक 
व्यक्षितयों की प्रत्येक: सभा को सार्वजनिक सभा माना जाता था। नए एक्ट में दूसरा 
परिवत्तेन यह हुआ कि- उक्त घारा को छोड़ दिया गया। इसी ऐबट में तीसरा परि- 
वत्तन यह हुआ कि.वर्जित सभाओं की परिभाषा देने वाले खण्ड नं. ४ में से “किसी 
राजनैतिक उद्देश्य के लिये! दब्दों को निकाल दिया गया । अब केवल वही सभाएँ 
वर्जित होनी थीं जिनसे सार्वजनिक शान्ति भंग होने का डर हो । ऐक्ट में चीया परि- 
वर्त्तत यह था कि भविष्य में सावंजनिक सभा करने की सूचना, पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट 
के स्थान पर ज़िला मजिस्ट्रेट अथवा इस काम के लिए अधिकृत अन्य किसी मजिस्ट्रेट 
को देनी थी । इन परिवर्तनों की छोड़ कर, सन्‌ १९०७ के ऐक्ट की धाराओं का 
सन १९११ के ऐक्ट. में यथावत्‌ विधायन कर दिया गया ।* 

इन संझोधनों के वावजूद अधिकांश ग्रसरकारी सदस्यों ने नए कानून का 
विरोध किया और उसे अनावश्यक, स्वेच्छापूर्ण और दमनकारी बताया । उसने 
कार्यकारिणी को विस्तृत, स्थायी एवं असाधारण अधिकार दिए जो देश के सार्व- 
जनिक जीवन के लिए घातक थे । 


सएक नया, 
के राजद्रोह- 


(5(8प(८ 


८, 
इन दमनकारी प्रविवानों के पारण से भारतीय क्रान्तिकारियों के कामों पर 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । राजनंतिक हत्याएँ और डर्कतियाँ--ब्विशे पकर 
पूर्वी बंगाल और कलकत्ता में--पहले ही की तरह होती रहीं। २४ जनवरी १९१० 
को कलकत्ता के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस की हत्या हुई---उसकी चर्चा की जा 
चुकी है । माचं १९१० में हावड़ा पद्यंत्र केस आरम्भ हुआ । इसमें ५० व्यक्तियों 
पर राजनैतिक हत्याओं का और सम्राद के विरुद्ध पहयंत्र रचने का अभियोग 
लगाया गया था ।* जुलाई में ढाका पड्यंत्र केस में ४४ व्यक्तियों पर फिर बढ़ी 
१. वाद में सन्‌ १९२१ की रिप्रेसिव छॉज़ कमेटी की सिफ़ारिश पर इस ऐक्ट को 
रह कर दिया गया । 
२. इसी पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखिये । 
से, गावीबा) 8टता007 (०0णर7(९८८ २९७०१, 08, ए928० 4-4 - 
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अभियोग लगाया गया। इनमें से पन्दह अभियुक्त, अपराधी सिद्ध हुए और उनको 


विभिन्न अवधियों--२ से ले कर ७ वर्षों तक--का कठोर कारावास <दंड दिया 
गया।"* इन के अतिरिक्त सन्‌ १९१० में अन्य क्रान्तिकारी अपराधों के प्रयत्न किए 
गए ।* सन्‌ १९११ में क्रान्तिकारियों ने १८ अपराध किए--इत़्में कुछकत्ता की 
एक हत्या और साथ ही पूर्वी बंगाल की एक हत्या भी सम्मिलित थी 3 २१ फर्वरी | 
१९११को कलकत्ता में सिरीश चंद्र चक्रवर्ती को गोली से मार दिया गया.और ११ 
दिसम्बर को राजकीय उद्घोषणा के दिन वारीसाल में इंस्पेक्टर मनमोहन घोष 
की हत्या की गई | “उसके वाद” सर रेजिनाल्‍ड क्रैडॉक के अनुसार “अस्थायी 
शान्ति रही लेकिन वह अस्थायी ही सिद्ध हुई।”* “मई १९१२ में.बेकरगंज जिछे 
में कुछ नवयुवकों ने डाका डाला । जुलाई में उसी ढंग की दो डकतियाँ और हुई-- 
एक बे करगंज में और एक ढाका में । सितम्बर में पुलिस-दीवान रतीछाल राय को 
ढाका में गोली से मार दिया गया।/४ “तवम्बर १९१२ में गिरीन् मोहन दास के 
वक्‍स में क्रान्तिकारी लेख्य (दस्तावेज ) और हथियार पकड़े गए । /४ १३ दिसंवर 
१९१२ को, मिदनापुर बम केस का भेद देने वाले अव्दुर रहमान की हत्या करने 
का प्रयत्न किया गया ।६ किन्तु जिस अपराध की ओर भारत में तथा विदेश्षों में 
सब से ज़्यादा ध्यान आकपषित हुआ--वह था,वाइसरॉय लॉर्ड हाडिज की हत्या का 
प्रयत्न । २३ विप्ंवर १९१२ को नई राजधानी में राजकीय प्रवेश के समय, चांदनी 
चौक में पंजाव नेशनल बैंक के सामने, वाइसरॉय के सुसज्जित,हाथी पर वम फेंका 
गया और उसके फलस्वरूप वाइसरॉय के एक सेवक की मृत्यु हुई, कुछ छोग घायल 
हुए और स्वयं वाइसरॉय को भी चोट आई। वम, वंगाल से छाया, गया था और 
उस को फैकने वाला, वसन्‍्त कुमार घोष नाम का एक बंगाली -था जिसने 
(खुफ़ियरा पुलिस के अधिकारी के सामने अपने वयान० के अनुसार) अपने आप को 
एक मस्लिम-स्त्री के रूप में एक वर्क में छिपा रखा था | इस कृत्य की सभी जगह 


निन्‍दा को गई और उसे गहित और नीचतापूर्ण बताया गया। , .:; « 


१. मरवीबय किल्वांपरण्ा 0०क्राषांधटठ रिटू०ण, 7978, पृष्ठ ४६ 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४६ 

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४८, ४९ और ५०. ; 
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जे ् 
इस प्रकार भारत के कं तिकारी अपराधों को रोकने में न तो सुधार ही सफल 
हुए और न १९१० और १९११ के दमनकारी क़ानून; किन्तु दमनकारी क़ानूनों 
की सामर्थ्य के संबंध में सरकारी निष्ठा यथावत्‌ वनी रही। मार्च १९१३ में सरकार 
ने भारतीय बिधान परिपद्‌ में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य भारतीय 
दंड संहिता में कुछ संशोवन करना था। यही विवेयक, वाद में सन्‌ १९१३ का 
फ़ौजदारी क़ानून (संशोवन) ऐक्ट वन गया । 
इस ऐक्ट ने पडयंत्र के अपराध को भारतीय दंड संहिता में पृथक्‌ स्थान दिया । 
उस समय तक यह अपराध भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित होने से किसी प्रकार 
छूट गया था; और गृह-सदस्य के अनुसार सन्‌ १९१३ के विधेयक का उद्देश्य एक 
छूटी हुई बात की पूति करना था । गृह-सदस्य ने यह भी कहा कि नया क्रानून, 
इंगलेंड के क़ानून के ढंग पर ही वनाया गया था किन्तु गेरसरकारी सदस्य इस वात ॥ 
को जानते थे कि उसे भारत में बड़ी कठोरता के साथ छागू किया जायगा और उसके 
दो कारण थे | मिस्टर एस. एन. वनर्जी ने पहला कारण यह बताया कि इंगलंड में 
अभियोगों का निर्णय जूरी द्वारा होता था और वहाँ पर न्याय का स्तर भारत की 
अपेक्षा कहीं ज़्यादा ऊँचा था। और दूसरे कारण को मि. जिन्ना ने इस प्रकार व्यक्त 
किया कि दोनों देशों की फ़ौजदारी-पद्धति भिन्न थी और वह इंगलंड में, अभियुक्त 
के प्रति कहीं ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण थी। मि. जिन्ना ने यह भी कहा कि नए क़ानून 
राजसत्ता के विरुद्ध पड्यंत्रों पर ही लागू होने चाहिएँ-व्यक्तिगत पह्यंत्रों पर नहीं । 
प्रवर-समिति ने स्थिति का संरक्षण करने का प्रयत्न किया और फ़ौजदारी पद्धति 
संहिता में कुछ संशोवन भी किया। 
सन्‌ १९१३ के ऐक्ट की सब से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण बात, विभाग नं. १२० 
(अ) के अन्तर्गत, पड़यंत्र की परिभाषा थी--अन्य बातें गौण थीं। परिभाषा इस 
प्रकार थी:-- 
“जब दो या अधिक व्यक्ति, एक होकर (१) किसी अवैध काम को अबवा 
(२) किसी वैघ काम को अवैध साधनों हारा, करने अथवा कराने के छिए सहमत पक 
होते हैँ, तो उनका समझौता एक अपराधपूर्ण पद्यंत्र हूँ । किन्तु अपराध करने 
अथवा कराने के समझौते के अतिरिक्त अन्य कोई समझौता अपराधपूर्ण पह्यंत्र 
नहीं हूँ, जब तक कि समझीते के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया जाता जिससे 
समज्नौता करने वाले एक या अधिक व्यक्तियों का उद्देश्य प्रभावित होता हो ।”* 
विभाग नें. १६० (अ) वन जाने से भारत की क्रान्तिकारी समितियों की 
१. 2/006८वांगडुड 0 06 फितीवा 7८ट्ठॉंडगाएट एएणार्ली, ए०ं-. 
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बढ़वार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ । वल्कि सच तो यह है, कि अगले तीन 
वर्षो में देश में ऋत्तिकारी आन्दोलन तेज़ी से वढ़ा और उस की शाखाएँ पंजाब 
प्रान्त तक फैल गईं । 
६ 

सन्‌ १९१३-१६ के वर्षों में ऋतिकारी आन्दोलन, वंगारू और पंजाब, 
दोनों ही प्रान्तों में अपने शिखर पर पहुँच गया । बंगाल में पिस्तौल और वम की 
सहायता से राजनैतिक हत्या करते और राजनैतिक डकैतियाँ डालने का क्रम 
यथावत्‌ बना रहा; और उनके अतिरिक्त एक व्यापक व्यृत्थान का निष्फल प्रयत्न 
भी हुआ । इस व्यूत्वान की योजना जर्मन अभिकर्ताओं की सहायता से तैयार की 
गई थी। इस जमंन-बंगाली पह्यंत्र का अथवा अराजकतापूर्ण हत्याथों और 
डकेतियों का विस्तृत विवरण देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता क्योंकि सन्‌ १९१८ 
की सिडीशन कमेटी रिपोर्ट के पृष्ठों में वहू सरलता से मिल सकता है। तथापि 
उनका संक्षेव में वर्णन करना उचित और संगत होगा । 

सन्‌ १९१३ में बंगाल प्रान्त में ऋतिकारियों ने १६ अराजकतापूर्ण प्रहार 
किए--इनमें दस डकेतियाँ थीं जिन में दो हत्याएँ और लगभग ६१००० रुपये 
की लूट सम्मिलित थी।* २७ मार्च को सिलहिट में वम द्वारा मिं. गॉडेंव आई. 
: सी. एस. की हत्या करने का प्रयत्त किया गया, कितु मि. गॉर्डल के मकान तक 
पहुँचने से पहले ही बम फट गया और बम छे जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 
२९ दिसम्बर को कलकत्ता के कॉलेज स्क्वायर में हैड कांस्टेविल हरिपद देव को 
गोली से मार दिया गया । उसके दूसरे दिन मेमनसिह में इंस्पेक्टर बंकिमचन्दर 
चौधरी की वम द्वारा हत्या की गई। ९ दिसम्बर को मिदनापुर में अब्दुररहमान 
की हत्या करने का फिर असफल प्रयत्व किया गया और ३० दिसम्बर को हुयछी 
जिले के एक थाने में वम फेंका गया। सन्‌ १९१४ में २९ अराजकतापूर्ण कृत्य 
हुए---इनमें १६ डकैतियाँ थीं जिनमें कुछ हत्याएँ भी सम्मिलित थीं। रहोडा एंड 
कम्पनी तामक कलकत्ता के वन्दूक आदि शतस्त्रों के विक्रेताओं के यहाँ से, पिस्तौल 
और उनके कारतूसों के दस बक्सों की चोरी की गई। इन वकक्‍सों में ५० मौज़र 
पिस्तौलें थीं और उनके छिए ४६००० कारतूस थे। इसके अतिरिक्त चार हत्याओं 
के सफल प्रयत्त किए गए---एक चरटेगाँव में, एक ढाका में और दो कलकत्ता में । 
इनमें से कलकत्ता की पहली हत्या, खुफ़िया विभाग के इंस्पेक्टर नृपेन्द्र घोष | 
थी, जिनको तीन प्रमुख सड़कों के एक केन्द्र पर ट्राम से उतरने के समय मारा 
गया था। एक व्यक्ति ने हत्या करनेवाले का पीछा किया कितु उसे भी मार 


१, [प्र रिटएणा एणी छाल इताप्ृणा (0ग्रागगरा62८, 7978, 
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दिया गया। दूसरी हत्या २५ नवम्बर को हुई--डिप्टी सुपरिण्ठेण्डेग्ट वन्नन्त 
चटर्जी के मकान में दो वम फेंके गए । डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट तो बच्र गया लेकिन 
एक हूँड कांस्टेवल मारा गया और तीन आदमी घायल हो गए । 

सन्‌ १९१५, इस युग का सव से ज़्यादा कलूपित वर्ष था और उसमें कितनी 
ही डकंतियाँ और सनसनी पैदा करने वाली हत्याएँ हुई । बड़ी रकमें ले जानेवाले 
लोगों को, अमेरिका के ढंग पर, पिस्तौल और मोटर कार की सहायता से जाम 
सड़कों पर लूटा गया; और जर्मन-त्रंगाली पहयंत्र का भी इसी वर्ष पता छूगा । 
अकेले कलकत्ता शहर में ही दस अराजकतापूर्ण आधाव हुए; इनमें से दो में, अमे- 
रिकन ढंग पर मोटर टैक्सी की सहायता छी गई । निरोद हालदार के अतिरिक्त 
पुलिस-दरोग़ा सुरेशचन्द्र मुकर्जी, उप-दरोग्रा गिरींद्र वन्जी तथा उपेन चटर्जी 
और एक कांस्टेविल की हत्या की गई । कलकत्ता के इसी क्रांतिकारी दल ने जिसका 
नेतृत्व जतीन मुकर्जी और बिपिन गांगुली के हाथों में था, कलकत्ता के बाहर पाँच 
आघात और किए। पूर्वी बंगाल में १६ आघात हुए--इनमें से तीन आधघातों में” 
सुयोजित हत्याएँ की गई । पहुछी हत्या तो कामिला स्कूल के है डमास्टर घरत्‌ कृमार्‌ 
वसु की थी और दूसरी हत्या धीरेंद्र विस्वास की थी जो मखबिर हो गया था । 
तीसरी हत्या विशेष रूप से गहित थी । मैमनसिह की पुलिस के डिप्टी सु्परिटेंडेंट 
जतीन मोहन अपने बच्चे को गोद में लिये हुए, अपने घर में बँठे हुए थे, उन पर गोली 
चलाई गई और उसके फलस्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई । उत्तरी बंगाल में, सबसे 
पहला कांतिकारी अपराध भी १९१५ में हुआ रंगपुर के एडिशनल पुलिस सुपरि- 
प्टेण्डेण्ट राय साहब नन्दकुमार वसु को, जो अपने घर पर ही थे, गोली से मारने का 
प्रथत्व किया गया, पर वे बच गए । उनके नौकर ने गोली मारने वालों का पीछा 
किया पर उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया। हत्या के इस प्रयत्न के 
अतिरिक्त रंगपुर जिले में एक डाका डाला गया और एक डाका राजयाही जिले में 
भी डाला गया--इन दोनों डाकों में लगभग ७५००० रुपये की सम्पत्ति लूटी गई। 

सन्‌ १९१६ में छः ह॒त्याएँ की गई, जिनमें वसन्‍्त चरद्र्जी की हत्या भी 
सम्मिलित थी; और कुछ डाके डाले गए जिनमें से कई डाके असफल भी रहे । 
इसी व बहुत से लोगों को जिन पर क्रांतिकारी होने का संदेह था, सन्‌ १८१८ 
के विनियम नं. ३ के अन्तर्गत जबवा सन्‌ १९१५ के डिफेंस आँव इंडिया ऐक्ट 
की धाराओं के अन्तर्गत नज रवन्द किया गया।* सन्‌ १९१७ में कुछ ९ आधात 





१. सन्‌ १८१८ के विनियम नं. ३ के अन्तर्गत ५६ व्यक्ति नज़रबन्द किए 
गए थे, जिनमें से तीन को १९१६ में छोड़ दिया गया था। सन्‌ १९१५ के 
ऐंक्ट के अन्तर्गत २३८ व्यक्ति नज़रबन्द किए गए थे--देखिये 
गिताक। ४८०7 900४ 7977, 928५ 698. 


र्‌दड भारत में ब्विव्शि राज्य 


: हुए, जिनमें से दो में, पुराने ऋँतिकारी साथियों की हत्या करने का प्रयत्त किया गया 


“एक की अनेतिकता के अपराध पर और दूसरे की विश्वासघात के अपराध 
पर; पहली हत्या का प्रयत्त सफल हुआ किंतु दूसरी हत्या के प्रयत्त में सफलता 
नहीं मिली । इन हृ॒त्याओं के अतिरिक्त छः डकँतियों का प्रयत्न किया गया 
जिनमें से एक अत्यन्ते साहसपुर्ण थी । कलकत्ते की आर्मीनियन स्ट्रीट में एक 
सराफ़ की दुकान पर रात के नौ वर्जे हमछा किया गया जिसके फलस्वरूप दो 
आदमी मारे गए, दो घायल हुए, और बहुत से बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों को 
छूट लिया गया। इस प्रयत्त में एक हमला करनेवाला भी मारा गया । 


वंगारू के अराजकतापूर्ण अपराधों के इस वर्णन को पूरा करने के लिए 
सन्‌ १९१५ के जमंन-बंगाली पड़यंत्र की संक्षिप्त चर्चा करना आवश्यक है ! 


७. 


“ विदेक्षों में रहनेवाले भारतीय क्रांतिकारियों ने अपनी योजनाओं को 
पूरा करने के लिए महायुद्ध से छाभ उठाने का और जर्मनी से सहायता छेने 
का प्रयत्न किया। भारत में व्यापक व्यूत्थान होने की दक्षा में, यूरोप में 
अंग्रेजों को शक्ति घटना स्वाभाविक था और जमेन अधिकारियों ने इसी पृष्ठभूमि 
में भारतीय क्रांतिंकारियों के लिए धन और शस्त्रों का प्रवन्ध करने के विचार को 
स्वीकार किया। इस दिल्षा में जम न-भारतीय सहयोग के लिए वलिन की 
'इंडियन नेशनल पार्टी' स्थापित की गईं और उसे जन ज़नरढ स्टाफ़ के 
साथ अनुवंधित कर दिया गया। इस पार्टी के संगठनकर्त्ता थे मि. पिलाई जो 
ज्यूरिच की इंटरनेशनल प्रो-इंडिया कमेटी के अध्यक्ष थे। अमेरिका की ग्रदर 
पार्टी के संस्थापक हर दयाल, बरकतुल्ला, तारक॒वाथदास, के० सी० चक्रवर्ती 
और हेरम्वलाल गुप्त आदि व्यक्ति इस नई पार्टी के सदस्य थे।"* पार्टी ने बंगाल 
और पंजाव, दोनों ही प्रान्तों में समकालिक व्युत्थान की योजना बनाई और उसके 
संचालन के निमित्त तीन केद्ध बनाए । इनमें से एक केन्द्र बटाविया में, बंगाल 
के लिए था, दूसरा केद्ध वैंकॉक में, अमेरिका से पंजाब को फिर छौटने वाले 
सिक्‍खों के लिए था; और तीसरा केन्र काबुरू में, उत्तरी भारत के मृसलमानों 
के लिए था । अमेरिका से दो भारतीय नवयुवकों को संगठन करने के लिए भेजा 
गया--सत्येंद्र सेत को बंगाल में संगठन करना था और पिगले को वही काम 
यू० पी० और पंजाव में करना था। नवम्बर १९१४ में वे अमेरिका से कलकत्ता 
आए और अपने-अपने क्षेत्रों में काम करने ऊूगे। सन्‌ १९१५ के आरम्भ में 
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ऋाण्ति और दमन र्ट५ 


यूरोप से जितेन्द्र नाथ छांहिरी को भेजा गया और उसके द्वारा, सहायता के 
लिए निश्चित जर्मन आश्वासन मिल्मा । 

बंगाल के क्रांतिकारियों ने जितेंद्र मुकर्जी और नरेंद्र भट्टाचार्य के नेतृत्व 
में, बंगाल में व्पुत्थयान के लिए जर्मन-योजना में सहयोग देने का निश्चय 
किया । नरेंद्र भट्टाचार्य को सी, मार्टिन के बदले हुए नाम से बढाविया भेजा 
गया और उसका काम जर्मन अभिकर्ता थियोडीर हेल्फ़ेरिख से मिलकर 
योजनाओं को सुनिश्चित करना था । मैवरिक' और हँनरी एस०” नाम के दो 
जहाज़ों से भारत के लिए गस्त्र और धन भेजने का निश्चय किया गया। 
बटाविया से आनेवाले इस सामान को छुड़ाने के लिए हैरी एंड संस” नाम की 
जाली कम्पनी बनाई गई। बह अनुमान किया जाता था कि बंगाल की सेना से 
निपटने के लिये क्रांतिकारी संगठन की शक्ति पर्याप्त होगी और दूसरे प्रान्तों की 
सन्‍्य-सहायता को रोकने के लिए यह निश्चय किया गया कि बंगाल को शेप भारत 
से जोड़वेवाले तीन प्रमुख रेल मार्गों के बड़े-बड़े पुलों को उड़ा दिया जाय। 
सुन्दरवन क्षेत्र में राय मंगल नामक स्थान पर, वटाविया से आनेवाले सामान 
को उतारने की और उसको एक निकंटवर्ती स्थान में जमा करने की व्यवस्था 
की गई। बाद में उसी स्थान से, इन हथियारों का क्रांतिकारी संस्थाओं में 
वितरण होना था । 

मिवरिक' जहाज सैन फ्रन्सिस्की से रवाना हुआ और उसमें इरानियों के वेश 
में पाँच भारतीय क्रांतिकारी, जहाज के परिचारकों के रूप में मौजूद थे,कितु जहाज 
ने अपना नौभार नहीं लिया था । सोकोरो द्वीप के निकट मैवरिक' की एनी 
लासेन-वामक स्कूनर (छोटा जहाज) से भेंट होनी थी। स्कूनर को न्यूयार्क 
से ठौशर नामक जम॑ंन व्यक्ति द्वारा खरीदे हुए हथियार लाने थे और उक्त 
द्वीप के निकट 'मैवरिक' को सौंपने थे। 'मैंवरिक' ने इन हथियारों को अपने 
तले में एक तेल के खाली कुंड में छिपाने की व्यवस्था की थी। कितु एनी 
लार्सन! की मवरिक' से नियत समय पर भेंट नहीं हो सकी और अन्त में वह 
लौटकर वाशिंगटन प्रदेश में एक स्थान पर पहुँचा, जहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
के अधिकारियों ने उसके नौभार को जून १९१५ में पकड़ लिया। दूसरी ओर 
'मंवरिक' जावा पहुँचा पर वह खाली था; वाद में उसे अमरीका वापिस भेज 
दिया गया। 

“हैनरी एस०* को मनौला से रवाना होना था कितु सीमा-शुल्क विभाग 
के अधिकारियों ने झस्त्र आदि के उसके नौभार को पकड़ छिया और उसे 
वहीं उतरवा लिया। यह सामान चव्याँव (पूर्वी बंगाल) के छिए निदिप्ट था। 

इन प्रयत्नों के असफल हो जाने पर, शंघाई के जमंन राजदूत ने हथियारों के 


२८६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


दो अन्य जहाज भेजने की व्यवस्था की । इनमें से एक का सामान हटिया में 


उतरना था और दूसरे का सामान वालासोर में उतरना था। किंतु वह योजना 
कार्यान्वित नहीं हो सकी क्योंकि इस बीच में भारत सरकार को सारे पड़यंत्र 
का पता छूंग गया और उसने उस पद्यंत्र को कुचछने के लिए समुचित प्रवन्ध 
कर लिया। बंगारू के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पकड़ने के प्रयत्न 
में दो क्रांतिकारी मारे भी गए । इस पड़यंत्र से सम्बन्धित जो छोग शंघाई में थे 
उन्हें वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिकन अधिकारियों ने 
अमेरिका के भारतीय ऋंतिकारियों और उनके जमंन-सहायकों पर सरकार की 


ओर से दो मुकदमे चछाए---एक शिकायों में और दूसरा सेन फ्रैन्सिस्कों में । 
८. 


उपद्रव का दूसरा केन्द्र पंजाब में था । सन्‌ १९१३-१६ के वीच वहाँ का 
क्रांतिकारी आन्दोलन, बंगाल के आन्दोलन से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। 

सन्‌ १९०७-०८ में पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में एके पिछले अध्याय में 
चर्चा की जा चुको है, कितु उस समय वहाँ का आन्दोलन किसी भी रूप में क्रांति 
कारो नहीं था | तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब के क्रांतिकारी आन्दोलन की 
नींव सन्‌ १९०८ में रखी जा चकी थी। सिडीशन कमेटी ने? और साथ ही सर 
साइकेल ओ' डाग्रर* ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि अराजकतापूर्ण 
ने नवयुवकों को अराजकता के पथ पर अग्रसर करने का काम आरम्म किया था। 
कितु लाला छाजपतराय ने लिखा हैः--- “यह सारा वयान विल्कुल झूठा है ।”? वह 
अपने कथन को सचाई को सिद्ध करने के लिए तैयार थे । उन्होंने कहा है कि 
हरदयाल शहर में एक किराये के मकान में रहते थे जो उतके मकान से लगभग 
एक मील दूर था । यह सच है कि वह मि० क्टर्जी. आदि अपने नवयुवक मित्रों 
के साथ कमी-कमी उनसे मिलने आते थे । दूसरी ओर ऐसा प्रतीत है कि 
मि० अजीतसिह, मांडले से लौटने के वाद अराजकता पूर्ण आन्दोलन में सम्मिलित 
हो गए थे।* सन्‌ १९०९ में वे ईरान भाग गए और वहाँ से पेरिस और जेनेवा होते 
हुए रिओ-डी-जेनीरो (दक्षिण अमेरिका) चले गए। सर मौइकेल ओ' डायर के 
अनुसार पहले महायुद्ध के दिनों में मि० अजीतर्सिह का अमेरिका की गृदर पार्टी से 
१. 566 92868 44.4 बाते 745 ए० ४6 ०००7४. 
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४. इस विपय में कोई निद्चिचत प्रमाण नहीं है । 


ऋषन्ति और दमन २८७ 


सम्बन्ध था | अस्तु, दूसरे महायुद्ध के दिनों में वे इटली में थे। १५ अगस्त १९१४७ 
के वाद उन्हें भारत छौठने की अनुमति दी गई । लेकिन १९४८ में उनकी 
मृत्यु हो गई । 

जहाँ तक पंजाव के क्रांतिकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है, बह वात अब निवि- 
वाद है कि हरदयालरू उस आन्दोलन के वास्तविक संस्थापक थे। हरदयाल दिल्‍ली के | 
रहने वाले थे और उनका विद्यार्थी जीवन बड़ा उज्ज्वल था। सरकार से उन्हें विदेश- 
छात्रवत्ति मिठी और १९०५ में वे पढ़ने के छिए ऑक्सफोर्ड चले गए। सन्‌ १९०७ में 
छात्रवृत्ति छोड़ कर वे भारत चले आए.। विदेशी राज्य का अन्त करने के उदृश्य 
से उन्होंने लाहौर में रह कर, सामान्य वहिप्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम 
का प्रचार किया । अपने काम के लिए उन्होंने लाहौर के दो ,नवयुवकों को भर्ती 
किया--एक तो मि० जें० एन० चर्दर्जी थे, जो बाद में वेरिस्टरी के अध्ययन के लिए 
इंग्लेंड को चले गए,और दूसरा नवेयुवक था दीनानाथ, जो बाद में मुखविर हो गया। 
उन्होंने इन नवयवकों के शिक्षण का भार दिल्ली के मास्टर अमीरचन्द को सौंपा । 
मास्टर अमीरचन्द स्वयं हरदयाल के शिक्षक रह चके थे, छेकिन १९०८ में हरदयाल 
ने उन्हें ऋ्रंतिकारी बना लिया था। तदुपरान्त हरदयालरू, आन्दोलन का संगठन 
करने के उद्देश्य से विदेश चले गए। अमीर चन्द ने दीनानाथ का शिक्षण जारी रखा 
भौर साथ ही अवब बिहारी और वालमुकुन्द तामक दो नवयुवकों को और भर्ती 
किया । शिक्षण कार्य में, अमीरचन्द को, देहरादून के फ़ॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के 
रासविहारी की सहायता प्राप्त थी । रासविहारी ने अपन बंगाली नौकर 
वसन्‍्तकुमार दास को भी क्रांतिकारी दल में सम्मिलित कर लिया और धन और 
शस्त्रों की सहायता प्राप्त करने के लिए पंजाब के ऋतिकारी श्तमुदाव का बंगाल 
ऋंतिकारी संगठन के साथ सम्बन्ध स्थापित कर दिया। इस प्रकार मास्टर 
भमीरचन्द और रासविहारी को पंजाव के सर्वप्रथम करातिकारी दर का सहकारी 
संचालक कहा जा सकता हूँ । 
सन्‌ १९१३ में सरकार को इस कऋांतिकारी दल का पता रूया और उसके 
सदस्यों पर पहइयत्र का मुकदमा चलाया गया। यह अभियोग, दिल्ली पड्य॑ंत्र केस 
के नाम से प्रसिद्ध है । ' मुकदमे के सिलसिले में जो गवाहियाँ सामने आई, उनसे 
इस बात का संदेह होता हूँ कि (वाइस रॉय लॉ हाडिज पर बम फैकने से सम्बन्धित) 
दिल्‍ली-कांड के लिए यही छोग उत्तरदायी थे। इन लोगों ने अत्यन्त उप्र तथा उत्तेजक 
पर्चे भी वाँटे थे। ये पर्चे कलकत्ता से प्राप्त किए गए थे।........... यह बात भी सिद्ध 
हुई कि इन्हीं छोगों की योजना के अनुसार वसन्तकुमार दास ने १७ मई १९१३ 
को कुछ यूरोपीवनों को मारने अथवा घायल करने के उद्देश्य से लाहौर के च्यर्ेंस 
गार्डन को एक सड़क पर वम रखा था। उस बम से एक भारतोय चपरासो की, 


कु 
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जो अंधेरे में साइकल पर जा रहा था, मृत्यु हो गई थी ।”* 

इन अपराधों के लिए अभियुक्तों को बड़ा कठोर दंड दिया गया। अमीर चन्द, 
भवध विहारी, वाल मुकुन्द और वसनन्‍्तकुमार दास को फाँसी की सजा दी गई 
ओर दो को सात साल का कठोर कारावास-दंड दिया गया। जिन लोगों को 
फाँसी का दंड दिया गया था ' उनमें से दो ने स्वयं कोई अपराध नहीं किया था 
कितु वे षड्यंत्र में सम्मिलित थे ।/* रास विहारी भाग गए । सर माइकेल ओ' 
डायर ने लिखा, है “वह अब भी फ़रार हें--मेंते हाल ही में सुना है कि वह 
टोकियो में हैं ।/३ दूसरे महायुद्ध के दिनों में वे सुभाषचन्द्र बोस के सम्पर्क में थे 
जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी (आजाद हिंद फ़ौज) का संगठन किया था और 
वर्मा में भारतीय प्रजातन्त्र की सामयिक सरकार बनाई थी । 

है | 

अगले तीन वर्षो में अमेरिका से देशान्तरगामी सिक्‍खों के बहुत बड़ी संख्या में 
लौटने पर, पंजाब का करान्तिकारी आन्दोलन और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। 
अपनी आशिक स्थिति सुधारने के लिए सिक्‍खों ने अमेरिका और सुद्र पूर्व के लिए 
देशान्तर गमन किया । और वहुत से छोग थे जो कनाडा में बसने के लिए 
उत्सुक थे। लेकित कनाडा के अधिकारीगण उनके मार्ग में अवेक बाधाएँ डाल रहे 
थे। वे भविष्य में, भारतवासियों को अपने देश में वसने से रोकने के लिये तुले हुए 
थे। केवल इतना ही नहीं, वरन्‌ वे पहले बसे हुए भारतीयों को भी भगाने के लिए 
हर तरह के उपायों को काम में ला रहे थे। वहाँ बसे हुए सिक्‍्खों को अपनी पत्नियों 
ओऔर बच्चों को भारत से लाने की आज्ञा नहीं थी । कनाडा में वसने के लिए आने 
वाले हर एशिया निवासी को दो शर्ते पूरी करना आवश्यक था। एक शर्त तो यह थी 
कि प्रत्येक देशान्तरोविंवांसी के पास २०० डालर होने चाहिएँ और दूसरी शर्ते यह 
थी कि अपने देश से कनाडा तक उसकी यात्रा अविच्छिन्न होनी चाहिए४ । इसका 
अर्थ यह था कि भारतवासी कनाडा में बसने के लिए नहीं जा सकते थे क्योंकि भारत 
से सीधे कनाडा जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । सन्‌ १९१३ में कनाडा से 
तीन सिक्‍ख प्रतिनिधि आए और उन्होंने ब्रिटिश कोलम्बिया में रहने वाले भारतीयों 
की शिकायतों को दूर कराने के लिए भारतीय जनमत जागृत किया" और भारत 

सरकार से यह अनुरोध किया कि वह इस संबंव में उपयुक्त कार्यवाही करे। उन्होंने 

१. वाताबा 8९ताक्ततत (०ाां।ट6 ९८००४ 7978, 0586 744. 
- बगशुएथ रिल्यं : रिणातटदं रिप्राएा:ट 06 77079, .88० 773. 
- (2 2एएटह: एती& 28 4 ितटए 7., 038९ 785. 
- एिुणा "धार िर्तीबा 82407 (70ग्राग़ां॥९९८, 038०40. 
५. सिड्दीशन कमेटी के अनुस्तार ये छोग गृदर पार्टी के सदस्य थे । 


न्ध्एण. ,२) 
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पंजाब सरकार के अध्यक्ष तथा वाइसरॉय, दोनों से मेंट की । पंजाब के विभिक्न 
स्थानों में उन्होंने सार्वजनिक समभाएँ की । किन्तु कनाश की सरकार ने अपने प्रति- 
बंधों में कोई परिवर्तन वहीं, किया। सरदार गुरदीतरसिह! नामक एक सिक्‍य सज्जन 
ते सार्वजनिक भावनाओं से प्रेरित होकर, कताडा के विनियमों से बचने के लिए 
कोमागाटा माझ नामक, जापानी जहाज़ को किराये पर छिया और उसके द्वारा 
ग्रात्रियों को हांगुक॒ुसि, शंघाई आदि स्थानों से सीधे वेक्यवर पहुँचाने का निश्चय 
किया । यह जहाज़ ४ अप्रैल १०१४ को हांगकांग से रवाना हुआ और २३ मई को 
वेक्यूबर पहुँचा और उसमें ३५१ सिक्ख तथा २१ पंजाबी मुसलमान थे। “स्थानीय 
अधिकारियों ने यात्रियों को जहाज़ से उतरने नहीं दिया क्योंकि उनके अनसार 
यात्रियों ने विनियमों का पालन नहीं किया था। निवेदन किया गया, विरोध किया 
गया और जब ये बातें चल ही रही थीं,जहाज को, उसका थेप किराया (२२००० 
डालर) भी दिया गया। यह किराया वेक्यूवर के भारतीयों ने दिया था जिसको 
बाद में दो प्रमुख उपद्रवियों ने अपने ज़िम्मे छे लिया ।/* जहाज़ को कनाडा-तट को 
छोड़ कर चले जाने की आज्ञा दी गई लेकिन सिक्‍खों ने आजा का उल्लंघन किया। 
पुलिस को मार कर भगा दिया गया। तब आज्ञाओं का पालन कराने के लिए 
सरकारी जहाज में सशस्त्र सन्यदल भेजा गया। कनाडा की सरकार ने वापिसी यात्रा 
के छिए संभरण की व्यवस्था की और २३ जुलाई १९१४ को कोमागाटा मारू ने 
कनाडा से एशिया के लिए यात्रा आरंभ की। “इस समय तक यात्रियों का क्रोध 
बहुत बढ़ गया था क्योंकि उन्होंने इस यात्रा के लिए अपना सर्वस्व दाव पर लगा 
दिया था। * : : प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी प्रभावों से यह क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया । 
क्रान्तिकारी दल ने वंक्यूबर में जहाज पर चोरी से शस्त्र भिजवाने का प्रयत्न भी 
किया था ।/३ 

कोमागाटा मारू के वापिस छौठन से पहले ही यरोप में यद्ध आरम्भ हो गया। 
भारतीय अधिकारियों ने यात्रियों पर, बीच में किसी वन्दरगाह पर न उतरने की 
रोक लगा दी और उनसे सीधे कलूकत्ते आने के लिए कहा ) २९ सितम्बर को 
जहाज ने वजब॒ज में लंगर डाला। इस समय तक भारत प्रवेध्' अध्यादेश वन गया 
था। उसके अनुसार भारत सरकार, राज्य-संरलण की दृष्टि से आवश्यकता अनुभव 
करने पर, भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्त की स्वतन्त्रता पर रोक 
लगा सकती थी । अध्यादेश के अन्तर्गत सरकार ने सारे यातियों को एक 
१. सरदार गूरदीत सिंह सिगापुर में जाकर बस गए थे और वे वहाँ के एक समद्ध 

ठेकेदार थे । ॒ 

२. गावाीगा 5९तातव0 एणाग्रां॥९९ रिट०704, 7978, 298० 47.- 
३. उपयुचत गुस्तक, पृष्ठ १४८. : 
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स्पेशल रेलगाड़ी से बैठकर, सीबे पंजाव चले जाने की आज्ञा दी । यात्रियों को 
कोई किराया नहीं देना था। लेकिन सिकखोरं ने गाड़ी में घुसने से इंकार कर । 
और कलकत्ते में एक जलूस के रूप में घुसने का प्रयत्न किया। उनको बलात्‌ लौटाया 
गया; फलत: उपद्रव हुए और दोनों ओर के आदमी मारे गए। बहुत से सिक्‍खों के 
पास अमेरिकन रिवाल्वर थे। जहाज के सिफ़ ६० आदमी, जिनमें १७ मुसलमान 
भी सम्मिलित थे, स्पेशल रेलगाड़ी से पंजाब गये । उपद्रव में १८ सिक्‍्ख मारे गए, 
बहुतों को उस समय या वाद में गिरफ्तार कर लिया गया; और २९ आदमी, जिनमें 
गुरदीत सिंह भी सम्मिलित थे, ग्रायव होगए । जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें से 
अधिकाँश को अगली जनवरी में अपने घर जाने की आज्ञा दे दी गई; ३१ लोगों को 
जेल में नज़रवन्द कर दिया गया ।* इस प्रकार कताडा के विनियमों से बचने . 
के प्रयत्न का अन्त हुआ । 
१०. 

कोमागाटा मारू की घटना के कारण, ब्रिटिश सरकार के प्रति सिक्‍खों की 
भावनाएँ वड़ी तीखी हो गई; सिक्‍्खों के अनुसार उनकी सारी विपत्तियों के लिए 
ब्रिटिश सरकार ज़िम्मेदार थी । विदेशों में रहने वाले सिक्‍खों” पर ग़दर-पार्टी के 
क्रान्तिकारी प्रचार का अब अधिक प्रभाव हो सकता था । जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, यह पार्टी जर्मन सरकार की सहायता से भारत में क्रान्ति करने के लिए 
योजना बना रही थी ।? पार्टी के क्रान्तिकारियों ने सिक्‍्खों पर पंजाव वापिस जाने 
के लिए ज़ोर दिया और कहा कि वे उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सहायता 
दें जिसने साम्राज्य के प्रति उनकी पिछली सेवाओं के वदले उनके साथ ऐसा बुरा 
व्यवहार किया था । “विदेशों में वसे हुए बहुत-से भारतीयों पर प्रभाव पड़ा और 
वे कनाडा, संयुक्त राष्ट्र, फिलिपाइन्स, हांगकांग और चीन से भारत छोट आए ।” ४ 

सन्‌ १९१४-१५ में ग्रदर पार्टी के प्रचार की तीत्रता बढ़ गई । हरदयाल ने 
ही रामचन्द्र, पेशावरी और वरकतुल्ला की सहायता से गृदर पार्टी का संगठन 
किया था और उसका प्रधान केद्ध कैलिफ़ोनिया में था। पंजाब में ऋतिकारी 
आन्दोलन” का उपक्रमण करने के वाद हरदयाल १९११ के आरम्भ में संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका पहुँचे थे और वर्कले (कलिफ़ोनिया) में वस गए थे। वहाँ पर बसे 


२. ग्रतांबय 5९0707 (0ग्रगं८९ 7१००००7४, 7078, पृष्ठ १९८ । 

' २. कनाडा में लगभग ४००० सिक्‍ख बसे हुए थे | इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र, 
फिलिपाइन, हांगकांग और चीन में भी वहुत-से सिक्ख वसे हुए थे । 

३. इसी अध्याय में इसका वर्णन किया जा चुका हैं 

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १९९. 

७५. इसी अध्याय के आठवें विभाग को देखिये । 
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हुए सिकखों में एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन पहले से ही काम कर रहा था। 
हरदयाल ने उसे शक्तिशाली क्रांतिकारी केत्र बनाने के लिए अपना 
काम तुरन्त आरम्म कर दिया। उन्होंने सारे संयुक्‍तराप्ट्र में प्रचार करने 
के लिए एक परिक्रम का संगठन किया। सन्‌ १९१३ में उन्होंने 
पादर' नामक एक पत्र युगान्तर आश्र्मा से निकाला और उसे कई भारतीय 
भाषाओं में छापा । यह पत्र अमेरिका और सूदूर पूर्व में बसे हुए भारतीयों 
में और भारत के विभिन्न भागों और विभिन्न वर्गों में मुफ़्त बाँटा जाता था। 
/ गदर की भाषा, ब्रिटिश-विरोधी और अत्यन्त उग्र होती थी; उसमें मानवीय 
मनोभावों को हर संभव युकिति से भड़काया जाता था; उसके प्रत्येक वाक्य में हत्या 
और विद्रोह का प्रचार होता था; और सभी भारतवासियों से भारत जाने के लिए 
आग्रह किया जाता था और उनसे कहा जाता था कि वे भारत में अंग्रेजों की हत्या करें, 
सरकार के विरुद्ध कांति करें और हर संभव उपाय को काम में छाकर ब्रिटिश राज्य 
का अन्त करें॥ १ हरदयाल ने इस समाचार-पत्र की सहायता से ओर सार्वजनिक 
तथा निजी सभाकों में व्याख्यानों द्वारा पार्टी के काम को आगे बढ़ाया। हरदयाल के 
लेख और व्याख्यान बड़े प्रभावशाली होते थे । १६ मार्च १९१४ को अमेरिकन 
अधिकारियों ने उन्हें निर्वासित करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया। उन्हें जमानत पर 
छोड़ा गया लेकिन वे युगान्तर आश्रम का काम रामचन्द्र को सौंप कर वरकतुल्ला 
के साथ स्विट्जरलेंड भाग गए और वहाँ से जमंनी चले गए । जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, इन लोगों ने वलिन में इंडियन नैशनल पार्टी का संगठन किया और 
जर्मनी की सहायता से भारत में प्रबल क्रांति करने की योजना बनाई । 

महायुद्ध के पहले तीन वर्षो में पंजावके क्रान्तिकारी आन्दोलन का निर्देशन दो 
परस्पर असंबद्ध केन्द्रों से हुआ; फलछत: आन्दोलन की दो पृथक धाराएँ थीं--एक 
में तो मुख्यतः विदेशों से लौटे हुए सिकख थे? और दूसरी धारा में 'पैन-इस्लामिक' 
मुसलमान थे। सिकखों का निर्देशन अमेरिका और सुदूर पूर्व रे दो रहा था। इन लोगों 
की सहायता के लिए गदर पार्टी ने अमेरिका से पिगले को भेज दिया था। इस थारा 
को रासविहारी बोस का सहयोग भी प्राप्त था ; जैसा कि पहले कहा जा चुका हैँ 
रासविहारी बोस को दिल्‍ली पड्यन्त्र केस में फाँसी का दण्ड दिया गया था पर वे 
गिरफ्तार होने से पहले ही फ़रार हो गए थे। पैन-इस्लामिक' पदयन्ध का निर्देशव- | 
केन्द्र काबुल में था और इसके नेता थे वरकतुलला और महेद्ध प्रताप । इस पड्यर््र 


१. सितीया $०ताप्ृणा ए0फ्रागं/टट फिलूएणा 7978, फव्एुटड 
745-740. 

२. इसी अध्याय के सातवें विभाग को देखिये । 

३. इनमें कुछ मुसलमान भौर कुछ हिन्दू भी थे । 


२९२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


'के सम्बन्ध में आगे चर्चा की जाएगी । 
भ ११. पा 
महायुद्ध आरम्भ होने के कुछ ही समय बाद, कलूकत्ता, मद्रास और कोलम्बो 
में, विदेशों, में बसे हुए सिक्‍खों से भरे हुए जहाज आवे लगे। सरकार को जो यूचनता 
मिली थी उसके अनुसार ये छोग गदर पार्टी के अनुयायी हो गए थे और वे पंजांव में 
ऋात्ति करने के उद्देश्य से वापिस छौट रहे थे। २९ अगस्त १९१४ को विदेशवासी' 
अध्यादेश इन लोगों पर लागू नहीं हो सकता था। अतः ५ सितम्बर १९१४ को 
भारत प्रवेश” अध्यादेश वना कर जारी किया गया । इस अध्यादेश को सबसे पहले 
कोमागाठा मारू जहाज के यात्रियों पर छागू किया गया । 
«४ २९ अक्तूबर को टोसा मारू' नामक दूसरा जापानी जहाज कलकता आया; 
इसमें १७३ यात्री थे, जिनमें से अधिकांश, अमेरिका और सुदृरपूर्व से लौटने वाले 
सिक्‍ख थे। उसमें क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेता भी थे, जिनमें से प्रत्येक को, 
प्रान्त के एक निश्चित क्षेत्र में काम करना था। पुलिस की जानकारी में १६ मार्चे 
१९१५ तक, विदेशों से लोटे हुए ३१२५ आदमी पंजाव पहुँचे । पंजाब सरकार ने 
उनके मामलों की जाँच करने के लिए प्रभावशाली सिक्‍खों की स्थानीय कमेटियाँ 
विशेषरूप से नियुक्त की थीं और जाँच के फलस्वरूप १८९ आदमियों को जेल में 
रखा गया, ७०४ आदमियों पर अपने गाँव से बाहर न जाने के लिए रोक छंगाई गई 
और २२११ आदमियों को कहीं भी आने-जाने की स्वतन्त्रता दी गई ।१ इन प्रति- 
बन्धों के कारण, विदेशों से लौटने वाले छोयों की योजनाएँ चौपट हो गईं किन्तु 
कुछ समय वाद, पिंगले और रासविहारी बोस की सहायता से नई योजनाएँ बना ली 
गईं। इस बीच में, आवश्यक निधि संग्रह करने के उद्देश्य से लूट और ह॒त्या का क्रम 
आरम्भ कर दिया गया । २७ नवम्वर १९१४ को १५ आदमियों के एक दल नें 
मोगा तहसील के खजाने पर घावा वोला। एक थानेदार और एक जिलेदार ने उन्हें 
रोकने का प्रयत्त किया, पर वे दोनों मारे गए। गाँववालों ने और पुलिस के आदमियों 
ने डाकुओं का पीछा किया जिसके फलस्वरूप दल के दो आदमी मारे गए, सात पकड़े 
गए, वाकी भाग गए । २८ तारीख को अमृतसर जिले के एक गाँव में एक दल और 
इकट्ठा हुआ लेकिन पुलिस और घुड़सवारों के भा जाने के कारण वे छोग भाग गए । 
८ दिसम्बर १९१४ को एक पुलिस-अधिकारी पृथी राजपूत नामक एक संदिग्ध 
देशान्तरगामी को गिरफ्तार करने गया किन्तु उस पर हमला किया गया और उसे 
अवमरा कर दिया गवा। १७ तारीख को हित्तार ज़िले के पीपली गाँव के एक 
ब्राह्मण से लगभग २२००० हजार रुपये छूट लिए गए। 
एक्ट फरवक्ा इत्ताठा एक्ामंतरट सित्छुणत। 3978, 
928५ 755- 
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पंजाब सरकार ने इस गम्मीर स्थिति का सामता करने के लिए भारत 
सरकार से एक नया, कठोर अव्यादेश बनाने के लिए कहा। एक ओर सरकार 
अध्यादेश बनाने में छगी हुई थी, दूसरी ओर विदेयों से छोटे हुए लोग अयनी योजना 
के अनुसार डर्कतियों और हत्याओं के कार्यक्रम में छगे हुए थे। दिसम्बर १९१४ में 
और जनवरी तथा फर्वरी १९१५ में पंजाव के केद्रीव जिलों में कितने हो डाके 
डाले गए भर रेलों की पटरियाँ उखाड़ने तथा पुछों को उडाने) के प्रवत्त किए 
गये । इन कामों के अतरिक्त, पंजाब के तीन महत्त्वपूर्ण सैनिक केन्द्रों में २१ 
फ़रवरी १९१५ को एक समकालिक व्युत्वात का पड्यस्त्र भो रचा गया । 

यह पड्यन्त्र, लाहौर पड्यन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी योजना, 
पिंगले और रासविहारी बोस ने बड़े यलपूर्वक बनाई थी। अमृतसर में बम बनाने 
के लिए एक फैक्ट्री खोली गई थी ; ठेकिन आन्दोलन का प्रधान केसर लाहीर में 
था और रासविहारी बोस उसके मुख्य निर्देशक थे। उन्होंने “उत्तर भारत की 
विभिन्न छावनियों से नियत दिवस पर सैनिक सहायता प्रात्त करते के छिएझ, इन 
छावनियों में अपने दूत भेजें । उन्होंने विद्रोह के लिए, बहुत-से गाँववालों के दलों 
का संगठन भी किया। वम बनाए गए; हथियार इकटठे क्रिए गए; झंडे तैयार 
किए गए; युद्ध की घोषणा लिखी गई; पटरियाँ उखाइने और तारों को काटने 
के औज़्ार इकट्ठे किए गए।*** “इन लोगों ने लाहौर, फ़ोरोजपुर और 
रावलपिण्डी में समकालिक व्युत्वान की योजना बनाई थी; बाद में यह प्रकट 
हुआ कि उनका कार्य-क्षेत्र औौर भी ज्यादा बड़ा था: "११ एक गुन्तवर से 
सरकार को इस योजित व्यूत्वान का पता लगा और सरकार ने रासविहारी बोस 
के प्रधान केन्द्र पर छापा मारा ।"तेरह आदमी पकड़े गए और चार मकानों को 
तलाशी ली गई। बारह बम पकड़े गए जिनमें से पाँच वम बंगाली नमूने पर बने 
हुए थे ।***** रासविहारी और पिंगले भाग गए लेकित एक महीते बाद मेरठ 
छावनी में पिगले को पकड़ा गया और उसके पास कुछ बम भी पाए गए ।/* 

इस प्रकार व्युत्वान की योजना को आरम्म में ही कुचल दिया गया लेकित 
राजनंतिक डर्कतियों और हत्याओं का क्रम कुछ समय वाद तक चलता रहा। 
सरदार चन्दासिह और सरदार बहादुर अछर भसिंह जैपे प्रमुख सिउ्श सहयोगियों 
की हत्या की गई । पहले लाहौर पड्यन्त्र अभिषोग के एक गवाह कयूर सिह की 
भी हत्या की गई । अगस्त १९१५ तक आन्दोलन ठंडा पड़ गया और ६१ 
जनवरी १९१६ को पंजाब सरकार ने लिखा :-- विदेशों से छौठे हुए सिक्च 





१. विस्तुत वर्णन के लिए देखिये--विताबत॥ 520607 (09गापांफटट 
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२९४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


अव व्यवस्थित होते जा रहे हें और सावारणतया सिकखों की भावनाएँ इस समय 
जितनी सनन्‍्तोषप्रद हैं उतनी पिछले कई वर्षों में नहीं रही ।''* 

पंजाब सरकार के अनुसार स्थिति में परिवर्तन के दो कारण थे। १९१५ : 
के भारत रक्षा ऐव्ट' के अन्तर्गत सरकार ने कठोरता से काम लिया था। और 
साथ ही प्रान्त के राजभक्‍त लोगों को अपने पक्ष में ले लिया था । 

१२. 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है पंजाव सरकार ने दिसम्बर १९१४ में वाइस- 
रॉय के विचारार्थ एक अध्यादेश का मसविदा प्रस्तुत किया था। उसका उद्देश्य 
विदेशों से लौटे हुए लोगों के राजन॑तिक अपराधों के लिए, त्वरित अभियोग- 
निर्णय की व्यवस्था करना था। उसके द्वारा “संदिग्ध परिस्थितियों में शस्त्रों का 
वहन एक नया, पृथक अपराध बनाया गया; और स्थानीय सरकार की अनुमति से 
/(अ) राजन॑तिक अथवा अर्थ-राजनेतिक अपराधों के लिए न्याय-पद्धति के 
निराकरण की; (ब) ऐसे अपराबों में अपील के निराकरण की ; (स) सम्बन्बित 
व्यक्तियों से वर्तमान पद्धति की अपेक्षा एक शीक्रतर पद्धति से जमानत लेने की; 
(द) कऋ्रान्तिकारियों को शरण देने वाले ग्रामवासियों और गाँव के अधिकारियों को 
तुरन्त दण्ड देने की ” व्यवस्था की गई। ९ 

भारत-सरकार ने इस सम्बन्ध में तुरन्त ही एक अध्यादेश बनाने की आवश्य- 
कता अनुभव नहीं की, लेकिन पंजाव सरकार जाग्रह करती रही और २१ फ़रवरी 
को लाहौर पड़्यंत्र का पता लगने के वाद यह आग्रह और ज़्यादा बढ़ गया। भारत 
सरकार इंगलेंड के डिफेंस आँव दी रिएल्म ऐक्ट के ढंग पर डिफेंस आऑँब इंडिया 
(भारत-रक्षा) ऐक्ट बनाने का विचार कर ही रही थी | अतः पंजाब और 
बंगाल की विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए, भारत-सरकार ने, पंजाब 
सरकार के प्रस्तावित मसविदे की बाराओं को उस ऐक्ट में सम्मिलित करने का 
निरचय किया । - 

इस पृष्ठ भूमि में यह स्पष्ट हैँ कि १९१५ का भारत रक्षा एक्ट केवल युद्ध 
की ही परिस्थितियों का सामता करने के लिए नहीं बनाया गया था। उसका 
उहेश्य राजनंतिक अपरादों का दमन करना भी था और उसके लिए देश के सावारण 
फ़ौजदारी कानूनों का अतिक्रमण करने की व्यवस्था की गईं। यही मत, परिपद्‌ में, 
इस विपय पर विवाद के सिलसिले में माननीय पं. मदन मोहन मारूवीय ने प्रकट 
किया था। इस ऐक्ट को साम्राज्यीय विधान परिपद्‌ की एक ही बैठक में (१८ मार्च 
१. चप्रता्या 56तापणा (0पग्रांतट्ट ८७००४, 7978, 9०६8५ 
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क्रान्ति और दमन २९५ 


१९१५ को) वनाया गया और उसके विभाग नं. ३ के अनुसार, किसी नी व्यक्ति 
को, किसी भी अपराध पर प्राणदंड, निर्वासन-दंड अथवा सात वर्ष तक कारावास 
दंड” दिया जा सकता था।* इस पर पं. मालवीय ने कहा, “इस विभाग के द्वारा 
साधारण अपराधों के अभियोग-निर्णय के लिए फ़ौजदारी पद्धति संहिता की 
घाराबों का वस्तुतः अन्त किया जा रहा हैं ।* 


देश अथवा साम्राज्य के सैनिक और समुद्री हितों के संरतषण से सम्बन्धित 
धाराओं का परिपद्‌ में कोई भी विरोध नहीं किया गया । साथ ही उम्र राजनतिक 
अपराधों के दंड और दमन से सम्बन्धित धाराओं का भी कोई विरोध नहीं किया 
गया । किन्तु बहुत से गर-सरकारी सदस्यों ने, विशेष न्वाय-सभाओं की रचना, 
उनके विधान, ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोगों के निर्णय और प्राणदंड देने के लिए 
उन न्याय सभाझरों के अधिकारियों से सम्बन्धित घाराओं का प्रवल्ल विरोध 
किया 


यह मत प्रकट किया गया कि जिन अपराधों का देश फी रक्षा से सम्बन्ध 
हो, उनका अभियोीग निर्णय (इंगर्लेड के ढंग पर) सैनिक न्यायालय दारा होना 
चाहिए और अन्य अपराधों का निर्णय साधारण न्यायालयों द्वारा होना चाहिए। 
कितु विभाग नं. ४ के अनुसार, ऐक्ट के अन्तर्गत सभी अभियोगों का निर्णय विभेष 
न्याय सभाओं द्वारा होना था । प्रत्येक न्याय सभा में स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त, 
तीन कमिश्नर होने थे। बहुत से गैर-सरकारी सदस्यों के अनुसार कमिश्नरों के 
लिए जो अहता निश्चित की गई थी, वह असंतोप्र पद थी। उनका मत यह था 
कि विशेष न्‍्याय-सभाजओों के सदस्य हाईकोर्ट के जज होने चाहिएँ ; कितु ऐक्ट 
के अनुसार संशन्स (सत्र-न्यायालय का) जज अथवा अतिरिक्‍त सैश्चत्स जज भी 
कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता था और न्याय-समभा के तीन कमिय्नरों में से 
केवल दो के लिए ही विधिक ज्ञान अथवा न्यायिक अनुभव की आवश्यकता थी।४* 
सम्राद्‌ के खिलाफ युद्ध का पड्यंत्र रचने के उद्देश्य से अबवा सम्राद के घत्रुओं 
को सहायता देने के उद्देश्य से, ऐक्ट के अन्तर्गत बने हुए नियमों अयवा एऐक्ट की 
आज्ञाओं का किसी प्रकार भी उल्लंघन करनेवाले अभियुक्त को, न्याय सभा के 
कमिश्नर प्राण दंड दे सकते थे। पंडित मालवीय ने कहा, “युद्ध के वन्दियों को नज र- 
चनन्‍्द किया जाता है ; क्या विचाराधीन अभियुक्तों को नज़रवन्द रखने से अबवा 
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२९६ भारत में प्रिटिश राज्य 


जीवन-भर के लिए निर्वासित करने से, सार्वजनिक सुरक्षा. और न्याये की: माँग 
पूरी नहीं हो सकती ? “००० प्राण दंड में, एक अपरिवतंनीय-अन्याय की जोंखिम 
होती है । त्वरित एवं संक्षिप्त अभियोग-निर्णय की व्यवस्था में यह जोखिम और 
ज्यादा बढ़ जाती हैं; विशेषकर ऐसे समय जब उच्चतर न्यायालय में अपील 
करने की व्यवस्था न हो। ऐक्ट के विभाग नं. ६ के अनुसारुकमिश्नरों का निर्णय 
“अन्तिम और अपरिवर्तनीय ” था। * कक 
१३ हि ४ है 
सन्‌ १९१५ के भारत रक्षा एक्ट के अन्तर्गत, विशेष व्याय-सभाओं में, 
लाहौर षड्यंत्र और अन्य राजनंतिक अपराधों में सम्मिलित लोग्रों प्र अभ्नियोग, 
चलाए गए। इन अभियोगों को ९ जत्यों में वाँटा गया था कितु यहाँ पर तीन छाहौर 
पड़्यंत्र' अभियोगों की संक्षिप्त “चर्चा करना ही पर्याप्त: होग[ । या 
पहले अभियोग के जत्ये में ६१ अभियुक्त थे। इस जत्ये में आन्दोलन के लग: 
भग सारे नेता सम्मिलित थे और उनमें पिंगले और भाई परमानन्द भी थे। भाई 
परमानन्द १९१३ में भारत वापिस लौट आए थे और वें अमेरिका में हरदयाल के 
प्रमुख सहयोगी माने जाते थे। विज्येप न्‍्याय-सभा के निर्णय के अनुसार वे पडयत्र* 
कारियों के नेता थे '; अतः उन्हें प्राण-दंड दिया गया ।' वांइसरॉय ने इस दंड को 
घटा कर, आजीवन निर्वासन-दंड दिया ; बाद में इसको भीं क्षमा कर दिया' 
गया । , 
दूसरे अभियोग में ७४ अभियुक्त थे। २१ फ़रवरी की योजन( के असफल हों 
जाने के बाद भी, विदेशों से छौटे हुए छोग अपना क्रांतिकारी काम करते रहें । 
उन्होंने विद्याथियों में और भारतीय सैनिकों में क्रांतिकारी प्रचार का प्रयत्त 
किया और इन बातों के अतिरिक्त वे छोग कई ह॒त्याओं और डकीतियों के लिए भीं 
उत्तरदायी थे । रन 
तीसरे लाहौर-पड्यंत्र अभियोग में कुल १९ अभियुक्त थें पर वे लोग उस 
जर्मन योजना से सम्बन्धित थे जिसके अनुसार वर्मा की और.से भारत पर 
आक्रमण किया जाना था। आक्रमणकारियों का केद्ध वेंकाक में था जहाँ कनाडा से 
लौटे हुए कुछ भारतीय क्रांतिकारी एकत्र हो गए थे और जमन-अभिकर्ताओं 
के साथ मिलकर काम कर रहे थे । । 
इन पड़यंत्र-अभियोगों में अत्यन्त कठोर दंड दिए गए । कुछ १७५ व्यक्तियों 
पर अभियोग चलाया गया था “जिन में से १६६ अभियुक्तों-के अपराधों के लियें 
१. + ह0८5 06 7075 *, 048० 9 कक 8 उहण 
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मृत्युदंड मिलना चाहिए था।।एएए हिल लि: किंतु केवल ३८ व्यक्तियों को प्राणदंड 
दिया गया।।।जह 5 “इसमें से भी १८ अभियुक्तों के दंड को घटाकर निर्वासन 
दंड कर दिया गया" 77//77 ओर इस प्रकार अन्त में केवल २० आदमियों को 


फाँसी दी गई; ५८ को आजीवन निर्वासन दंड दिया गया, ५८ को कुछ वर्षो के 
लिए निर्वासन अथवा कारावास का दंड दिया गया।” * 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है ऋतिकारियों ने भारतीय सैनिकों में 
राजसत्ता के प्रति अभक्ति फैलाने का प्रयत्न किया था और इस दिद्या में उन्हें 
कुछ सफलता भी मिली थी । सैनिक अधिकारियों ने खछे सैनिक नन्‍्यायारूय में 
अभियोगों का निर्णय करना अनीतियक्त समझा क्योंकि सर माइक्रेड के अनसार 

वे विद्रोहपूर्ण तैयारियों के रहस्य को सर्वेसाधारण में प्रकट नहीं करना चाहते 
थे। अतः उन्होंने कल्लपित सिक्‍्ख सैन्य-उपदल को छड़ाई के मोर्चे पर भेज दिया। 
शस्त्रागार को किसी अन्य स्थान पर पहुँचाया गया पर जब सामान को गाड़ों से 
उतारा जा रहा था तो कुछ वम, जो कई महीनों से गुप्त रखे गए थे, फट गए। ऐसी 
स्थिति में अभियोगों को सैनिक न्‍्यायारूय के सिपुर्द करना आवश्यक हो गया । 
'फूलत: उस उपदल के १८ सैनिकों को प्राणदंड दिया गया; इनमें से छ&: सैनिकों 
का दंड घटा दिया गया और वारह को फांसी दे दी गई ।” ३ 
१४ 

युद्ध के दिनों में पंजाब में क्रांति करने के लिए पँन-इस्टामिस्ट' पार्टी ने 
भी प्रवल प्रयत्न किया। इस पार्टी का केद्ध काबुरू में था और इसके निर्देशक थे 
गहेंद्रप्रताप और बरकतुल्ला। इन लोगों को वलिन की इंडियन नेशनल पार्टी ने 
काबुल भेजा था । 

सन्‌ १९११-१३ में वाल्कन युद्ध और तुकिस्तान से इटली के युद्ध के समय, ' 
भारत में पैन-इस्लामिक' आन्दोलन जोर पकड़ गया था। इस आन्दोलन के नेता 
थे मौलाना जाफ़र जली, मुहम्मद अछी और शौकत अली | मौलाना जाफ़र अली 
लाहौर से निकलने वाले जमींदार' के सम्पादक थे और मोलाना मुहम्मद अली 
सथा घशौकत अली ये दोनीं भाई क्रमश: 'कामरेड' जौर 'हमदरई' के सम्पादक थे । 
पिछले दोनों पत्र दिल्‍ली से प्रकाशित होते थे । तुकिस्तान के प्रति ब्रिटिय नीति 
से, ये लोग अप्रसन्न थे और इन्होंने तुकिस्तान के अपने इस्लामी भादयों के लिए 
भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति जागृत की। वस्तुतः पैन-इस्लामिक' बादोलन 
सभी देशों के मसलमानों से सम्बन्धित था | अस्त, १९१२ में तुकिस्तान के रि 
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२९८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


चन्दा इकट्ठा किया गया और मौलाना जाफ़र अली उसकी एक किस्त देने के 
लिए स्वयं ही वुस्तुन्तुनियाँ गए। सुल्तान ने इस भेंट को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार 
किया और उसने १९१४ के आरम्भ में लाहौर की बादशाही मस्जिद के लिए 
एक कालीन भेजा । 

तुकिस्तान से मौलाना जाफ़रअली के लौटने पर पैन-इस्लामिस्ट' समाचार- 
पत्र,ब्रिटिश नीति की, और भी ज्यादा तीखी आलोचना करने लगे। पंजाब सरकार 
ने १९१३ में जमींदार' की जमानत ज़ब्त कर ली। दुवारा जमानत माँगी गई 
और दी गई लेकिन पत्र की नीति में कोई अंतर नहीं हुआ । इसका परिणाम यह हुआ 
कि कुछ ही समय वाद सरकार ने प्रेस और जमानत, दोनों को जब्त कर लिया । 
भहायुद्ध आरम्भ होने पर मौलाना जाफ़र अली और दोनों अली-बन्धुओं को 
उनके गांवों में नज़रबन्द कर दिया गया । 


महायुद्ध में तुकिस्तान के शामिल होने पर वलिन के भारतीय कांतिकारियों 
ने पूर्वीय देशों में मुस्लिम व्युत्थान के लिए 'पैन-इस्लामिक' भावनाओं का उपयोग 
करने के उद्देश्य से महेंद्रप्रताप और वरकतुल्ला को काबुल भेजने का निश्चय किया। 
भहेख्रप्रताप, उत्तर प्रदेश के एक धनी जमींदार हैं और एक सिंवख राजघराने में 
उनका विवाह हुआ था । महायुद्ध आरम्भ होने के कुछ ही समय बाद वे स्विदृजर- 
लेंड चले गए और वहाँ हरदयाल के सम्पर्क में आए। वहाँ से उन्हें बवलिन ले जाया 
गया और एक प्रभावशाली भारतीय नरेश के रूप में उनका परिचय दिया गया | 
बरकतुल्छा भूषाल के रहने वाले थे और १९०९ में टोकियों यूनिवर्सिटी में 
प्रोफ़ेसर हो गए थे। जापान पहुँचने पर उन्होंने (इस्लामिक फ्रेटनिटी! नामक एक 
पत्र निकालना आरम्भ किया। सन्‌ १९११ में वे मिश्र, तुकिस्तान और रूस गये और 
कृष्णवर्मा के सम्पर्क में आए। जापान छौटने पर उनका पत्र बन्द कर दिया गया 
और १९१४ में उनको प्रोफ़ेसर के पद से हटा दिया गया | तब वें सैन फ्रेंसिस्को 
पहुँच कर हरदयाल के सहयोगी और ग्रदर पार्टी के नेता हो गए और बाद में 
उनके साय वलिन चले गए। वहाँ से एक तुर्क-जर्मन मंडल के साथ उनको और 
भहेंद्रप्रताप को काबुल भेजा गया । इन छोगों के और मंडल के कावुल्ू जाने का 
उद्देश्य दोहरा था--अफ़ग्नानिस्तान के शासक को फोड़ना और उत्तरी भारत में 
क्रांति कराना । 

पंजाव में पैन-इस्लामिक' आन्दोलन जड़ पकड़ गया था | मुस्लिम तरुण 
वर्ग उत्तेजित थे। एक गुप्त संगठन क्रांतिकारी काम के लिए, विद्यार्यी समुदाय में 
से, अपने सदस्य भर्ती करने का प्रबत्त कर रहा था। उसने लाहौर से १५ विद्यार्यी 
भर्ती किए, जो कालेजों में पढ़ते थे । इनके अतिरिक्त पेशावर और कोहाट से भी 
कुछ विद्यार्यी भर्ती किए गए और इन लोगों को बड़े टेढ़े-मेढ़े रास्तों से भारत क्री 


ऋान्ति और दमन २९९ 


उत्तरी पश्चिमी सीमा के बाहर भेजा गया, जहाँ वहावी समुदाय का ब्रिटिश- 
विरोबी प्रधान केन्द्र था। इस केन्द्र से ये छोग काबुल गये,जहाँ आरम्म में तो उन्हें 
नजरवन्द रखा गया पर वाद में उन्हें छोड़ दिया गया बीर कुछ गर्तो पर कहीं भी 
आने-जाने की स्वतन्त्रता देदी गई ।/१ इन छोगों का सिल्क लेटर पदुयंत्र से 
सम्बन्ध था । “इस पडुयंत्र की योजना भारत में बनाई गई थी । जोर उसका 
उद्देश्य भारत में ब्रिटिय राज्य का अन्त करना था। बोजना के अनुसार, उत्तरी 
परदिंचमी सीमा से भारत पर आक्रमण होना था और उसी समय पर देंश में 
मुस्लिम व्यूत्थान होना था। इस बोजना को कार्यान्वित करने के उर्दश्य से अगस्त 
१९१५ में उ्वदुल्ला नामक एक मौलवी अपने तीन साथियों--अब्दुल्ला, फत्तेह 
मुहम्मद और मुहम्मद गली--कों लेकर अफ़गानिस्तान पहुँचा ।/* उर्वदुल्ला, 
देववन्द के एक मजहती मकतव का मौलवी था और उसने उस मकतब के बड़े 
मीलवी मुहम्मद हसन को भी ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं से भर दिया था। १८ 
सितम्बर १९१५ को मुहम्मद हसन ने उबंदुल्ला का अनुकरण किया और वह. 
मुहम्मद मियाँ जौर कुछ अन्य मित्रों के साथ अरब चला गया ।* 

मुहम्मद हसन के दल ने अरब में अपना काम थुरू किया और उसने हडजाज 
के तुर्की सैनिक गवर्नर ग़ाल्वि पाशा से जिहाद की घोषणा भी प्राप्त कर छी। 
सन्‌ १९१६ में मुहम्मद मियाँ, ग्रालिवनामा” (जिहाद की घोषणा) को लेकर भारत 
लौट आया। उसने इस घोषणा की प्रतियों का भारत और सीमा प्रान्त में वितरण 
किया और बाद में वह कावुल पहुँच कर उद्दुल्ला के दल में सम्मिलित हो गया । 
ग्राल्विनामा' में तु्कों और मुजाहद्वीन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया था; 
उसके बाद एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मुसूूमानों की तैयारियों का हाल 
बताया गया था; और अन्त में भारतीय मुसलमानों से यह अपील की गई थी:-- 
“मुसलमानों, जिस ईसाई सरकार ने तुम्हें गुलाम बना रखा है, उस पर 
आक्रमण करो ।* * * * दुढ़ निश्चय से, प्राणपण से प्रयत्न करो और शत्रुओं का 
संहार करो और उनके प्रति अपनी घृणा और चत्रुता को जता दो ।४ 'ग्रालिव- 
नामा' ने भारतीय मुसलमानों से यह भी कहा कि वे मृहम्मद हसन का विश्वास 
करें और उसकी “वन और जन से हर प्रकार की सहायता बारे ।/४ 

इस काम के लिए काबुल में केन्द्र ववाया गया । उर्बदुल्ला और उसके मित्र 

वहाँ पहले ही पहुँच चके थे और उन छोगों ने तुक-जर्मन मंडल से, विन के 
जिंक छेटवाएता (एग््राग्रा।2० ९८००६, 3978, ए/2८ 7795. 
उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १७६. 
उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १७७. 
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३०० भारत में ब्रिटिश राज्य 


भारतीय ऋंतिकारियों से और भारत के मुहाजरीन विद्यार्थियों से सम्पर्क स्थापित 
कर लिया था। सन्‌ १९१६ में रास्ते में ग़ालिवनामा' की प्रतियाँ वांट्ते हुए, 
मुहम्मद मियाँ भी कावुरू पहुँच गया । इन सब छोंगों ने मिलकर बड़े बत्नपूर्वक 
अपनी योजना वनाई। एक सामयिक सरकार' की स्थापना की गई और महेन्द्रप्रताप 
को उसका अध्यक्ष तथा वरकतुल्ला को उसका प्रधान मन्त्री बनाया गया। इस 
सामयिक सरकार' ने रूसी तुकिस्तान के गवर्नर के पास एक पत्र भेजा और साथ ही 
एक पत्र तत्कालीन जार (रूस नरेश) के पास भी भेजा--यह पिछला पत्र एक सोने 
की तश्तरी पर लिखा गया था और उसमें रूस से यह कहा गया था कि “वह अंग्रेजों 
के साथ अपंनी मित्रता-तोड़ कर, भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 
सहायता दे ।”* ' सामयिक सरकार ने मौलाता मुहम्मद हसन के जरिये से तुकिस्तान 
सरकार के साथ भी सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। मौलाना मुहम्मद हसन 
को दो पत्र लिखे गए---एक पत्र उवैदुल्ला ने लिखा और दूसरा पत्र मुहम्मद मियाँ 
ने लिखा ।. ये पत्र पीछे रेशमी कपड़े * पर लिखें गए और उन्हें हैदरावाद (सिंघ) 
के शेख अव्दरंहीम के पास भेजा गया, और एक पृथक पत्र में, उनसे यह कहा गया 
कि वें मक्का में मौलाना मृहम्मद हसन के पास उन रेशमी पत्रों को या तो किसी 
विश्वासपात्र आदमी के ज़रिये से या खुद ही पहुँचा दें । 


“मुहम्मद मियां के पत्र में, जर्मन और तुर्क मंडलों के आने की, जर्मन मंडल 
के वापिस चले जाने की,? तुर्क मंडल के ठहरने की, काये क्रम के अभाव की, भागे 
हुए विद्याथियों की, ग़ालिवनामा' के प्रचार की, प्रस्तावित खुदा की फ़ौज' की 
और 'सामयिक सरकार की चर्चा की गई थी। प्रस्तावित फ़ौज में भारतवासियों 
की भर्ती की जानी थी; इसके अतिरिक्त इस्लामी शासकों में ऐक्य स्थापित करना 
था। मुहम्मद हसन को ये सब बातें तुकिस्तान सरकार को बतानी थीं। उरवदुल्ला 
के पत्र में प्रस्तावित सेना का सूचीवद्ध विवरण दिया गया था। मदीना में सेता का 
प्रधान केन्द्र होना था और स्वयं मुहम्मद हसन को उसका मुख्य सेनापति बनना 
था। स्थानीय सेनापतियों के आबीन क्ुस्तुन्तुनिया, तेहरान और कांबुल में केन्द्र 
बनाने थे । काबुल में उबैदुल्ला को सेनापति बनना था । सूची में अन्य सैनिक 
पदों के लिए बहुत से छोगों के नाम दिए गए थे। छाहौर के विद्यार्थियों में से 


१. करती 56फी70०॥ (४०%रश९६ रि०००7 7099, पृष्ठ १७९ 
इसी कारण यह योजना, रेझ्षमी पत्र (अर्थात्‌ सिल्क छेटर) पड्य॑ंत्र के नाम से 
प्रसिद्ध हैं * 
३ १६ के आरम्भ में जमंन मंडल, काबुल से वापिस चला गया. क्योंकि 
: उसे वहाँ अधिक ठहरना निरथंक प्रतीत हुआ । 


वैधानिक आन्दोलन ३००९ 


हि न 


एक को भेजर जनरल का पद मिलना था, एक को कर्नल का और छे: को 
लेफ्टिनेंट कनं छ का ।* 

काबुल पहुँचनेवाले मुहाजरीन विद्यार्थियों में, पंजाब के उप-गवर्नर के मित्र 
एक खान के दो छड़के भी थे । इन लड़कों के साथ एक नौकर भी कावल गया था 
और उन्होंने इस नौकर के द्वारा खान के पास संदेश भेजे---और खान ने उन रूद्धकों 
के प्रत्यागमन के लिए सर माइकेल ओो' डायर से प्रवन्च कराना चाहा पर उसे 
सफलता नहीं मिली । अस्तु, रेशमी पत्र (सिल्क लेटस ) इसी नौकर के द्वारा भारत 
भेजे गए थे और वे उसके कोट के अस्तर के अन्दर सिले हुए थे। खान से मिलते 
आने से पहले वह उस कोट को एक भारतीय रियासत में छोड़ आया था। खान को 
दाल में कुछ काला दिखाई दिया और उसने नौकर को डरा-बमका कर सारा भेद 
मालूम कर लिया। अन्त में कोट मँगाया गया और खान ने उन 'रेणमी पत्रों को 
निकाल कर अपने विभाग के कमिय्नर को सौंप दिया और उसने उन्हें उप-गवर्नर 
के पास भेज दिया ।* 

इस प्रकार सिल्क लेट्स पहयंत्र का पता छगा और पंजाब सरकार 
उस पड़्यंत्र को साकार न होने देने के छिए उपयुक्त प्रबन्ध कर छिया । 


उन्नीसवाँ अध्याय 


वैधानिक आन्दोलन 
१. 

दमन और सुधार की दोहरी सरकारी नीति के कारण भारत का राजनीतिक 
जीवन निरुद्ध हो गया था| बंगाल में, जहाँ आन्दोलन अत्यंत उग्र था और जहाँ दमन 
भी अपने शिखर पर था, सार्वजनिक जीवन गृप्त घाराओं में दकेल दिया गया था 
और उसके फलस्वरूप बहुत से क्रान्तिकारी अपराध हुए थे। अन्य प्रान्तों में, उचित 
प्रेरणा के अभाव में, राष्ट्रीय संस्थाएँ म्‌ र॒झ्मा गई थीं। तिलक, माण्डले में एक छूम्बी 
अवधि के लिए कैद थे और बावू अरविन्द घोष स्वयं ही राजनैतिक जीवन से अच्दग 
हो गए थे। इन दोनों बातों ने “उग्र दल” को सक्रिय नेतृत्व से बंचित कर दिया था । 
मुसलमान और नरम दल के लोग मॉल मिटो सुधारों में फेसे हुए थे और अपने 
वापिक अधिवेद्नों में, पुरानी शिकायतों को दूर करने के संबंध में कुछ प्रस्तावों 

का पारण करने के अतिरिक्त, सार्वजनिक कामों से दूर थे । 
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सबसे पहले मुस्लिम समुदाय में पुनरुस्थान की चेष्टा प्रकट हुई। शिक्षित 
मुसलमानों के तरुण वर्ग ने यह अनुभव किया कि अन्य देशवासियों के हितों से, 
उनके हित मूलतः भिन्न नहीं थे । इसके अतिरिक्त अन्य इस्लामीय देशों--विज्येपकर 
तुकिस्तान और ईरान--के राष्ट्रीय आन्दोलनों ने उनको प्रभावित किया और 
उनमें राष्ट्रीय भावताएँ भरी । उसी समय दो ऐसी बातें और हुईं जिनके कारण 
भारतीय मुसलमान, ब्रिटिश कर्मचारीतन्त्र से विमुख हुए और अपने देश के अन्य 
निवासियों के अधिक मिकृट आए---पहली बात थी, अंगरेज़ों की, त्रिपोली और 
वाल्कन यूद्ध के सिलसिले में, तुकिस्तान-विरोधी नीति; और दूसरी वात थी, 
तुकिस्तान के प्रति यूरोपीय राष्ट्रों के व्यवहार के संवंध में, मुसंलमानों के प्रति 
भारतीय राष्ट्रवादियों की सहानुभूति । अस्तु, मुस्लिम तरुण वर्ग, भारतीय राष्ट्र- 
बादियों के साथ संघान के लिए प्रयत्न करने लगे और सन्‌ १९१३ में इस विद्या में 
पहला कदम उठाया गया । 
तरुण नेतामों के उद्योगानुसार, लीग के लिए नया संविधान वनाने के प्रश्न 
पर विचार करने के उद्देश्य से, दिसम्बर १९१२ में कलकत्ते में, अखिल भारतीय 
मुस्लिम लीग की परिपद्‌ की मीटिंग करने का आयोजन किया गया। इस मीटिंग 
में मुस्लिम समुदाय के सभी प्रगतिशील नेतागण आए और इनमें मि० मुहम्मद 
अली जिन्ना भी थे जो अब तक छीग से दूर रहे थे।* उस समय वे एक कट्टर 
कांग्रेसी थे और उन्होंने एक विश्युद्ध रूप से साम्प्रदायिक संस्था (मुस्लिम लीग) 
के सदस्य होने से इन्कार कर दिया था। इस मीटिय ने कांग्रेस के राष्ट्रीय 
आदर्श को स्वीकार किया और लीग के छिए एक नए संविवान का मसविदा 
तैयार किया जिसे २२ मार्च १९१३ को अखिल भारतीय मुस्लिम छीग के वापिक 
अधिवेशन में बड़े उत्साहपूर्वक अंगीकार किया गया । यह अधिवेशन लखनऊ में 
हुआ था और सर इब्राहीम रहमतुल्ला उसके सभापति थे । 
; नए संविधान ने लीग के उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया:--- (१) इस 
'देश के निवासियों में, ब्रिटिश राजसत्ता के प्रति राजभक्ति की भावनाओं का 
पोषण करना और उनको प्रोत्साहन देना; (२) भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक 
एवं अन्य अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना ; (३) 
भारत के अन्य समुदायों भौर मुसलमानों में ऐक्य को प्रोत्साहन देना और पारस्परिक 
मित्रता बढ़ाना; (४) उपर्यकक्‍त उद्देश्यों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए बिना, 
१. इस मीध्य में उपस्थित होगे वाले अन्य प्रगतिशील नेताओं में सर इब्राहीम 
रहमतुल्ला, मौलाना मुहम्मद अली, मज़रूल हक, हसत इमाम, मुहम्मद 
शफ़ी और वजीर हसन थे । 
२. लीग के नए संविधान का पुराने नेताओं ने प्रवक् विरोव किया था । 
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ब्रिटिण राजसत्ता के अन्तर्गत, वैधानिक उपायों द्वारा भारत के लिए उपयुक्त 

स्वणासन-व्यवस्था प्राप्त करना और इस उद्ृश्य के लिए अन्य बातों के अतिरिक्त 

राष्ट्रीय ऐक्य को प्रोत्साहन देना, वर्तमान णासन व्यवस्था में कमशः सुवार करना 
ओर मारत के निवासियों में सार्वजनिक भावना का पोषण करना तथा उक्त 
उद्देश्य के लिए परस्पर सहयोग को प्रोत्साहन देना ।7+ 

मुस्लिम लीग के आदर्या तथा उसकी नीति में इस परिवर्तन का, कांग्रेस ने 

हृदय से स्वागत किया और उसने अपने कराची-अधिवेशन (दिसम्बर १९१३) 

में उसको व्यक्त करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव का पारण किया। इस अधिवेदन 

का सभापतित्व नवाब सैयद मुहम्मद बहादुर ने किया था ।* अस्तु, उक्त प्रस्ताव 
में यह आशा प्रकट की गई, “कि विभिन्न समुदायों के नेतागण, दाप्ट्रीय हित की 
सारी समस्याओं के संबंध में एक संयुक्त कार्य-पद्धति अपनाने के लिए पूरा-पूरा 
प्रयत्न करेंगे |”? 

राष्ट्रीय एकता और संयुक्त कार्यक्रम की दिद्या में दूसरा कदम मि० जिन्ना 
ओर उनके साथियों ने उठाया--उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम छीग से अपना 
अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन के साथ एक ही जगह करने के लिए कहा । दिसम्बर 

१०९१५ में दोनों संस्थाओं के अधिवेशन, वम्बई में एक ही समय पर किए गए जौर 

जब कांग्रेस के नेतागण, छीग के इस अधिवेशन को देखने के लिए हॉल में घुसे 

तो बड़े उत्साह और उल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया। जस्तु, बुद्धोत्तर- 
काल के लिए दोनों संस्थाओं ने परस्पर मिलकर एक सुधार योजना बनाने का 

ओऔर उस योजना को कार्यान्वित कराने के निमित्त, सरकार पर जोर देने का 
निश्चय किया । दोनों संस्थाओं ने इस उद्देश्य के लिए कमेटियाँ नियुक्त कीं । इन्होंने 
कलकत्ता में और बाद में (दिसम्बर १९१८ में) ऊखनऊ में अपनी वेठकों कीं जहाँ 
कुछ ही समय बाद लीग और काँग्रेस के वापिक अधिवेशन होने वाले थे। नुधारों 
की एक संयुवत योजना सूचित की गई और उसमें भारत के विभिन्न विधान-मंडलों 
में मुसलमानों को विद्योप प्रतिनिधित्व देने के निर्णय द्वारा हिल्‍्दु-मुस्लिम प्रश्व को 
ते किया गया। यह प्रतिनिधित्व मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों में उनकी जनसंख्या के 
अनुपात से कहीं अधिक था। अस्तु, कांग्रेस और लीग, दोनों ने जपने अधिवेशनों में 
इस योजना का सोत्साह अनुमोदन किया और यह समझौता कांग्रेस लीग योजना' 

१. पतींशा धेटवा 80050, 7974, 9०8० 476. 

२. राष्ट्रीय एकता की दिल्ला में मुस्लिम समुदाय के तरुण नेताओं के साहुसिक 
एवं देशभवित पूर्ण कृत्य की सराहना के प्रतीक स्वरूप, उस वर्ष के लिए 
नवाव बहादुर को विद्येप रूप से छांदा गया था । 

३. सिल्क: निंठए पाती३ *एए०पष्ठी॥ 0ि ८००३, 9०९० 56.4. 
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के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार भारत की दो बड़ी जातियों ने और दो बड़ी 
राजनैतिक संस्थाओं ने एक कार्यक्रम अपनाया, और इस रूप में उनके द्वारा-- ' 
विशेषकर उसी वर्ष नरम और उम्र पक्षों में फिर से ऐक्य हो जाने पर----ब्रिटिश 
भारत की राजनीतिक दृष्टि से जगी हुई सारी जनता का प्रतिनिधित्व हुआ । 
२: 

सन्‌ १९०७ में सूरत-विच्छेद के वाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एक विशद्ध 
रूप से नरम-दली संस्था हो गई थी और उसके फलस्वरूप देश में उसकी प्रतिष्ठा 
घट गई थी । लेकिन उस संस्था ने अपनी आन्तरिक दृढ़ता और सामर्थ्य के बल पर, 
सन्‌ १९१४ के अन्त तक, फिर देश के राजनेतिक जीवन में अपनी विगतकालीन 
प्रतिष्ठा और प्रधानता प्राप्त कर ली थी। इसके कई कारण थे और इनमें सबसे 
बड़ा कारण यह था कि उम्र पक्ष ने किसी प्रतियोगी संस्था की स्थापना नहीं की थी 
और सरकार की दमन नीति के फलस्वरूप उम्र दल बिलकुल छिन्न-भिन्न हो गया था। 
इन परिस्थितियों में, देश में जो कुछ भी राष्ट्रवादी राजन॑तिक जीवन था, उसे 
कांग्रेस का माध्यम मिला और कांग्रेस के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति हुईं। विच्छेद 
के बाद कांग्रेस के नए संविधान में उसके उद्देश्य निश्चित कर दिए गए थे और 
कार्य पद्धति के निश्चित नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया था। यह कांग्रेस 
सन्‌ १९०८ के बाद प्रतिवर्ष किसी बड़े शहर में अपना अधिवेशन करती थी और 
राष्ट्रीय परिवादों को दूर करने के लिए हलचल करती थी और स्वदेश तथा उप- 
निवेशों में भारतीयों की स्थिति के सुधार के लिए माँग करती थी। इसके अधि- 
वेशवों में राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति--जैसे फ़ीरोजशाह मेहता, 
गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्र नाथ वनर्जी, डी० ई० वाचा, मदन मोहन 
मालवीय, लाजपतराय, सत्येन्द्र सिनहा, भूपेद्धनाथ बसु, अम्विकाचरन मजूमदार, 
कृप्णस्वामी ऐयर, एन० यूवा राव, संकरन नेयर, मुहम्मद अली जिन्ना, जमरूल 
हक़, ए० रसूछ, हसन इमाम, सैयद महमूद, मोतीलाल नेहरू,भ्ीनिवास शास्त्री, 
सी० वाई० चिन्तामणि, सच्चिदानन्द सिनहा, तेज बहादुर सपरू, विशन नारायण 
दर, हरकिशनलारू गोकरन नाथ मिश्र---भाग छेते थे। इन लोगों के अतिरिक्त 
कांग्रेस में भाग लेने वालों में, श्रीमती एनी वीसेन्ट का एक महत्त्वपूर्ण स्थान था । 
वे, 'थियॉसाफिकल सोसाइटी ' की प्रेसीडेन्ट थीं और भारत के धामिक, सामाजिक 
ओर शिक्षण क्षेत्रों की अग्रणी थीं । उन्होंने भारत को अपनी माउूभूसि माना 
था और १९१४ तक वे उसके धामिक, सामाजिक एवं शिक्षण विपयक पुनरुत्यान 
के कामों में व्यस्त थीं । किन्तु महायुद्ध के प्रथम वर्ष में उन्होंने राजन॑तिक जीवन 
में प्रवेश करने का निदपचय किया और पहली बार (दिसम्बर १९१४ में) कांग्रेस 
के मद्रास अधिवेशन में सम्मिलित हुई--ओऔर जैसा कि प्रवेक्षित' था, उन्होंने 
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तुस्त ही कांग्रेस संगठन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया ।- अगछे चार वर्षो 
में वे कांग्रेस की परिपदों में और ब्रिटिय भारत के राजन तिक जीवन में अग्रणी रहीं 
और सन्‌ १९१७ के दिसम्बर अधिवेदन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ । 
भारतवासियों की राजनीतिक त्तन्द्रा को दूर करने का कौर सक्रिय काम के लिए 
उन्हें संगठित करने का श्रेय, श्रीमती एनी वीसेन्ट के अतिरिक्त केबछ लोकमान्य 
तिलक को ही दिया जा सकता है । और यह श्रीमती वीसेन्ट के ही प्रथत्त और प्रभाव 
का परिणाम था कि सन्‌ १९१६ में कांग्रेस के नरम और उम्र पक्षों का ठखनऊ में 
सम्मिलन हुआ और श्री तिलक और उनके समर्थकों का कांग्रेस में पुन:प्रवेण हुआ । 
, सनू १९०८ और १९१६ के बीच कांग्रेस की कार्य-यद्धति वही रही जो सन्‌ 
१९०५सेपहलेश्री--किती प्रमुख नगर में प्रतिवर्य बड़े:दिनों की छुट्टियों में कांग्रेस- 
अधिवेशन होता था और उसमें सभी महत्त्वपूर्ण राजनैतिक एवं आशिक प्रश्नों 
पर सामान्य प्रस्तावों का पारण किया जाता था। सन्‌ १३९१४ में भारतीय,परिवादों 
विश्येषकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति के संबंध में त्िटिय जनमत जागूत 
करने के लिए एक सिप्ट मंडल, इंगलेड भेजा गया। इस मंइल के सदस्य -थे--- 
मिं० भूपेनद्रनाथ वसु, एम० ए० जिन्ना, एन० एम० समर्य, एम०'सिनहा, मजसूस्, 
हक, माननीय बी० एन० शर्मा और छाछा छाजपत राय । गहित आर्तबंद' कुछीः 
व्येवस्था को समाप्त करने की बात को छोड़कर, कांग्रेस की अन्य मॉँगों-पर कोई 
ध्यान नहीं दिया गया और उसके जन्य परिवाद ययावत्‌ बने रहे। इन आ वर्षो में 
(जव कांग्रेस पूर्णकय से नरम दल वालों के आधीन थी) उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि 
थी राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति और राजनैतिक सुवारों की संयुक्त योजना जो देश 
की दो बड़ी राजनतिक संस्थाओं को मान्य थी । विपय के निष्पक्ष विवेचन के 
द्वित में यह कु मर्त्व कहना जनिवाय है कि सन्‌ १९१६ की सामुदायिक एकला 
प्राप्त करने के लिए, 'गासट्रीय एवं छोकतंत्रीय जीवन के एक मौलिक सिद्धाल के 
हनन किया गया था। कांग्रेस ने, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के 
प्रस्ताव का वरावर विरोध किया था। यह सच है कि कंग्रिस, मुसलमानों को और 
अन्य अल्पसंख्यकों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता अनुभव 
करती थी किन्तु उसने पृथक निवर्लिन क्षेत्रों को देश के राष्ट्रीय जीवन के लिए 
घातक बताया था; और उसने उनकी व्यवस्था की अराष्ट्रीय और अलोकार वीय 
कह कर निन्‍्दा की थी। किन्तु सन्‌ १९१६ में कांग्रेस ने राजनंतिक चर्द्या में ऐक्य 
प्राप्स करने के लिए * साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को, गुरुता के सिद्धान्त 
१. बहुत से कांग्रेसी, साम्प्रदाधिक निर्वाचन क्षेत्रों के दृष्परिणामों के प्रति पूरी 
। तरह सजन थे; विन्तु उनकी दृष्दि में स्वराज्य के लिए यह मूल्य नि- 
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को और विधान-कार्य में साम्प्रदायिक निषेधाधिकार को स्वीकार किया। इन 
तीनों रियायतों के मौलिक सिद्धान्त ग़लत थे और वे बहुत-से कांग्रेसियों की जीवन- 
भर की निष्ठा के विरुद्ध थे। ये रियायतें, कांग्रेस लीग योजना' में निश्चित रूप से 
सवसे ज्यादा आपत्तिजनक थीं। किन्तु यह भाग्य का व्यंग्य है कि सरकार ने एक 
ओर तो योजना के वैधानिक भाग को अस्वीकार कर दिया और दूसरी ओर उस्ती 
योजना के साम्प्रदायिक समझौते को १९१९ के सुधारों का अनिवाये अंग बता दिया। 

सन्‌ १९१६ के कांग्रेसियों के पक्ष में यह कहना आवश्यक है कि उनकी दृष्टि 
में ये रियायतें अस्थायी थीं। उन लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार यह विश्वास 
जमा दिया गया था कि थोड़े ही समय में पृथक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था का अन्त 
हो जायगा और उनके स्थान पर वास्तविक राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय प्रतिनिधित्व 
व्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा ।* अब यह बताने की आवश्यकता नहीं हैँ कि उक्त 
प्रत्याशा अत्यन्त अस्वाभाविक थी और उसका निराशा में परिणत होना अवश्य॑- 
भावी था । 





है. हि ४ 
विचाराधीन युग में असन्तोष, कोध और अवमान की भावनाओं को सबसे 
ज्यादा उत्तेजित करने वाला विषय था--दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ 
किया जाने वाला दुर्व्यवहार | दक्षिण अफ्रीका की उस अवस्था की' चर्चा की. जा 
'चकी है* जिसने महात्मां गांधी को (काले क़ानून के नाम से प्रसिद्ध) एशियाटिक 
“रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने को विवश किया था। यह ऐक्ट मार्च 
१९०७ में ट्रांसवाल पालियामेण्ट ने बनाया था । जब सत्याग्रह के फलस्वरूप महात्मा 
'गांधी-सहित लगभग १५० आदमी जेल पहुँच गए तो सरकार ने संधि-चर्चा की । 
"महात्मा गांधी और जनरल स्मट्स में समझौता हुआ और इसके भनुसार भारतीयों 
को स्वेच्छायूर्वक अपना निवंधन कराना था और सरकार को काला क़ानून रद्द 
करना था ।? किन्तु जब महात्मा गांवी ने अपने साथियों के विरोध के होते हुए और 
साथ ही अपने प्राणों को जोखिम में डालकर, अपनी ओर से संवंधित समझौते के 
वाये था। उन्हें यह आशा थी कि स्वराज्य के वाद साम्प्रदायिकता का 
कालान्तर में अपने-आप अन्त हो जायगा । 


१. सन्‌ १९१६ के कांग्रेस-लीग समझौते के संबंध में इस पुस्तक के पहले 
अंगरेज़ी संस्करण की आलोचना को ययावत्‌ रखा गया है । 

२. इसी पुस्तक का वारहवाँ अध्याय देखिये । 

“३. जनरल स्मट्स ने महात्मा गांवी से कहा था :“अधिकांश लोगों के स्वेच्छापूर्वक 
निवंबन कराने पर में एशियाटिक ऐक्ट को तुरंत रह कर दूंगा ।” 8&0ए8- 
शा 4प 50पए07 29709, 9286 242 

४, एगातोंएं : 88एच्2ए७३ 0 50ण7 60॥7709, 988० 300, 
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भाग को पूरा कर दिया, तो जनरल स्मठ्स ने काछे कानून को रह करने से इंकार 
कर दिया | इसी बीच ट्रांसवाल पाछियामेण्ट ने एक ऐक्ट और बना दिया था जिसके 
अनुसार प्रत्येक नए भारतीय को वहाँ बसने से रोक दिया गया था। ऐसी परि- 
स्थितियों में, विवश होकर फिर सत्याग्रह आरंभ करने के अतिरिक्त और कोई 
भार्ग नहीं था । इस वार यह सत्याग्रह दोनों ऐक्टों के विरुद्ध होना था। सरकार को 
अन्तिमेत्यम दिया गया “कि यदि समझौते के अनुसार काला कानन रह नहीं किया 
जाता और थदि इस विपय में सरकार का निर्णय एक नियत दिनांक तक प्राप्त नहीं 
होता तो भारतीयों द्वारा प्राप्त किए हुए निवंधनन्यत्रों को जला दिया जायगा और 
वे छोग उसका फल भोगने को तैयार रहेंगे ।/१ १६ अगस्त १९०८ को एकत्र 
किए हुए निवंधन पन्नों को (जिनकी संख्या २००० से अधिक थी) जला दिया गया 
बौर सत्याग्रह फिर आरंभ कर दिया गया ) बहुत-से छोग जेल गये-तरहुतों को 
भारत के लिए निर्वासित कर दिया गया। जेल में हर प्रकार की कठोरता बरती 
गई--एक आदमी ठंड छगने के कारण न्यूमोनिया से मर गया । एक जेल में सत्या- 
ग्रहियों को विवश होकर भूख-हड़ताल करनी पड़ी । मिस्टर गांवी और सेठ 
हाजी हवीव का जो शिप्ट मंडल इंग्लड गया था, वह भी खाली-हाय लौट आया । 
जेल जानेवाले सत्याग्रहियों के कृटुम्बों के छिए मिस्टर गांवी ने मि. कैेछेनवारव की 
जमीन पर टाल्सटाय फ़ार्मे को आरंभ किया । संघर्ष चलता रहा मौर जब तक 
एक-दो सत्याग्रही जेल जाते रहे । 

दक्षिण अफ्रीव्त में दुवारा सत्याग्रह आरंभ होने पर भारत के लोगों में हुलवल 
हुई । देश के विभिन्न भागों में समाएँ की गईं । संबर्प जारी रखने के लिए चन्दा 
इकट्ठा किया गया और दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। फ़र्व री १९१० में मि. गोखले 
में साम्राज्यीय विधान परिपद्‌ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके द्वारा नैटाल 
उपनिवेश के लिए 'शर्तवनन्‍्द' मज़दूरों की भर्ती रोकने के छिए सन्परियद्‌ गवर्नर- 
जनरल को अधिकार प्रदान करने की सिफारिश की । उस प्रस्ताव का उद्देश्य 
दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेद् में भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए वहाँ की 
सरकार पर दवाव डालना था। सरकार ने प्रस्ताव स्वीवार विया और नैटाल के 
लिए 'शर्तबंद' मजदूरों की भर्ती पर रोक हगा दी, पर वांछित फल प्राप्त नहीं हुआ। 
मि० गोखले ने दक्षिण अफ्रीका जानें के छिए और वहाँ की वस्तुस्यिति का अध्य- 
सन करने के लिए भारत-मंत्री की सहायता मांगी | अक्टूबर और नवम्बर १९१४ में 
मि० गांधी के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न भागों का दौरा किया। उन्होंने 
वहाँ के मंत्रिमंडल से भी काफ़ो लम्बी बातचीत की । जनरल वोबा से यह 
आदवासन मिल जाने पर कि काला कानून! रद कर दिया जायगा बौर ३ 
१. छजावीए : उदवएक्ड्राबीड ग॥ 50पत क्‍ीप८७, 0280० 400. 
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का . टक्‍्स समाप्त कर दिया जायगा; मि० -गोखले तवम्बर १९-१२ में दक्षिण 
अफ्रीका से भारत लौट आए ।१ 

जनरल स्मट्स ने फिर बचत भंग किए और ३ पौंड के टैक्स को रद्द करने. 
के लिए विधान अस्तुत करने से इंकार कर दिया और यह कारण बताया कि नैटाल' 
के सदस्य उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध थे। विवश होकर सत्याग्रह के कार्यक्रम में इस 
टेक्स को रद-करने की मांय को भी शामिल किया गया। 

इस समय तक सत्याग्रहियों का छोटा-सा दल रूग भग निपट चुका था। किंतु 
शीघ्र ही.एक तचया परिवाद उठ खड़ा हुआ और उसके कारण महात्मा गांधी' को 
सत्याग्रह को फिर एक सक्रिय रूप में चलाने का अवसर मिला। और इस वार 
उन्होंने. .स्त्रियों से भी. सहयोग देने के लिए कहा। १४ भार १९१३ को दक्षिणः - 
अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालूय के न्यायाधीश मि. सरल ने एक निर्णय द्वारा ऐसे 
विवाहों को जिन. का. विवन्धन नहीं हुआ हो और जिन-को ईसाई ढंग पर न किया 
गया हो; अमान्य घोषित कर दिया । महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की यूनियन 
सरकार से प्रार्यता की कि इस सम्बन्ध में भारतीयों के लिए एक विशेष विवान बना 
द्विया.जाए; लेकित सरकार ने उस प्रार्थता को अस्वीकार-कर दिया। तब महात्मा 
गांधी ने भारतीय पुरुषों. और स्त्रियों से इस विषय पर सत्याग्रह करने के लिए कहा । 
स्त्रियों के सब से पहले जत्ये में फ़ोनिक्स आश्रम में रहनेवाली १६ स्त्रियाँ थीं जिन 
में श्रीमती कस्तु रवा गांधी भी थी। इन सव को तीन महीने का कठोर कारावास- 
दुंड॒ दिया-गया। दूसरे जत्ये में ११ स्त्रियाँ थीं जो सत्‌ १९०८-९ के संवर्ष के 
दिनों में टाल्ट्टॉय फ़ार्म में रहीं थीं। इन स्त्रियों ने न्यूकैसिल की खानों में काम 
करने वालों को भड़काने. के लिए नैटाल की सीमा में प्रवेश किया। श्रमिकों.ने (जिन 
की संख्या ऊगभग ६००० भरी) कर्तव्य की पुकार पर ध्यान दिया और हड़ताल 
कर दी। इन ११ स्त्रियों के गिरफ्तार हो जाने पर हड़तालियों के नेतृत्व के लिए 
महात्मा गांवी स्वयं न्‍्यूकेसिल पहुँच गए 

खानों के मालिकों ने हड़तालियों के साथ कठोर व्यवहार किया। हड़तालियों 
को उनके मकानों में से निकाल दिया गया और उत छोगों को अपनी स्वियों और 
वच्चों के साथ खुले मैदान में रहना पड़ा। टाल्स्टॉय फार्म की स्त्रियों के कारावास के 
कारण वे. लोग और ज्यादा चिढ़ गए थे और खानों में काम पर जाने के लिए तैयार 
नहीं थे। भारतीय परिवादों को दूर कराने के उद्देश्य से .मि. गांवी ने उनके साथ 
ट्रांसवाल की. सीमा पर जाकर सत्यात्रह करने का निश्चय किया । 

न्यूकैसिल से ट्रांसवाल.के लिए इस शान्ति पूर्ण सेना की ऐतिहासिक यात्रा. 
२८ अक्तूवर[ुको आरम्भ हुई। इस सेना का उद्देश्य टाल्स्टॉय फ़ामे पर पहुँचता था 
१. जिबयवएं :; ढैक्वापग/ग4 47 50५0 4703, 928० 408.7 ९ 
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लेकिन सीमा पर हड़तालियों के गिरफ्तार कर लिए जानें का इर था। इस सेना में 
२०३७ आदमी, 2२७ स्त्रियाँ और ५७ बच्चे थे। मि. गांबी को मार्य में तीन बार 
गिरफ्तार रफ्तार किया गया--दो वार जमानत पर छोड़ दिया गया, छेकिन तीसरी बार 
डरबन ले जाया गया और उतर अभियोग चलाया गया, जिस के फडस्वद्स 
उन्हें ९ महीने का कठोर कारावास दंड दिया गया। १० नवम्बर को हड्तान्िियों की 
भी गिरफ्तारी की गई और उन्हें तीन स्पेशल रेल्गाड़ियों में मरकर न्पक्रीसिल 
भेज दिया गया । वहाँ उनपर अभियोग चलाया गया और उनको जेल भेज 
दिया गया । कितु साबारण जेलों में रखने के स्थान पर उन्हें खानों के बाड़े में 
कांटेदार तारों के घेरे में रखा गया और खातों के यूरोपियन नौकरों को उनका 
रलेक बनाया गया । मि. गांवी ने लिखा है:--- थे मज़दूर बहादुर आदमी थे और 
उन्होंने खानों में काम करने से साफ़ इन्कार कर दिया, जिस के फलस्वरूप उन्हें बरी 
तरह पीटा गया । उद्धत रक्षकों ने मजदूरों में ठोकरें मारी, उन्हें गालियाँ दीं और 
अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार किए जौर उन ग्रीब मजदूरों ने इन कप्ठों को शान्तरि- 
पूर्वक सहन किया ।* दक्षिण अफ्रीका के अन्य भागों में काम करने वाले भारतोथ 
भजदूरों ने, न्यूकैसिल के मजदूरों के प्रति सहानुभूति के कारण, अपने यहाँ भी 
हड़ताल की। कुछ स्थानों पर गोलियाँ चछाई गई और कुछ भारतीय मजदूर मारे 
भी गए। बहुत-सी स्त्रियों ने सत्याग्रह किया; उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और 
दंड दिया गया। उनके साथ बड़ी निष्टरता का व्यवहार किया गया और 
वलियझा मुदालियिर नामक एक सोलह वर्ष को लड़की को जेल में बुबार हुआ 
और बाद में जेल से छोड़े जानें पर वह भीध्र ही मर गई। दक्षिण अफ्रीका 
का सारा भारतीय समृदाय, उद्धत यूरोवियनों के जातीवतापूर्ण संगठित अत्याचार 
का सामना करने के लिए, एक संयुक्त निकाय के रूय में उठ खड़ा हुआ । 
दक्षिण अफ्रीका की कर एवं अन्याय्यूर्ण सरकार के विदद्ध वहाँ 
भारतीय समुदाय की वीरता की सारे भारत में प्रशंसा की गई। सारे देश 
विराद सभाएँ की गई। और उनमें भारतीयों के प्रति दलिण अफ्रीका की 
सरकार के दुर्व्यवहार का विरोध किया गया। कप्ट में पड़े हुए अपने भाइयों 
के साथ भारतवासियों ने हादिक नहानुभूति प्रकट की । सत्वाग्रहियों की 
सहायता के लिए चन्दे इकट्ठे किए और उसमें देशी नरेयों और गरीबों, सभी ने 
सहयोग दिया। सत्याग्रहियों के प्रति भारतवासियों की सहानभति में छाई 
हार्डिज ने अपना और अपनी सरकार का योग दिया। भारत सरहार के लिए 
यह एक असावारण बात थी। रद नवम्बर १९१३ को छोड हाडिज ने 
महाजन सभा, मद्रास में एक व्याख्यान में कहा :-हाह ही में, दक्षिण अफ्रीका 
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में आप के देश भाइयों ने वहाँ के कानूनों को, जिन्हें वह गहित और अन्यायपूर्ण 
समझते हैं, तोड़ने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध करने का संगठन किया है । वहाँ के 
कानूनों के प्रति उन लोगों के जो भाव हैं उनसे हम लोग भी असहमत नहीं हो 
सकते। वे छोग कानूनों को तोड़ने के परिणामों से भली-भाँति परिचित हैँ और वे 
वीरतापूर्वक सारे दंड सहने के लिए तैयार है। उनके इस संघर्ष में भारत की प्रवल 
हादिक सहानुभूति है। यद्यपि में स्वयं भारतीय नहीं हूँ कितु उनके प्रति आपके 
साथ ही मेरी सहानुभूति भी है ।१ छॉर्ड हाडिज ने व्याख्यान के अन्त में इस वात 
की माँग की कि इस सारे विषय की निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा जाँच की जाए और 
जाँच करनेवाली कमेटियों में भारतीय हितों को भी पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया 
जाए। इसी वीच मि. गोखले ने, जिन्हें समुद्री तार द्वारा दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष 
के देनिक समाचार मिलते रहते थे, मि. एड्रिडज और मि. पिअर्सन से नैटाल और 
ट्रॉंसवाल में भारतीयों की सहायता करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने को कहा। 
भारत सरकार ने भारतीय परिवादों को दूर कराने के लिए सर वेंजमिन 
राव्ंसन को भेजा । दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक जाँच कमेटी नियुक्त की, 
लेकिन उसकी रचना असंतोषप्रद होने के कारण, सत्याग्रहियों ने उसके सामने 
गवाही देना अस्वीकार कर दिया। सरकार और मि. गांधी में एक सामयिक 
समझौता हुआ, जो सन्‌ १९१३ के गांधी-स्मट्स समझौते के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसके अधिकांश भाग को सन्‌ १९१४ के इंडियन्स रिलीक एक्ट में रूप दिया 
गया। एक्ट ने तीन पौंड के गहित टैक्स को रह किया, भारतीय विवाहों को 
मान्यता प्रदान की (कितु एक पत्नी और उसके ही बच्चों को वैध माना जा 
सकता था) और विभाजन निश्चित होने पर अधिवासी प्रमाणक (90777 26 
(८प८&७८) के आधार पर यूनियन में प्रवेश करने के अधिकार को 
स्वीकार किया | मि. गांधी और जनरल . स्मट्स में पत्र व्यवहार द्वारा अन्य 
बातें ते की गईं । जनरल स्मट्स को मि. गांवी ने अपने अन्तिम पत्र में लिखा, 
“इंडियन रिलीफ विधेयक के कारण से और इस पत्र-व्यवहार से उस सत्याग्रह 
संघर्ष का अन्त हो गया है जिस का आरम्भ सितम्बर १९०६ में हुआ था और 
जिस के कारण भारतीय समुदाय को आथिक क्षति के अतिरिक्त काफ़ो शारीरिक 
कष्ट उठाने पड़े हें और सरकार को काफ़ी चिन्ता और परेशानी का सामना 
करना पड़ा है ।”३ 

जिस समय दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष हो रहा था, उसी समय एक शिष्ट- 
१. ०व6गय ऊकिटएशंल्ज, /2९८८प्र2८० 7979, 028० 698. 
२. जिगातीएं ; 54एग278 पथ 50प0 87९8, 922० 505. 
३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ५०६. 
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मंडल मारत का दौरा कर रहा था। यह मंडल कनाडा से आया था और कताडा के 
भारतवासियों की स्थिति और उनके कप्टों के सम्बन्ध में जनमत जागृत कर 
रहा था। इस मंडल के सदस्य थे मि. नन्‍्दर्सिह, नारायण सिंह जौर बलवन्त सिंह । 
कनाडा में भारतवासियों की दणक्षा के सम्बन्ध में चर्चा की जा चुकी है और वहां 
के विनियमों से बचने के लिए सरदार गुरदीत सिंह के प्रयत्त और कोमाग्राटा 
मार की यात्रा का भी वर्णन किया जा चुका है।* अस्तु, सन्‌ १९१७ के 
साम्नाज्यीय युद्ध सम्मेलन में भारतीय श्षिप्ट मंडल ने स्वशासक उपनिवेश्ों में 
भारतीयों की स्थिति के प्रश्न को विचारार्य प्रस्तुत किया । सर सत्येंद्र ने इस 
विपय पर एक अत्यन्त योग्यतापुर्ण ढंग से लिखा हुआ ज्ञायन सम्मेलन के सामने 
रखा। विस्तृत एवं निस्संकोच रूप से विचार हुआ गौर उसके फलस्वहूप पारस्प- 
रिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगले वर्ष सम्मेलन ने एक विस्तृत 
प्रस्ताव का पारण किया। और इस अधिकार को मान्यता दी कि प्रत्येक देश को 
अपनी जन-रचना विनियमित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए किंतु भ्रमण, 
वाणिज्य और अध्ययन के सिलसिले में ब्रिटिश नागरिकों पर एक-दूसरे देश में 
आने-जाने के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं होनी चाहिए । सन्‌ १९१८ के प्रस्ताव 
ने अन्त में यह निश्चय किया :--- अन्य ब्रिठिश्व देशों में पहले से बसे हुए 
भारतीयों को (भारत से) अपनी स्त्रियों और बच्चों को छाने का अधिकार 
होना चाहिए कितु (अ) उक्त प्रत्येक भारतवासी की एक पत्नी भौर उसके 
ही बच्चों को सम्बन्धित उपनिवेश् में प्रवेश करने का अधिकार होगा और (ब) 
प्रत्येक प्रवेश करने वाले को अपने विभाजन के लिए भारत-सरकार का 
प्रमाणक प्रस्तुत करना होगा ।* 

इस प्रकार १९१८ के प्रस्ताव ने स्वशासक उपनिवेश्ञों में भारतोयों की 
समस्या का सामयिक हल किया । यह हल वस्तुतः एकांगी बौर भारत 
के लिए अहितकर था। उपनिवेश्यों में ऐसे बहुत से प्रदेश थे जहाँ कोई आवादी ही 
नहीं थी अयवा बहुत छितरी हुई आवादी थी । भारतवासी पिछले कितने ही 
वर्षों से इन स्थानों में वसने अयवा नौकरी करने के अधिकार के लिए प्रयत्न बौर 
बलिदान कर रहे थे । उक्त समझौते के अनुसार यह अधिकार उनमे हमेशा के 
लिए छीन लिया गया। बदले में भारत सरकार को अन्य उपनिवेयों के लोगों 
को भारत में बसने से रोकने का अधिकार दिया गया--बहू एक ऐसा अधिकार 





१. इसी पुस्तक के १८ वें अध्याय का नवाँ विभाग देखिए । 

२. रिटड0प्राता ्ी हए वाएटाबों. जैक 0णएालिलालट 0ी 
7978, वृष्णव्ते 9४ 'न्राह्याबाएँ वा 'परावीशा जिगंहु/॥- 
ध0ा? ए426 35- - 


हर ... भारत में ब्रिटिश- राज्य 
'था जो विल्कुल -निर्थंक था। तथोपि, -सने १९.१८ के प्रस्ताव के पारण से 
स्वेशासंक उपलिविक्षों में पहले से बसे हुए भारतीयों की स्थिति में, निश्चित 
सुधारहुआओ4 । > जप 20% “2० ही 
+ ५ ली उमा 7 है हब 
पहले महायुंद्ध के दिनों में, ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए भारतवासियों के 
देशान्तरंगमन को प्रश्न बड़ी महत्वपूर्ण हो गया ; और अन्त में भारत सरकार को 
“विवश होकर, गहित॑ शर्तबंद' श्रम व्यवस्थां को समाप्त करना  पड़ा। संत १८३ १में 
दास-प्रथा तोड़ने के बांद यह व्यवस्था! अस्तित्व में आई थी ॥ उपनिवेशों -का-रोपक 
समुदाय मभांरत में अपने अभिक्रर्त्ताओं द्वरा, साधारणतया पाँच वर्ष के लिए 
नियत वेतन के आधार पर मजदूरों की भर्ती करता था। -इस शर्तवंद .प्रथा 
में. पाँच वर्ष की अवधि समाध्त हो जाने के बाद मजदूर को भारंत 'लौटाने की अथवा 
उपनिवेश्ञ में स्वतंत्र नायरिक की तरह बसने की अथवा फिर भर्ती कर लेने की कोई 
व्यवस्था नहीं थी । । 
आरंभ से ही यह स्पष्ट था कि देशान्तरगमन की उक्त शर्तवंद प्रथा अर्वाछ- 
नीय थी । मज़दूरों की भर्ती करने में जबरदस्ती और जालसाजी से काम लिया 
जाता था । बहुत-से अनभिज्न लोगों को धोखा दिया गया; वहुत-सी विवाहित 
स्त्रियों को लुभाया गया; वृद्ध माताओं और पिताओं के अकेले लड़कों को छालच 
दिया गया; स्टेशनों और तीर्थ स्थानों पर भीड़ में बिछुड़े हुए संबंधियों का अप- 
हरण किया गया ; और एके गाँव से दूसरे गाँव को जानेवाले लोगों को वहकाण 
गंया:। ये लोग भर्ती गोदामों में ले जाए जाते थे और वहाँ पर इन लोगों से शर्त के 
पत्रों पर हर प्रकार के उपायों को काम में लाकर हस्ताक्षर करा लिए जाते थे ।* 
इन लोगों को न तो य्गत्रा की शर्तें ही ठीक-ठीक बताई जाती थीं और न यह ठीक- 
ठीक बताया जाता था कि वे लोग किन शर्तों के अनुसार उपनिवेज्ञों में रहेंगे अयवा 
काम करेंगे। उपनिवेज्ञों में इस व्यवस्था के अन्तर्गत मजदूरों पर जुर्माने होते थे, 
उनको पीटा जाता था, कैद किया जाता था। भर्ती किए जानेवाले मजदूरों से इन 
यातों की कोई चर्चा नहीं की जाती थी । सारी व्यवस्था धोखे और जालसाजी पर 
टिकी हुई थी।* यहं सच है कि भारत-सरकार ने स्थिति संभालने के लिए प्रयत्न 
किया था और भर्ती के संबंध में कुंछ प्रेतिबंध लगाए थे किन्तु जेसा कि २० मार्चे 
१. इस संबंध में विस्तृत वर्णन के लिए देखिए--रिंटु०07६ रण 2थटछटा5 
हैपरताट्जड दावे शिट््वाउ0प 07 गापेटाघएाट्ते 79777 पिशे: 
“२. श्री गोखले के अनुसार यह व्यवस्था वीभत्स, थी और धू्॑ता पर टिकी हुई 
हि 'थी-देखिए----9[9022८ए0व6४5 0६ (7०ावट; 02386 520: : 
3. इस संबंध में जो कानून बनाएं गए, उनके संक्षिप्त: इतिहोस -के छिए 
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2९१६ को साम्राज्यीय विधान परियद्‌ में प ०मा्ंवीय ने कहा, नर्ती करनेवाले धूर्व 
अभिकर्ता बड़ी रकमों के लालच से! उनकों निप्फल कर देते थे। समुद्री यात्रा का 


० 


प्रबन्ध अत्यन्त अंसन्तोपप्रद होता था। बहुत-सें छोगों को थोड़ी-सीं जगह में भर 
दिया जाता था; खाने और सोने का उचित प्रवन्ध नहीं होता थी। इसका अनिवार्य 
परिणाम यह होता था कि बहुत-से लोग बीमार पड़ जाते थे और उनमें से बहुत- 
में लोग मर भी जाते थे । उपनिवेयों में कौर भी ज्यादा खराब हालत होती थी । 
कितने ही मजदूर पागछ हो गये और कुछ ने आत्महत्या भी की | सन्‌ १९०८-१२ 
के वर्षो में शर्तवन्द भारतीय मजदूरों की कांत्महंत्या का अनुपात, प्रति दस लाख 
९२६ था? जो साधारण परिस्थितियों में आत्महत्या के अनुपान की तुंहना में 
भयंकर प्रतीत होगा। बड़ुत-से मजदूर भ्रप्ट और पतित जीवन व्यंतीत करते थे । 

जब भारतवासियों को उपनिवेशों में रहनेवाले अपने देशभाइयों की दया का 
प्रता लगा तो उन्होंने उस गहित थर्तें बंद! मजदूर व्यवस्थो का अन्त कराने के छिए 
हलचल की । कांग्रेस के वाविक अधिवेशनों में व्यात्यीन दिए गए और प्रस्ताव 
स्वीकार किए गए । समाचार-पत्रों ने आन्दोलन किया और सामझ्राज्यीय विवायिका 
सभा के निर्वाचित सदस्यों ने इस परिवाद को दूर करने के लिए सरकार पर जोर 
दिया। सन्‌ १९१०में श्री गोखले ने साम्राज्यीय विधान परिपर्‌ में इस विपय पर जो 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया 'थां, उसकी चंर्चा की जा चुकी है । ४ मार्च १९१२ की मि. 
गोखले ने विधान परिवद्‌ में एक और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके 
द्वारा भारत में मर्तवन्दर' मजदूरों की भर्ती को पूर्ण रूप से वजित कर देने के लिए 








देखिये--/[तांबए जिया 99 0 िक्रष्ठाबाा, 9805 
6 $0 25. ह 

2. यू. पी. के पर्चिमी जिलों में एक पुरुष-मजदूर भर्ती करने की फ़ीस ४५ 
रुपए थी और एक स्त्री-मजदू र भर्ती करने की फ़ोस ५० सपए थी। 2/00९९८- 
पांयएृ5 ० पाल एाफुटांओ वैटह्ांड्रज्ञाए्ट ए०णारों, ७०, 
[॥ए 9४४८ 400. 

२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ४०४. 

३. श्री एण्ड्रिकज़ और श्री पिअसन ने फ़िज्ञी की हालतों का इस प्रकाद वर्णन 

किया है:-/हम फ़िजी की कुछी वस्तियों के अपने पहले दृश्य को भू नहीं 
सकते। स्त्रियों और पुरुषों--सभी के चेहरों से उनके भ्रष्ट जीवन का निश्चित 
परिचय मिलता था ।* * 'ऐसा प्रतोत होता था कि पतित जीवन को महामारी 
का प्रकोप हुआ हैं। वैवाहिक प्रन्वि की पवित्रता का कोई स्थान नहीं घा-- 


सत्र पाशविकता का राज्य था.) स्त्ियाँ अपने पतियों को बदखती रहती मी 


और लड़कियों का ऋष-विक्रप होता था ।/---उपर्दृक्त पुस्तक, पृप्ठ ४०४. 


३३१४ भारत में ब्रिटिश राज्य 
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सिफ़ारिश की । परिषद्‌ के प्रत्येक उपस्थित भारतीय सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन : 
किया किन्तु सरकारी बहुमत के कारण उसका पारण नहीं हो सका। भारत सरकार 
ने, सैण्डसंत कमेटी (१९०९) की सिफारिशों के अनूसार अपनी तीति निश्चित 
की थी। यह कमेटी ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी और उसको ब्रिटिश 
उपनिवेश्ञों की हालतों की जाँच करने का काम सौंपा गया था। कमेटी का यह मत 
था कि शर्तेबंद' व्यवस्था देशान्तरगामियों के लिए छाभप्रद थी और जो कुछ 
दोष वतंमान थे, उन्हें दूर किया जा सकता था। तथापि भारतीय मत को सतन्तुष्ट 
करने के लिए सरकार ने मि. मैकनील और मि. चिमनलाल को चार उपनिवेश्ञों 
“-जमैका, ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गिती और फ़िज्ी---की हालतों को 
देखने और उनपर रिपोर्ट देने के लिए भेजा । उस समय इन्हीं चार 
उपनिवेश्ञों के लिए शर्तबन्द देशान्तरगमन की अनुमति थी । रिपोर्ट में 
विभिन्न उपनिवेशों की कुली-बस्तियों की दशा गहित बताई गई किन्तु 
साथ ही यह कहा गया कि “अधिकांश देशान्तरगामियों ने घातक दरिद्रता और 
निराशा की स्थिति का सरल सुरक्षित जीवन और समृद्धि की आशा से वितियम 
किया था ।”* मि. मैंकनील और चिमनछाल ने शर्तंवन्द' प्रथा को जारी' रखने 
की सिफ़ारिश की | भारतवासी इस सिफ़ारिश से सहमत नहीं हुए । उन्होंने मि. 
एण्ड्रिऊज् और मि. पिअसन की रिपोर्ट को, जो लगभग उसी समय प्रकाशित हुई 
थी, विशेष महत्त्व दिया । इस रिपोर्ट में संवंधित तथ्य और आंकड़े दिए गए थे । 
भारत-सरकार ने यह अनुभव किया कि भारतीय जनमत इस कुटिल व्यवस्था को 
भविष्य में सहन नहीं करेगा और उस व्यवस्था के कल्पित आथिक लागमों का उत 
पर कोई प्रभाव नहीं होगा । अतः सन्‌ १९१५ में भारत सरकार ने उस व्यवस्था 
को बिलकुल तोड़ देने के लिए भारत-मंत्री से सिफारिश की। २० मार्च १९१६ को 
पं०मदन मोहन मालवीय ने उस व्यवस्था का अन्त करने के लिए साम्राज्यीय विधान 
परिपद्‌ में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । पंडित मालवीय ने उस समस्या का सारा इतिहास 
बताया; उपनिवेश्ञों में मज़दूरों की आथिक एवं नैतिक दशा के संबंध में तथ्य प्रकट 
किए और आंकड़े दिए; इस कयन को सिद्ध करने की चुनौती दी कि उन मजदूरों की 
औसत बचत भारतीय मजदूरों से अधिक थी; * और अंत में सरकार से उस कुटिल, 
गहित, अपमानजनक और अ्रष्टकारी व्यवस्था का अन्त करने की अपील की।४* 
१. [गतीना थिम्रंइाला077 9882 28. 

२. खाद्य पदार्थों के मूल्य और रहन-सहन के व्यय के विश्लेषण से यह स्पष्ट हूँ 
कि फिजी में रहने वाले कुलियों की विशुद्ध आय पूर्वी वंगाल के मजदूरों की 


आय से अधिक नहीं हैं । ; पति 
३. ?7006607)85 रण धार ॥7एटपंगेव,९हवांड4४ए९ (०णालों, 


एरण. 4.[9, ००४६ 4०05. 


वंधानिक आन्दोलन श्श५ 


लॉर्ड हा्डिज ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस बात की घोषणा की कि 
भारतमंत्री ने उस व्यवस्था का अन्त करने की नीति को अंगीकार कर लिया हू 
किन्तु उपनिवेज्ञों को नई परिस्थितियों से मेल विठाने के लिए कुछ समय दिया 
जाना चाहिए; इस अवधि में भारत मंत्री, औपनिवेशिक विभाग और संबंधित 
उपनिवेञ्ञों के साथ परामर्श करके, स्वतन्त्र रूप से देशान्तरगमन की योजना भी 
बना छेंगे। वीच के समय में, सन्‌ १९१६ के भारत रक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत धर्तबंद' 
मजदूरों की भर्ती वन्दी कर दी गई और इस अस्थावी रोक के उठाए जाने से पहले 
ही उस व्यवस्था का स्थायी रूप से अन्त कर दिया गया जो लार्ड हाडिज के शब्दा- 
नुसार शिक्षित भारतीयों की दृष्टि में दासता का प्रतीक' थी।"* 
६. 
शर्तवंद' देशान्तरगमन की समाप्ति से भारत माता के सुन्दर चेहरे का एक 

काला दाग्न दूर हुआ और लगभग उसी समय राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस में नरम और 
उग्र पक्ष के पुनमिलन से एक घाव भर गया । तिलक के छोड़े जाने के वाद द्ीघ्य ही 
महायुद्ध आरंभ हो गया था और उन्होंने उस अवसर पर राजभक्ति की घोषणा 
करके उस युनमिलन के लिए मार्ग तैयार कर दिया था । लोकमान्य तिलक ने 
इस अभियोग को अस्वीकार किया कि किसी भी समय उनका उद्देश्य भारत से 
ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ना था और अन्त में उन्होंने कहा कि “ऐसे संकट के समय 
प्रत्येक भारतीय का यह करत्तंव्य हैँ कि वह सम्रादू-सरकार को ययासामर्थ्य 

सहयोग भौर सहायता प्रदान करे ॥”* श्रीमती वीसेन्ट ने इस सुअवसर 
का लाभ उठाया और श्री गोखले और श्री तिलक में समझौता करा दिया। 
कांग्रेस-संविधान के अनुच्छेद नं० २० में संशोधन होने के वादही उस्र पक्ष 
के लोग कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में भाग ले सकते थे। किन्तु सर फ़ीरीजयाह 
मेहता कांग्रेस में तिलक और उनके समर्थकों के पुनरागमन के विरुद्ध थे क्योंकि 
उन्हें इस बात का डर था कि उम्र पक्ष के छोग नरम पृक्ष वालों को पृष्ठभूमि में 
डालकर, कांग्रेस पर अपना आधिपत्व जमा छेंगे । अतः उन्होंने कांग्रेस के 
अगले अधिवेशन को वम्बई में कराने का प्रवन्च किया जहाँ “वि अपने व्यक्तित्व 
ओर असावारण प्रभाव से*““सव कुछ मनवा सकते थे ।” १ उन्होंने अधिवेशन का 
अध्यक्ष पद सर सत्येन्द्र सिनहा को प्रदान किया। सर सिनहा का दाजनंतिक 
काम न के वरावर था, किन्तु सर फ़िरोजशाह ने उनके निज-निर्णय के विरुद्ध 
१. ए70०८८वांगए५ रण प्रोढ पाफ्लांत ॥टछाशक्राएट 00फालोा 
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ईद भारत में ब्विंठिश रास्य 


उनको पद-ग्रहण करने के लिए बाध्य किया और इस प्रकार अधिकांश सदस्यों के 
मनोनीत लाला लाजपतराय को अध्यक्ष पद के. लिए छाँटे जाने से रोक दिया: | 
ऐसी दछ्षा में यह विचार कियो जाता था कि वम्वई अधिवेशन, अनुच्छेद नं० २० में 
संशोधन करना अस्वीकार कर देगा और उम्र पक्षवालों को अपना पृथक संगठन 
बनाना होगा। किन्तु कांग्रेस-अधिवेशन से कुछ ही सप्ताह पहले सर फ़ीरोजशाह 
का देहान्त हो गया। श्री गोखेंले की कई महीने पहले मृत्यु हो चुकी थी। अस्तु, 
श्रीमती वीसेन्ट और उनके समयेंकों ने, कांग्रेस में उंग्र पक्ष के पुनरागमन के लिए 
वांछित संज्ोधन, सरलता से: स्वीकार कंरा लिया । दिसम्बर १९१६ के लखनंऊ 
अधिवेशन में उम्र पक्ष के लोगों ने पूरी तरह भाग लिया और उप्तमें तिलक को 
अत्यन्त उत्साहपूर्ण स्वागत और अपूर्व सम्मान प्राप्त हुआ । 

फू ७. ५ हु 

े$ सन्‌ १९१७ में राजनैतिक आन्दोलन अपने शिखर पर पहुँच गया। 
लोकमान्य तिरक और श्रीमती वीसेन्ट ने बड़े यलपूर्वक पिछले तीन-चार वर्षों में 
उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर लिया था। 


जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा जा चुका हैँ, दमत और सुधार की 
दोहरी नीति ने देश के राजन तिक जीवन को अत्यन्त शिथिल कर दिया था। धीरे 
. आरे स्वाभाविक रूप से स्थिति में सुधार हुआ लेकिन श्री गांधी के प्रेरक नेतृत्व के 
अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका की घटलाओं से उसको विशेष प्रोत्साहन मिला । दक्षिण 
अफ्रीका और अन्य उपनिवेक्ञों में भारतीयों की अपमानजनक स्थिति से लोगों को 
साम्राज्य में अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगा और उनको इस बात का व॒ढ़ 
.व्िश्वास हो गया कि जब तक. वे स्वयं अपने देश के मालिक नहीं होंगे तव तक 
विदेशों में अच्छा व्यवहार प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती--कैवल स्व- 
शासन से ही उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती थी।* सन १९०६ के कल़कत्ता-अधिवेशन 
में श्री दादाभाई नौरोजी ने अध्यक्ष पद से इस बात को स्पप्ट शब्दों में व्यक्त 
भी किया था; किन्तु उस समग्र स्वराज्य का आदर्ष उम्र-पक्षी नेताओं के अनुसार 
भी बहत दर माना जाता था। यूरोपीय महायुद्ध छिड़ने पर सारी स्थिति 
बदल गई और सुद्दूर भविष्य का आदर्श निकट भविष्य में व्यवहार्य दिखाई 
देने छगा। 





१. यह बात श्रीमती वीसेण्ट ने इस आंग्ल-भारंतीय आंडोचना के उत्तर में कही 
थी कि भारतीय नेतागण युद्ध की परिस्थितियों का स्वराज्य प्राप्त करने 
के लिए उपयोग - करना चाहते हें। “देखिए : #ग्रासर८ 36887 : 6 
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: वेबानिक . आन्दोलन - ३१७ 


महायुद्ध ने स्‍्वशासन-की माँग को जन्म नहीं दियय वरत उसकी पूर्व स्थित माँग: 
को एक नई महत्ता, अविलंव्यता और वास्तविकता प्रदान की । युद्ध ने भारतीयों, 
को दासता के अपमान और उसकी वीभत्सता के प्रति फिर से सन्नेत किया और, 
उन्हें स्वशासन और स्वतन्त्रता का सच्चा मूल्य बताया । यदि 'जर्मन सेनाओं. 
ने इंगलेंड जीत लिया तो क्या दशा होगी ? इसके उत्तर में अंगरेज़ राजनीतिकज्ञ जो, 
चित्र खींचते थे, वह इतना भयंकर होता था, कि उस. विपत्ति .को रोकने के लिए 
कोई भी वलिदान वहुत बड़ा नहीं मालूम पड़ता था । इस संबंध में दूसरी वात: 
यह थी कि अंगरेज़ राजनीतिननों ने अपने पक्ष. के लिए सहयोग तथा समर्यन प्राप्त 
करने के उद्देश्य से उस यूद्ध को संसार में लोकतंत्र की सुरक्षा करने के न्रिमित्त 
बताया । भविष्य में प्रत्येक बड़े अथवा छोटे राष्ट्र को आत्म-निर्णय का. भधिकार 
मिलना था; और कित्ली भी राष्ट्र को, चाहे वह.क्रितना ही छोटा अय-ा दुर्बल क्यों 
न हो, ऐसी शासन-बव्यवस्था के अन्तर्गत, जिसका वह राष्ट्र अनमोदन न करता. हो. 
रहने के लिए विवश नहीं करना था। भारतीय नेताओं ने इन घोषणाओं-की ययावत्‌: 
स्वीकार किया और भारतीय स्वश्ासन के लिए उनका उपयोग किया ।. श्रीमती 
एनी वीसेण्ट ने मद्रास प्रेसीडेन्सी में और श्री तिलक ने बम्वई प्रेसीडेन्सी में होम- 
रूल (स्वराज्य) के लिए जोरों से प्रचार किया ।- श्रीमती वीसेण्ट और .लोकमान्य, 
तिलक, दोनों ही चतुर राजनीति थे--दोनों ही महायुद्ध में हर प्रकार की सहायता. 
करने-के लिए उत्सुक थे; किन्तु दोनों ही का यह मत था कि महायुद्ध ने भारतीय - 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये एक देवी अवसर प्रदान क्रिया. हैं और उसका लाभ, 
उठाने- से चकना नहीं चाहिए । जब उनको अथवा उनके साथियों को यू द्ध-सम्मेलनों.. 
में बुलाया जाता था तो वे: स्वशासन और.सम्रान प्रतिष्ठा का.प्रदत सामने ले आते; 
थेःऔर उसको युद्ध की सहायता के: प्रश्न के साथ जोड़ देते थे।* लेकिन अन्य 
भारतीय नेताओं की निष्ठा दृढ़तर थी--उन्हें. चुपचाप तुरंत सेवा करने .और , 
धैयपूर्वक पुरस्कार की प्रतीक्षा करने की नीति में विश्वास था । उनमें से कुछ को, . 
बाद में यह अनुभव हुआ कि उनकी निष्ठा ग़रछूतः थी, किस्तु दुर्भाग्य से. उस. समय ; 
तक बहुत देर हो चुकी थी । हि न 5: पक भा 


श्रीमती बीसेण्ट सन्‌ १९१४ के आरंभ में कांग्रेस में सम्मिलित हुई थीं और. । 
उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा और संगठ न.की सहायता से औपनिवेशिक' स्वराज्य अथवा, 





१. मि. तिछक और उनके साथियों.का यह मत था कि युद्ध में सहयोग देने, के 
लिए भारतीयों को सेना में बराबरी का स्थान दिया 'जाना -अनिवार्य था । 
उन्ह इस बात का नि३चय होना चाहिए था कि युद्ध 'के ' बाद वे एक 

: स्वतंत्र भारत में लौटेंगे । : - ., 5० “5 के 25 
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३१८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


डोमिनियन स्वराज्य प्राप्त करने की आशा की थी ।* किन्तु शीघ्र ही वह इस निर्णय 
पर पहुँची कि नरम दली कांग्रेस में आगे बढ़ते और सर्वसाघारण को शिक्षित 
तथा संगठित करने के साहस का अभाव है। अतः उन्होंने न्यू इंडिया' नामक एक 
देनिक पत्र को और कामनवील” नामक एक साप्ताहिक पत्र को निकाला और एक 
नई राजनैतिक संस्था की स्थापना की । इस नई संस्था को अविलम्ब स्वराज्य 
की माँग के लिए समर्यन प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वसावारण सें सारे वर्ष काम 
करना था। किन्तु होम रूल लीग स्थापित करने से पहले, उन्होंने कांग्रेस को वही 
काम करने के लिये अवसरु देना स्वीकार किया और नियत समय बीत जाने के वाद 
ही सितम्बर १९१६ में होम रूल लीग का मद्रास में उद्घाटन किया गया । अग्रेले 
१९१६ में छोकमान्य तिलक ने पूना में होम रूल छीग की स्थापना कर छी थी भौर 
वे ईनिक केसरी और साप्ताहिक  महरद्रा' की सहायता से महाराष्ट्र में प्रचार 
कर रहे थे | जेल से छटने के समय से ही श्री तिलक राष्ट्रवादी (उग्र) पार्टी को 
फिर से संगठित और दृढ़ करने के लिए काम कर रहे थे और उनके प्रेरक एवं 
योग्यतापूर्ण- नेतृत्व में पार्टी का वल और प्रभाव तेजी से वढ़ रहा था। पूना और 
मद्रास दोनों ही स्थानों की होम रूल लीगों ने मिलकर देश में होम रूछ के लिये 
प्रवक्ल प्रचार किया । दिसम्बर १९१६ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल 
भारतीय मुस्लिम लीग ने सुधारों की एक संयक्‍त योजना स्वीकार की और उन्होंने 
देश में उसके प्रचार के लिए होम रूल संगठन के उपयोग करने का निश्चय किया । 
सन्‌ १९१६ के लखनऊ (कांग्रेस) अधिवेशन के वाद श्रीमती वीसेण्ट और श्री तिलक 
ने कांग्रेस लीग योजना' के समर्यन और देश की राजनैतिक एवं राष्ट्रीय जागूति 
के लिए और भी' ज़्यादा जोरों से प्रचार का काम किया । 
बम्बई और मद्रास प्रेसिडेन्सियों में होमरूछ-आन्दोलन से उन प्रेसिडेन्सियों 
की सरकारों को घवराहट हुई ओर उन्होंने श्रीमती बीसेण्ट जौर श्री तिलक की 
स्वतन्त्रता पर प्रतिवन्‍्च लगाकर उन नए आन्दोलनों का परोक्ष रूप से दमन 
करने का प्रयत्त किया । मई १९१६में, मि. तिलक के विरुद्ध कार्यवाही की गई और 
होमरूल-सभाओं में उनके कुछ व्याख्यानों पर आपत्ति की गई ; और उनसे एक 
वर्ष तक सद्व्यवहार के लिए २०००० रुपए की एक व्यक्तिगत वॉण्ड भरने की 
और इतनी ही रकम की दो जमानतें जमा कराने की आज्ञा दी गई। वाद में, वम्बई 
हाईकोर्ट में अपील के फलस्वरूप मजिस्ट्रेट की आज्ञा रद कर दी गईं। लगभग इसी' 
१. श्रीमती वीसेण्ट ने सर फ़ोरोजशाह भमौर अन्य कांग्रेसियों के समक्ष अपना 
सारा कार्यक्रम रखा था जिसमें घामिकर, समाजिक एवं शिक्षण विपयक 
कार्यक्रम भी सम्मिलित था, किल्तु उन छोगों ने धामिक एवं सामाजिक 
कार्यक्रम को अपनाने से इंकार कर दिया था । 
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समय (२६ मई १९१६ को ) यू इंडिया' से २००० रुपए की जमानत माँगी 
गई, जी २८ अगस्त को जब्त कर ली गई | दुवारा १०००० रुपए की जमानत 
माँगी गई और वह तुरन्त ही दे भी दी गई। श्रीमती वीपैण्ट ने जब्ती की आज्ा 
के विरुद्ध मद्रास-हाईकोर्ट में अपील की और वाद में प्रिवी कौंसिल में भी अपील 
की, पर कोई सफहूता नहीं मिली । 

श्री तिलक और श्रीमती बीसेण्ट के राजन तिक कामों पर सरकारी रोक 
का, बिलकु ल उलटा प्रभाव हुआ । सन्‌ १९१७ में उन दोनों ने राष्ट्रीय प्रचार के 
काम में अपने आप को पूरी तरह--नतत मत से---लछगा दिया और होमरूछ का 
आन्दोलन बहुत ज्यादा ज़ोर पकड़ गया। सन्‌ १९१७ के आरंभ में छोक सेवा 
आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसके फलस्वरूप छोगों में असन्तोष की भावना 
ओर भी ज्यादा वढ़ गई और होमरूल की माँग और ज़्यादा जोरदार हो गई । 
सरकार ने सक्रिय निरुत्साहन और साधारण दमन की नीति अपनाने की आवश्यकता 
अनुभव की । एक आाज्ञा द्वारा स्कूल कौर कॉलेजों के विद्याथियों को होमरूल- 
सभाओं में सम्मिलित होने से रोका गया। प्रान्तीयः गवर्नरों ने होमझूल के' 
प्रचार को निरुत्साहित करने के लिए व्याख्यान दिए और आन्दोलन के नेताओं को 
चेतावनी दी। मद्रास-सरकार और भी आगे बढ़ी और उसने श्रीमती वीसेण्ट और 
उनके दो सहयोगियों को नज़रबन्द करने की आज्ञा दी। राष्ट्रवादी नेताओं के 
मनुसार सरकार ने अ-ब्राह्मणों को, होम-रूल-विरोबी आन्दोरून आरम्भ करने में 
सहायता दी और प्रेसीडेन्सो में साम्प्रदायिकता की ज्वाला को भड़काया । अस्तु, 
श्रीमती वीसेण्ट, श्री वादिया और श्री एरण्डेल की नज़ रबन्‍्दी से सारे देश में विरोध 
और रोप का ज्वार उमड़ पड़ा और देश के विभिन्न स्थानों में विरोध-सभायें की गईं। 
राष्ट्रवादी नेतागण जो अवतक होम रूल संगठन से अलग रहे थे, अब उसमें सम्मि- 
लित हो गए और उसके दागित्वपूर्ण पदों पर काम करने छगे। जुलाई में, अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी मीटिंग में होमरूल लीयों के काम की सराहना की 
ओर श्रीमती वीसेण्ट और उतके सहयोगियों की नजरवन्दी के सम्बन्ध में सरकारी' 
कार्यवाही की निन्‍दा को । उसने श्री तिलक की प्रेरणा से वाइसरॉय और भारत- 
मंत्र के समझ इड़ एवं गम्भीर प्रतिनिधित्व किया, भारत-सरकार की दमनकारी 
एवं प्रतिक्रियावादी नीति की निन्‍दा की और तुरन्त ही स्वराज्य की एक वहुत बड़ी 
किस्त प्रदान करने की माँग की । कमेटी ने कहा कि एक राजकीय उद्घोपणा द्वारा 
भारतीय राजवैतिक माँगों को स्वीकार किया जाए और नज़रबन्द नेताओं-- 
श्रीमती वीतेण्ट और उनके सहयोगियों--को मुक्त किया जाए । कमेटी ने सरकार 
को इस वात की चेतावनी भी दी कि यदि उक्त कार्यवाही जल्दी न की गई तो देक्ष में 
१. इग्ती पुस्तक के सब्रहवें अध्याय का सातवाँ विभाग देह्विए | 
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असन्तोष और अशान्तिः की बंढ़वार बरावर :होती रहेगी । श्रीमती -बीसेण्ट को. 
१९१७ के-कांग्रेस अधिवेशन-का अध्यक्ष पंद दिया गया; और श्रीमती वीसेण्ट तथा. 
उनके सहयोगियों के छुटकारे के लिए प्रयत्न जारी रखने का निर्णय किया गया ।* 
५,” जुलाई और अगस्त १९१७ में भारतीय राजनैतिक आंदोलन चोटी पर्‌ पहुँच' 
गया। इन्हीं दिनों (जुलाई १९१७ में) मेसोपोटामियन कमीशन-कीः रिपोर्ट प्रका- 
शित हुई थी; उसने इंग्लेण्ड.तथा भारत , दोनों ही देशों-में खछबली मचा दी और 
उसके फलस्वरूप भारतीय राजनैतिक सुधारों को विशेष- समर्थन और -वल प्राप्त: 
हुआ। लार्ड हाडिज की सरकार और भारत मंत्री मि० चैम्बरलेन ने जिस प्रकार- 
मेसोपोटामिया के युद्ध का संचालन किया था, कमीशन ने उसकी तीत्र आलोचना: 
की थी । लॉर्ड भवन में अपने एंक व्याख्यान द्वारा लॉर्ड हार्डिज ने दोष के अधिकांश: 
भाग को ब्रिटिश युद्ध विभाग के सिर मढ़ दिया किन्तु मि० माण्टेगु ने, जो पहले उप- 
भारत मंत्री रह चुके थे, हाउस आँव कॉमन्स में मेसोपोटामियन कमीशन रिपोर्ट पर 
अपने (१२९-मार्च १९१७ के ) प्रसिद्ध व्याख्यान में तंत्तालीन भारत . सरकार की 
बड़ी: तीज्ष आलोचना: की ।. उन्होंने कहा कि “हमारे आधुनिक उद्देश्यों की दृष्टि से 
भारत सरकार अत्यन्त जड़, अत्यन्त निर्चेष्ट और अत्यन्त असमर्थ है ।”१ उन्होंने 
यह-मत-प्रकटु क्रिया कि वाइसरॉय को काम करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता होनी 
चाहिएं, भारतीय -विधायिका सभाओं. को आंशिक: नियंत्रण का अधिकार सौंपा, 
जाना चाहिए, इंडिया ऑफ़िप्त के व्यय का बोझ भारतीय राजस्व पर नहीं.. होना; 
चाहिए .और- भारत परिषद्‌ के अधिकारों को घटाकर, भारत-मन्त्री.-को. 
वास्तविक, दायित्व सौंपा जाना चाहिए । इसी सम्बन्ध न्ध में उन्होंने इंडिया ऑफिस, 
(भारत मंत्री-के पूरे कार्यालय ) के ढांचे में सुधार करने के लिए कहा और तत्कालीन; 
इंडिया-ऑफिस की इन शब्दों में निन्दा की:--- प्रविधानीय व्यवस्था के अनुसार . 
इंडिया ऑफिस की कार्य-पद्धति में इतने घुमावःफिराव हैं और इतने वाग्जाल की; 
खानापूरी करनी पड़ती है कि साधारण नागरिक-उसका स्वप्न में भी. अनुमान नहीं. 
कर सकता ।”* मि० माण्टेगू ने इस भारतीय माँग का समर्थन किया. कि ब्रिटिश, 
नीति तुरन्त घोषित की जानी चाहिए और भारत की ब्रिटिश सरकारी -व्यवस्था में ; 
बहुत बड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए ।“अब-कुशलता का तक भी भ्रस्तुत नहीं . 
किया जा सकता क्योंकि मेसोपोटामिया की धांवलेवाज़ी ने यह सिंद्ध कर दिया है , 
कि भारत सरकार अकुशल-है ।”३ उन्होंने हाउस आँव कॉमन्स में कहा, ' यद्वि आप 
भारतवासियों की राजभक्ति का उपयोग करना -चाहते हें तो उन्हें अपने. भाग्य- . 


५ वृफल तीन गानों रिट॒हांडाथ, 799, एव४० वर, ' 7 ता: 


२. 7790. 9986 रे 2 22 
३. वशाव॑ए #ग्रापको फिल्ठ|ंडटा, 28०: तक 5 


वैधानिक आन्दोलन ३२१ 


नियंत्रण के छिए अधिक अवसर दीजिए---असमर्थ परियदों के रूप में नहीं वरव्‌ 
स्वयं कार्यकारिणी के अधिकाधिक नियंत्रण के रूप में ।/१ अन्त में उन्होंने कहा:--- 
“यदि आप आधुनिक अनुभव के आधार पर इस एक शताब्दी पुराने और प्रतिरोध- 
पूर्ण ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप भारतीय 
साम्राज्य के नियंत्रण का अधिकार खो बैठेंगे ।” * 

भारतीय राष्ट्रवादी पत्रों ने प्रचार के लिए मि० मॉण्टेगु के व्याख्यानों का 
छाभ उठाया। उसकी प्रशंसा की गई और उसको विस्तृत रूप से उद्धृत किया गया। 
देश की सरकारी व्यवस्था में तुरन्त परिवर्तत करने की आवश्यकता वताने के लिए 
उसका उपयोग किया गया। इस प्रकार होम-छल और नज रबन्द नेताओं की मुक्ति 
के आन्दोलन को प्रवल प्रोत्साहत मिझा । हि 

इसी बीच यूरोप में युद्ध-स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई और इंग्लैण्ड 
को भारत से अधिक सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता हुई। भारतवासी 
सहायता के लिए तेयार थे किन्तु इस वात का निश्चित आश्वासन 
चाहते थे कि निकट भविष्य में उन्हें स्व॒राज्य मिल जाएगा। मि० लॉयड जॉर्ज ने 
समय के प्रवाह को अनुभव किया और मि० चैम्बरलन के स्थान पर (जिन्होंने मेसो- 
पोटामियन कमीशन रिपार्ट से सम्बन्धित आलोचनाओं के कारण त्यागपत्र दे दिया 
था), मि० मॉण्टेगू को भारत-मंत्री नियुक्त किया | ब्रिटिश्ष मंत्रिमंडल ने अन्य कामों 
में व्यस्त होते हुए भी, भारतीय नीति की नई घोषणा का मसविदा तैयार करने का 
काम हाथ में लिया और साथ ही श्रीमती बीसेण्ट और उनके सहयोगियों को छोड़ने 
के सम्बन्ध में भारत-सरकार से लिखा-पढ़ी को । इसके अतिरिक्त सरकार ने सेना के 
कमीशंड' पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के सम्बन्ध में रोक हटाई और ९ व्यक्तियों 
को, जिल्होंने युद्ध में विशिष्ट सेवा की थी, उक्त 'कमीशण्ड” पद प्रदान किए। २० 
अगस्त १९१७ को, मि० चार्ल्स रॉवर्ट्स के एक प्रदत के उत्तर में मि० मॉप्टेगू ने 
हाउस आँव कॉमन्स में यह ऐतिहासिक घोपणा की:--- साम्राज्य सरकार की नीति 
जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, यह हैं कि शासन की प्रत्येक शाखा में 
भारतीयों को अधिकाधिक साथ लिया जाए और स्वशासक संस्थाओं का क्रमशः 
विकास किया जाए ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में ऋ्रमण: 
उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके |”. . . में यह और कहना चाहूँँगा कि इस 
नीति की प्रगति क्रमश: कई किस्तों में ही हो सकती है। ब्रिटिश सरकार और भारत 
सरकार, जिन पर भारत के विभिन्न छोयों की उन्नति और भलाई का उत्तरदायित्व 
हैं, प्रत्येक किसत के समय और परिमाण का निर्णय करेंगी जिसमें वे इस वात को 
१. ॥णछा06, छग्8० रत, 
२. वीजंत, छग8० अाफ, 
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ध्यान में रखेंगी कि जिन लोगों को सेवा के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उनसे 
कितना सहयोग प्राप्त हुआ हैँ और उन पर उत्तरदायित्व का कितना बोझ डाला जा 
सकता हैं ।* 

उसी समय भारत-मंत्री ने यह भी बताया कि सम्राद-सरकार ने उनको 
परामर्श और जाँच के उद्देश्य से तुरन्त ही भारत भेजने का निश्चय किया है । 

२० अगस्त १९१७ की घोषणा से भारतीय राष्ट्रवादियों के दल में फिर एक 
वार फूट पड़ी । नरम पक्ष के राष्ट्रवादियों ने “उस घोषणा का भारत के मंगना 
कार्टा' के रूप में स्वागत किया; उन्होंने सरकार से उसके उद्देश्यों की साई के रूप में, 
नज़रब॑न्दों को छोडने की माँग की और भारत-मंत्री के अभ्यागमन के लिए लोगों को 
जागृत करने के निमित्त अपनी सारी शक्ति केन्द्रित करने का निश्चय किया ।”* 
दूसरी ओर उम्र पक्ष के मतानुसार उक्त घोषणा, भाषा और तत्व दोनों ही की दृष्टि 
से अपन्तोतप्रद थी और उन्होंने वजरबन्दों के छुटकारे के लिए और साथ ही 
भारतीय आकांक्षाओं और माँगों की श्रेयतर मान्यता के लिए आन्दोलन जारी 
रखने का निश्चय किया। 

नजरबन्द नेताओं के छूटकारे का आन्दोलन कुछ? अंशों में सफल हुआ ) 
५ सितम्बर १९१७ को भारत सरकार ने नज़रबन्दों के छुटकारे के निमित्त मद्रास- 
सरकार से इस शर्तं पर सिफ़ारिश करने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की 
कि “वे नेतागण युद्ध के अवशिष्ट समय में राजवंतिक आन्दोलन के लिए उम्र एवं 
अवैधानिक उपायों को काम में नहीं लाएँगे।* ९ 

दोनों होम-रूल संस्थाओं ने भारत में राजनैतिक जागृति और प्रचार के 
अपने कामों को जारी रखा और साथ ही इंग्लेण्ड में भी प्रचार-कार्य करने का निश्चय 
किया । श्री तिलक और श्रीमती वीसेण्ट, दोनों ही इस अवसर पर इंग्लेण्ड में जनमत 
शिक्षित करने की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे और उन्होंने पुराने कांग्रेसियों पर 
इंसलण्ड में ए॒क शिष्टमंडल भेजने की वांछनीयता पर जोर दिया। सन्‌ १९१६ के 
रूखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने एक शिष्टमंडल भेजने का निश्चय किया था, किन्तु 
बाद में सर विलियम वेडरवर्त की मंत्रणा से उसका विचार छोड़ दिया गया । इस 
बीच इंग्लेंड में निवुत्त आंग्ल-मारतीयों तथा अन्य प्रतिक्रियावादियों ने भारत- 

१, रिव्रण:ए था रताका (एकाइप्राएां०7वों किटिएया$, 798, 

728० . 

- ितीाग गा पार एटक्ाड 7977-79, 0286 3प- 
३. अलो-बंबुओं ने सरकार को आश्वासन देने से इन्कार कर दिया था, अत्तें: 
उनको मुक्त नहीं किया गया । 
४... शिताब ग7 त6 एटशा5ड 7977-78, 282० 47 . 
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विरोधी प्रचार आरम्भ कर दिया । इन छोगों ने सुधार-नीति का विरोब करने के 
लिए इंडो-ब्रिटिश-एसोसियेशन की स्थापना की और लछोर्ड सिडेनहेंम को उसका 
अध्यक्ष वना दिया। अस्तु, श्री तिलुक ने इंग्लैंड के मज़दूर दल के सम्पर्क स्थापित 
करने के लिए और वस्तुस्थिति देखने के लिए मि० वैप्टिस्टा को इंग्लेण्ड भेजा। 
इसके अतिरिक्त एक होम रूल शिष्टमंडल भेजने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य 
से उन्होंने महाराष्ट्र का व्यापक परिक्रम किया; इसी प्रकार श्रीमती वीसेण्ट ने भी : 
प्रयत्त किया। दोनों होमरूल लीगों ने सन्‌ १९१८ के वसंत में अपने शिष्ट-मंडलों 
को इंग्लैण्ड भेजने का निश्चय किया | और सरकार ने आवश्यक पारपत्र भी प्रदान 
कर दिए। पहला शिष्टमंडल मार्च में चला गया और दूसरा शिष्टमंडल कोलम्बू से 
अस्थान करने वाला ही था कि ब्रिटिश यू के विनेट के आदेशानुसार पार-पत्र रद्द 
कर दिए गए। इस प्रकार होम रूल लीगों को ब्रिटिश जनता के समक्ष अपने दु ष्टि- 
कोण व्यक्त करने से रोक दिया गया और उनसे इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन के कुटिल 
अचार का प्रत्युत्तर देने के अवसर को छीन लिया गया । 

१० नवम्बर १९१७ को माण्टेगु मिशन” भारत आया और उसने परामर्श 
और जाँच का काम आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप भारतमंत्री और वाइसरॉय ने 
सुधारों की एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की जो 'मिशन' के अन्य सदस्यों--लॉर्ड 
डॉनोमोर, सर विलियम ड्यूक, मि० (वाद में सर) भूपेन्द्रनाथ वसु और मि० 
चाल्स रॉवर्ट्स--को भी मान्य थी। इसी योजना को वाद में सन्‌ १९१९ के गवर्ने- 
औओण्ट आँव इंडिया एक्ट में रूप दिया गया। 


बीसवाँ अध्याय 


कै (5 
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१. 
मॉले-मिण्टो सुधारों का उद्देश्य भारत में सांसद्‌-व्यवस्था स्थापित करना नहीं 
था। यह वात स्वयं लॉ मार्ले ने लॉर्ड भवन के अपने व्याख्यान में स्पष्ट कर दी थी। 
दूसरी ओर सन्‌ १९१९ के सुधारों के संयुक्त प्रवर्तकों के अनुसार उन (मॉ्े-मिण्टो ) 
सुधारों का उद्देश्य एक ऐसा विधान बनाना था,जिसके चारों ओर पिछड़े हुए विचारों 
के प्रतिगामी छोग एकत्रित हो सकें और भविष्य में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का 
विरोध करें।" छॉड मॉल और छॉर्ड मिण्टो दोनों ही , शासन में केवल ऐसे भार- 
तीयों को साथ लेना चाहते थे जो भविष्य में “शक्ति के संतुलन को बदलने का और 
भारतीय संस्थाओं के छोकतन्त्रीकरण का विरोध करेंगे ।”१ किन्तु भारत के नरम 


१, +.]6 ९७०४ ० 6 पातवरका (707क्‍षप्079%] २ ८विपा5ड 
707 8, [0986 48 
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पक्ष के राष्ट्रवादी बड़ी आशाएँ लगाएँ बैठे थे और उनका यह विश्वास था कि लॉर्ड 
मॉल का प्रत्याख्यान, लॉर्ड भवन में विरोध शान्त करने के लिए था और सुधारों से 
सरकारी ढाँचे में परिवर्तत होगा और निर्वाचित सदस्यों को शासन में उत्तरदायित्व- 
पूर्ण सहयोग का अवसर मिलेगा ।* श्री गोखले ने यह आशा की थी कि “वित्तीय 
विषयों में भारत सरकार के नियंत्रण का स्थान परिषदों की आलोचना और विवे-: 
चना के नियंत्रण को मिलेगा; ”* “जातीय दृष्टिकोणों को पृष्ठभूमि में रखा जाएगा 
और सर्वोच्च परिषदों में प्रत्येक प्रश्च के भारतीय दृष्टिकोण को उचित महत्त्व प्राप्त 
होगा; /* “और प्रान्तों में ऐसा कोई विधान नहीं वनाया जावेगा जिसके विपक्ष में 
ग़र-सरकारी बहुमत हो; और निर्वाचित सदस्यों को प्रान्तीय विषयों पर प्रभाव. 
डालने का उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा ।”* किन्तु ऐक्ट के लागू होने के बाद कुछ 
ही महीनों में श्री गोखलेके विचार बदल गए । अगस्त १९१ ०में उन्होंने साम्राज्यीय 
विधान परिषद्‌ में कहा:--श्रीमान्‌ |! अब हम इस बात से .भलीभांति परिचित हैं 
कि जब सरकार एक वार कोई निश्चय कर लेती है तो परिषद्‌ के ग़र-सरकारी 
सदस्य चाहे जो कहें किन्तु उसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं होता ।/* प्रान्तीय 
परिषंदों की दशा भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि निर्वाचित सदस्यों का कहीं पर 
भी कारगर बहुमत नहीं था और इसके अतिरिक्त लगभग सभी विषयों में अन्तिम 
सत्ता साम्राज्यीय सरकार के हाथों में थी । 

इस प्रकार माले-मिण्टो सुधार भारत के अत्यन्त नरम पक्षी राजनीतिज्ञ को 
भी सस्तुष्ट न कर सके | इसके कई कारण थे । सबसे पहला कारण तो यह था कि 
साम्राज्यीय विधान परिषद्में एक ठोस और दृढ़ सरकारी व्यूह था। इस व्यूहसे बचने, 
उसको तोड़ने अथवा वेघने का कोई उपाय नहीं था । सरकार और गेर-सरकारी 
भारतीयों के बीच यह व्यूह चीन की दीवार की भाँति स्थायी रूप से जमा हुआ था। 
परिषदों में जो चर्चा होती थी वह वस्तुतः: निर्जीव होती थी और उसमें से 
वास्तविकता और उत्तरदायित्व की भावना को दूर कर दिया जाता था। सरकारी 
सदस्यों के मस्तिष्क में अन्तःकरण और' अनुशासन के बीच एक तीखा संघर्ष था; 
और ग्र-सरकारी सदस्यों के मस्तिष्क में विवशता और निराशा की भावना 
तीखी हो गई थी और उसने नरम पक्ष के लोगों को उम्र पक्ष वालों के साथ एक 
होने को विवश कर दिया था। सारे विययों में जातीय भेदभाव को प्रधानता दी 


१. [फल २८००५ ० (6 ंफतंशा एगाइस्सापणारों ९0ि7गा5, 
7078, 70286 64. 

- उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ६५. 

- 270९९९८१ांएआ85 रण पर वगफ्दांणे व€्हांगब्राएट (०पाथी 
(५० >5, .&, 998९ 20. 
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जाती थी। मि० कटिस के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता था कि सारी व्यवस्था का 
उद्देश्य जातीय भावनायों को कुपित करना और जातीय भेदभावों को बढ़ाना था ।* 
यह वात केवल साम्राज्यीय विधान परियरमें ही नहीं थी,जहाँ सरकारी सदस्य 
का बहुमत था, वरन्‌ यह वात प्रान्तीय परियदों में भी थी, जहाँ गैरसरकारी सदस्य 
बहुमत में थे और बंगाल में भी, जहाँ निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। इसका एक 
कारण तो यह था कि ग़र-सरकारी बहुमत केवल नाममात्र को था । जैसा कि 
मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट में कहा गया हैँ, “अनुपस्थित रहने वालों में सरकारी सदस्यों की 
अपेक्षा ग़ैरसरकारी सदस्य अधिक होते थे और इस प्रकार ग़्र-सरकारी बहुमत 
निरर्थक हो जाता था।* दूसरा कारण यह था कि नामनिर्देशित और यरोपियन 
सदस्य साधारणतया, सरकारी पक्ष की ओर रहना अपना कर्त्तव्य समझते थे। तीसरा 
कारण यह था कि सरकारी सदस्यों को केवल संयुक्त रूप से ही काम नहीं करना 
पड़ता था वरन्‌ उन्हें केन्द्रीय सरकार के निर्णयों की रक्षा करनी होती थीं, चाहे वे 
निर्णय प्रान्तीय सरकार के दुष्टिकोण के विरुद्ध ही क्यों न हों । भारत मंत्री के अनु- 
सार उस व्यवस्था का सिद्धान्त यह था कि, भारत के लिए एक ही शासन-व्यवस्था 
है.ह है अतः स्थानीय (प्रान्तीय) सरकार का यह कर्तव्य हैँ कि वह किसी भी 
प्रस्ताव पर विचार करने में, भारत सरकार के निर्णय का यथाशवित समर्थन करे ।7 * 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि ग़ैर-सरकारी सदस्यों का शासन अथवा 
विधान कार्य पर कोई प्रभाव नहीं था । वहुत-से विपयों में विधेयकों का अन्तिम मस- 
विदा बनाने और प्रशासनीय निर्णय करने से पहले उनसे परामर्श किया जाता था | 
परियदों में प्रस्तुत हो जाने के वाद भी कितने ही प्रस्तावों में गैर-सरकरी सदस्यों ने 
महत्त्वपूर्ण संशोवन कराया था। निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में यही वात हुई 
थी--इंडियन कोर्ट फ़ीस (एमेण्डमेण्ट) विछ (१९१०), इंडियन फंकट्रीज बिक 
(१९११), इंडियन पेटेण्ट्स एण्ड डिजाइन्स विछ (१९११) क्रिमिनल ट्राइव्स 
विल (१९११), लाइफ एय्पोरेन्स कम्पनीज विछू (१९१२), और इंडियन 
(वोगस डिग्रीज़) मेडिकल विछ (१९१६) । किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
भारतीय सदस्य केवल उन्हीं विधेयकों में संशोधन कराने में सफल हुए थे जो सरकार 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं थे अथवा जो मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार 'दिश की 
शान्ति और सुरक्षा” से सम्बन्धित नहीं थे। प्रशासवीय विपयों में भी सरकार 
१. एपा05: )एव्ा०४ए, 0986 372. 
२. रिटुएण९ 00 ितीशा (ारांपरधणानं रिटिणिया$ 7078, 
9०8० 62. ७ 
३. उपर्युक्त 82020 २ 
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४. उपर्युक्त कप 
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पर ग़ैरसरकारी मत का कुछ हद तक प्रभाव पड़ा था--जैसे कुछ उपनिवेश्ञों के 
लिए 'शर्त॑वन्द' मजदूर व्यवस्था का अन्त, संयुक्त प्रान्त में कार्यपालिका परिषद की 
स्थापना , पंजाब में हाई-कोर्ट की स्थापना, जेल-शासन की जाँच और उस पर रिपोर्ट 
करने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति और लोकसेवा आयोग तथा औद्योगिक 
आयोग की नियुक्ति ।* सही अनुदृष्टि के लिए यह कहना उचित होगा कि सन्‌ 
१९१७ के अन्त तक साम्राज्यीय विधान परिषद्‌ में १६८ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए 
और उनमें से सरकार ने केवल २४ को स्वीकार किया; ६८ प्रस्ताव वापिस छे 
लिए गए और ७६ रद्द कर दिए गए ।*१ 

मॉले-मिण्टो सुधारों की असफलता का दूसरा कारण यह था कि प्रान्तीय सर- 
कारों पर भारत-सरकार का नियंत्रण कम नहीं हुआ और साथ ही सार्वजनिक नौक- 
रियों में भारतीयों की भर्ती के सम्बन्ध में अत्यन्त अनुदार नीति का अनुसरण किया 
गया । “स्थानीय संस्थाओं में कोई उन्नतिं नहीं हुई; प्रान्तीय वित्त को स्वतन्त्रता 
नहीं मिली और सार्वजनिक नौकरियों में भारतीयों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि 
नहीं हुई ।”* भारत-सरकार अब भी ब्रिटिश पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी 
थी और वह प्रान्तीय शासन और विधान में अपना नियंत्रण कम नहीं कर सकती 
थी ।” वित्त और शासन से सम्बन्धित वह क्षेत्र, जिसमें परिपदें सरकारी कामों पर 
प्रभाव डाल सकती थीं, अत्यन्त संकुचित था। वार-वार स्थानीय (प्रान्तीय) सर- 
कार को यह कहना पड़ता था कि प्रस्तुत विषय उसके अधिकार से बाहर है। प्रान्तीय 
बन्दोवस्त के कारण वे सरकारें राजस्व के क्षेत्र में कोई नया कदम नहीं उठा सकती 
थीं; भारत-सरकार के नियंत्रण के कारण उन्हें प्रशासनीय क्षेत्र में काम करने की 
स्वतन्त्रता नहीं थी; अतः वे भारत सरकार के समक्ष परिपद्‌ का दृष्टिकोण ही 
प्रस्तुत कर सकती थीं ।”* 

मॉल्ले-मिण्टो सुधारों की असफलता का तीसरा कारण यह था कि उनकी 
योजना के अन्तर्गत जो निर्वाचन व्यवस्था अपनाई गई थी वह विलकुल अपर्याप्त थी, 
उसमें विभिन्न समुदायों के साथ भेदभाव किया गया था और उसका मौलिक सिद्धांत 
ग़लत था। एक ओर तो मुसलमानों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्र वनाए गए थे और 
अन्य हितों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था किन्तु दूसरी ओर आम जनता को 
प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। वस्तुतः सवंसाधारण के प्रतिनिधित्व की 
व्यवस्था इतनी संकुचित और टेढ़ी थी कि उससे व तो छोगों की राजनीतिक जागृति 

१. 6०७०६ णा गिवीबया (रणराषप्रापाा0परथय॑ किटणिपराडई, 7978, 
748९ 6. ० 

२. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ६१. 
३. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ६५. 
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ही हो सकती थी और न उससे उन लोगों में उत्तरदायित्व की भावना भरी जा सकती 
थी। यह कथन आगे दिये हुए तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा--साम्राज्यीय विधान परि- 
पदों के लिए साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में मददाताओं की भौसत संख्या केवछ २१ 
थी और एक क्षेत्र में तो यह संख्या कुछ ९ थी। “परिपई के सारे निर्वाचित सदस्यों 
को प्राप्त होने वाले कुछ वोटों की संख्या ४००० से अधिक नहीं थी। इस प्रकार 
प्रत्येक सदस्य को औसत से छगभग १५०वोट प्राप्त होते थे । संयुक्त प्रांत की विधान 
परियर्‌ के सदस्यों को प्राप्त होते वाले कुल वोटों की संख्या छयभग ३००० थी और 
प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को औसत से १४३ बोट प्राप्त होते थे ।”* प्रान्तीय परिपदों 
के लिए साधारण जनता के प्रतिनिधियों का निर्वाचन स्थानीय मंडलों के गर-सर- 
कारी सदस्य करते थे और साम्राज्यीय परिपद्‌ के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन, 
प्रान्तीय परिपदों के ग़ैर-सरकारी सदस्य करते थे । इसका परिणाम यह था कि 
“आच्च मतदाता और विधान परिपद के उसके प्रतिनिधि में कोई सम्पर्क नहीं था 
और उस मतदाता की वोट का विधान परिपद्‌ की कार्य वाही पर कोई प्रभाव नहीं 
था ।/* सन्‌ १९०९ के भारतीय परियर्‌ ऐक्ट की इस निर्वाचन-व्यवस्था को मि० 
करटिस ने एक वचना” बताया है ।?ै 

ऐसे मौलिक दोपों के होते हुए, राजनैतिक सुधारों के प्रइा को अनिश्चित रूप 
से स्थगित करना संभव नहीं था; और महायुद्ध से सम्वन्वित कामों में व्यस्त होने 
पर भी सरकार को विवश होकर इस ओर ध्यान देना पड़ा । वम्बई के तत्कालीन 
गवर्नर लॉर्ड विलिगडन ने श्री गोखले से एक सुधार-योजना तैयार करने के लिए 
कहा जिसे उन्होंने माचे १९१५ तक पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। कुछ ही समय 
बाद उनकी मृत्यु हो गई | यह योजना जो 'गोखले के राजनंतिक मृत्युलेख'४ के 
नाम से प्रसिद्ध है, मृतजात थी। श्री गोखले की दृष्टि प्रान्तीय स्वायत्तता' पर 
थी---जिसका अर्थ केवल यह था कि उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतन्त्रता हो । उसमें 
उत्तरदायित्व प्रदान करने की समस्या पर विचार नहीं किया गया था । यही दोप 
उस ज्ञापन" में था जो साम्राज्यीय विधान परिपर्‌ के उन्नीस भारतीय सदस्यों ने 
प्रस्तुत किया था और यही दोप उस योजना में भी था जिसे १९१६ में कांग्रेस और 


१. (प्रपत्र: ॥42एब7/८09०, 088० 368. 

२. रिट00% 00 सिवीशा (0ग्रशाप्राकानों रिटणिया3उ, 7979, 
2986 54- 

३. (पान : >ए27ट८ए, 028० 368. 

४. इस योजना के लिए देखिए---५ (॥ : 8966९०४९४ 77वें 70067- 
ग्राट्ग्रांड 67 गाव 2076ए ७०. ॥॥ 72986 777 $0 236. 


५. इस ज्ञापन के लिए देखिए---उपर्युकत पुस्तक, पृष्ठ ११६ से १२४ तक। 
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मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से, बड़े यत्नपूर्वक बनाया था ।" उत्तरदायी सरकार 
की क्रमशः स्थापना करने की दृष्टि से भारतीय समस्या का हल करने वाली सबसे 
पहली सुधार-योजना वह थी जिसे मि० लायोनेल कटिस के नेतृत्व में इंगलिश 
राउण्ड टेब्ल ग्रुप' ने तैयार किया था। इस योजना में द्वेथ शासन व्यवस्था का प्रति- 
पादन किया गया था ।* इसी हेध प्रणाली के आधार पर मि० मॉण्टेगु और लॉ 
चेम्सफोर्ड ने अपनी योजना बनाई और उसको भारतीय वैधानिक सुधारों पर 
(१९१८ की ) अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया । 

मि० कटिस ने भारतीय जनता को सम्बोधित करते हुए कई पतन्न प्रकाशित 
किए और उनमें यह बताया कि “स्व-शासन” और “उत्तरदायी शासन” में एक 
महत्त्ववूणं अन्तर था। यह बात सच थी। भारत को स्वशासन तो अविलम्ब प्रदान 
किया जा सकता था। सरकारी ढांचे को चलाने के लिए शिक्षित भारतीयों की 
संख्या पर्याप्त थीं। किन्तु अपढ़ ग्रामवासियों को उत्तरदायी सरकार के लिए 
शिक्षित करना मामूली काम नहीं था और उसे जल्दी नहीं किया जा सकता था-- 
विश्येपकर ऐसी स्थिति में जब वे लोग भाषा, धर्म और दूरी से विभाजित थें। इस 
वात को छॉर्ड कर्जन जैसे चतुर व्यक्ति अच्छी तरह जानते थे और सन्‌ १९१८ के 
सुधारों के कार्यान्वित होने के वाद यह वात प्रकट हो गई थी कि २० अगस्त 
१९१७ की प्रसिद्ध घोषणा का मसविदा तैयार कराने में छॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा 
हाथ था। वस्तुतः कांग्रेस-लीग-योजना को अस्वीकार करने का वास्तविक कारण यह्‌ 
था कि उसमें भारतीय हाथों में बहुत ज़्यादा अधिकार सौंपने की मांग की गई थी। 

कांग्रेस-छोग-योजना' के अनुसार केन्द्र और प्रान्‍्तों, दोनों ही की परिपदें 
विस्तृत होनी थीं; नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या कुल के बीस प्रतिशत से अधिक 
नहीं होनी थी; पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर परिपदों में मुसलमानों को 
निश्चित अनुपात में स्थान मिलने थे; प्रान्तीय विधान मंडलों को विधायिका एवं 
वित्तीय नियंत्रण का वृर्णाधिकार मिलना था; उन्‍्हों मंडछों को प्रस्ताव द्वारा 
प्रान्दीय कार्यकारिणी सरकार का निर्देशन करने का अधिकार मिलना था; और 
रक्षा, विदेश एवं राजनैतिक विभागों से संबंधित विपयों के अतिरिक्त अन्य सव 
विपयों में ऐसे ही अधिकार केन्द्रीय क्षेत्र में दिए जाने थे । उस योजना में प्रान्तीय 
एवं केन्द्रीय कार्यपालिका सरकारों का ढांचा बदल दिया गया; उनके अध्यक्ष 
ऐसे व्यक्त होते थे जो सिविल सविस के सदस्य न हों; और कार्यकारिणी परिपद्‌ 
के आधे सदस्य भारतीय होने थे जो विवान मंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 





१. #टलांता : 59९८टाटड बात 000प्गालाड 7 गरावीशा ?0॥09, 
५०. 77, [998९8 724-792. 
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चूने जाने थे ।| साघारणतया कार्यकारिणी परिपदों में सिविछू सविस के सदस्यों की 
नियुक्ति नहीं होती थी। एसी दशा में यह कोई आइचर्य की वात नहीं है कि उक्त 
योजना का, जिसमें भारतीयों को इतने विस्तृत अधिकार सौंपने की मांग की गई 
थी, आंग्ल-मारत्रीय कर्मचारीतंत्र ने विरोब किया, उसकी तोतन्र आलोचना की 
गई? और उसे १९१८ के सुवारों के संयुक्त प्रवर्तकों ने अस्वीकार कर दिया । 

रे. 

, भारत-मंत्री और वाइसरॉय की संयुक्त रिपोर्ट उस सुधार योजना 
पर अवलरूम्बित थी जिसे इगलिश राउण्ड टेवल .ग्रूप के सदस्य सर विलिग्रम 
ड्यूक और उस ग्रुप के नेता मि. कठिस ने तैयार किया था। सर 
विलियम ड्यूक उस समय भारत परिपद्‌ के सदस्य थे, उससे पहले वह 
बंगाल के उप-गवर्तर रह चुके थे औौर बाद में वे माण्टेगू मिश्षन के 
सदस्य होकर भारत आए । सुधारों के संबंध में सर विलियम की तीन 
धारणायें थीं :---( १) अब वह समय आ गया हूँ कि भारतीयों को उत्तरदायी 
शासन की कला में शिक्षित करना चाहिए और इसके लिये कुछ ऐसे विपयों को 
जिन में कोई जोखिम न हो, लोक-नियंत्रण के अन्तर्गत कर देना चाहिए; (२) 
कुछ ऐसे सरकारी विभाग हैं (जैसे पुलिस विभाग) जिनकी दृढ़ता और जिन की 
क्षमता सरकार के लिये अपरिहार्य है, उनको वर्तमान स्थिति में छोक-नियंत्रण के 
अन्तर्गत नहीं सींवा जा सकता”१; और (३) प्रत्येक प्रान्त में कुछ जन-जाति 
क्षेत्र हे जिनमे सरकार का शासन यथावत्‌ रहना चाहिए । इन धारणाओं को 
१, ये आलोचनाएँ संक्षेप में इस प्रकार थीं (१) कार्यकारिणी सरकारों का 

विवान इसलिए असन्तोपप्रद था कि उसमें सिविछू सर्विस वालों को दूर रखा 

गया था। इन्हों छोगों को सरकारी काम की सवसे ज़्यादा जानकारी और 
उसका अनुभव था। अध्यक्ष को कार्यकारिणी वनाने में अपने निर्णय से काम 
लेने से वंचित कर दिया था। (२) कार्यकारिणी की स्थिति जोखिम से 
भरी हुई थी। कार्यकारिणी के सदस्य पाँच वर्ष को नियूक्‍त होने थे; उनपर 
विधायिक्रा को कठोर नियंत्रण दिया गया था| ऐसी दशा में गतिविरोध 
स्वाभाविक था। (३) विशेषाधिकार का संरक्षण निरर्थक था। (४) योजना 
में राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। (५) योजना अव्यवहारय थी । 
वर रिटएएण+ 0तत बतीगा (एणजाइएपाणानों ि९णएिपाड 

7978, [886 704--7 75. 
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३३० भारत में ब्रिटिश राज्य 


मान लेने पर ह्वँध प्रणाली के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी 
जिसके अनुसार प्रांत का शासन दो भागों में बाँटा जाना था--एक तो वह भाग जो 
जनता के प्रति उत्तरदायी होता था और दूसरा वह भाग जो भारत मंत्री के प्रति 
उत्तरदायी होना था । सर विलियम के ज्ञापन ने वंगालू सरकार को दो भागों में 
बाँठा था--( १) स-परिप रु गवनर के आधीन संरक्षित विभाग और (२) हस्तांतरित 
विभाग जिनका संचालन गवर्नर की अध्यक्षता में कुछ सदस्यों के मंत्रिमंडल” 
के हाथों में होना था। तुरन्त हस्तान्तरित किए जानेबाले विभाग ये थे---- 
दिक्षा, स्थानीय स्वशासन एवं संमाजन । शीघ्र ही इन में ये पाँच विभाग और जोड़े 
जाने थे---निवंधन, सहयोग आकलन, कृषि, वन और सार्वजनिक निर्माण। 
हस्तान्तरित विभागों का खर्च चछाने के लिए कोई पृथक्‌ अथवा विश्ञेप व्यवस्था 
नहीं थी किन्तु यह सुझाव दिया गया था कि आवकारी की आय का उपयोग किया 
जाए और नए टैक्‍स लगाए जाएँ । 
यह ज्ञापन सन्‌ १९१६ के आरंभ में ही तैयार हो गया था । उसके कुछ समय 
पहले छॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड भारत के वाइस रॉय होकर आ गए थे। मई १९१६ में उस 
ज्ञापन की एक प्रति वाइसरॉय के पास भेजी गई और अक्टूबर १९१६ में इंगलिश 
राउण्ड टेबल ग्रूप के नेता मि. कटिस, उस योजना के मौलिक विचारों का प्रतिपादन 
करने के लिए भारत आए। कुछ संशोधन करने के वाद वह योजना एक संयुक्त 
संवोधन' के रूप में भारत मंत्री और वाइसरॉय के समक्ष (नवम्बर १९१७ में) 
प्रस्तुत की गई। इस संयूक्‍त संवोधन में ६४ यूरोपियनों के और ९० भारतीयों के 
हस्ताक्षर थे। नवम्बर १९१७ में प्रकाशित होने पर, यूरोपीय और भारतीय दोनों 
ही प्रकार के समाचार-पत्रों ने उसकी तीतन्र आछोचना की। 
है. 
मि. मांटेगू अपने मिशन के सदस्यों के साथ १० नवम्बर १९१७ को वम्बई 
में आए। प्रकटत: उनका उद्देश्य, भारत की राजनैतिक दक्षा की जाँच करना था, 
«भारतीय जनता और उच्च सरकारी अधिकारियों के मत से परिचित होता था, 
और वाइसरॉयके सहयोगसे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
हूँ कि भारत-मंत्री के भारत आने का उद्देश्य कुछ दूसरा ही था ! भारत आने से पहले 
ही उन्हें कांग्रेस-डीग-योजना' और इयूक-जापन' दोनों का पता था और उन्होंने 
अपनी योजना, कम से कम उसको हरूपरेखा, निश्चित कर लो थी। भारत आने के 
उनके दो उद्देश्य थे । एक तो यह कि वे इस ढंग से काम करना चाहते थे कि “मानो 
सुधारों की सारी योजना भारत सरकार द्वारा ही बनाई गई हूँ ।”१ इस दृष्टि से 
वे अधिकांग रूप में असफल रहे । उन्हें वाइसरॉय की कार्यकारिणी-परियर से, 
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मॉण्टफोर्ड सुधार ३३१ 


प्रान्तीय सरकारों के अध्यक्षों से, विशेषकर पंजाब के सर माइकेछ ओ' डायर और 
मद्रास के छॉडं पेण्टलेन्ड से, और यूरोपीय अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में 
बड़ी कठिनाई हुई । विरोधी वर्ग के लिए उन्हें बहुत-सी रियायतें करनी पड़ी । 
सिविल सर्विस के लोगों को उन्हें यह आइवासन देना पड़ा कि उनके वेतन में काफी 
वृद्धि की जाएगी, गवर्न रों को उच्च पदों पर पहुँचाने के लिए उन्हें भधिक अवसर 
प्रदान किये जाएँगे और उन्हें संरक्षण मिलेगा जिसमें उनके नए अधिपति--- 
मंत्रिगण--हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे । भारत-सरकार को प्रसन्न करने के लिए 
प्रान्तीय स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगायें गए और प्रान्तीय जनता को प्रदान किए 
जानेवाले उत्तरदायित्व को घटा दिया गया । इस प्रकार योजना का जो अन्तिम 
रूप सामने आया उसमें मौलिक योजना की इस भव्यता का अभाव था जिसे बनाए 
रखने के लिए मि. मांटेगु बड़े उत्सुक थे। भारत आने पर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री को 
अपने पहले पत्र में उन्होंने लिखा था:----'मिरे भारत आने का अर्थ यह है कि 
हम लोग कोई बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैँ। में इंगलेंड लौट कर कोई खोखलापन 
नहीं दिखा सकता; वह बात युगान्तरकारी होवी चाहिए अन्यथा वह निरर्क है 
वह भारत के भावी इतिहास की केद्धशिला होनी चाहिए....।”* “में इंगलेंड के अपने 
साथियों को यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यदि हमारे परामर्श के फलस्वरूप 
कोई ऐसी योजना बनी हूँ जो अत्यन्त संकुचित और कृपण है तो यह छलबातक 
होगा----क्योंकि वे छोग फिर कभी हमारा विश्वास नहों करेंगे-----उस 
देश के लोग, जिसका इतिहास हमारा गौरव हू ।”* 


किंतु रिपोर्ट पूरी होने पर जब लॉयड जॉर्ज को सूचना दी गई तो उस समय 
भारत मंत्री की मादा बिलकुल भिन्न थी । “में इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वह 
उपेक्ष्य नहीं है ......उसमें एक सिद्धान्त है.....प्रस्तावों में सुधार के लिए बहुत गुंजाइश 
है किन्तु रिपोर्ट की उपेक्षा नहीं की जा सकती । तथापि इस योजना को यदि श्ञीघ्र 
ही कार्यान्वित नहीं किया जाता तो वह समयानुरूप नहीं रहेगी ।“? ब्रिटिश सरकार 
को आवश्यक विधान बनाने में डेढ़ वर्ष लगा और उसके बाद सुधारों को कार्यान्वित 
करने में एक वर्ष और छगा। फरवरी १९२१ में कनाट के ड्यूक ने नियमानुरूप 
साम्राज्यीय विधान सभा का उद्धाटन किया; और उस समय तक देश में असहयोग 
आन्दोलन पूरा जोर पकड़ गया था। मॉ्े-मिटो सुधारों की भाँति, मॉण्ट फ़ोर्ड 
सुधार भी कार्यान्वित होने के समय तक पुराने पड़ गए थे 4 
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३३२ भारत में ब्विटिश राज्य 


मि. मॉण्टेगु को अपने दूसरे और तात्कालिक उद्देश्य में अधिक सफलता 
मिली । सन्‌ १९१७ के वीच के मंहीनों में भारतीय स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी । 
उसी समय यूरोय में युद्ध को स्थिति भी अत्यन्त संकटापन्न थी। ब्रिटिश सरकार के 
मत्तानुसार यह अत्यन्त आवश्यक था कि भारत को स्थिति सुधरे और वहाँ से युद्ध 
के लिए अधिक सहायता प्राप्त हो । २० अगस्त १९१७ को घोषणा और मि. मॉण्टेगु 
के आगमन का परिणाम यह हुआ कि लोगों का ध्यान आन्दोलन को ओर से हटा 
भीर उन्होंने भारत मंत्री और उनके साथियों पर जोर डालने का प्रयत्न किया । 
१८ फर्वरी १९१८ को मि. मॉण्टेगू ने लिखा:--- बुद्ध के अत्यन्त संकटपूर्ण समय 
में मेंने भारत को छ: महीने तक शान्त रखा है; मेने राजनीतिज्ञों को अपने मिशन 
के अतिरिक्त और किसी विपय पर ध्यान ही नहीं देने दिया ।”* उन्होंने एक 
और बड़ी वात की थी। उन्होंने अपने पक्ष में भारतीय नेताओं के एक दलू का 
संगठन कर लिया था; इन नेताओं को उनके उद्देश्य की सचाई में विश्वास था 
और वे उनको पूर्ण सहयोग देने को तैयार थे। मि. मॉण्टेगु के विचार से यह बात 
आवश्यक थी “कि हमारा समर्थत करने के लिए एक दल हो ””“'अन्यथा में मन्त्रि- 
मंण्डल को इस बात का विश्वास कैसे दिला सकूगा कि भारत में हमारी योजना को 
कार्यान्वित करने के लिए कोई समुदाय तैयार है |”? १२ दिसम्बर १९१७ को अपनी 
योजना में उत्होंने निम्नलिखित वात को एक पृथक स्थान दिया:--“भारतीयों 
की एक नई संस्था बनाई जाए जिसे सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता 
दी जाए; यह संस्था हमारे प्रस्तावों के पक्ष में प्रचार करे और हमारी सहायता करने 
के लिए इंगलेण्ड को शिष्ट मंडल भेजे ।/४ उन्होंने इस विषय पर मि. (बाद 
में सर) भूपेद्धनाथ वसु और सर (वाद में लॉड ) सत्येन्र सिनहा से वात की:--- 
“हम लोगों ने एक मध्यम दल बचाने के वारे में वार्ताछाप किया; वे छोग बड़े 
उत्साही प्रतीत हुए; और समाचार-पत्र निकालने के बारे में कहा । भेरे विचार से 
वे सचमृच कुछ करना चाहते हैं ।”” और उत्होंने काम किया । कुछ ही महीनों में 
मॉबरेट पार्टी' अस्तित्व में भाई; उसका पृथक्‌ संगठन वना; और उसने अपने 
प्रान्तीय एवं खिल भारतीय सम्मेलन पृथक्‌ रूप से किए । 


है > 
* 


भारतीय वैधानिक सुधारों से संबंधित रिपोर्ट ८ जुलाई १९१८ को 








१. रणाविहुप : औया धिवीवा फीधाए, 0988० 288. 
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५. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २१७. 
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प्रकाशित हुई । किन्तु काम पूरा करने के लिये तीन कमेटियाँ नियुक्त की 
गई--लॉर्ड सॉड्थवॉरो की अध्यक्षता में मताधिकार कमेटी; मि. रिचर्ड 
फीथम की अध्यक्षता में कार्याधिकार कमेटी; और छॉड क्रिडवे की अध्यक्षता * 
में गृह-प्रशासन कमेटी । इन कमेटियों की रिपोर्ट जून १९१९ में 
प्रकाशित हुई । इन रिपोर्टो के आधार पर सन्‌ १९१९ का गवर्नमेन्ट ऑव 
इंडिया विधेयक का मसविदा बनाया गया। ५ जून १९१९ को मि. मॉण्टेगू 
ने विधेयक के दूसरे वाचन के लिए कहा । दूसरे वाचन के बाद दोनों भवनों ने 
विधेयक को एक संयुक्‍त-प्रवर-समिति को विचारा्थ सौंपने का निर्णय किया । 
लॉर्ड सेल्वोर्न इस प्रवर-समिति के अव्यक्ष थे और उनके अतिरिक्त उस समिति 
में सात हाउस आँव कॉमन्स के सदस्य थे और सात छॉर्ड भवन के सदस्य थे । इस 
संयुक्त-प्रवर-समिति ने बहुत-से---सरकारी और गर-सरकारी, अंगरेज़ और भारतीय 
--ससाक्षियों का परीक्षण किया । उसने एक बड़ी योग्यतापूर्ण रिपोर्ट तैयार की 
जिसे हाउस आँव कॉमन्स ने स्वीकार किया और विधेयक में तदनुसार परिवर्तन 
किया गया । ५ दिसम्बर को हाउस आँव कॉमन्स ने उसका पारण किया; १८ 
दिसम्बर को हाउस आँव लॉर्डस ने उत्तका पारण किया और २३ दिसम्बर १९१९ 
को उसे राजकीय स्वीक्षति प्राप्त हुईं। किन्तु उसको कार्यान्वित करने के लिए, 
अनुपूरक नियम बनने थे । भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों के बीच वित्तीय 
समीकरण के संबंध में सरकार को परामर्श देने के लिये एक कमेटी नियुक्त करने 
की भी आवश्यकता थी। वित्तीय संबंध कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मेस्टन थे, 
अपनी रिपोर्ट ३१ मार्च १९२० को प्रस्तुत की । भारत सरकार ने २० जुलाई 
१९२० को ऐक्ट के अन्तर्गत बने हुए नियमों को प्रकाशित किया । नए विधान- 
मंडलों के लिए नवम्वर में निर्वाचन हुए और १ जनवरी १९२१ को भारत में. 
सुधारों को कार्यान्वित किया गया । 


द्‌ 


सन्‌ १९१९ के सुधारों ने ब्रिटिश भारतीय इतिहास में तीन नई और महत्व- ! 
पूर्ण बातें की------उत्तरदायी शासन का आरम्भ किया; देशी नरेशों को भारतीय . 
शासन में --विशेषकर देशी राज्यों से संबंधित विपयों में---साथ लिया; और 
हेघ शासन व्यवस्था का प्रवर्तत किया । 


२० अगस्त १९१७ को जिस नीति की घोषणा की गई थी उसे व्यवहार में 
लाने के लिए मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट ने चार बड़े-बड़े सिद्धान्त निश्चित किए थे । इनमें 
से पहला सिद्धान्त यह था:-- ५ 

स्थानीय संस्थाओं पर, जहाँ तक संभव हो, पूर्ण-रूप से छोक-नियंत्रण होना 
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चाहिए और उन्हें बाहरी नियंत्रण से ज़्यादा से ज़्यादा स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।”* 

इस विपय पर भारत सरकार ने मई १९१८ के प्रस्ताव" में अपनी नीति 
पहले हो निश्चित कर दो थी कि्तु प्रत्येक प्रान्त्त की विभिन्न आवश्यकताओं के 
अनुसार उस नीति को कार्यान्वित करने का काम नई प्रान्तीय सरकारों के लिए 
छोड़ दिया गया था । 

ट फोड रिपोर्ट के दूसरे सूत्र में दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था 
--प्रान्तीय सरकारों के प्रति सत्ता का निक्षेपण और प्रान्तों में आंशिक उत्तर- 
दायित्व का आरम्भ । दूसरे सिद्धान्त को व्यवहार में लाने के लिए प्रान्तीय 
सरकारों का दो भागों में विभाजन होना था--एक भारत मंत्री के प्रति उत्तर- 
दायी और दूसरा प्रान्तोय मतदाताओं के प्रति। इस प्रकार मॉग्ट फ़ोर्ड रिपोर्ट ने 
२० अगस्त १९१७ की घोषणा की नीति को रूप देते का प्रस्ताव किया | ऐक्ट 
की प्रस्तावना ने इस नीति को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया और भारत के 
उन्नत राष्ट्रवादियों की आत्म निर्णय” की माँग को अस्वीकार किया और साथ 
ही पूर्ण सांसद-सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मान्यता दी। उसमें यह 
भी कहा गया:---भारत-वासियों की उन्नति और भराई का दायित्व पालिया- 
मेन्ट पर हैं और केवछ वह पालियामेन्ट ही इस वात का निर्णय कर सकती हूं 
कि (उत्तरदायित्व की ) प्रत्येक किसत कब दी जाएगी और कितनी बड़ी होगी ।” 

७ 


इस प्रकार मॉण्टफ़ोड सुधारों के केन्द्रीय प्रस्ताव ने प्रान्तीय स्वायत्तता के लिए 
दो महत्वयूर्ण बातें आरंभ कों---उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता और जनता 
के प्रति शक्ति का हस्तान्तरण ! 

प्रशासन के विश्यों और आय की मदों को दो--केन्द्रीय भर प्रान्तीय---वर्गों 
में बांदा गया । अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्रीय विषय ये थे :---रक्षा (इसमें सेना, नौसेना 
और हवाई सेना को गणना थी); विदेश-सम्बन्ध; देशी राज्यों से सम्बन्ध; 
(कूछ अपवादों को छोड़कर ); सन्‍्य महत्व के संचार साधन, डाक और तार; मुद्र और तार; मुद्रा 












तीप नीकरियाँ; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान की केद्ीय संस्वाएँ। ओर 
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ऐसे सब विपय जा स्पप्ट रूप से प्रान्तीय विपय घोषित न किए गए हों । महत्वपूर्ण 
प्रन्तिय वियय ये बे. स्थानोय स्वन्ञासन; सिक्षा (कुछ अपवादों को छ थे:--स्थानाय स्वश्ासन; शिक्षा (कुछ अपवादों को छोड़कर); स्वन्चासन; शिक्षा (कुछ अपवादों को छोड़कर ) ; 





२, ॥॥6 रिटएुण: ० घीद [रत 00स्‍5धपा०णानों िट0िया5 
708, [78288 ॥249. 
२. इसी पुस्तक का १७ वाँ अध्याय देखिए । 
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पशु बम रा जम, वभाग, मनिक्षेत्र और सहयोग समितियाँ; दुर्भिक्ष सहायता; माल- 
गुजारी प्रशासन सिचाईः बना न्याय, पुलिस, जेल; फैक्ट्री निरक्षण और श्रम- 
समस्या प्रान्तीय ऋण और ऐसे काम जिन्हें ब्िकर्ता के रुप में कलाओ। ; प्रान्तीय ऋण; ओर ऐसे काम जिन्हें अभिकर्त्ता के रूप में करना हो-। 

कार्याधिकार को यह विभाजन इतना निश्चित और कठोर नहीं था जैसा कि 
संघ-व्यवस्था में होता हैं। यदि कभी इस बात पर सन्देह होता कि कोई विपय केस्रीय 
हैँ अववा प्रान्तीय, तो उस प्रदन का निर्णय स-परिपद्‌ गवर्नर-जनरल हारा होना था 
और यह निर्णय अन्तिम था । दूसरी वात यह थी कि भारत सरकार किसी भी 
वियय को (जो सूची के अनुसार केन्द्रीय हो) स्थानीय महत्त्व का बताकर, उसे 
प्रान्तीय विषय घोषित कर सकती थी । अन्त में कुछ प्रान्तीय विषयों पर विधान 
बनाने के छिए स-परिपद्‌ गवनेर-जनरल की पूर्व-अनुमति लेना आवश्यक थ्य | 

इसी प्रकार राजस्व की मदों को दो वर्गों में वाँठा गया था और विभाजित 
श्ीपकों की व्यवस्था का अन्त कर दिंया गया था, किन्तु केद्रीय सरकार के घाटे को 
पूरा करने के लिए प्रान्तीय अंशदान की व्यवस्था की गई थी । भारत सरकार को 
अपना सारा व्यय चलाने के लिए नई मदों से राजस्व आय को जल्दी से जल्दी बढ़ाना 
था और उपर्युक्त अंशदान व्यवस्था केवल उसी समय तक के लिए थी। 

राजस्व की मदों का वंटवारा मेस्टन कमेटी की सिफ़ारिक्षों के अनुसार किया 
गया था । राजस्व की निम्नलिखित मद्दें प्रान्तों को सौंपी गई थीं--मालगृज़ारी 
आवकारी, सिंचाई, बन, स्टाम्प और निवन्चन । साम्राज्यीय राजस्व मदों में सीमा- 
शुल्क, आयकर, रेलें, डाक और तार, नमक और अफ़ीम की गणना थी । अन्य मर्दे 
भी इसी तरह केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के वीच विभाजित थीं। वम्वई और 
बंगाल को आपत्ति को कुछ हृद तक दूर करने के लिए , आय-कर की अतिरिक्त 
उगाही में से उन्हें २५ प्रतिशत का भाग दिया गया था, वद्म्तें कि वह अतिरिक्त 
उगाही, आय के निर्वारण में वृद्धि के कारण हो । 

मेस्टन कमेटी ने यह अनुमान किया था कि राजस्व की मदों के नए बंटवारे के 
कारण केन्द्रीय वजठ में सत्‌ १९२१-२२ में ९८३.०६७ाख रुपए का घाटा होगा । 
दूसरों ओर कमेटो ने यह अनुमान किया था कि प्रान्तों की कुल आय में १८.५० 
लाख को विशुद्ध वृद्धि होगी । अतः कमेटी ने केन्द्रीय घाटे को पूरा करने के लिए 
प्रान्तों का आरम्मिक अंशदान निदिचत करने का आधार उतकी नई व्यय-सामर्थ्य” 
को बनाया । यह वात स्वीकार की गई कि यह आधार वस्तुत:ः साम्यामूलक नहीं था 
भौर आदर्श आधार देने की सामर्थ्य' पर होना चाहिए था । अतः इस बात का 
प्रस्ताव किया गया कि सात वर्षों के अन्दर वास्तविक अंशदान आदर्श आधार के 
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अनुसार हो जाना चाहिए । इस वीच भारत सरकार को अपनी वित्तीय व्यवस्था 
इस प्रकार करनी थी कि वह प्रान्तीय अंशदान को आवद्यकता से जल्दी से जल्दी. 
मुक्त हो जाए। भारत सरकार द्वारा निश्चित आरम्मिक और मानक अंशदान इस 
प्रकार थे :-- 





| 
बढ़ी हुई सिन्‌ १९२१-२२ |आरंभिक |भारत सरकार 


चलते व्यय-सामथ्य॑ | का आरम्भिक #ंशदान काउद्वारा निश्चित 
(लाख रुपयों में)। अंश दान अनपात मानक प्रतिशत 
(लाख रुपयों में ) (प्रतिशत )| 
मद्रास |. ५.७६ ३४८ | रे५३ १७/९० 
वम्बई ९३ ५६ दे १३/९० 
बंगाल १,०४ ६३ | डर १९/९० 
संयुक्त प्रान्त ३,९७ २,४० रथ १८/९० 
>कज ब २,८९ १,७५ १८ ९/९० 
वर्मा र्‌ लि ६ द्ड दे दा ९ ० 
विहार तथा उड़ीसा ५१ >< >< >< 
मध्य प्रान्त प्र रर र्‌ ५/९० 
आसाम ४२ १५ श्र ह/९० 
| 
कुल जोड़ 03 ०] | 
| 





भारत के ८ बड़े प्रान्तों में (जिनका उपर्युक्त तालिका में नाम दिया गया है ) 
एक-सी शासन-व्यवस्या व्यवहार में छाई गई | इस समय वर्मा को छोड़ दिया गया 
था किन्तु १९२२ में वर्मा में और १९३१ में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में 
उसी व्यवस्था को कार्यान्वित किया गया । ये सव “गवर्नरों के प्रान्त' कहलाते थे । 

मॉण्टफ़ोर्ड सुधारों के फलस्वरूप, प्रत्येक गवर्नर के प्रान्त में व्यवहार में आने 
वाली व्यवस्था, द्वव-प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हैं । प्रान्तीय विपयों को दो वर्गों 
मे निभा ित कया गया वो 5 अर नित आर हलालिरित ।हत्तानरित दिपयो 


थानीय स्वगासन, शिक्षा, चिकित्सा, संमार्जन, सावजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक 


में स्थानीय स्वथयासन, शिक्षा, चिकित्सा, संमार्जन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सा्वे 
निर्माण, कृपि, उद्योग-घुंधों का विकास, आवकारी, पशु-चिकित्सा, मीन क्षेत्र और 
सहयोग समितियों को गणवा थी-।संरक्षित विषयों की सूची में निम्नलिखित विभाग 


न कप के कप महक ; मालगजारी; दुर्भिज्ष सहायता; न्याय, पुलिस, जेंल, सुधारालय, 
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अभिक्रर्ता के कार्य । संरशित विपयों के उर्चित प्रबंध के लिए प्रान्तीय सरकारें 
(१९१९ के ऐक्ट के अनुसार) भारत मंत्री और ब्रिटिश पाल्यामेन्ट के द्वारा 
इंगलेंड की जनता के_ प्रति उत्तरदायी थीं । हस्तान्तरित विपयों में सुद्यासन का 
उत्तरदायित्व, प्रान्तीय विधान-प्रिपदों द्वारा, प्रान्तीय मतदाताओं पर -था । 
ऐसी परिस्थितियों में प्रान्तीय सरकारों को उच्चंतर सत्ता के नियंत्रण से मुक्त 
करना संमव नहीं था । अतः केवल हस्तान्तरित विपयों के क्षेत्र में ही भारत मंत्री 
और भारत सरकार के नियंत्रग में कुछ वास्तविक कमी हुई । - 
संयुक्‍त-प्रवर-समिति ने यह मत प्रकट किया था कि संरक्षित विपयों के 
प्रशासन के संबंध में , प्रविवानीय रूप से नियंत्रण कम करना न तो वांछनीय था 
ओर न उप्तको कोई आवश्यकता ही थी । किन्तु उसने यह सुझाव दिया था कि 
व्यवहार द्वारा एक ऐसी परंपरा डालो जावे कि “जव प्रात्तीय सरकार और 
विधवान-मंडरू किसी विपय पर सहमत हों तो सावारणतया उनके दृष्टिकोण को 
मान्यता दी जावे और ऐसे अवसरों पर भारत्‌ मंत्री और भारत सरकार हस्तक्षेप 
न करें जव तक कि किसी केन्द्रीय विषय की सुरक्षा.के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक 
न हो ।* हस्तान्तरित विपयों के संबंध में संयुकत-प्रवर-समिति ने इस बात की 
सिफ़ारिश की थी कि भविष्य में भारत मंत्री और भारत सरकार का नियंत्रण कम- 
से-कम होना चाहिए ।* इस उद्देश्य से प्रविधानीय नियम बनाए गए जिनके अनुसार 
केवल निम्नलिखित वातों के छिए सपरिपद गवर्नर-जनरल में अधीक्षण, निर्देशन 
भीर नियंत्रण के अधिकार निहित किए गए :-- 
(१) केंन्द्रीय विपयों के प्रशासन के रक्षण के लिए; ५ 
(२) संबंधित प्रान्तों में मतभेद होने पर उनके प्रश्नों का निपटारा करने 
के लिए; और 
(३) ऐक्ट की निम्नलिखित धाराओं अर्थात्‌ एस. २९०, एस ३९ (१०), 
भाग ७ ए के संबंब में अथवा उनके उद्देश्य से अथवा उनके अन्तर्गत भारत मंत्री 
द्वारा अथवा उसकी अनुमति से बनाए हुए नियमों के अनुसार सपरिपद गवर्नेर- 
जनरल के निहित अथवा प्रदत्त अधिकारों और कत्तंव्यों का उचित रूप से पालन 
करने के लिए |”? 
उपर्युवतत तीन विपयों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो विपयों में भी भारत- 
१. 7परॉंपिदा]९९ : रताका (४0087प00फ0%] )00प्रयाटयॉ5, रा 
74, 2886 524. 
२. 5कए.प: वफट ततांद्ा (४075४7प॥07, [02808 27-22 ऐक्ट के इन 
निर्दिप्ट विभागों का ढेकों, नियुक्तियों और हाई कमिइनर द्वारा उगाहे हुए 
प्रान्तीय ऋणों आदि से सम्बन्ध था । 


३३८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


मंत्री को अवीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार था:-- 

(४) साम्राज्यीय हितों के संरक्षण के लिए”; और 

(५) “भारत और साम्राज्य के अन्य भागों के बीच में कोई प्रश्न उपस्थित 
होने पर उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की स्थिति निश्चित करने के लिये |” 

इस प्रकार निश्लेपण सम्बन्धी नियमों ने भारत सरकार और भारत-मंत्री के 
नियंत्रण को हस्तान्तरित विपयों के कुछ निर्दिष्ट मामलों तक सीमित किया ) किन्तु 
व्यवहार में सिविछ संविस और वित्त विभाग के द्वारा भारत मंत्री का नियंत्रण और 
प्रभाव, हस्तान्तरित विषयों के सारे क्षेत्र पर था। अखिल भारतीय नौकरियों के 
सदस्य जो हस्तान्तरित विभागों का वस्तुत: संचालन करते थे। मंत्रियों के नियंत्रण 
के आधीन नहीं थे । गवर्नर तक उनकी निजी पहुँच थी और उनके हित भारत-मंत्री 
द्वारा संरक्षित थे । वित्त विभाग संरक्षित विषय था और उसका हस्तान्तरित क्षेत्र 
पर व्यवहार में बहुत बड़ा नियंत्रण था। इस प्रकार भारत-मंत्री और भारत- 
सरकार परीक्ष रूप से सारे हस्तान्तरित क्षेत्र पर बहुत जुड़ा प्रभाव डाल 
सकते थे। 

अस्तु, जहाँ तक प्रान्तीय सरकांरों पर नियंत्रण में कमी करने का प्रदन हैं, | 

हाँ यह बताना आवश्यक हूँ कि निक्षेपण नियमों ने वित्तीय और विधानीय निक्षेपण 

की भी व्यवस्था की थी। वित्तीय क्षेत्र में प्रान्तों को, कुछ वातों में भारत सरकार को 
सूचना देने के अभ्यधीन, अपना वजट बनाने का अधिकार विया गया था । जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है प्रान्तों को राजस्व की पृथक म्दे प्रदान कर दी गई थीं; 
उन्हें नए टैक्‍स लूगाने का अधिकार भी दिया गया था--अनुसूची नं० १ में लिखित 
टैक्सों के सम्बन्ध में भारत सरकार से पूर्व-अनूमति लेने की आवश्यकता नहीं थी । 
अन्य नए टैक्‍्सों के लिए भारत सरकार की अनुमति लेना अब भी आवश्यक माना 
गया । प्रान्तीय सरकारों को अपने प्रान्तीय राजस्व की प्रतिभूति पर सार्वजनिक 
उपयोगिता के ,स्थायी कामों के लिए--जैसे सिंचाई-योजना, दुभिक्ष-सहायता 
आदि के लिए--सावेजनिक ऋण उगाहने का अधिकार भी दिया गया । किन्तु 
प्रत्येक ऋग--उसके निश्चित परिमाण, उसकी व्याज दर और उसके भुगतान 
करने की व्यवस्था--के सम्बन्ध में भारत सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक था। 
संरक्षित विभागों के व्यय पर नियंत्रण कम करने के लिए कोई नियम नहीं वनाए 
गए थे, किन्तु हस्तान्तरित विभागों के व्यय के सम्बन्ध में भारत मंत्री और भारत- 
सरकार के नियंत्र० को कम करने के लिए प्रविधानीय नियम वनाए गए थे और 
उनके स्थान पर इस नियंत्रण का अधिकार प्रान्तीय विधान-मंडलों को सौंप दिया 


१. जिठ्ाार : जाढ शर्मापट्यों 927 0 ऊ्राडा गावी2, 
998० 92. 
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गया था। निम्नेवण निम्रमों में सार्वजनिक नौकरियों के वेतन, भत्ते और निवृत्ति 
वेतन के सम्बन्ध में और साथ ही इंगलेंड से (सरकारी) सामान क्रम करने के 


० क्रेसम्वन्ध में संरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी । 
” विधानीय निशक्षेयण के ल्ेत्र में १९१९ के ऐक्ट ने प्रान्तीय विधायिका सभाओं 


को प्रान्त के सुशासन और थान्ति-व्यवस्था के लिए विधि वनाने का अधिकार दिया। 
भारतीय विधान-कार्य के विषयों के अतिरिक्त अन्य प्रान्तीय विपयों पर विधि 
बनाने के लिए गवर्तर-जनरल की पूर्ब-स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी । किन्तु 
और बहुत से विपयों में (जैसे केन्द्रीय विपयों पर विधि बनाने के सम्बन्ध में 
अनुसूची नं० १ में निदिष्ट टेक्सों के अतिरिक्त अन्य नए टैक्सों के लिए विधि 
बनाने के सम्बन्ध में ; ऐसे टैक्सों को रद्द करने अथवा संशोधित करने के सम्बन्ध में, 
जिन्हें सन्‌ १९१९ से पहले प्रान्तीय विधान-मंडर के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता 
नें बनाया हो; और ऐसे टेक्सों को रद्द करने अबवा संशोधित करने के सम्बन्ध में, 
जिल्हें सन्‌ १९१९ के बाद भारत सरकार ने बनायः हो), गवर्नर-जनरलठ की 
पूर्व-स्वीकृति लेना आवश्यक था | 

गवर्नरों को प्रास्तीय विधान मंडलों द्वारा स्वीकृत, कुछ निर्दिष्ट प्रकार के 
विवेयकों को गवर्नर-जनरल के विचारार्थ सुरक्षित रखना आवश्यक था; और 
१०१९ के ऐक्ट ने गवर्नर-जनरल को प्रान्तीय विधान-मंडल द्वारा स्वीकृत किसी 
विधयक को निपिद्ध करने का अधिकार भी दिया । 

इस प्रकार १९१९ के ऐक्ट और उसके अन्तर्गत बने हुए निक्षेपण नियमों ने 
प्रान्तीय सरकारों को पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं वनाया। दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारों 
को अब भी सपरिपद्‌ गवर्नेर-जनरछ की आज्ञाओं का पूरी तरह पाछून करना 
आवद्यक था और उन्हें अपनी कार्यवाहियों और अन्य महत्वपूर्ण विपयों के सम्बन्ध 
में भारत सरकार को वरावर पूरी तरह परिचित रखना था तथापि प्रान्तीय 
स्वायत्तता की दिख्षा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया था। किन्तु मॉण्टफ़ोर्ड 
सुधारों ने इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक कदम और उठाया था--बह था आठ 
(वाद में दस) प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था का आरम्भ । प्रत्येक 
गवर्नर के प्रान्त की सरकार को दो भागों में वाँटा गया था---संरक्षित विभाग जो 
स-परिपद गवर्नर के आधीन थे, और हस्तान्तरित विभाग जो गवर्नर की अध्यक्षता 
में मंत्रियों के आधीन थे---एक्र विभाग का ब्रिटिश मतदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व 
था और दूसरे विभाग का प्रान्तीय मतदाताओं के प्रति । 

जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति ने कहा था गवर्नर नई प्रांतीय शासन-व्यवस्था 
की कीली था । सम्राट द्वारा उसकी नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए होती थी। तीन 
प्रेसिडेन्सियों के लिए साधारणतया इंग्लैंड के सार्वजनिक जीवन के लोग गवर्नर 
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नियुकत किए जाते थे और अन्य पाँच प्रान्तों के लिए साधारणतया ज्येष्ठ लोक-सेवक 
छाँटे जाते थे जिनके सम्बन्ध में प्रविधान के अनुसार गवर्वेर-जनरल से परामर्श 
करना आवश्यक था । कार्यकारिणी परिपर के सदस्यों को नियुक्ति भी सम्राट. 
द्वारा की जाती थी। उनका कार्यकाल पाँच वर्ष के लिए निश्चित था और उनका 
वेतन भी ऐक्ट द्वारा निश्चित था। गवर्नमेंट ऑँव इंडिया एक्ट ने कार्यकारिणी 
परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या चार निश्चित की थी किन्तु संयुक्त प्रवर 
समिति का यह मत था कि अधिकांश प्रान्तों में दो से अधिक सदस्यों की नियुक्ति 
करने की आवश्यकता नहीं होगी । प्रविधान के अनुसार परिपद्‌ के लिए कम-से-कम 
बारह वर्ष के अनुभवी एक लोक-सेवक की नियुक्ति करने का नियम था। 
कार्यकारिणी परिपद्‌ में किसी भारतीय सदस्य की नियुक्ति के लिए कोई प्रविधानीय 
व्यवस्था नहीं की गई थी, किन्तु यह वात उपलक्षित थी कि उक्त दो सदस्यों में से 
कम-से-कम एक सदस्य गैर-सरकारी भारतीय होगा । संयुक्त प्रवर समिति की 
सिफ़ारिश के अनुसार कार्यकारिणी के लिये दो यूरोपियनों की नियुक्ति होने की 
दिशा में दो गर-सरकारी भारतीयों की भी नियुक्ति होनी थी । 
गर-सरकारी व्यक्तियों में से गवर्नर द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होनी थी, 

जिनके लिए यह आवश्यक था कि वे प्रान्तीय विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्य हों 
अयवा नियुक्ति के बाद छः महीने के अन्दर ही निर्वाचित सदस्य हो जावें। संयुक्त 
प्रवर समिति के अनुसार ऐसे ही व्यक्ति मंत्री नियक्त किए जाने थे जिन्हें विधान- 
परियद का विश्वास प्राप्त हो सकता था और जो उसका नेतृत्व कर सकते थे । 
मंत्रियों की प्रतिष्ठा वही होनी थी जो कार्यकारिणी परिपर्‌ के सदस्यों को थी 
और उन्हें वही वेतन मिलना था जो कार्यकारिणी परिपद्‌ के सदस्यों को मिलता 
था--किन्तु विधान-परिपद आवश्यक समझने पर वोट द्वारा उस वेतन की 
घटा सकती थी। ऐक्ट के अनुसार “इस प्रकार नियुक्त किए हुए मंत्री का कार्य- 
काल गवर्तेर के प्रसाद पर्यन्त था ।) प्रविवान में मंत्रियों को अधिकतम संख्या 
निश्चित नहीं की गई थी, किन्तु संयुक्त प्रवर समिति का यह मत था कि “किसी 
भो प्रान्त में दो से कम मंत्रियों को आवश्यकता नहीं होगी और कुछ प्रान्तों में 
अधिक मंत्रियों को आवश्यकता होगी ।”* गवर्नर के स्वविवेक पर कार्यकारिणी 
परिदद्‌ के सदस्पों ओर मंत्रियों की सहायता के निमित्त परिषद कार्यवाहु 
निपुक्तन करने के लिए ऐंक्‍्ट में व्यवस्था की गई थी । परिषद्‌ कार्य बाहों 
को नियुक्ति विवान-परपिद्‌ के शैर-सरकारी सदस्यों में से की जानी थी 
१. चचिवालागुंर्ट ; पवार कातीशा ए०फम्ाप्रंणा शिक्षा। हैं, 
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:और उत्तको विवान-परियद्‌ द्वारा निश्चित वेतन मिलता था। 
संरक्षित विपयों का शासव, गवर्नर द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार 
स-परिपद्‌ गवर्तर द्वारा होता था। कार्यक्रारिणी परिपद्‌ में मतभेद होने पर 
विपयों का निर्णय वहुमत के अनुसार होना था। परिपद्‌ में समान मत होने पर » 
अध्यक्ष को दूपरा अथवा निर्णायक वोट देने का अधिकार था। किन्तु यदि गवनर 
के मतानुसार, “उसके प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शान्ति, सुरक्षा 
अथवा हितों पर मौलिक प्रभाव पड़ता हो” तो वह अपनी परिषद्‌ के बहुमत के 
निर्णय का प्रविवान के आधार पर उल्लंबन कर सकता था ।* 
गवर्न मेंट आव इंडिया ऐक्ट, १९१९,के अनुसार हस्तांतरित विपयों का शासन 
गवर्बर को अपने मंत्रियों के परामर्श से करता था किंतु उप्तको म॑ त्रियों की सलाह को 
अस्वीकार करने और अपने निर्णयानुसार काम करने का अधिकार था । दूसरी ओर 
मंत्रिगण त्याग-पत्र दे सकते थे । “अन्तिम स्थिति में गवर्त र अपनी विधान-परिषद्‌ 
का विलोपन कर सकता था और नए निर्वावन के बाद नए मंत्री छाँट सकता था; 
किन्तु संयुक्त प्रवर समिति ने यह जाशा प्रकट की थी कि इस मार्ग के अपनाने पर 
गवर्नर एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाएगा कि विलोपन के विपय पर वह नए मंत्रियों 
के विचारों को स्वीकार कर सकेगा ।”१ किच्तु आयात की दक्षा में, जिसके लिए 
गवर्नर-जनरल के पास सत्यापन करने का नियम था, गवर्नर को इस वात का 
अधिकार था कि बह मंत्रियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति न करे और हस्तान्तरित 
विपयों के शासन को अस्थायी रूप से अपने हाथों में ले ले । यह अधिकार, इस 
सम्बन्ध में बनाए हुए एक नियम के कारण और भी सब हो गया था, जिसके 
अनुसार भारत मंत्री की पूर्व-अनुमत्ति से गवर्न र-जनरल किसी हस्तान्तरित विपय 
का निश्चित समय के लिए निलूम्बन कर सकता था। 
यह एक विचित्र वात है कि मॉण्टफोड्ड सुधारों में मंत्रियों की संयुक्त सभा के 
लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। गवने रों को जो अनुदेश दिये गये थे उनके अनु- 
सार गवर्नर के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह मंत्रियों के संयुक्तरूप से परामर्श 
'करे अथवा मंत्रियों की एक मंडल के रूप में सभा करे। ऐक्ट के अनुसार गवरनेर द्वारा 
विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति पृथक्‌ रूप से होती थी और वे विधान-मंडल में व्यक्ति- 
* गत रूप से उत्तरदायी होने थे । यह बात पूर्ण रूप से गवनेर के स्वविवेक पर छोड़ 
दी गई थी कि वह अपने मंत्रियों की नियुक्ति एक ही राजनैतिक पार्टी में से करे 
अथवा विभिन्न राजनैतिक दलों में से करे अथवा वह ऐसे व्यक्तियों को मंत्री नियक्त 
१. खप्रतादातु६ : ।प6 वातंशा (0:पंणा 797 7, 928० 
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करे जो किसी राजनैतिक दल के सदस्य न हों और साथ ही वह उनसे व्यक्तिगत 
रूप से परामर्श करे अथवा संयुक्त रूप से । विवश होकर किसी एक मंत्री के त्याग- 
पत्र देने की दशा में मं त्रिगण व्यवहार द्वारा संयुक्त रूप से त्याग-पन्न देने की परंपरा 
डाल सकते थे। यह सच है कि संयुक्त प्रवर समिति ने इस बात की आशा की थी 
कि मंत्रिगण एक साथ मिल कर काम करेंगे और उन्होंने इस बात की सिफ़ारिश भी 
की थी किन्तु इस सम्बन्ध में कोई वास्तविक व्यवस्था नहीं की गई थी। अबनुदेशों 
के लेख में यह अवश्य कहा गया था कि गवर्नर को चाहिए कि वह अपने मंत्रियों के 
लिए निर्देशक के रूप में काम करे, विधान-परपिद्‌ से उनके सम्बन्ध के सिलसिले 
में उनको परामश दे और जहाँ तक संभव हो उन्हें साधारणतया अपना समर्थन 
अदान करे और साथ ही जब तक उसे यह निश्चय न हो जावे कि मंत्रियों ने परिषद्‌ 
का विश्वास खो दिया है तब तक उन्हें उनके पदों पर बना रहने दे । 

इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त की सरकार को दो पृथक, सुनिश्चित भागों में 
वॉँटा गया था । कोई विप्य संरक्षित हँ अथवा हस्तान्तरित, इसका निपटारा 
गवर्नर द्वारा होना था और उसका निर्णय अन्तिम था। किन्तु वित्त-विभाग का 
दोनों से समान सम्बन्ध था और उस पर बहुत हद तक दोनों भागों का कुशल 
संचालन निर्भर था । 

निश्षेपण नियमों की व्यवस्था के अनुसार संरक्षित और हस्तान्तरित विषयों 
में राजस्व का वितरण सरकार के दोनों भागों के पारस्परिक समझौते के आधार पर 
होना था| संउकत प्रवर समिति ने यह विश्वास प्रकट किया था कि साथारणतया 
ऐसा समझौता करने में जो दोनों पक्षों को मान्य हो, कोई कठिनाई नहीं होगी--- 

उचित लेन-देन और समझदारी के आधार पर इस समस्या का सरलता से हल 

किया जा सकता है ।” तयावि मतभेद को दशा में गवर्नर को संरक्षित और 
हस्तान्तरित विपयों के लिए राजस्व और अवशेप का वेँटवारा करने का अधिकार 
दिया गया था ।/ गवर्नर द्वारा वेंटवारे की आज्ञा की अवधि में, किसी नए टंक्‍्स के 
कारण राजस्व में वृद्धि होने पर, उसकी आय टैक्स लगानेवाले भाग को 
ऋण उगाहने अथवा अतिरिक्त टैक्स लगाने के प्रस्तावों पर संयुक्त रूप 
से विचार करने का नियम था, किन्तु उत पर प्रत्येक भागकों पृथक रूप से 
निर्णय करना था । 

यह थी मॉण्टफोर्ड सुधारों की द्वेव शासन व्यवस्था । संयुक्त प्रवर समिति 
ने उसको कार्यान्वित करने के ढंग पर भी प्रकाश डाला था । समिति ने यह मत 
प्रकट किया था कि “सारे महत्त्वपूर्ण विषयों पर गवर्नर की अध्यक्षता में कार्य- 
कारिणी परियद्‌ के सदस्यों और मंत्रियों में संयुक्त रूप से विचार करने की परिपाटी 
विकसित की जाए । ऐसे विपयों पर अत्यधिक परामर्श गौर मंत्रणा के लिए स्थान 
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नहीं हो सकता ; १ किन्तु एक बार विचार-विनिमय हो जाने के वाद उन पर 
पृथक रूप से निर्णय होना चाहिए--ताकि प्रत्येक सरकारी काम और कार्यवाही 
का उत्तरदायित्व निद्चिचत और स्पष्ट हो । 


इस प्रयोग की सफलता गवर्नर के केन्द्रीय व्यक्तित्व पर निर्भर थी। अनुदेशों 
के लेख के अनुसार वह “भारत में सुशासन का मानक वनाए रखने के लिए और 
भारत को स्वशासन के लिए उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न परिवर्तनों को 
प्रोत्साहन देने के लिए पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी था ।”* संयुक्त प्रवर समिति 
के अनुसार उसे “अपसारी नीतियों और विभिन्न आद्शों में संतुलन करना था 
ओर मतभेद तथा विरोध को रोकना था ।”३ उसे नए अनुभवहीन मंत्रियों के 
लिए “निर्देशक, मित्र और प्रेरक” के रूप में काम करना था। उसे उन्हें मंत्रणा 
और चेतावनी देनी थी, प्रोत्साहन देना था, किन्तु उसे उन्हें स्वयं ही निर्णय 
करने के अवसर देना था ताकि वे ठोकर खाकर अनुभव से शिक्षा ले सके । 
अनुदेशों के लेख के अनुसार उस पर निम्नलिखित बातों का दायित्व था, प्रान्त 
में सुरक्षा और बान्ति बनाए रखना” और धामिक तथा जातीय झगड़ों को 
रोकना; मृसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना; दलित, 
'पिछड़ी हुई और मौर जन-जातियों की उन्नति को प्रोत्साहन देना; “यूरोपियनों 
और आंग्ल-भारतीयों के उचित बंध हितों का संरक्षण करना”; लोक सेवाओं 
के सदस्यों के. अश्विकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षण करना, वाणिज्य और 
उद्योग से, सम्बन्धित विपयों में अनुचित भेदभाव को रोकना; व्यापारिक 
एकाधिपत्य अथवा विद्येपाधिकार के अनुदान से, सर्वसाधारण के हितों को क्षत्ति 
न ॒ पहुँचने देता | इन दायित्वों के सम्बन्ध में करते व्य पालन करने के लिए गवर्न रो 
को विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए थे। वे अपनी परिपदों की उपेक्षा कर सकते 
थे, अपने मंत्रियों को पदच्युत कर सकते थे; हंवशासन व्यवस्था का अस्थायी रूप 
से निरूम्बन.कर सुकते थे; विधान को निपिद्ध कर सकते थे; संरक्षित विभागों 
से सम्बन्धित नीति और व्यय का, विधान-मंडल की अस्वीकृति होते हुए भी 
निवन्चन कर सकते थे । ' 


हद हि /' रे 
प्रान्तों- में उत्तरदायी शासन-व्यवस्था आरम्भ करने के सम्बन्ध में निर्णय 





१. औैपताटापुट० ; वगजर फातीदा एणाप्रांफ, शैशा वा, 
79286 843. 

. २. उपर्युक्त पुस्तक, भाग १. पृष्ठ २१६. 

३. उपर्युक्त पुस्तक, भाग १, पृष्ठ ४१३-१४ । 


इ्ड४, भारत में ब्रिटिश राज्य 


कर लेने पर विधान-मंडलों में सुधार करने का प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया । 
मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने प्रान्तों में दूसरे (विधायिका ) भवन स्थापित करने के प्रस्ताव 
का विरोध किया, किन्तु इस वात का प्रस्ताव किया कि : प्रत्येक प्रान्त में एक 
विस्तृत विधान-परिपद्‌ होनी चाहिए; विभिन्न प्रान्तों की परिपदों का आकार 
और उनकी रचना भिन्न होनी चाहिए; उनमें निर्वार्चित सदस्यों का बहुत 
डा बहुमत होना चाहिए और उनमें आवश्यक साम्प्रदाथिक और विशेष 

प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।* ' 

ऐक्ट के अन्तर्गत वनाए हुए नियमों के अनुसार गवर्नरों के प्रान्तों की. विधान- 
परिपदों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई थीः--बंगालू १३९; 
वम्बई १११; मद्रास १२७; यू. पी. १२३; पंजाब ९३; विहार तथा उड़ीसा १०३; 
मध्यफ्रान्त ७०; आसाम ५३ । मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने इस बात की सिफारिश की थी 
कि सरकारी सदस्यों को संख्या कुल के २० प्रतिशत से अधिक न्हों होवी-चाहिए 
और निर्वाचित सदस्यों की संख्या ७० प्रतिशत से कम नहीं होनी-चाहिए। कूछ 
वर्गों और हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए गर सरकारी व्यक्तियों .का नाम- 
निर्देशन होता था । इन सिफ़ारिशों को संयुक्त प्रवर समिति,और पालियामेन्ट 
ने स्वीक/र किया और उनको गवर्न मेन्ट ऑँव इंडिया ऐक्ट के अत्तगंत .बनाए हुए 
नियमों में रूप दिया गया । - ५4, ६४; 

मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने यथासंभव विस्तृत मताधिकार पर:अवलूम्ब्रित प्रत्यक्ष 
निर्वाचन-व्यवस्था अपनाने की सिफ़ारिश की थी। किल्तु कुछ -समुदायों और 
विज्येप हितों के लिए साम्प्रदायिक और विशेष निर्वाचन क्षेत्र बवाने: के. लिए कहा 
गया था। मॉग्टफ़ोर्ड रिपोर्ट के प्रवर्तकों को इस बात का विश्वास था, कि पृथक्‌ 
साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था उत्तरदायी सरक्रार, के -विकास -के 
लिए, लोगों में नागरिक भावना की वृद्धि के लिए और पिछड़ी. हुई.जातियों की 
प्रगति के लिये घातक थी । उस व्यवस्था के फलस्वरूप पिछड़े हुए समुदायों के स्वे- 
भआयास और प्रगति के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिल्ठ सकता था और उसमें विभिन्न ' 
समुदायों के तत्कालीन पारस्परिक सम्बन्धों के स्थिर हो जाते का;.डर-भा । तथापि 
मि० मॉण्टेगू और छॉन्‍इ चेम्सफ़ोर्ड ने मुसलमानों लमानों के लिये वही व्यवस्वा बनाये रखना 
आवश्यक समझा जऔर मांलें-मिण्टो सुधारों के समय दी हुई प्रतिज्ञा... को उसका 
कारण बताया । किन्तु उन्होंने लिखा, “जिन प्रान्तों में मुसठमान-मतदाताओं का 
बहुमत हूँ वहाँ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था करने के लिए हँगें कोई कारण 


4.५6 «४ 8७. 
१. बार रिक्‍्र॒णा णथा वीवीक्षा (णाषइतापांणानओं, के ट[075, 
908, एवच2८ 406. नि .. रन 3, 43० 
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दिखाई नहीं देता ।”* अन्य समुदायों ने--जैसे पंजाब में सिकत्रों ने, मद्रास में 
अनन्नाह्मणों ने, भारतीय ईसाइयों ने, आग्ल-भारतीयों ने, यूरोपियनों ने और वम्बई 
में छिंगायतों ने *---माण्टेगू मिशन से, स्वाभाविक रूप में इस वात पर ज़ोर दिया 
कि मूसलमानों की भाँति उनके लिए भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
अपनाई जाए । मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट के लेखक साम्प्रदायिक व्यव .था को साधारण- 
तया विस्तृत करने के विरोधी थे और उन्होंने एक अपवाद (सिवखों)को छोड़ कर 
इन समुदायों को माँगों को अस्वीकार कर दिया। उनका यह मत था कि पंजाब के 
सिक्‍स्लों का पृथक और महत्त्वपूर्ण समुदाय है; भारतोय सेना को उस समुदाय से 
साहसी एवं महत्वपूर्ण अंश प्राप्त होता है; किन्तु वे सभी जगह अल्पसंख्यक हैं और 
अनुभव से यह प्रकट हुआ ह कि उन्हें रगभग कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता । 
अत: हम सिकखों के लिए भी और केवल उन्हीं के लिए उस व्यवस्था को अपनाना 
चाहते हैँ जिसे मूसलमानों के सम्बन्ध में अपनाया गया है ।” * किन्तु जब मुसलमानों 
और सिक्खों के लिए एक बार उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया तो उसे 
अत्य समुदायों के लिए अस्वीकार करना असंभव था और मताधिकार कमेटी ने 
निम्नलिखित समुदायों के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र की व्यवस्था अपनाने 
की सिफ़ारिश की--मद्रास में भारतीय ईसाइयों के लिए वम्बई, मद्रास, बंगाल, 
यू. पी., विहार तथा उड़ीसा में यू रोपियनों के लिए, और मद्रास तथा बंगाल में 
आंग्ल-भारतीयों के लिए । कमेटी ने मद्रास के अ-ब्राह्म णों के और वम्बई के मराठों 
के सम्बन्ध में भी सहानुभूतिपृर्वक विचार किया और इस बात की सिफ़ारिश की 
कि जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में एक से अधिक सदस्य चुने जाने हों उनमें उनके लिए 
स्थान सुरक्षित रखे जाएँ । मर 
इस प्रकार १९१९के ऐक्ट के अंतर्गत बने हुए नियमों के अनुसार मुसलमानों 

सिवख्तों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और आंग्ल-भारतीयों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व 
'प्राप्त हुआ और अ-ब्ाह्मणों और मराठों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए | नियमों 
ने जमीदारों, वाणिज्य और उद्योग, रोपक और खनिज हितों के लिये और साथ ही 
विश्वविद्यालयोंके लिए विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
भी की। दलित वर्गो,श्षम आदि के लिए नाम निर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
की गई। किन्तु स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि 
विदेशियों के लिए इस कोमल विपय पर निर्णय करना उपयुक्त नहीं समझा गया : 
उसका निर्णय नई, सुधरी हुई परियदों के लिए छोड़ दिया गया । 


१२. वश रिहुएणा, 0. फतवा) (0ान्‍्वॉपारंणाव!ं हेट०पाड 
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इ४द भारत में ब्विटिश्व राज्य 


नए संविधान में निर्वाचन के सम्बन्ध में एक भेद और किया गया था। यह 
भेद था शहरी और ग्राम्य निर्वाचन-क्षेत्रों में । इस विषय पर मताधिकार कमेटी 
की विवेचना से भारत सरकार असहमत थी। उसने अपने पाँचवें राजपत्र में लिखा: 
“यह विपय महत्वपूर्ण है और उसमें समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है । 
घर्म और जाति के वाद, भारतीय लोगों को विभाजित करनेवाली सबसे चड़ी रेखा 
शहरों और गाँवों के बीच में है। इस रेखा से विभाजन होता है, प्रगति और पिछड़ेपन 
में; अंग्रेज़ी शिक्षा और देशी शिक्षा में; स्वशासन के अनुभव और उस अनुभव के 
अभाव में; समाचार पत्रों, पुस्तकालयों, वृत्तियों, समितियों आदि की व्यवस्था और 
उसके अभाव में ।”१ वस्तुत: इस तके के अनुसार भारत सरकार को शहरी क्षेत्रों 
के प्रतिनिधित्व में काफी वृद्धि करनी चाहिए थी क्योंकि उनके मत से परिपदों में 
सदस्य भेजने के लिए शहरी वर्ग ही सवसे ज़्यादा उपयुक्त थे। किन्तु भारत सरकार 
ज़्यादा पिछड़ी हुई और वश्य परिषदें चाहती थी और उसमें मताधिकार कमेटी 
द्वारा शहरी क्षेत्रों को दिए हुए स्थानों में काफ़ी कमी करने की सिफ़ारिश की । 

संयूक्‍त प्रवर समिति ने भी ग्राम्य क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने के 
प्रस्ताव का समर्थन किया । 

२० जुछाई १९२० के नियमों ने विभिन्न जातियों, हितों आदि के लिए वस्तुत:ः 
कितने स्थान प्रदान किए, इस सम्बन्ध में चर्चा करने से पहले दो तथ्यों की ओर ध्यान 
दिलाना उपयुक्त होगा (१) सरकार ने विभिन्न प्रान्तों में मुसलमानों को स्थान 
प्रदान करने के लिए दिसम्बर १९१६ के लखनऊ-समझौते को स्वीकार किया; 
और (२) गवर्नर को अधिकार दिया गया, जिसके अनुसार वह प्रत्येक विधेयक के 
सम्बन्ध में परिषद्‌ की सहायता करने के उदेश्य से उस समय के लिए दो (आसाम 
के लिए एक) विश्ञेपज्ञों को साधारण सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित कर सकता 
था। विभिन्न प्रान्तों की विधान-परिपदों की रचना के सम्बन्ध में उपयुक्त भकड़ों 
को दो तालिकाओं में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया हूँ:--- 


१. अ्तालातुं९९: 76 वात (0ग्रह्नाप्रा00, रिक्षा। व ऊठ8ह5 
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१२, इस तालिका में विभिन्न प्रान्तीय परिपदों की रचना को प्रकट 
किया गया हैं: 
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इस प्रकार प्रान्तों की विधान-परिपदें काफ़ी बड़ी कर दी गई थीं और उन्हें 
विभिन्न समुदायों और हितों की दृष्टि से अधिक प्रतिनिधिपूर्ण वत्ा दिया गया था । 
निर्वाचित सदस्यों का अनुपात वहुत बढ़ा दिया गया था; हर प्रान्त में उनका बहुत 
बड़ा बहुमत था। सारी परिपदों की कुल संख्या में उनका ७७.८ प्रतिशत” भाग था। 
किन्तु नई परियदें लोकतन्त्रीय अथवा वस्तुत: छोक प्रतिनिधिपूर्ण नहीं कही जा 
सकती थीं। मताधिकार प्रत्यक्ष अवश्य कर दिया गया था, किन्तु था बहुत संकीर्ण । 
सन्‌ १९२० में जिन लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ था उन्की कुल संख्या केवल 
५३ लाख थी। देश की कुल जनसंख्या २४ करोड़ १७ लाख थी । इस प्रकार कुल * 
जनता के २ प्रतिशत से कुछ अधिक भाग को अथवा २० वर्ष से अधिक आयु के 
पुरुषों के केवल ८.८ प्रतिशत को मताधिकार दिया गया था। मतदाताओं का यह 


१. शपोताला-ुटट ; वफ्रट पापीका एमाइसाप्रा0ा, रिक्वाई 7, 


92०2० 370. 
२. गप्रतींघ 0 7922-25, ए०७ बिछंशएु 9०९० 59. 
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अनुपात विभिन्न श्रान्तों के लिए विशिन्न था:--सबसे ज्यादा यू० पी० में ११.८ 
और सबसे कम विहार तथा उड़ीसा में ३.९।१ | | 

२. इस तालिका में शहरी और ग्राम्य निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन को 
प्रकट किया गया है:-..- 


न लत न लमिकललत 5 निर्वाचन क्षेत्रों से|ाम्य निर्वाचन क्षेत्रों से रू रे 
विधान परिपद्‌ | हा 


का 
नाम पट 
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मतदाताओं को अईतायें विभिन्न प्रान्तों के लिए, शहरी, ग्राम्य और जमोंदार 
निर्वाचन-क्षेत्रों के छिए भिन्न थीं। किन्तु अनढतायें सभी जगह एक ही थीं अर्वात्‌ 
कोई भी व्यक्ति जो (१) ब्रिटिश प्रजाजन न हो अयवा (२) जत्री हो; अयवा (३) 
अधिकारी न्यायारूय के निर्णपरानुसार विकृृत-मस्तिष्क हो; अयवा (४) २१ वर्ष 
से कम आयु का हो, तो वह अपना नाम निर्वावक-तामावलो में लिखते का अधि- 
कार। नहीं था । छः महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनौय अपरावों के 
संबंध में अथवा कदाचार के कारण अभिश्च॑त्रित व्यक्तियों को पाँच वर्य तक भता- 
विकार से वंचित कर दिया गया था। प्रान्तीय सरकार को प्राधिकार दिया गया था 
जिसके अनुसार वह अन्तिम अनईता को और देशी राज्यों के शासकों और उ को 
प्रजा के सम्बन्ध में अनइता को हर कर सकती थी। प्रान्तीय विवान-मंडछू विशेष 
अस्ताव द्वारा स्त्रियों को मताधिकार प्रदान कर सकते थे। ल्‍ 
यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनईता न हो और उसने करिसों निर्वावन 
क्षेत्र के लिए निदिष्ट सारी अरदेतायें प्राप्त हों तो वह उस क्षत्र को निर्वावक नामावल़ो 
१. रितएण५ 0 चाल रटतिका३ ख्िपृपाए. (शप्ततवामदा ) 
(०079रगभा।2० 7924, 9428९ 720. कक 
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में अपना नाम निवन्वित कराने का अधिकारी था। सावारण नि्वाचन-क्षेत्रों की 
अहँताएँ ये थीं :- ( १) निर्वाचन-क्षेत्र में विछले बारह महीनों से निवास और चुंगी 
. को कम से कम ३ रुपये? प्रतिवर्ष के टैक्स का भुगतान; अथवा (२) ऐसे मकान का 
निवास अथवा स्वामित्व, जिसका वापिक किराया ३६ रुपये * अथवा उससे अधिक 
हो; अथवा (३) कम से कम २००० रुपये प्रतिवर्ष की आय पर आय-कर निर्वारण; 
अथवा ग्राम्यक्षेत्रों में ऐसी कृषि व भूमि का स्वामित्व जिसका वापिक निर्धारित मूल्य 
कम से कम १० रुपये हो। विभिन्न प्रांतों में यह पिछली रक़॒म १०रुपये से लेकर ५० 
रुपये तक थी |? सभी प्रान्तों में मताधिकार के लिए सैन्य-सेवा को अहँता दी गई 
थी और पंजाब तथा मध्य प्रान्त में गाँव के मुश्निया अथवा लूम्बरदार' को भी मता- 
धिकार दिया गया था । जमींदारों के निर्वाचन-क्षेत्र की मुख्य अहुत्ता यह थी कि वह 
व्यक्ति इतनी ज़मीन का मालिक हो जिसकी निर्धारित मालगृजारी ५०० रुपये हो | 
विभिन्न प्रान्तों के लिए यह रक़म भी भिन्न थी और वह पंजाव में ५०० रुपये से लेकर 
यू० पी० में ५००० रुपये तक थी । विश्वविद्यालयों के निर्वाचन क्षेत्र में ७ वर्ष से 
अधिक अवधि के सभी स्तातकों को मताधिकार दिया गया था । अन्य व्यक्ति निर्वा- 
चन-क्षेत्र के लिए उन विशेष हितों की संस्थाओं को--जैसे वाणिज्य मंडरू 
(चम्वर्स ऑँव कॉमस ), मिलमालिकों की संस्थाओं, रोपक संस्थाओं आदि को--- 
मताधिकार दिया गया था । 
प्रान्तीय विधान-मंडलों के अभ्यथियों के लिए विद्येप अहंतायें निश्चित 
नहीं की गई थीं । उनके लिए केवल दो बातें भावश्यक थीं। एक तो यह कि उनको, 
जिस निर्वाचन-क्षेत्र से वे खड़े हो रहे हों, उसके मतदाता ' की सारी अहतायें प्राप्त 
होनी चाहि रे और उनकी आयु पच्चीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए | मतदाताओं 
के सम्बन्ध में उपर्युक्त अन॒हँताओं के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के लिए कुछ अनहतायें 
और थीं--जैसे दिवाला, वकालत से निलम्बन आदि | 
निर्वाचन और उनकी निर्दोपिता के संबंध में बहुत से नियम बनाए गए थे। 
कदाचार को रोकने के लिए कठोर नियम निश्चित किए गए थे | निर्वाचन सम्बन्धी 
झगड़ों का निपटारा करने के लिए, गवर्नरों द्वारा कमिश्नरों की नियुक्ति करने की 
१. बड़े शहरों--जैसे कलकत्ता, मद्रास और वम्बई--के लिए यह रक्म इससे बहुत 
ज्यादा थी । हि 
२. वंगाल, विहार, तथा उड़ीसा में मुसलमानों के लिए काफ़ी कम रक़म निद्िचत 
की गई थी । 
३. यू० पी० में यह रक़॒म २५ रुपये थी। 
४. निवास सम्बन्धी अहंताएँ वम्बई, पंजाब और मध्यप्रान्त के अभ्यर्थियों के ही 
लिए थीं । 
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व्यवस्था की गई थी | इस सम्बन्ध में गवर्न रों की आजाएँ कमिइ्नरों की रिपोर्ट के 
अनुसार होनी थीं और वे आज्ञाएँ अन्तिम थों । 

इस प्रकार नई विधान-परियरें निर्वाचित संस्थाएँ थों, किन्तु निर्वावन 
व्यवस्था विजुद्ध रुप से प्रादेशिक नहों थी। सरकारी गुट का अन॒पात अवश्य कम था 
कितु वह महत्त्वशून्य नहीं था। नाम-निर्देशित सदस्यों और विशेष तथा साम्प्रदायिक 
निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्यों की सहायता से बह गुट काफ़ी प्रभाव डाल सकता था। 

गवनेर के प्रान्त की विधान-परिपद्‌ ३ वर्ष के लिए बनाई जाती थी। किंतु 
आवध्यकता होने पर उसका विछोपन तीन वर्ष की अवधि से पहले भी किया जा 
सकता था। विशेष परिस्थितियों में गवनेर विधान-परिपद्‌ का /जीवन अधिक से 
अधिक एक वर्ष तक के लिए बढ़ा' भी सकता था। परियद्‌ के आह्वान, सत्रावसान 
और विलोपन का और साथ ही उसकी सभा के स्थान और समय के निश्चित 
करने का अधिकार गवनेर को दिया गया था। गवर्नर, विवान-परियपद्‌ का सदस्य 
नहीं हो सकता था कितु वह उसको सम्बोधन करने का अधिकारी था। परिषद्‌ 
के अध्यक्ष की पहले चार वर्ष के लिए नियुक्ति और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की' 
पुष्टि, गवर्नर * को करनी थी। 

विधान-५रिपद्‌ को प्रान्तीय सुशासन और ज्ञान्ति के लिए विधि बनाते का 
साधारण अधिकार दिया गया था; किंतु इपत अधिकार को कई प्रकार से परिमित 
कर दिया गया था। जैसा कि पहले "कहा जा चुका हैँ सब से पहली बात तो यह थी 
कि निक्षेपण नियमों के अनुसार बहुत से विषयों में गवरनेर-जनरल की पर्त- 
स्वीकृति लेना आवश्यक था। दूसरी वात यह थी कि कि गवर्नर, विधान- 
परिपद्‌ द्वारा अस्वीक्ृृत प्रस्तावों को संरक्षित विपयों के शासन सम्बन्धी 
अपने दायित्व के नाम पर निवन्धित कर सकता था। तीसरी बात यह थी कि 
गवर्नर किसी भी विधेयक अयवा उसके किप्ती भाग के सम्बन्ध में चाहे वह परियद्‌ 
में किसी भी स्थिति में क्यों न हो, विचार करते पर रोक छगा सकता थां-- 
यह कारण बता कर कि उससे प्रान्त अबवा उसके किस्ती भाग की सुरक्षा अथवा 
शान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । और अन्तिम बात यह थी कि विवान-परिपद्‌ 
द्वारा स्वीकृत विधेयकों को निपिद्ध करने का अधिकार गवर्नर और गवर्नर-जनरल 
दोनों में ही निहित था--साथ ही किसी भी विधेयक को परिपद्‌ के समक्ष दुवारा 
विचार करने के लिए छौटाया जा सकता था। इसके अतिरिक्‍त सम्राद को . 
प्रांतीय विधान-मंडल के किंसी भी ऐक्ट को अस्वीकार करने का अधिकार था। 
१. माण्टफ़ोर्ड ने इस बात की सिफ़ारिश की थी कि स्वयं गवर्नर ही विधान- 

परियद्‌ का अध्यक्ष हो और उपाध्यक्ष भी यथासंभव सरकारी व्यवित ही हो | 

२. इसी अध्याय के सातवें विभाग को देखिए । 
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प्रान्तीय विधान-मंडलों की विधायिका शक्ति पर ये बहुत बड़े प्रतिवन्‍्ध थे; कितु 
उनमें से कुछ हंव शासन-व्यवस्था की विचारवारा में आनुपंगिक थे। 

संरक्षित विभागों के लिए स-परिपद गवर्नर द्वारा आवश्यक विवान बनाने 
के सम्बन्ध में मांटफ़ोर्ड रिपोर्ट ने कई पद्धतियों का परीक्षण किया और अन्त में 
उस काम के लिए बड़ी कमेटियाँ बनाने की सिफ़ारिश की जिनमें सरकारी 
बहुमत हो । किंतु संयुक्त प्रवर समिति ने उस योजना को अस्वीकार किया 
क्योंकि. उसके अनुसार उस व्यवस्था से सरकारी गुट के दोप स्थायी होने 
का, सपरियपद्‌ गवर्नर के दायित्व के ढक जाने का और संकट के समय में विवान 
तुरन्त न बन सकते का डर था। अतः कमेटी ने यह प्रस्ताव किया कि गवर्नर को 
इस बात का स्पष्ट और प्रत्यक्ष दायित्व दिया जाय कि यदि विवान-परिपद्‌ 
आवश्यक विधान का पारण न करे तो वह स्वयं ही अपने उत्तरदायित्व पर सम्ब- 
घित विधान बना दे। “गवर्नर के निजी दायित्व पर बने हुए ऐवट, गवर्नेर-जनरल' 
द्वारा सम्राट की कृपा! के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिएँ।” इस को गवर्नेमेंट 
आँव इंडिया ऐक्ट १९१९, के तेरहवें खंड में रूप दिया गया ।* | 

संरक्षित बिपयों से सम्बन्धित व्यय और आपातकालीन व्यय के लिये 
भी ऐक्ट में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई। गवर्ममेंट आँव इंडिया ऐक्ट, 
१९१९, के अनुसार विधान-परिषद्‌ में, प्रतिवर्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना 
था भौर अनुदान सम्बन्धी माँगों के रूप में राजस्व के विनियोग के लिए प्रस्ताव 
रखे जाने थे। “परिषद्‌ किसी मांग को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती 
हैं; अथवा प्रस्तावित परिमाण को घटा सकती है............. ४ कितु (१) गवर्नर 
द्वारा इस बात का निवन्धन हो जाने १२ कि उस विपय पर उसके उत्तरदायित्व 
को पूरा करने के लिए उक्त व्यय आवश्यक है, प्रान्तीय सरकार को संरक्षित 
विषयों के सम्बन्ध में उस माँग के प्रत्यानयन करने का अधिकार होगा; 
(२) आपातकाल में प्रान्तीय शान्ति और सुरक्षा के लिए गवर्नर को जितना 
परिमाण वह ठीक समझे उतने के व्यय के लिए सम्बन्धित विभागों को अधिकृत 
करने का अधिकार होगा; और (३) राजस्व के विनियोग सम्बन्धी सारे 
प्रस्ताव गवर्नर की सिफ़ारिश पर ही पेश किए जायँगे। 

ऐक्ट के खंड नं. २ (३) से विवान-परिपदों के वित्तीय अधिकार और भी 
ज़्यादा परिमित हो गए थे। इसके अनुसार व्यय के निम्नलिखित श्ीर्पकों से 
सम्बन्वित प्रस्ताव परिपदों में प्रस्तुत नहीं किए जाने थे।--- 
२. फ्रपां8 का 7979, 048९४ 242 ठगपे 243. 
२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४०. 
३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २४१. 


३५२ भारत में ब्विटिश राज्य 


(१) सपरियपर्‌ गवर्नेर-जनरल को प्रान्तीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले 
अनुदान; और 
(२) ऋणों की व्याज और निक्षेप-निधि; और 
(३) ऐसा व्यय जिसका परिमाण किसी विधि के द्वारा अथवा उप्के 
अन्तर्गत निश्चित है; और 
(४) सम्राट द्वारा उसके अनुमोदन से अथवा सपरिषर्‌ भारत-मन्त्री द्वारा 
नियुक्त किए हुए व्यक्तियों के वेतव और निवृत्ति, वेतन; और 
(५) प्रान्त के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और साथ ही प्रान्तीय 
महाधिवकक्‍ता का वेतन | 
विधान-परिपदों के सदस्यों को परिषद्‌ के स्थायी नियमों के अभ्यधीन ये 
अधिकार प्राप्त थे--वे प्रश्न पूछ सकते थे, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, स्थगन 
प्रस्ताव और मन्त्रियों के प्रति अविष्वास के प्रस्ताव रख सकते थे और विवेयक 
प्रस्तुत कर सकते थे। परिषद्‌ के नियमों में उचित कार्यपद्धति और प्रान्तीय सुरक्षा 
तथा शान्ति के हित में कुछ प्रतिबन्‍्ध लगाए गए थे। 
भारत सरकार ने प्रांतीय विधान-परिषदों की कार्य-पद्धति के सम्वन्धमें नियम 
बताए थे। इन नियमों की अनुपूर्ति आरम्भ में सपरिषद गवर्नर की स्थायी आज्ञाओं 
से हुई कितु इनमें परिषदें बाद में परिवर्तत अथवा संशोधन कर सकती थीं। 
इन नियमों के अनुसार स्थावी समितियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई ताकि 
सदस्यगण सरकार की वास्तविक समस्याओं के सम्पर्क में आ सकें । उतका काम 
केवल परामर्श दे ते का था और उनका उद्देश्य मुख्यतः शिक्षणात्मक था। इनमें वित्त 
समिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जो ये व्ययके सारे प्रस्तावों पर परामर्श देती थी। 
उसके बिलकुल पृथक्‌ सार्वजनिक लेखा समिति थी जिसकी प्रत्येक प्रान्त में नियुक्ति 
होनी थी। नियमों में उप्को रचना और उसके कार्यों को निश्चित कर दिया गया था ।. 

' अध्यक्ष सहित उसके कुल सदस्यों की संख्या १२ थी, अध्यक्ष स्वयं वित सदस्य होता 
था। इस समिति के दो तिहाई सदस्य, विधान-परिपद्‌ के ग़ैरसरकारी सदस्यों द्वारा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अनसार चुने हुए होते थे। समिति को 
विनियोग के खातों की परीक्षा करनी होती थी, इस वात को देखना होता था कि 
बोट किये हुए घन का उपयोग विधान-मंडल की इच्छानुसार ही किया गया था 
और उसे अपनी जांच की रिपोर्ट परिषद्‌ को देनी होती थी। इस प्रकार विधान 
मंडल यह जान सकता था कि उसके निर्णयों का उचित रूप से पालन किया गया 
अथवा नहीं । 

गवर्नेमेंट आँव इंडिया ऐक्ट, १९१९, ने प्रान्तीय क्षेत्र में उपर्युक्त परिवर्तन 
किए । उनके द्वारा उत्तरदायी शासन की दिद्या में पहला कदम उठाया गया। 


मॉप्टफ़ोर्ड सुधार शे५३ 


स्वयं ऐक्ट के अन्दर ही इस बात की व्यवस्था की गई थी कि दस वर्ष बाद एक 
प्रविधानीय कमीशन नियुक्त क्रिया जाय और उसके सदस्यों को सम्राद्‌* तया पालि- 
यामेंट के दोनों मवनों के अनुमोदन से छाँटा जाय । इस कमीशन को ब्रिटिश भारत 
की व्यवहत शासन व्यवस्था, शिक्षा की वृद्धि और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास 
और अन्य सम्बन्धित विपयों की जाँच करनी थी और निम्नलिखित वातों पर 
रिपोर्ट देनी थी--उत्तरदायी शासन के सिद्धांत को मान्यता देना बांछतीय हैं 
अथवा नहीं, यदि वांछवीय है तो किस ह॒द तक मान्यता दी जाव, तत्कालीन उत्तर- 
दायी शासन को कितना विस्तृत, संशोधित अथवा परिमित किया जाब; और 
दूसरे विधायिका भवनों की स्थापना करना वांछतीय है अयवा नहीं । इत बातों के 
अतिरिक्‍त ब्रिटिश भारत और प्रान्तों से सम्बन्धित अन्य बातों को सम्राट्‌ 
हारा कमीशन को उसके विचारार्थ सौंपा जा सकता था। * 


2 
० 


यद्यपि मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि केन्द्रीय शासन का स्वरूप 
बदलने का अथवा केन्द्र में उत्तरदायी व्यवस्था आरम्भ करने का कोई उद्देश्य 
नहीं था, तथापि केन्द्रीय व्यवस्था को भारत में अथवा इंग्लेंड में यथावत्‌ छोड़ना 
संभव नहीं था । अतः मॉण्टफ़ोर्ड सुधारों ने भारत और इंग्लैंड दोनों ही स्थानों में 
सरकारी ढाँचे में कुछ परिवर्तन किए और भारतोय लोक सेवाओं तथा देशी 
राज्यों के साथ सम्बन्ध की समस्या पर भी प्रकाश डाला । 


२० अगस्त १९१७ की घोषणा में यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार की 
नीति, शासन के प्रत्येक विभाग में अधिकाधिक भारतीयों को साथ लेने की हैं ।” 
किन्तु मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट ने इस सम्बन्ध में एक चेतावनी दी। “किसी सेवा में 
अचानक ही नये अंश की ऐसी भर्ती नहीं होनी चाहिए कि उसका सारा स्वरूप 
ही एकदम बदल जाय” और प्रतिवर्ष भर्ती किये जाने वाले भारतीयों की संख्या 
ऐसी होनी चाहिए कि उनको “उस सेवा के पुराने सदस्य उचित रूप से शिक्षित 





१. ऐंक्‍्ट में अथवा संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट में ऐसी कोई घारा -नहीं है 
जिससे भारत मन्त्री पर कोई ऐसी रोक हो कि कमीशन के लिए पालियामेंट 
के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के नामों की सिफ़ारिश न की जाय । 

२. (बप5८ 4 0 पीठ 860... फतीं4 ॥ 7979, 92४८ 573. 
इस वात में सन्देह ह कि देशी राज्यों से संबंधित प्रइनों को उस 
कमीशन को सॉंपना वैध था। १९१९ के ऐक्ट के अनुसार केवल ब्रिटिश 
भारत से सम्बन्धित विपय ही उसे सौंपे जा सकते थे १ 


३२४५४ भारत सें प्रिटिश राज्य 


कर सके और उस सेवा की भावना से प्रेरित कर सके ।”* अतः यह प्रस्ताव किया 
गया कि जिन सेवाओं के लिए इंगलेंड में भर्ती होती थी, उन सेवाओं के लिए भारत 
में भर्ती करने के निमित्त एक नियत अनुपात निश्चित कर दिया जाय । उदाहरण 
के लिए इंडियन [सिविल सविस के “३३ प्रतिशत पदों के लिए भारत में भर्ती की 
जाय ।”* विभिन्न लोकसेवाओं में भारतीयकरण की गति क्रमशः बढ़ाई 
जानी थी। 

सन्‌ १९१९ के गवरनमेण्ट ऑँव इंडिया ऐक्ट ने स-परिषद्‌ भारत मंत्री को 
प्राधिकार दिया कि वह इंडियन सिविल सर्विस ३ में “भारत के अधिवासी लोगों 
की" नित्रुक्ति के लिये नियम बनावे और साथ ही भारत की सिविल नौकरियों 
के वर्गीकरण के लिए, उनको भर्तो की प्रक्रिया के लिए, उनके वेतन, भत्ते, 
व्यवहार और अतृशासन के विनियमत के लिए” नियम बनावे।* ऐक्ट के 
प्राधिकार के बल पर भारत मंत्री नियम आदि बनाने के अधिकार को स-परिपद्‌ 
गर्ववर-जनरल को अथवा प्रान्तीय सरकार आदि को सौंप सकता था। १९१९ के 
ऐक्ट ने स-परिवर्‌ भारत-मंत्री द्वारा एक लोक-सेवा-आयोग की नियुक्ति की 
व्यवस्था को । इस आयोग में अध्यक्ष-सहित पाँच से अधिक सदस्य नहों होने 
थे, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पाँच वर्ष का था, किन्तु उसकी दुबारा नियुक्ति भी 
हो सकती थी। “यह लछोक-सेवा-आयोग, भारत में लोक-सेवाओं की भर्ती और 
नियंत्रण के संबंध में वह सारे कार्य करेगा जो स-परिषद्‌ भारत-मंत्री द्वारा नियमों 
के अनुसार उसे सौंपे जायूँगे ।/* 

स-परिपर भारत-मंत्री द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार भारत में सम- 
कालिक प्रतियोगितापूर्ण परीक्षाओं की व्यवस्था कुछ हद तक अपनाई गईं; साथ 
ही विभिन्न समुदायों और प्रान्तों को लोक-सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए 
नाम-निर्देशन की व्यवस्था की गई। किन्तु सिविल सेवाओं से संबंधित सारे 
प्रइन को जिसमें यूरोपीय सदस्यों के वेतन बढ़ाने का प्रश्न भी सम्मिलित था, 
सन्‌ १९२२ में एक राजकीय कमीशन को सौंपथा गया | इस कमीशन के अध्यक्ष 
लॉड ली थे । 

मॉण्टफ़ोई रिपोर्ट के संयुक्त लेखकों ने छोक-सेवाओं के यूरोपीय सदस्यों के 
१... 36 करह्कृणां गा शिताीशा (एणाइं्रापातादो रिटतिप्राड 
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२. उपयुक्त रिपोर्ट, पृष्ठ २०१ 

३. 5८०० हब (7) एण ९ 36 77078 77 79709, [22०8० 262 
४, 52८८० 36 (2) ० १६ ८६. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २५१. 
५. 56०४०७ १8 (2) ० ४६६ 8८६, उपर्युवत्त पुस्तक, पृष्ठ २५२. 


थे सॉप्टफ्रोर्ड सुधार _ ३५५ 


संवंध में बड़ी चिन्ता प्रकट की थी ओर केवछरू उनके वेत्तन तथा भत्ते में बृद्धि 
के लिए और बैवानिक्र स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण उनकी क्षतिपूत्ति 
के लिए ही सिफ़ारिश नहों को थी वरन्‌ नए संविवान में उनको प्रवलू संरक्षण 
देने की व्यवस्था भी की थी। इसो उद्देश्य से १९१९ के ऐक्ट में तीन महत्वपूर्ण 
धाराओं को स्थान दिया गया । पहली धारा में उनको जो संरक्षण दिया गया 
था उसके अनुसार मंत्रिगण उनको पदच्युत नहीं कर सकते थे । दूसरी ओर 
मंत्रियों के छिए उन्हें महत्त्वपूर्ण पदों पर बनाये रखने के अतिरिक्त और कोई 
मार्ग नहीं था दूसरी धारा के अनुसार इन सदस्यों को मंत्रियों का अतिक्रमण 
करके गर्वनर से शिकायत करने का अधिकार दिया गया । तीसरी धारा के 
अनुसार उनके वेतन, भत्ते आदि का पूर्ण संरक्षण किया गया। यदि इन संरक्षणों 
के वावजूद, सिविल सेवाओं के कुछ सदस्य “ऐसा अनुभव करें कि वह द्वैव प्रणाली 
के अन्तात उपयुक्त रूप से काम नहीं कर सकते” तो संय्रुक्‍त-प्रवर-समिति नें 
यह सुझाव दिया कि सम्राट्‌ सरकार, यदि उसके लिए यह शक्‍य हो, तो उन सदस्यों 
को अन्यत्र समान पद प्रदान करे अथवा उनको आनुयातिक पेंडान पर निवृत्त३ 
कर दिया जाय । ह | 
१०. 

मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट का तीसरा सूत्र यह थाः- 

“भारत सरकार, पालियामेण्ट के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, और इस 
उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, प्रान्तों में आरंभ होने वाली नई व्यवस्था के अनुभव- 
काल में, उस (भारत सरकार) का मौलिक विपयों में अधिकार निरविवाद हैँ । 
इस अवधि में भारतीय विधान-परिपर्‌, विस्तुत गौर अधिक प्रतिनिधिपूर्ण 
की जानी चाहिए और सरकार को प्रभावित करने के उसके अवसर बढ़ाए जाने 
चाहिए ।”* 

इस नीति को गवनंमेण्ट ऑव इंडिया ऐक्ट, १९१९ के भाग २ में और इस 
संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों में रूप दिया गया। दो भवनों 
' के एक नए विधान-मंडरू की स्थापना की गई और वाइसरॉय की कार्यकाशिणी- 
परिपद्‌ को रचना में थोड़ा-सा संशोधन किया गया । कार्यकारिणी परिषद्‌ 
की सदस्यता के संबंध में भधिकतम सीमा के प्रतिवन्ध को टूर कर दिया गया; * 

१. अजिफाद्तुंद6: उठ सिवा (एणाइग्रोप्राता; फा ही, 

9286 5206. 

२. 6 रिटए06 णा वित्तीय (ए0प्रष्प॑त्पांठपर्श ॥१९0० 0775, 
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३२५६५ भारत में ब्रिटिश राज्य . 


भारतीय उच्च न्यायालयों के १० वर्ष से अधिक की स्थिति के वकील उसके 
सदस्य नियुक्त किए जा सकते थे* ; और भारतीय विधान-परिषद्‌ के सदस्यों में 
से परिपर-कार्यवाह नियुक्त करने की व्यवस्था की गई ।* कार्यकारिणी परिषद्‌ 
के तीन सदस्यों के लिए पूर्ववत्‌ सेवा की अहंता आवश्यक थी--अर्थात्‌ वे छोग 
भारत में कम-से-कम दस बय॑ तक सम्राट के सेवक रहे हों। कार्यकारिणी परिषद्‌ 
में भारतीयों की नियुक्ति करने के संबंध में कोई प्रविधानीय व्यवस्था नहीं की 
गई थी, किन्तु संथुक्‍त प्रवर समिति को सिफ़ारिशों पर तीन भारतीयों को 
परिषद्‌ का सदस्य नियुक्त किया गया । ह 
नए केन्द्रीय विधान-मंडल में दो भवन होने थे-राज्य-परिपद्‌ और भारतीय 
विधान सभा । राज्य-परिषद्‌ स्थापित करने के लिए मॉण्ठफ़ोर्ड रिपोर्ट ने मृध्यतः 
इस उद्देश्य से सिफ़ारिश को थी कि यदि किसी अनिवार्य” विधान को अधिक्त 
लोकाधिमत प्रथम भवन स्वीकार न करे तो भारत सरकार उसका राज्य-परिपद्‌ 
से प्रण करवा सके । अतः उसने इस बात का प्रस्ताव किया कि राज्य-परिषद्‌ 
में कुल ५० सदस्प हों जिनमें से आधे, सरकारी व्यक्ति हों; ४ नाम- 
निर्देशित ग़ैर सरकारी व्यक्ति हों और शेष २१ निर्वाचित व्यक्ति हों--जिनमें 
से १५ सदस्य, प्रान्तोय परिपदों के गर-सरकारी सदस्पों द्वारा निर्वाचित हों और 
६ सदस्य ज़मोंदारों, मुसलमानों और वाणिज्य-मंडलों द्वारा प्रत्यक्ष व्यवस्था के 
अनुतार निर्वाचित हों। रिपोर्ट के लेखकों ने कहा :  राज्य-परिषद्‌, सारे महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नों पर भारत को सर्वोच्च विधायिका सत्ता होगी और उसे सारे भारतीय 
विधानों को दोहराने का अधिकार प्राप्त होगा । अतः हम उसकी ओर देश के 
सर्वोत्तम उपलब्ध व्यक्तियों को आकरपित करना चाहते हैं । हमारी यह इच्छा है 
कि वह विकसित हो और उ्तमें वे सब विशेपताएँ हों जो दोहराने वाले भवनों के 
लिए आवश्यक और उपयुक्त समझी जाती हे ।”* संयुक्त प्रवर समिति ने इस बात 
को आवश्यक अयवा वांछनीय नहों समझा कि 'राज्य-परिपद्‌ को सरकारी विधान - 
के लिए उपकरण बनाया जाय।” समित्ति ने इस वात की सिफ़ारिश की कि “आरंभ 
से ही उसकी वास्तविक द्वितीय भवन के रूप में रचना की जावे ।” ४ मताधिकार 
कमेटी ने इस बात का सुझाव दिया था कि राज्य-परिषद्‌ के ग़ैर-सरकारी सदस्यों , 
का वही मतदाता निर्वाचन करें जो विधाव सभा के लिए निर्वाचन करते हूं, किन्तु 
१. एैं॥प5८ 28 (2) रण ४6 46. िताेंब व] 2909, 042० 249. 
२. (20०७० 28 () ० ४6 06 उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २४९. 
३. उपर्युक्त पुस्तक, पुप्ठ १७९. 
3. >वपरतीटापुंटट : पाठ गातवंशा एकाइप्रापता, रीवा हा, 
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मॉण्डफ़ो्ड सुधार ३५७ 


संयूक्त प्रवर समिति ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और उसने भारत 
सरकार को यह प्राधिकार देने की सिफ़ारिश की कि वह राज्य-परिपद्‌ के सदस्यों 
के निर्वाचन के लिए पृथक्‌ निवाचिन-श्षेत्र बनावे । 

भारत सरकार द्वारा निभित नियमों के अनुसार राज्य-परिपद्‌ में ६० सदस्य 
होने थे जिनमें से एक सदस्थ की गवने र-जनरल द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की 
जानी थी । शेप ५९ सदस्यों में से, २० नाम-निर्देशित होने थे---१९% सरकारी 
और ६ गैर-सरकारी; ३४ निर्वाचित होने थे---२० साधारण निर्वाचन-न्षेत्र से, 
३ यूरोपीय वाणिज्य-मंडल से और ११ साम्प्रदायिक निवचित क्षेत्र से (१० 
मुस्लिम क्षेत्र से और १ सिक्‍त्र क्षेत्र से) । राज्य-परिपद्‌ को पुनरीक्षक भवन के 
रूप में काम करना था ओर उसे विवान के संबंध में प्रथम भवन के बरावर अधिकार 
प्राप्त थे । 

प्रथम भवन का नाम था भारतीय विधान-सभा और इसमें---सभा के अध्यक्ष 
के अतिरिक्त--१४३ सदस्य होने थे । अध्यक्ष की नियुक्षित गवर्न र-जनरल द्वारा 
पहले चार वर्षों के लिए की जानी थी। अन्य सदस्यों में से, ४० नाम-निर्देशित होने 
थे-२५ सरकारों और १५ ग्रर-सरकारी; और १०३ निर्वाचित होने थे-५१ 
साथारण निर्वाचन क्षेत्रों से; ३२ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से (मुसलमानों 
द्वारा ३० और सिक्‍तों द्वारा २); और २० विश्ञेप निर्वाचन-श्रेत्रों से 
(जमींदारों द्वारा ७, यूरोपियनों द्वारा ९ और भारतीय वाणिज्य-वर्ग द्वारा ४) । 
मताधिकार कमेटी ने भारतीय विवान-सभा के लिए परोक्ष निवरचिन-व्यवस्था 
की सिफ़ारिश की थी; क्योंकि उसके सतानुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था 
वांछनीय होते हुए भी अव्यवहार्य थी-प्रान्तीय मताधिकार के आधार पर बने 
हुए निवर्चिन क्षेत्र बहुत बड़े और बोझल होंगे; संकोर्ण मताधिकार “अयूक्‍त” 
भर “राजनेतिक दृष्टि से अवांछनीय” होगा ।* संयृक्त प्रवर समिति ने इस मत 
को स्वीकार नहीं किया ओर इस वात की सिफारिश को कि भारत सरकार से 
इस संबंध में नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा जाय | 

इस प्रकार केन्द्रीय विधान-मंडलछू के लिए निर्वाचन-व्यवस्था, मताधिकार 
और विभिन्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना के प्रश्न, भारत सरकार के 
निर्णय के लिए छोड़ दिये गए थे । भारत सरकार ने केन्द्रीय विधान-मंडर के दोनों 
भवनों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था के पक्ष में निर्णय किया। राज्य-परिपद्‌ 
के निमित्त उन लोगों को मताधिकार दिया गया जिनकी आय-कर से निर्धारित 
वापिक आय १००००रुपयें से कम न हो। (विभिन्न स्वानों अथवा समुदायों में यह 
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रकम १०००० रुपये से लेकर २०००० रुपये तक थी )अथवा जो ७५० रु० वापिक 
मालगज़ारी देते है (विभिन्न स्थानों अथवा सम्‌ दायों में यह रकम ७५० रुपये से 
लेकर ५००० रुपये तक थी) ।*१ इनके अतिरिक्त उन लोगों को जिन्हें सादंजनिक 
कार्य का पूर्व-अनुभव हो अथवा उन लोगों को जो मान्य विद्वान्‌ हों--जैसे उन 
लोगों को जो किसी विधान-मंडल के सदस्य हों अथवा रह चुके हों; अथवा उन 
लोगों को जो नगरपालिका मंडरू अथवा ज़िला मंडल अथवा सहयोग-केस््रीय- 
बैंक के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष हों अथवा रह चुके हों; अथवा उन लोगों को जो 
किसी विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य हों अथवा रह चुके हों; अथवा उन 
लोगों को जिन्हें प्राच्य-विद्वता की सबसे बड़ी उपाधि मिली हो---राज्य-परिपद्‌ 
के साधारण निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि में अपना नाम निवंधित कराने 
का अधिकार था । 
भारतीय विधान-सभा के लिए मतदाताओं की अर्दृत्ायें इस प्रकार थीं:-- 
(१) कस से कम १५ (कहीं-कहीं पर २०) रुपये प्रतिवर्ष नगरपालिका-करों का 
शोधन; अथवा (२) ऐसे मकानों में निवास अथवा उनका स्वामित्व जिनका 
वापिक किराया १८० रुपये हो; अथवा (३) कम से कम २००० रुपये (विभिन्न 
स्थानों अथवा समुदायों के लिए यह रकम ५००० रुपये तक थी) की वापिक 
आय का आय-कर द्वारा निर्धारण; अथवा (४) विभिन्न प्रान्तों में ५० रुपये से 
१५० रु० तक कम-से-कम मालगुज़ारी का निर्धारण । 
राज्य-परिपद्‌ और भारतीय विधान-सभा, दोनों ही के निर्वाचकों और 
अभ्यर्थियों के लिए वही अनहंतायें थों जो प्रान्तीय परिषदों के तिर्वाचकों और - 
अभ्यर्थियों के लिए कमशः निरिचत की गईं थीं। केद्वीय विधान-मंडल के दोनों 
भवनों के अभ्यर्थियों के लिए कोई विशेष अहँतायें नहीं थीं। उनके लिए केवल दो 
बातें आवश्यक थीं कि उनकी आयू २५ वर्ष से अधिक हो और वे जिस निर्वाचन- 
क्षेत्र से खड़े हो रहे हों उसके मतदाता की उन्हें अहंतायें प्राप्त हों । 
इस प्रकार केन्द्रीय विधान-मंडल के दोनों भवनों में निर्वाचित सदस्यों का 
बहुमत था--कि्तु राज्य-परिपद्‌ में यह निर्वाचित बहुमत बहुत साधारण था । 
यह भवन मृख्यतः धनी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था--राज्य-परिपद्‌ के लिए 
मतदाताओं की कुल संख्या १७३६४ थी ।* भारतीय विधान-सभा अपेक्षाकृत 
१. बंगाल और विहार तथा उड़ीसा में मुसलमानों के लिए काफ़ी कम रकमें 
निश्चित की गई थीं। सव से कम रकम पंजाव के लिए निश्चित की गई थी 
और सबसे ज़्यादा रकम यू० पी० के लिए निश्चित की गईं थी । 
२. ॥॥ट2क्‍8प/2८६ द्वाट [९४ विदा :फूएसापर है छी तातीब व 
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मॉण्टफ़ो्ड सुधार रे५९ 


विस्तृत मताधिकार पर निर्मित हुई थी; किन्तु उसके भी मतदाताओं की कुछ 

संख्या १० राख से अधिक नहीं थी--सन्‌ १९२० में वास्तविक संख्या ९०९८७४ 

थी-जब कि देश की जनसंख्या छगभग २५ करोड़ ४० लाख थी । 

प्रत्येक भवन एक निश्चित अवधि के लिए निर्मित किया गया था किन्तु 
गवर्न र-जनरल को अवधि से पहिले उसका विदोपन” करने का अथवा अवधि के 
बाद भी उसको जीवित रखने का * अधिकार दिया गया था | साधारणत्या सभा की 
जीवनावधि तीन वर्ष की थी और राज्य-परियद्‌ की पाँच वर्ष की। प्रत्येक भवन 
को अपना कार्य-संचालन, व्यवहार-नियमों के अनुसार करता था। इन नियमों की 
अनुपूत्ति भवनों को अपनी स्थायी आज्ञाओं से करनी थी। दोनों भवनों के अधि- 
वेशन का समय और स्थान गवर्तेर-जनरल द्वारा निश्चित होना था, जिसे उन भवनों 
के आह्वान, सत्रावसान और विलोपन का अधिकार था । उसे दोनों भवनों के 
सदस्यों को सम्बोधित करने का भी अधिकार था । 
केन्द्रीय विधान-मंडल के विधान-कार्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत था किन्तु 
उसके अधिकारों पर बहुत बड़े प्रतिवन्‍्ध भी छगे हुए थे । भारतीय विधान-मंडल, 
सारे ब्रिटिश भारत के लिए, भारत के अन्य भागों में सम्राट की प्रजा और सेवकों 
के लिए, सम्राट्‌ की भारतीय प्रजा के लिए चाहे वह कहीं भी क्यों न हो, और सम्राट्‌ 
की स्थरू, जल और वायू सेना में काम करने वाले सभी लोगों के लिये, विधि बना 
सकता था। वह ऐसी विधियों को जो ब्रिटिज्ञ भारत में छागू हों अथवा जो पिछले 
वाक्य में उल्लिखित लोगों पर छागू हों, उस समय के लिए रद्द अथवा संशोधित 
कर सकता था। किन्तु भारत के किसी हाईकोर्ट को तोड़ने के संबंध में अथवा 
यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा अथवा उनके वच्चों को प्राणदंड देने के लिए, छोटे न्‍्याया- 
लयों को अधिकार देने के संबंध में, विधान बनाने के लिए स-परिपद्‌ भारत मंत्री 
की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था | भारतीय विधान-मंडरू को, पालियामेण्ट 
द्वारा बनाए हुए किसी प्रविधान को रह अथवा संशोधित करने का अथवा ऐसा 
कोई काम करने का जिससे पालियामेण्ट की सत्ता पर अथवा उसकी अलिखित 
१. कार्यकारिणी, विधान मंडल से स्वतंत्र थी; अस्तु, किन परिस्थितियों में अवधि 
से पहले विलोपन करना आवश्यक समझा जाता, यह कहना कठिन हूँ । 

९. जिस तरह प्रान्तीय परियदों के लिए एक वर्ष काःसमय निश्चित किया गया 
था उस प्रकार से केन्द्रीय विधान मंडल के लिए कोई, समय निश्चित नहीं 
किया गया। 
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३६० भारत में ब्रिटिश राज्य 


विधियों पर अथवा संयूक्‍त राज्य के विधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, कोई 
अधिकार नहीं था । 

ये प्रतिबंध ब्रिटिश पालियामेण्ट की प्रभुता यथावत्‌ बनायें रखने के लिए 
लगाए गए थे । इनके अतिरिक्त गवनेर-जनरल और उसकी परिपद्‌ की 
श्रेष्ठता और सत्ता बनाये रखने के लिए केन्द्रीय विधान मंडल पर और बहुत से 
महत्त्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए थे। सबसे पहला प्रतिबंध यह था कि निम्नलिखित 
बातों पर प्रभाव डालने वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए ग्रवर्तर-जनरल 

' की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था:- 

“(१) सार्वजनिक ऋण, अथवा भारतीय सार्वजनिक राजस्व अथवा 
भारतीय राजस्व पर किसी परिव्यय का भार; अथवा 

(२) भारत की ब्रिटिश प्रजा के किसी वर्ग के धर्म, उसकी रीति अथवा 
परंपरा; अथवा 

(३) सम्नाद की जल, स्थल और वायु सेना के किसी भाग का अनुशासन; 
अथवा 

(४) सरकार का विदेशी नरेशों अथवा रियासतों से संबंध; अथवा 
ऐसा कोई प्रस्ताव-- * 

“(अ) जिससे ऐसे प्रान्तीय विषयों अथवा ऐसे किसी प्रान्तीय विषय 
के किसी भाग का विनियमन होता हो, जो इस ऐक्ट के अन्तर्गत बने हुए नियमीं 
के अनुसार भारतीय विधान-मंडल के विधान क्षेत्र के अभ्यधीन च हो; अथवा 

(व) जिससे प्रान्तीय विधान-मंडल का कोई ऐक्ट रह या संशोधित होता 

हो; अथवा 

(स) जिससे गवर्नर-जनरल द्वारा बनाया हुआ कोई ऐक्ट अथवा अध्यादेश 
रद अथवा संशोधित होता हो ।* 

दूसरा प्रतिवनन्‍्ध यह था कि यदि गवर्नेर-जनरल के मत से किसी विधेयक 
अथवा उसके किसी भाग से ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की शान्ति 
अथवा युरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो वह उस विधेयक या उसके 
संबंधित भाग पर, चाहे वह किसी भी वन में और किसी भी स्थिति में क्यों 
न हो, चर्चा करने के संबंध में रोक छगा सकता था । 
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२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८२. 


मॉप्टफ़ो्ड सुधार ३६१ 


केन्द्रीय विधान-मंडल की सत्ता पर तीसरा प्रतिवन्‍्ध यह था कि यदि गवर्नेर- 
जनरल के मत से “ब्रिटिश भारत अयवा उसके किसी भाग की शान्ति, सुरक्षा 
अथवा उसके हितों के लिए” किसी विधि का बनाना अनिवार्य हैं और यदि दोनों_ 
भवनों ने उसे बनाने से इंकार कर दिया है तो उसे प्राधिकार था कि वह उस विधि का 
विधान कर दे अर्थात्‌ प्रचलित दाव्दावली में उसका निवन्धन करदे। ऐसे प्रत्येक 
ऐक्ट के लिए सम्राट की स्वीकृति लेने का नियम था कितु “इससे पहले यह आवश्यक 
था कि उसकी प्रतियाँ पालियामेंट के प्र त्येक भवन के समक्ष अधिवेशन के कम-से-कम 
आठ दिनों तक रखी जावें ।”* यह व्यवस्था, संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश 
से, मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट की उस मौलिक योजना के स्थान पर अपनाई गई थी, जिसके 
अनुसार मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट के प्रस्तावित द्वितीय भवन को अनिवार्य विधान बनाना 
था। समिति की दृष्टि में यह उचित नहीं था कि गवर्नर-जनरल अपने दायित्व 
को छिपावे और मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित राज्य-परिपद्‌ के सरकारी गूट से 
इसका काम निकाले । इस सम्बन्ध में पहले भी ध्यान आकर्पित किया जा चुका है । 
केन्द्रीय विधान-मंडल के अधिकारों पर चौथा प्रतिवन्ध यह था कि गवर्नर- 
जनरल को आपातकाल में “ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की शान्ति 
और उसके सुशासन के लिए अध्यादेश” १ बनाने का अधिकार था। गवर्नर-जनरल 
द्वारा बनाए हुए अध्यादेश की उतनी ही विधिक मान्यता होनी थी जितनी कि 
भारतीय विधान-मंडल द्वारा बनाये हुए किसी ऐक्ट की । कोई भी अध्यादेश छे 
महीने से अधिक के लिए जारी नहीं किया जा सकता था [४ 
पाँचवाँ प्रतिवन्‍्ध यह था कि गवनर-जनरल को, केन्द्रीय विधान-पंडल के 
दोनों भवनों द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने से 
पहले, फिर विचार करने के लिए मंडल के पास वापिस भेज देने का अधिकार था । 


अन्तिम वात यह थी कि भारतीय विधान-मंडल की किसी भी विधि के 
विधायन के लिये गवरनंर-जनरल की स्वीकृति अनिवार्य थी। उसे अधिकार था 
कि उस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे अथवा उसे सम्राट की कृपा के लिए सुरक्षित 
कर दे। सम्राट को भारतीय विधान-मंडल अथवा गवर्नर-जनरल द्वारा बनाये हुए 
किसी भी ऐक्ट को अस्वीकार कर देने का अधिकार था । संयुक्‍त प्रवर समिति ने 
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- उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९४. 
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४. उपर्यूकत पुस्तक, पृष्ठ २९९, 
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३६२ भारत में ब्रिव्शि राज्य 


इस वात को स्पष्ट कर दिया था कि गवरनेर-जनरलर का निषेधाधिकार वास्तविक 
था और उसे व्यवहार में लाने का उद्देश्य था। 


गवर्नर-जनरल की अनुमति के लिए किसी विधेयक को उसके पास भेजने से 
पहले यह आवश्यक था कि विधान-मंडल के दोनों भवनों ने उसको अपनी स्वीकृति 
दे दी हो। “यदि किसी विधेयक को एक भवन ने स्वीकार कर लिया है कितु उस भवन 
के स्वीकार कर लेने के छे: महीने के अन्दर ही उस विधेयक को उसी रूप में अथवा 
संझोधनों के वाद (जो पहले भवन को मान्य हों) दूसरे भवन से स्वीकृति नहीं 
मिलती तो गवर्नर-जनरल स्वविवेक से उस विषय के निर्णय को दोनों भवनों के 
संयुक्त अधिवेशन को सौंप सकता था ।”* इस प्रकार दोनों भवनों के गतिरोध 
को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई थी । 


दोनों भवनों के सदस्यों को निश्चित नियमों के अनुसार प्रइन पूछने का, 
अनुपुरक प्रदन पूछने का, प्रस्ताव प्रस्तुत करने का, स्थग॒न-अस्ताव प्रस्तुत करने का, 
और विधान के प्रक्षेप प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। सदस्यों को भवतों में 
भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार भी दिया गया था । 

गवर्नेमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट, १९१९ के अनुसार, गवर्तेर-जनरल और उसकी 
परिषद्‌ का वित्तीय विवरण, भारतीय विधान-मंडल के दोनों भवनों में प्रस्तुत किया 
जाना था । सरकार को--केवल गवरन र-जनरल की ही सिफ़ारिश पर--अनुदानों 
की माँगों के रूप में राजस्व-विनियोग के प्रस्ताव प्रस्तुत करने थे। व्यय के निम्न- 
लिखित श्षीर्पकों को छोड़ कर, शेप सब प्रस्तावों पर भारतीय विधान सभा को 
अपना मत प्रकट करने का अधिकार था । 


(१) ऋणों की व्याज और निक्षेप निधि सम्बन्धी परिव्यय, और 

(२) ऐसा व्यय जिसका परिमाण किसी विधि द्वारा निश्चित हो; और 

(३) सम्रार द्वारा अथवा उसके अनुमोदन से अथवा सपरिपद्‌ भारत मन्त्री 
द्वारा नियुक्त किये हुए लोगों के वेतन और निवृत्ति-वेतन और; 

(४) मुख्य कमिइनरों और न्यायिक कमिश्नरों के वेतन; और 

(५) ऐसा व्यय जिस को सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल को आज्ञानुसार निम्न- 
लिखित वर्मो में गणना होः--- 

(अ) धर्म (चर्च) सम्बन्धी; 

(व) राजन॑तिक; 

(स) सुरक्षा सम्बन्धी ।+ 
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मष्टफ्ोर्ड सुवार ३६३: 


दोनों में से किसी भवन में “बिना गवर्नर-जनरल के निर्देश के” उपर्युक्त 
मदों पर तो चर्चा भी नहीं की जा सकती थी ! 

व्यय की अन्य म॒दों पर विधान सभा अपना सतत प्रकट करती थी---वह किसी 
मास को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती थी अथवा कुल माँग को घटाकर 
किसी माँग के परिमाण को घटा सकती थी कितु गवर्नेर-जनरल को, “यह घोषित 
करने पर कि विधान सभा हारा अस्वीकृत माँग उसके उत्तरदायित्व के पालन के 
लिए आवश्यक हैं,” उस माँग के परिमाण को यथावत्‌ रखने का अधिकार था । 
भायातकाल में ब्विटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा के लिए, 
गवर्नर-जबरल को जितना परिमाण वह ठीक समझे उतने के व्यय के लिए, सम्बन्धित 
विभागों को प्राधिक्ृत करने का अधिकार था ।”* 

इस प्रकार भारतीय विधान-मंडल केवल एक प्रभुता-रहित विधायक- 
निकाय ही नहीं था वरत्‌ वह कार्यकारिणी के समक्ष अशक्त भी था। प्रशासनीय, 
विधानीय एवं वित्तीय, सभी क्षेत्रों में, स-परिपद्‌ मबरेर-जनरल का पूरा अधिकार 
था। कार्यकारिणी, विधान-मंडल से स्वतन्त्र ही नहीं थी वरन्‌ इसको लगभग सभी 
विषयों में उसका उल्लंधन करने का अधिकार था । तथापि कुछ सदस्यों को स्थायी 
समितियों के द्वारा, कार्यकारिणी-विभागों के संचालन और प्रशासनीय समस्याओं 
के सिकट-सम्पर्क में आने क। अवसर मिल जाता था। सभा की स्थायी समितियों में, 
वित्त समिति और साव॑जनिक लेखा समिति अधिक महत्वपूर्ण थीं। सभा के सदस्यों 
को भारत सरकार की वास्तविकता प्रकट करने का भी अवसर था--यह जवाने का 
कि सरकार, देश के लोगों की इच्छाओं और उनके हित्तों के विरुद्ध काम कर रही थी | 
भारतीय विधान सभा और चाहे जो कुछ करने में समर्थ या असमर्थ हो कितु उसे 
भारत सरकार का असली स्वरूप प्रकट करने का अधिकार अवश्य था। 

श्र. 

१९१९ के ऐक्ट ने भारत की गृह सरकार' में भी कुछ परिवर्तन किये । सब 
से पहली बात तो यह हुई कि प्रान्तों को आंशिक उत्तरदायित्व देने के कारण, 
सपरिपद्‌ भारत मंत्री को नियंत्रण कम करने का अधिकार दिया गया । संरक्षित 
विभागों के संबंध में अथवा भारत सरकार के संबंध में प्रविधानीय रूप से नियंत्रण 
कम करना संभव नहीं था क्योंकि इनके लिए पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व 
था । किन्तु संयुक्त प्रवर समिति ने ऐसी परम्परा डालने का सुझाव दिया था 
कि असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त, ऐसे विशुद्ध रूप से भारतीय विषयों 
में जिनके संबंध में सरकार और भारतीय विधान मंडरू सहमत हों, भारत-मंत्री 
हस्तक्षेप न करे । यह बात आर्थिक विषयों के संबंध में विश्ेप रूप से आवश्यक 


१. 566007 25 ०६ 3०६ 66 7979, 708 (० 7979'/986 240. 


३६४ भारत में ब्रटिश राज्य 


अनुभव की गई क्योंकि संयुक्त प्रवर समिति इस बात का सन्देह दूर करने के 
लिए अत्यन्त उत्सुक थी “कि भारत की आ्थिक नीति ब्रिटेन के व्यापार के हित 
में व्हाइट हाल से निर्देशित होती हैं । यही कारण है कि इस दृष्टि से व्यवहृत 
नीति आशिक स्वायत्तता परंपरा' के नाम से पुकारी जाती थी ।” 

१९१९ के ऐक्ट ने गृह सरकार' के संबंध में दूसरा परिवर्तन भारत-परि- 
पद्‌ के संविधान में किया । भारतीय जनमत ने भारत-परिपद्‌ को तोड़ने की मांग 
की थी और क्रिउवे कमेटी का मत वराबर बँटा हुआ था । किन्तु संयुक्त प्रवर 
समिति ने भारत-परिषद्‌ को बनाये रखने की सिफ़ारिश की जिसे १९१९ के 
ऐक्ट ने स्वीकार किया और उसमें कुछ साधारण संशोधनों के अतिरिक्त 
भारत परिषद को पूर्ववत्‌ बनाये रखा । परिषद्‌ की सदस्यता की अधिकतम 
सीमा को १४ से घटाकर १२ कर दिया गया और न्यूनतम सीमा को १० 
से घटा कर ८ कर दिया गया। भविष्य में नौ सदस्यों के स्थान पर परिषद्‌ 
के आधे सदस्यों के लिए ही सेवा की अहंता आवश्यक थी। नये सदस्यों का कार्य- 
काल सात वर्ष से घटा कर पाँच वर्ष कर दिया गया । सदस्यों के लिए १२०० 
पौंड का वापिक वेतन निश्चित कर दिया गया ; किन्तु भारतीय सदस्यों को 
इस वेतन के अतिरिक्त ६०० पौंड का वाधिक भत्ता देने की व्यवस्था भी की गई । 
परिषद्‌ की मीटिंग कम-से-कम प्रति सप्ताह के स्थान पर प्रतिमास होती थी । 
गण-पूत्ति के संबंध में प्रविधानीय व्यवस्था नहीं की गई; उसकी संख्या स्वयं 
भारत मंत्री को निश्चित करनी थी। कार्य संचालन के लिए नियम बताने का अधि- 
कार स-परिपद भारत मंत्री को दिया गया । इस संबंध में इस वात की ओर ध्यान 
उचित होगा कि संयुक्त प्रवर समिति ने भारत-परिषद्‌ की उपयोगिता बढ़ाने 
के लिए विभाग व्यवस्था' अपनाने की सिफ़ारिश की थी । 

तीसरी वात यह थी कि मॉण्टफ़ोर्ड सुधारों ने स-परिपद्‌ भारत-मंत्री 
के अभिकरण कार्यो को प्रशासनीय एवं राजनैतिक कार्यो से पृथक करने की 
व्यवस्था की थी। क्रिउवे कमेटी का यह सुझाव था कि स-परिपद्‌ भारत मंत्री के 
अधिकरण-कार्य भारत के हाई कमिश्नर को, (जिसकी इसी उद्देश्य से लन्दन में 
नियुक्षित की जावे) सौंप दिये जाने चाहिएँ। ऐक्ट ने सम्राट को अधिकार दिया 

कि वे संयक्‍त राज्य में भारत के हाईकमिश्तर की नियुक्ति के लिए, उसके 
वेतन, निवुर्सि वेतन, अधिकार कत्तेब्य और उसकी सेवा की झर्तो के लिए परिपद्‌ 
आदेश द्वारा व्यवस्था करें और उसको वे सब अधिकरण-कार्य सौंप देने की व्यवस्था 
करें जो पहले सपरिपद्‌ भारत मंत्री द्वारा किये जाते थे * * * * * साथ दी वे छर्ते 
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मॉण्टफ़ोर्ड सुधार श्द्दप 


निदिचत कर दें जिनेके अनुसार उसे स-परिपषद्‌ गवर्नर-जनरल अथवा प्रान्तीय 
सरकार की ओर से काम करना होगा ।”* 

सन्‌ १९२० में भारत के हाई कमिश्नर" की नियुक्ति की गई और उसको 
पण्य विभाग, भारतीय विद्यार्थी विभाग और भारतीय व्यापारिक कमिश्नर के 
कार्यों के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार दिया गया | क्रमशः इंडिया ऑफ़िस 
के सारे अधिकरण-कार्यों को रन्दन के भारतीय हाई कमिश्नर को सौंपनें का 
उद्देश्य था 

संयुक्त प्रवर समिति ने इस वात की सिफ़ारिश की थी कि इंडिया आफ़िस 
के सारे राजनैतिक और नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों के व्यय का भार (इसमें भारत- 
मंत्री का वेतन भी सम्मिलित था), ब्रिटिश राजस्व पर होना चाहिए और 
केवल अधिकरण-कार्यों के व्यय का भार भारतीय राजस्व पर होना चाहिए। 
अतः १०९१९ के ऐक्ट ने व्यवस्था की कि “भारत मंत्री का वेतन, उसके उपमंत्रियों 
का वेतन और उसके विभाग का अन्य व्यय * * भारतीय राजस्व से न दिया जाकर, 
पालियामेण्ट से दिया जावे" “और यह व्यय इसी प्रकार दिया जाएगा ।”३ 
इस धारा के अनुसार इंडिया ऑफ़िस के नियंत्रण संबंधी और राजनैतिक कामों 
के व्यय का भार, साथ ही भारत मंत्री और उसके उपमंत्रियों के वेतन का भार 
ब्रिटिश राजस्व पर डाल दिया गया । 

१३ 

इस प्रकार १९१५९ के सुधार केवल प्रान्तीय अत्र तक ही सीमित नहीं थे : 
उन्होंने केन्द्रीय सरकार और गृह सरकार पर भी प्रभाव डाला । केवल इतना ही 
नहीं वरन्‌ उन्होंने भारतीय नरेश्ञों को भी अपनी परिधि में लिया। नरेन्द्र मंडल 
(चैम्बर आँव प्रिसेज़) और उसकी स्थायी समिति की स्थापना द्वारा ब्रिटिश भारत 
और देशी राज्यों के पारस्परिक सहयोग-व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया 
गया । ब्रिटिश भारत की सरकारों और देशी राज्यों के आपसी झगड़ों को और 
देशी नरेशों के संबंध में कदाचार के आक्षेपों को जांच कमीशन के सिपुर्द करने की 
व्यवस्था भी की गई । 

मि. मॉण्टेगू और छॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड का यह मत था कि ब्रिटिश भारत के 
वेधानिक परिवतंनों से देशी राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा और इसी कारण उन्होंने 
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२. सर विलियम मेयर को सबसे पहला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया । 
सर मेयर कुछ ही समय पहले भारत सरकार के वित्त-सदस्य के पद से निवृत्त 
हुए थे । दस 
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३६६ ; भारत में ब्रिविश्ञ राज्य | 


देशी राज्यों से संबंध के प्रश्न का परीक्षण किया।* उन्होंने देशी नरेशों को इस 
बात का आश्वासन देने की आवश्यकता अनुभव की कि ब्रिटिश भारत में चाहे 
जो परिवतेंन हों किन्तु संधियों, सनदों और व्यवहार के अनुसार उन्हें जो अधिकार, 
पतिष्ठा और विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी ॥* 
वस्तुत: ऐसे किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मॉँण्टफ़ोर्ड- 
रिपोर्ट ने जिन परिवर्तेनों की सिफ़ारिश की थी उनसे देशी राज्यों के साथ संबंध 
के प्रइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। किन्तु कुछ देशी नरेश इस अवसर से 
लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए और अपने परिवादों और अपनी 
असमर्थताओं को दूर करने के लिए उत्सुक थे । 

मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था:--दिश्ञी राज्यों के प्रति ब्रिटिश 
सरकार की नीति समय-समय पर बदलती रही है। आरंभ में देशी राज्यों को 
अपनी परिधि से बाहर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था ; उसके बाद लॉडर्ड 
हेस्टिंस की नीति के अनुसार देशी राज्य अधस्थ और विश्लिष्ट हो गए । इस नीति 
का स्थान उस वर्तमान नीति ने लिया जिसके अनुसार देश्ञी राज्यों का सर्वोच्च 
सत्ता से सहयोग और ऐक्य का संबंध हैं।/१ किन्तु इस संबंध में इस बात की 
ओर ध्यान दिलाना आवश्यक हूँ कि देशी राज्यों और ब्रिटिश सरकार में जो 
सहयोग था, वह बरावरी की हैसियत से नहीं था। छॉड कंनिंग के समय से लॉर्ड 
रीडिंग के समय तक भारत की ब्रिटिश सरकार ने देशी नरेशों की अधस्थता और. 
अपनी श्रेष्ठता पर वरावर जोर दिया--यहाँ तक कहा गया कि उसकी प्रभुता 
को शब्दों द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता; उस पर कोई प्रतिवन्ध 
नहीं था; और ब्रिटिश सत्ता को, संधियों, सनदों आदि से स्वतन्त्र रूप से, 
देशी राज्यों के सभी विपयों में हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार था। अस्तु, 
मॉण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट में उनकी स्थिति इस प्रकार व्यक्त की गई :-- दिशी राज्यों 
को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त हैं; सर्वोच्च सत्ता उनकी ओर से देशी 
भौर विदेशी राज्यों के प्रति काम करती है और जब उनके प्रदेशों की आन्तरिक 
घान्ति पर कोई बड़ा संकट होता है तो हस्तक्षेप करती है। दूसरी ओर विदेशी 
सरकारों के साथ उनके वही संबंध हैं जो सर्वोच्च सत्ता के हैं; सुरक्षा में 
उनका समान दायित्व है; और उन पर अपने प्रदेशों की समृद्धि और उनके 


१. बट रिव्फुणा णा विर्तेशा एणाहाप्रांगनों रिटणिफाड, 
7078, 0288० 793- 

5२. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १९४ । 

3. ॥॥6 रिट्छु0-स्‍ ता. गितीया एग्राह्माप्रांगनों रिटणियार, 
078, ७98०0 700. 


सॉण्टफ़ोईड सुधार ३६७ 


सुशासन का दायित्व हैं ।” 

पिछले सत्तर वर्षों में देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के सम्पर्के-विन्दु 
काफ़ी बढ़ गए थे और बहुत से कामों के लिए भारत के ये दोनों भाग रूगभग 
एक इकाई बन गए थे। मॉण्टफ़ो्ड-रिपार्ट के अनुसार:--भारत के दोनों भागों 
के परस्पर घुलमिल जाने की दिद्या में एक प्रक्रिया काम करती हुईं दिखाई देती 
है । अकाल के अवसरों पर हमने देशी राज्यों की सहायता की है ; हमने उन्हें 
ब्रिटिश भारत के अनुभवी अधिकारियों की सेवाएँ निम्नलिखित कार्यों में प्रदान 
की हँ---उनकी माछगुजारी अथवा वित्तीय व्यवस्था को दोहराने अथवा उसका 
निरीक्षण करने के लिए अथवा उनके प्रदेशों में कप और सिंचाई की दशा सुधा- 
रने के लिए। बहुत से देशी राज्यों ने दीवानी और फ़ौजदारी पद्धति के संबंध में 
हमारी संहिताओं को अपनाया हूँ । कुछ देशी राज्यों ने हमारी शिक्षण-व्यवस्था 
का अनुकरण किया हूँ और उसे आगे भी बढ़ाया हैं । पुलिस और न्याय के क्षेत्रों में 
सहयोग बड़ा है । हमारी रेलवे और तार-ब्यवस्थाएँ बहुत से देशी राज्यों में 
भी काम करती हैं | भारतीय सीमा शुल्क का सभी देशो राज्यों से सम्बन्ध है 
जिनमें वे राज्य भी सम्मिलित हूँ जिनके अपने निजी वन्दरगाह हैं ।/* इस 
प्रकार यह स्पष्ट हैं कि भारत के दोनों भाग बहुत से विपथों में एक दूसरे के 
बहुत निकट आ गये थे। किन्तु देशो राज्यों को राजनैतिक जागृति, ब्रिटिश 
भारत की अपेक्षा कहीं कम थी । विभिन्न देशी राज्यों में भी यह जागृति एक- 
सी नहों थी। अतः यह कहा गया, “देशो राज्य विकास की विभिन्न सीढ़ियों पर 
हैं । कह्ठों प्तमत्तवाद है; कड़ों क्ुड अधिक उन्नति हो गई है; और कुछ राज्यों 
में प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रारम्भ हो गया है। इन सभी राज्यों को, जिनमें 
सतत ज़्यादा उन्नत राज्य भी सम्मिलित हूँ, यह एक विश्येषतरा है कि उनमें से 
प्रत्येक में उसके नरेश का व्यक्तिगत राज्य हँ और उसका विधान, न्याय और 
शासन पर नियंत्रण है ।* 

अस्तु देशी राज्यों की स्थिति ऋमशः सुवरती रही। विद्रोह के वाद के वर्षो में 
अंगरेज़ों को देशो नरेशों पर अविश्वास था और उन्हें इस बात का डर था कि अब- 
सर मिलने पर वे सब अंगरेज़ों के विरुद्ध एक हो जाएँगे। अत: उस समय 
ब्रिटिश नीति देशी राज्यों को विश्लिष्ट रखनें को थी और देशी नरेश्षों 
के परस्पर मिलने के अवसर यथासंभव सीमित कर दिये गये थे। किन्तु 
१. लॉड कीनिंग, लॉ लिटन,, छांड कर्जन, लॉर्ड हाडिज और लॉडड रीडिंग ने देशी 

राज्यों की अवस्थ स्थिति के संजंव में विशेष रूप से ज़ोर दिया था | 
२. 6 रिट0070 ठप 6 खवींदा। (एणाइधप्रधंगारों 7 टीजर 
7078, [09286 7097. 
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ब्रिटिश भारत के शिक्षित वर्गों में राष्ट्रीय चेतना. बढ़ने पर, देशी नरेश्यों 
के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तत हुआ; और उन का समर्थन 
प्राप्त करने की ओर देश के शासन में उनको साथ लेने की नीति 
का ऋरमदाः विकास हुआ। ब्रिटिश भारत के शिक्षित वर्गों की माँगों के विरुद्ध देशी 
नरेश्ों की दृढ़ दीवार का उपयोग करने की संभावनाओं की ओर सव से पहले छॉर्ड 
लिटन का ध्यान आकपित हुआ था। इसी कारण उन्होंने बड़े देशी नरेशों की एक 
भारतीय प्रिवी कौंसिल बनाने की सिफारिश की थी । जैसा कि अन्यत्र" कहा जा 
चुका हूँ। उस प्रस्ताव का केवल इतना ही फल हुआ कि देशी नरेशों के नाम के साथ 
“सम्राज्ञी की परिषद्‌ के सदस्य” की खोखली उपाधि जोड़ दी गई। छॉर्ड कर्णन 
ने फिर उसी विचार को उठाया और ' देशी नरेशों की परिषद्‌” की स्थापना करने 
का प्रस्ताव किया । किन्तु ब्रिटिश सरकार और देशी राज्यों में, राष्ट्रीय शक्तियों 
से संकट का सामना करने के उद्देश्य से परस्पर सहयोग के विचार को सक्रिय रूप 
देने का काम लॉ मिटो ने किया। जैसा कि नरेन्द्र-मंडल के विशेष संगठन-विभाग 
ने दि ब्रिटिश ऋाउन एण्ड दि इंडियन स्टेट्स' में कहा है :--“ब्रिटिश भारत में 
राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि से छॉर्ड मिटो धवरा गए थे......और उन्हें राष्ट्रीय 
आन्दोलन के विरुद्ध देशी नरेज्ञों के संगठन में एक दृढ़ दीवार दिखाई दी ।” उन्होंने 
बताया कि “इस सारी व्यवस्था की केन्द्रीय वात यह है कि साम्राज्यीय सरकार 
और देशी राज्यों के हित एक हैं; अतः उनके प्रदेशों के आन्तरिक मामलों में न्यूवतम 
हस्तक्षेप होना चाहिये ।” अस्तु, सारे भारत--प्रान्तों और साथ ही राज्यों--की 
भलाई से संबंधित विपयों पर देशी नरेशों से परामर्श करने की परंपरा आरंभ 
की गई।”* छॉर्ड मिटो ने आरंभ में साम्राज्यीय मंत्रणा-परिपद्‌ स्थापित करने 
का प्रस्ताव किया और बाद में देशी शासकों की साम्राज्यीय परिपद्‌ बनाने का 
सुझाव दिया किन्तु दोनों में से किसी भी प्रस्ताव को रूप नहीं दिया गया। हार्ड 
हाडिज ने उस नीति को एक कदम और आगे बढ़ाया और देशी राज्यों में उच्चतर 
शिक्षा के संबंध में विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया । देशी 
राज्यों के हितों से संबंधित प्रदनों पर परामर्ण करने की परंपरा को भी छॉर्ड 
हाडिज ने जारी रखा और नरेशों को परस्पर परामर्श करने के लिए प्रोत्साहन दिया । 
सन्‌ १९१४ तक कुछ प्रमुख देशी नरेश भारत की भावी नीति में देशी राज्यों की 
९. 5९6 ग्राएणवेप्रदमाणा ० छिाएशी : फिदींशा 9/6९3 छाप 
छपरा साती3 : पीला: कतार रिटोवं0ा5ड: एथएक्‍टप्रद्ए 
998५४ 50-57. 
२, (2प्रणाण्वे गा जगष्ी : गति 5465 बाते फतह आती : 
पूरी ला िएाणा'८ रिटीआव075, 02.8० 506. 
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, स्थिति सुरक्षित रखने के बारे में विचार करने लगे थे | छॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड ने अपने दो 
पूर्वाधिकारियों की नीति को जारी रखा और केवल देशी राज्यों से संबंधित और 
साथ ही देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत से संयुक्त रूप से संबंधित विपयों पर 
विचार करने के छिए देशी नरेश्ों के वापिक सम्मेलन किए । किन्तु देशी नरेश 
वस्तुस्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे और जब मि. मांटेयू तथा छॉड चेम्सफ़ोर्ड ने सुधारों 
के सिलसिले में जाँच करने के लिए देश का दौरा किया तो देशी नरेशों ने एक 
गिष्ट मंडल द्वारा अपने परिवादों का प्रतिनिधित्व किया और अपने प्रस्ताव पस्तुत 
किए । उन्होंने तीन मुख्य दिशाओं में परिवर्तत करने के लिये कहा । डा. रशब्रुक 
विलियम्स के शब्दानुसार, 'वे यह अनुभव करते थे कि अखिल भारतीय नीति 
निश्चित करने में उनका कोई स्थान नहीं था । उन का दूसरा परिवाद यह था कि 
देशी राज्यों और ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के झगड़ों का मिपटारा करने के 
लिये कीई निष्पक्ष व्यवस्था नहीं थी क्योंकि अधिकांश मामलों में भारत सरकार 
स्वयं फेंसी हुई होती थी और वही निर्णय करती थी । अन्त में उनका यह विश्वाश्ष 
था कि राजनंतिक विभाग.....प्रायः संधियों की उपेक्षा करता था और साधारणतया 
उसका व्यवहार स्वेच्छापूर्ण होता था ।”) 


“इन दोपों को दूर करने के लिए..... देशी नरेशों ने एक ऐसी सभा बनाने की 
पोजना रखी जिसमें वे परस्पर मिल सके और अपने सर्वमान्य हितों पर विचार 
कर सकें; ” और जिस के द्वारा वे अखिल मारतीय विपयों पर ब्रिटिश भारतीय 
अधिकारियों के साथ मिल कर परामर्श कर सकें | इसके अतिरिक्‍त उन्होंने एक 
मोजना का प्रस्ताव किया जिसके अनुसार विवादास्पद विय्य निर्णय के लिए एक 
निष्पक्ष न्‍्यायालूय को सौंपे जाने थे । अन्त में उन्होंने इस वात की इच्छा प्रकट की 
कि राजनैतिक कार्यवाह का उनकी एक समिति के साथ स्रम्पर्क हो ताकि विभाग 
की साधारण नीति, देशी नरेशों की इच्छाओं और भावनाओं को ध्यान में रखते 
हुए निश्चित की जा सके ।/* 

माण्टफ़ोड्ड-रिपोर्ट ने देशी नरेशों के मुख्य प्रस्तावों को स्वीकार किया । 
रिपोर्ट में कंहा गया:--“हम परामझश के उद्देश्य से एक स्थायी निकाय स्थापित करना 
चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रदन हैं जिनका देशी राज्यों पर साधारणतया प्रभाव पड़ता 





१. (2706वत #णत गील मिरएंड एा०एफा ब्यव छाल वतांबा 
छिंबां९5 कक्ष 'धिड्ी। ; गत 8868 ब्यते फलंछओ इंमतांछ 
वफ्रना #प्राणार ि०९७४०४5, 9286 58 

२. छह : फावीक्षा 5०९४ बग़पे . ऊलाडए। व्रत: फल 
ज्प्रांपाट १टी870०75, 942० 59 
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साथ ही ऐसे प्रश्न भी हैं जिनका पूरे साम्राज्य से अथवा ब्रिटिश, भारत और देशी 
राज्यों से समान संबंध है; हमारा यह विचार है कि उन प्रश्नों पर प्रस्तावित 
निकाय का मत अत्यन्त मुल्यवात्‌ होगा। वाइसरॉय उन प्रदनों को उस परिपद्‌ 
के विचारार्थ भेजेगा और हम को उसका सुविन्तित मत जानने का .अवसर मिलेगा । 
हमारे विचार से बाइसरॉय द्वारा अनुमोदित कार्यावली पर विचार करने के लिए 
उस परियद्‌ की सभायें नियमित रूप से --साधारणतया वर्ष में एक वार--होनी 
चाहिये ।”* इस प्रकार मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने देशी नरेशों की.एक स्थायी परिपद्‌ 
स्थापित करने का प्रस्ताव किया। हमारा दूसरा प्रस्ताव यह हूँ कि देशी नरेश्ञों 
की उक्त परिषद्‌ प्रति वर्ष एक छोटी स्थायी समिति नियुक्त करे जिसमें वाइसरॉय 
और राजनैतिक विभाग द्वारा परंपरा और व्यवहार के विप्नयों पर अभिदेश्ष 
किया जा सके ।”* रिपोर्ट में कहा गया कि इस समिति में परिषद्‌ की इच्छानुसार 
दीवानों अथवा मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। अच्त में रिपोर्ट में यह 
सिफारिश की गई कि जिन विवादों में निष्पक्ष जाँच वांछतीय हो, वाइसरॉय एक 
कमीशन नियुक्त करे जिस में एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश और उसके 
अतिरिक्त प्रत्येक पक्ष का नामनिर्दे शित प्रतिनिधि हो । यदि उस कमीशन की 
रिपोर्ट वाइसरॉय को मान्य न हो तो उसे भारत-मंत्री के निर्णय के लिए 
अभिदिष्ट किया जावे ।* ; 


सन्‌ १९१९ की जनवरी के अन्त सें देशी नरेशों के एक सम्मेलन में इन 
प्रस्तावों पर विचार किया गया; किन्तु यह सम्मेलन प्रतिनिधित्व के संबंध में किसी 
अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँच सका । उस सम्मेलन ने नरेश्रों की परिषद्‌ की योजना 
का अनुमोदन किया और यह सुझाव दिया कि उसे नरेन्द्र मंड़क़ के नाम से पुकारा 
जावे । इस सम्मेलन की सिफारिशों भारत मंत्री के समक्ष रखी ग़ई; और वाइस रॉय 
ने भारत मंत्री के परामश्न से नरेच्र मंडल स्थापित करने की योजना का मसविदा 
तेयार किया जिसे तवम्बर १९१९ में देशी नरेशों के दूसरे सम्मेलन के सेमक्ष रखा 
गया। सम्मेलन ने इस योजना का अनुमोदन किया और कार्यपद्धत्ति, पंच न्यायालय 
और जांच कमीशन के नियमों का मसविदा बनाने में वाइसरॉय की सहायता करने 
को एक कमेटी नियुक्त को । ८ फरवरी १९२१ को ड्यूक आँव कनॉट ने नरेख््र- 
मंडल का नियमानुसार उद्धाटव किया | 





१. जाल रिटुुएए था. क्रेतीगा एगाश्माप्रोकाईं रि००५रा5, 
708, 902६० 795. 
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१४. 

ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में सहयोग के लिए इस नई व्यवस्था के 
संबंब म॑ सन्‌ १९१९ के गवर्नमेन्ट आँव इंडिया ऐक्ट में कोई धारा नहीं थी। नरेच््र- 
मंडल की स्थापना का निर्णय एक राजकीय उद्बोपणा द्वारा व्यक्त किया गया था| 
नवम्बर १९१९ में देशी नरेश्ों के सम्मेलन में लाई चेम्सफ़ोर्ड ने'शासक वरेद्ों' 

भर शासक सामन्तों' में विभेद किया था। शासक नरेश, देशी राज्यों के वे शासक 
थे जिनको राजप्रतिप्ठा के आधार पर तोपों की सलामी मिलती थी, जिनकी अपने 
प्रदेशों के आन्तरिक शासन का लगभग पूर्ण अधिकार था और जिनको 
स्वयं ही नरेन्द्र-मंडल का सदस्य होने का अधिकार था। अन्य सव केवल शासक 
सामन्त थे। अन्त में नरेन्‍्द्र-मंडल की रचना के अनुसार केवल १०८ देशी नरेश्षों 
को व्यक्तिगत सदस्यता का अधिकार दिया गया। अन्य देशी राज्यों को दो समूहों 
में बाँटा गया:---वे राज्य जिनको नरेद्ध-मंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया--ऐसे 
१२७ राज्य थे और उनको १२ प्रतिनिधि सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया था; 
और वे राज्य जिनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और इन की संख्या 
३२७ थी। इस प्रकार नरेन्‍्द्र-मंडल में १९० सदस्य थे---१०८ शासक नरेश जो 
अपने अधिकार के बल पर उसके सदस्य थे; और १२ प्रतिनिधि जो शासक सामन्तों 
हारा चुने गए थे । लछाड चेम्सफ़ो्ड ने नरेत््र-मंडल के वारे में कुछ बातें स्पष्ट कर दी 
थीं ;-- पहली वात तो यह थी कि मंडल में उपस्थित होना और वोट देना, 
सदस्यों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा”; “दूसरी बात यह थी कि मंडल में परामर्श 
किया जावेगा किन्तु उसकी कोई कार्यकारिणी सत्ता नहीं होगी”; और तीसरी 
बात यह थी कि मंडल की स्थापना से भारत सरकार और किसी देशी राज्य 
के सीधे संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक देशी राज्य का, चाहे उसे 
मंडल में प्रतिनिधित्व हो अथवा न हो, भारत सरकार से सीधे संबंध बनाये रखने 
का अधिकार यथावूर्व रहेगा ।/ अन्त में लॉड चेम्सफ़ोर्ड ने कहा:--- इस संबंध में 
यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि मंडल में किसी राज्य-विशेष 
के आन्तरिक मामलों की अथवा किसी व्यक्तिगत शासक के कार्यो की चर्चा नहीं 

की जावेगी ।/* 
इस नरेन्‍्द्र-मंडल की, वाइसरॉय की अध्यक्षता में, उसके द्वारा अनुमोदित 
कार्यावली पर विचार करने के लिए साधारणतया वर्ष में एक वार सभा होनी थी । 
मंडल को अपने लिये एक चांसलरर का निवचिन करना होता था जिसे वाइसराँय 
की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का पद ग्रहण करना होता था। वह स्थायी समिति का 
१. देशी नरेशों के सम्मेलन में लाडड चेम्सफ़ोर्ड के व्यास्यान से अनूदित-- 
देखिये [॥6 पंशताबय हपयपढा १6छ50०., 7920, 9०९86 88, 
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भी अध्यक्ष होता था, जिसमें, उसके अतिरिक्त चार या पाँच सदस्य और होते 
थे। स्थायी समिति के सदस्यों का इस शर्ते के अभ्यघीन प्रति वर्ष निर्वाचन होता 
था कि उसमें--राजपूताना, मध्य भारत, बम्बई और पंजाव--प्रत्येक क्षेत्र के 
देशी नरेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा । 

मंडल के कार्यो और उसके अधिकारों पर प्रतिवंधों को राजकीय उद्घोषणा 
में इस प्रकार व्यक्त किया गया :--- 


“साधारणतया देशी राज्यों के प्रदेशों से संवन्धित विषयों पर और सोथ ही 
उन विपयों पर, जिनका ब्रिटिश भारत अथवा मेरे शेष साम्राज्य के साथ उन प्रदेशों 
प्र भी संथुकत रूप से प्रभाव पड़ता हैँ, मेरा वाइसरॉय निस्संकोच परामर्श 
करेगा । उसका किसी व्यक्तिगत देशी राज्य अथवा किसी व्यक्तिगत नरेश के 
मेरी सरकार के साथ संबंध से लगाव नहीं होगा; और उसका देशी राज्यों की 
वर्तमान व्यवस्था और उनकी कार्य-स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार से प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा ।”* 

स्थायी समिति की “भारत सरकार के केद्ध में प्रति वर्ष दो या तीन बार 
मीटिंग होती है और उसका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम यह है कि वह ऐसे विषयों 
पर, जिनका देझ्ली राज्यों और ब्रिटिश भारत, दोनों के शासन के साथ संबंध है; 
सरकार के विभिन्न विभागों के साथ विचार-विनिमय करती है ।* 


१५ 

मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट ने देशी राज्यों के संबंध में दो विषयों पर और निर्देश किया 
था ; उनका संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक है । रिपोर्ट के छेखकों ने कहा :-- 
“हमारे दो अवशिष्ट प्रस्तावों का ब्रिटिश भारत की संविधानीय योजना से प्रत्यक्ष 
संबंध हैं । हम इस बात की सिफ़ारिश करते है कि साधारण सिद्धान्त के रूप में, 
भारत सरकार के साथ सारे महत्वपूर्ण देशी राज्यों के सीधे राजन॑तिक संबंध 
होने चाहिएँ ।”१ इस वात की केवल कुशलता और कार्य-संचालन में झीघ्यता की 
ही दृष्टि से नहीं वरन्‌ साधारण नीति के आधार पर भी--- अखिल भारतीय 
१. जगह :; शवीद्रा छक्वांट5 बाते जाई कावाब : पपला 

जिपापार शिटोबत0०ा5, 988० 67--के एक उद्धरण का अनुवाद । 

२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ६३ । 

- व रिट्एछुूण 07 गाता (0ऋष्पाप्राणाना रि९0िपा5, 
70978, [28280 707- इस सिफारिश के फलस्वरूप वस्तुतः जो परिवर्तन 
हुए उनके लिये देखिये--5]राष्ठी3 : ितेशा 5868 बाते अनधंड) 
आती; उवला' कप रिटोडस्‍005, 938० 53 भाप 54. 
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महत्व के विपयों को प्रान्तीय विषयों से अछग करने के लिए---उसकी आवश्यकता 
थी | अन्य देशी राज्यों के संबंध में रिपोर्ट के छेखकों ने कोई निश्चित सिफारिशों 
नहीं कीं। उन्होंने लिखा :---भारत सरकार इन राज्यों से सीधे संबंध स्थापित 
कर सकती है अथवा इस समय उनको प्रान्तीय सरकारों के साथ संबंध वनाये 
रखने को छोड़ सकती है ; किन्तु दूसरी स्थिति में हमारे विचार से प्रान्तीय 
अध्यक्ष को देशी राज्यों के साथ अपने संवंध मे केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप 
में काम करना चाहिये और देशी राज्यों के साथ ये प्रान्तीय संबंध इस अर्थ में 
प्रान्तीय विपय नहीं माने जाने चाहिएँ कि कभी भी वे विधान-परिपद्‌ के 
नियन्त्रण के अन्तर्गत आ सकते हैं ।”* 

मॉण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट का दूसरा और अन्तिम प्रस्ताव देशी नरेश्ों और ब्रिटिश 
भारतीय अधिकारियों द्वारा देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत दोनों से संबंधित 
विपयों पर, संयुक्त रूप से परामर्श करने की व्यवस्था के संबंव में था। राज्य-परिषद्‌ 
में कुछ नरेश्ों को उस समय सम्मिलित करने का प्रस्ताव, अव्यवहाये था। अतः 
रिपोर्ट के छेखकों ने इस बात की सिफ़ारिश की कि वाइसरॉय ऐसे अवसरों 
पर राज्य-परिपद्‌ और नरेश-परिपद्‌ अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त 
परामर्श का प्रवंध करे [7१ 
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विच्छिन्नता की वृद्धि 
१ 
मॉण्टफ़ोर्ड-योजना भारतवासियों के लिये वस्तुत: झगड़े की जड़ सिद्ध हुई । 

बड़े यत्त और बलिदान के बाद क्रमश: जो ऐक्य स्थापित किया गया था, वह बिना 
किसी विद्येप प्रकट प्रयास के, लगभग तुरन्त ही नष्ट कर दिया गया । दस वर्ष 
अलग रहने के बाद राष्ट्रवादियों के नरम और उग्र पक्ष, जो पुनः एक हो गए थे, 
उनको मॉण्टफ़ो्डे-योजना से एक वार फिर विभाजित कर दिया। कई सामुदायिक 
और साम्प्रदायिक संस्थाएँ अस्तित्व में आईं अथवा दृढ़ की गई । उनका उद्देश्य 
प्रस्तावित सुधारों में अपने वर्ग अथवा समुदाय के लिए विद्येपाधिकार प्राप्त करना 
था। दिसम्बर १९१६ में लखनऊ में जो हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य हुआ था उस पर 
अक्टूबर १९१६ में आरा (विहार) के साम्प्रदायिक दंगों के कारण इतना तनाव 
पड़ा कि वह ट्ुकड़े-टुकड़े होने से वाल-वाल बचा । 





१२. रिटए0ए णथा फीबा एणाश्मपफांपाबों रिलठिजा5ई, 7 98 
99०8० 7098 | 
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दंगों का तात्कालिक कारण यह था कि २९ सितम्बर १९१७ को इब्राहीमपुर 
(जिला शाहावाद ) के मुसलमानों ने अपने समझौते को तोड़ कर गाय का वलिदान . 
किया था । निकटवर्ती ग्राम्य क्षेत्रों के हिन्दू, गाय का वलिदान सदा के लिए बन्द कर 
देने का दृढ़ निश्चय किये हुए थे क्योंकि उत्तके लिये गाय बड़ी श्रद्धा की चीज़ 
थी। “३० सितम्बर की सुबह को हिन्दुओं के बहुत बड़े दल.ने---अनुमानत: २५००० 
आदमियों नें--इन्नाहीमपुर और निकट के कुछ गाँवों पर आक्रमण किया | 
उसे तितर-बितर करने के लिए पुलिस को काफी लड़ाई लड़नी पड़ी । उस अवसर 
पर काफी लूट-मार भी हुई और एक थाने पर आक्रमण किया गया। तुरन्त ही उस 
ज़िले को संन्य-पुलिस भेजी गई और ३६ घंटे तक प्रकटत: शान्ति रही | किस्तु 
२ अक्टूबर को ज़िले के अधिकांश भाग में फिर एक-साथ दंगे आरंभ हो गए और ६ 
दिन तक न्याय और व्यवस्था का अभाव रहा ।”* ९ अक्टूबर को झगड़े गया ज़िले 
में भी फैल गए । बहुत-से उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। “भारत-सुरक्षा ऐक्ट 
के अन्तर्गत बनाये हुए विशेष न्यायालयों में उन पर अभियोग चलाया गया और 
लगभग एक हज़ार आदमियों के दोप सिद्ध हुए और उनको विभिन्न अवधियों के 
लिए कारावास-दंड दिया गया ।* 
आरा के इन उपद्रवों की सारे भारतीय समाचार-पत्रों ने तीत्र निन्‍्दा की कितु 
डा. रश्ब्रुक विलियम्स ने लिखा हूँ कि कुछ हिन्दू समाचार-पत्रों ने सरकार के 
सिर दोप मढ़ने का प्रयत्त किया और अनभिन्न देहाती जनता की धर्माधता की 
चर्चा नहीं की ।*३ 
इस प्रकार २० अगस्त १९१७ की घोपणा के बाद, हिन्दू-मुस्लिम-सौहार्द के 
होते हुए भी, भारत में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ | और यह एक विचित्र 
वात हूँ कि भॉण्टफ़ोड-रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भी देश में भीषण दंगे हुए । १८ 
सितम्बर १९१८ को यू. पी. के सहारनपुर जिले में, कटारपुर नामक गाँव में एक 
साम्प्रदायिक दंगा हुआ । गाय का बलिदान रोकने के प्रयत्न में हिन्दुओं द्वारा 
लगभग २० मुसलमान मारे गए। वहुत-से हिन्दू गिरफ्तार किये गए और उन पर 
अभियोग चलाया गया । “१७५ अपराबी सिद्ध हुए.....; ८ को प्राणदण्ड दिया 
गया, १३५ को आजीवन देश-निर्वासन दण्ड दिया गया और २ को सात वर्ष का 
कठोर कारावास ।४ 





१. वगराता॥ 70 797-79, 028० 39. 
२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ४० । 
३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४०-४१ । 
४, ई,.0एटा: ह ग्रीडणए णी फीट पापीता ऐेंबां0ाशीरं 
०एटागट70, 988० 780. 
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इन दंगों के कारण हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य की प्रवरू परीक्षा हुई ; और यदि 
कुछ बाहरी कारण न होते, जिनके फलस्वरूप, मुसलमान ब्रिटिश सरकार * के 
विरुद्ध हो गए थे, तो वह ऐक्य समाप्त हो गया होता | अस्तु, महात्मा गांवी और 
अन्य शाप्ट्रवादी वेताओं की खिलाफ़त' और तुकिस्तान के संबंध में मुस्लिम माँगों 
के प्रति सहानूभूति के कारण साम्प्रदायिक ऐक्य दुढ़तर हुआ । राजनैतिक 
दृष्टि से जगे हुए बहुत-से हिन्दुओं ने, 'खिलाफ़त' के प्रइन और शान्ति-सम्मेलनत 
में मुस्लिम-विरोधियों के प्रति संवि-शर्तों के संबंध में, मुसलमानों का पूर्ण 
समर्थन किया । 
्प हे 
हिन्दुओं के इस भाव ने हिन्दू-मुस्लिम-सौहार्द बनाये रखा। तथापि मॉण्ट- 
फ़ोर्ड-रिपोर्ट के प्रकाशन से साम्प्रदायिक भावनाओं और भेदों को बढ़ावा मिला । 
१९१६-१७ में अ-ब्राह्मण आन्दोलन मद्रास में आरंभ हो गया था । डा. नैयर के 
योग्यतापूर्ण एवं आक्रामक नेतृत्व में उसने बड़ी ज्ीध्रता से प्रगति की थी; उन 
लोगों की यह धारणा थी कि उनके आन्दोलन के प्रति सरकार की सहानुभूति थी ! 
बस्तुतः राष्ट्रवादियों को इस वात का पूरा विश्वास था कि सरकारी प्रेरणा 
से ही सारे आन्दोलन का संगठन किया गया था और उसका उद्देश्य होमरूल 
आन्दोलन का विरोध करना था! 
मद्रास प्रेसीडेन्सी में बहुत समय से ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी प्रभावपुर्ण और 
प्रतिष्ठित थी और मुख्यतः उन्हीं के हाथों में शक्ति केन्द्रित थी --किन्तु सम्पत्ति 
मुख्यतः अ-ब्ाह्मणों के हाथों में थी । अपनी शवित, विद्या और श्रेप्ठता के अभिमान 
में क्षाह्मणों ने शताब्दियों से इतर जातियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया 
था। यद्यपि कुछ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज-सुधार के काम में लगे हुए थे और इतर 
१. ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तीखी भावनाओं की कलकत्ता के साम्प्रदायिक दंगों 
में अभिव्यकित हुई। ये दंगे ५ और १० सितम्बर १९१८ को हुए। सरकार ने 
मुस्लिम-सम्मेलन करने पर रोक लगा दी थी । उस सरकारी आज्ञा को रह 





प्रयत्न किया । इन आलगों को तिततर-वितर करने के लिए फिर गोली 
चलान#छलझ्ल । 
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जातियों को ऊपर उठाने के लिए पूरा प्रयत्त कर रहे थे तथापि ब्राह्मणों और 
अनव्राह्मणों के संबंध वहुत असंतोपप्रद थे--एक ओर श्रेष्ठता का अभिमान था 
और दूसरी ओर आत्म-दैन्य था। छॉड पैण्टलंण्ड की सरकार ने श्रीमती बीसेण्ट के 
भारतीय होमरूल के संगठित प्रचार का सामना करने के लिए, उस स्थिति का 
चतुरतापूर्वक उपयोग किया। १९१७-१८ में अ-द्राह्मणीं ने होमरूल की माँग के 
विरुद्ध प्रचार किया और जिसे वह ब्राह्मणराज्य' कहते थे उसे अस्तित्व में न आने 
देने के लिए, ब्रिटिश राज्य को बनाये रखने की माँग की । अनन्नाह्मणों के पक्ष को 
व्यक्त करने के लिए और भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तात्तरण का विरोध 
करने के लिए, डा. नैयर इंग्लैण्ड गए । 

मॉण्टफ़ोर्ड-रियोर्ट ने, पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा अथवा संयुक्त निर्वाचन- 
क्षेत्र में सुरक्षित स्थानों द्वारा अ-न्नाह्मणों को विश्येप प्रतिनिधित्व देने की माँग को 
अस्वीकार किया क्योंकि अ-ब्राह्मण वर्ग प्रेसीडेन्सी में बहुसंख्थक थे । इसका अ- 
ब्राह्मणों ने, जो 'जस्टिस पार्टी' के रूप में संगठित थे, प्रवल विरोध किया । उन्होंने 
काफ़ी हलचल मचाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ बहु-सदस्य निर्वाचन- 
क्षेत्रों में सुरक्षित स्थान रखने को उनकी माँग को संयुक्त प्रवर समिति ने' 
स्वीकार कर लिया । 


है: 
थृ 


मद्रास के अ-ब्राह्मणों की अपेक्षा पंजाब के सिक्खों का पक्ष कहीं-अधिक प्रवल 
थरा। वस्तुत: सिक्खों का ही एक ऐसा समुदाय था जिसके लिए मॉण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट 
के लेखकों ने पृथक निर्वाचन-क्षेत्रों की वही व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता 
अनुभव की जो मुसलमानों के संबंध में अपनाई गई थी।. 
सन्‌ १९१९ तक सिवखों का कोई पृथक्‌ राजनैतिक संगठन नहीं था । उस 
समय तक उन्होंने अपना ध्यान धामिक और सामाजिक सुबारों पर केन्द्रित किया 
था और इनके अतिरिक्त चिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रयत्त किया था। 
१८८८ में खालसा दीवान' नामक एक सुधार-संस्था लाहौर में स्थापित की गई 
थी--और उसकी सारे प्रान्त में सिंह सभा नामक धामिक झाखाएं थीं । खालसा 
दीवान का उद्दे व्य, सिकख सम्प्रदाय से अंध-विद्वास और हिन्दू कर्मकाण्ड को दूर 
करना था और उनके स्थान पर सिकख रीतियों को प्रोत्साहन देता था । खालसा 
दीवान के प्रयत्नों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि १८९२ में अमृतसर में 
खालसा-कलिज स्थापित किया गया। किन्तु वीसवीं शताब्दी के आरंभ होने तक 
खालसा दीवान का संगठन मुतप्राय हो गया। दसरी ओर, छगभग उसी समय 
पमृतसर में चीफ़ खालसा दीवान' नामक एक दूसरा केन्द्रीय संगठन अस्तित्व में 


रथ 
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आया । यह दीवान अब भी वंमान है और महत्वपूर्ण शिक्षणात्मक कार्य कर 
रहा है। सन्‌ १९०८ के वाद उसकी शिक्षण समिति ने प्रति वर्ष सिवख शिक्षणात्मक 
सम्मेलन का संगठन किया हूँ और उससे प्रान्त में बहुत-सी शिक्षण संस्थाओं को 
वरावर आर्थिक अवलूम्व दिया हैं। 

सिकखों की धामिक, सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी उन्नति को प्रोत्साहन देने 
के अतिरिक्त, इस दीवान ने सिक्ख समुदाय के राजनैतिक हितों पर भी ध्यान 
दिया हैं । दीवान की राजनैतिक नीति को कोई प्रवलू समर्थन नहीं मिला हूँ क्योंकि 
सिक्‍्ख तरुण वर्ग की दृष्टि में वह नीति अत्यन्त नरम अथवा पिछड़ी हुई 
और सरकार के पक्ष में है । रिकावर्गंज (नई दिल्‍ली) के गुरुद्वारे की दीवार पर 
झगड़े के पंवंघ में दीवान बहुत्त अप्रिय हो गया--वयोंकि सरकार के प्रति उसका 
भाव कठोर नहीं था। तथापि यह दीवान सिकखों के राजनैतिक हितों का सर्रक्षण 
करता रहा और समय-समय पर आवश्यकतानुसार सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व 
करता रहा। मॉण्टेगू मिशन को उसने एक लिखित ज्ञापन दिया और एक शिष्ट- 
मंडल का संगठन किया, जिसने भारतमंत्री और वाइसरॉय से भेंट की । 

सिक्ख ज्ञापन ने प्रान्‍्त के राजनेतिक और आर्थिक) जीवन में सिक्‍खों की 
महत्वपूर्ण स्थिति पर जोर दिया और महायुद्ध तथा व्युत्थात के समय में उत्तके महान्‌ 
बलिदानों की ओर ध्यान आकरपित किया। महायुद्ध के समय में पंजाब से कुछ जितने 
सैनिक भर्ती किये गए थे, उनमें से एक तिहाई सिक्ख थे और साधारण समय में 
कुल भारतीय सेना में २० प्रतिशत सिक्‍्ख सैनिक होते थे । इसके अतिरिक्त वे 
पंजाब के शासक रह चुके थे ; ओर प्रान्त के कुलीन और प्रतिष्ठित जमींदार वर्ग 
में आधे से अधिक लोग सिक्‍्ख थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रान्त के बहुसंझ्यक समुदाय 
की अपेक्षा उन्होंने अधिक प्रगति की थी । इन तथ्यों के आधार पर ज्ञापन में यह 
माँग की गई कि पंजाव-परिपद्‌ में उन्हें एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जावे और 
सेवाओं में उन्हें उचित भाग दिया जावे । 

मॉण्टफ़ो्ड -रिपोर्ट ने अनुपात के प्रश्न को नहीं छेड़ा किन्तु मुसलमानों के 
आधार पर सिक्‍खों की पुथक्‌ प्रतिनिधित्व की माँग को स्वीकार कर लिया । पंजाब 
सरकार ने सिकखों को अधिक स्थान देने को माँग का समर्थन किया :--- प्रान्त 
'में उनकी प्रभावशाली स्थिति कुछ ह॒द तक ऐतिहासिक और राजनैतिक कारणों 
पर, कुछ ह॒द तक उनकी सैन्य प्रतिष्ठा पर और कुछ हद तक केन्द्रीय जिलों तथा 
नहर-उपनिवेश्ञों में उनके आर्थिक महत्व पर अवलूम्वित है । उस स्थिति के कारण 





१. पंजाब में सिक्खों की जनसंख्या कुछ ११ प्रतिशत थी, किन्तु वे ४० प्रतिशत 
मालगृजारी और नहर की आवपाशोी देते थे । 


३७८ भारत में ब्विठिश् राज्य 


यह उचित ही है कि उनकी संख्या की ओर ध्यान देकर उन्हें काफ़ी प्रतिनिधित्व 
दिया जाना चाहिये ।7१ किन्तु पंजाब-परिपद्‌ ने उनके विषय पर विचार करना 
अस्वीकार किया और एक प्रस्ताव द्वारा केवल हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए 
कांग्रेस लीग योजना' के स्थान-विभाजन का अनुमोदन किया ; क्योंकि उस राष्ट्रीय 
समझौते में सिकखों को कोई स्थान नहीं था। मताधिकार कमेटी ने सिक्‍्खों को पंजाव- 
परिषद्‌ में ५४ में से कुल ८ स्थान प्रदान किए जिसके कारण उनमें प्रवल'असन्तोप 
हुआ और उन्होंने अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक पृथक्‌ राजनैतिक संस्था 
संगठित करने की आवश्यकता अनु भव की । लायलपुर ज़िले के सिकख आगे बढ़े और 
उन्होंने अन्य जिलों के तरुण वर्ग के सहयोग से 'सिक्ख लीग' की स्थापना की । इस 
लीग का पहला अधिवेशन अमृतसर में कांग्रेस-सप्ताह में किया गया और उसके 
अध्यक्ष सरदार गज्जनसिह थे जो पंजाब विधान-परिषद्‌ के सदस्य थे । सिक्‍खों 
को जो प्रतिनिधित्व दिया गया था, लीग ने उसे अपर्याप्त बताया और पंजाव- 
परियद्‌ में एक तिहाई निर्वाचित तथा नामनिर्देशित स्थानों के लिए माँग की । 

सिक्‍्ख लीग और चीफ़ खालसा दीवान, सिक्‍खों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के 
लिए हलचल करते रहे और उन्होंने भारत मंत्री तथा ब्रिटिश्ञ मंत्रिमंडल के सामने 
अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक शिष्टमंडल इंग्लैण्ड भेजा, किन्तु उसका कोई 
विशेप फल नहीं हुआ अन्त में जो योजना स्वीकार की गई उसमें कुल ९३ निर्वा- 
चित तथा नामनिदंशित स्थानों में से सिकखों को १२ स्थान दिये गए । निर्वाचित 
सदस्यों की कुल संख्या ७१ थी जिसमें से ३२ मुस्लिम निर्वाचन-दक्षेत्रों से, 
२० साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों से, ७ विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से और १२ सिकख 
निर्वाचन&क्षेत्रों से चुने जाने थे । 

है; 

सुधारों के प्रश्न ने साम्प्रदायिक भावना को केवल अ-ब्राह्मणों और सिक्खरों 
में ही नहीं बढ़ाया वरन्‌ यूरोपियनों, आंग्ल-भारतीयों और भारतीय ईसाइयों में 
भी बढ़ाया । “काफ़ी समय से ग़ैर-सरकारी अंग्रेज-समुदाय भारतीय राजनीति में 
कोई खास दिलचस्पी नहीं लेता था। लगभग तीस वर्ष पहले इल्वर्ट बिल आन्दोलन 
के संबंध में जो यू रोपियन डिफ़ेंस एसोसियेजन स्थापित की गई थी, उसका प्रभाव 
बहुत घट गया था और उसकी संख्या बहुत कम हो गई थी ।”* किन्तु सुधारों की 

ई नीति के कारण यूरोपीय समुदाय अपना संगठन दृढ़ करने की आवश्यकता 

अनुभव करने लगा । 


१, ॥॥6 एप्ाप्त्क्षात रिट0िय 3र्ठएटाशा छापे धार जीती 
खएथप्टांपए, 038० १5 


२. वती& ॥ 7977-8, [9386 43- 


विचब्छिन्नता की वृद्धि ३७९ 


सन्‌ १९१३ में यूरोपियन डिफ़ेंस एसोंसियेशन का नाम केवल यूरोपियन 
एसोसियेशन' हो गया था और १९१७ में उसे एक नए आधार पर संगठित करने 
का प्रयत्न किया गया । “सारे भारत में उसकी शाखाएँ बनाई गई और करूकत्ता 
में एक नया केन्द्रीय संगठन स्थापित किया गया । अंग्रेजों के अधिकांश पत्रों का 
समर्थन पाकर, कुछ ही समय में उसकी सदस्यता ७०० अथवा ८०० से बढ़कर 
लगभग ८००० हो गई ।”१ जब मि. मॉण्टेगु भारत में आए तो यूरोपियन 
एसोसियेशन ने भारत मंत्री और वाइसरॉय के सामने अपने दृष्टिकोण 
का प्रतिनिधित्व किया । भारत पर सुधार छादने के परिणामों के संबंध 
में उन्होंने अपनी चिन्ता प्रकट की और राजनैतिक प्रगति के सिलसिले 
में त्वगा की नीति का तीत्र विरोध किया । उसने गरैरसरकारी यूरोपीय 
समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की माँग की । मॉण्टफ़ोर्ड- 
रिपोर्ट ने पथक्‌ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिये यूरोपियनों की माँग को 
अस्वीकार किया किन्तु यूरोपीय हितों के संरक्षण के लिए सरकार को विश्ञेप 
अधिकार देने की और साथ ही यूरोपीय वाणिज्य, उद्योग, खनिज तथा रोपक 
हितों को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की । यूरोपियन एसोसियेशन इससे 
सन्तुष्ट नहीं हुई और उसने यूरोपीय व्यापारिक हितों को दिए हुए विशेष प्रतिनि- 
धित्व के अतिरिक्त, पृथक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिये मताधिकार कमेटी 
के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया । आग्लं-मारतीयों और भारतीय ईसाइयों की 
माँगों को भी मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था ; उन्होंने भी मताधिकार 
कमेटी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इन तीनों समुदायों की पृथक्‌' 
प्रतिनिधित्व की माँगों को मताधिकार कमेटी और संयुक्त प्रवर समिति, दोनों 
ने स्वीकार किया और १९१९ के सुधारों में उनको (जिन प्रान्तों में उनकी काफ़ी 


संख्या श्री) पृथक्‌ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया । 
५, 

यद्यपि सुधारों की नीति का भारत की यूरोपियन एसोसियेशन ने प्रवक विरोध 
किया हूँ, कितु वह इंग्लैंड की इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन के दृढ़ विरोध की तुलना 
में बहुत कम था। इस एसोसियेशन की २० अगस्त १९१७ की घोषणा के कुछ समय 
बाद ही लन्दन में स्थापना की गई थी और उस का उद्देश्य सरकार की नई नीति 
का विरोध करना और ब्रिटेन में भारत-विरोधी जनमत जागृत करना था । 
कितु प्रकटत: उसका उद्देश्य भारतीय जनता के ऐक्य और उसकी उन्नति” को 
प्रोत्साहन देना था | इस दिखावटी उद्देश्य की आलोचना करते हुए हिज हाईनेस 
महाराजा वीकानेर ने कहा:---इस एसोसियेशन की व्यवस्था, उसके तर्क और 


शाम छठ ५4. 
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३८० भारत में ब्रिटिश राज्य 


विभिन्न कार्यो ने उसके प्रदर्शित उद्देश्य पर एक जाल डाल रखा है' और हम 
केवल इतना ही कह सकते हें कि ऐसे मित्रों से हमारी रक्षा हो ।”* 

इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन का संगठन कुछ निवृत्त आंग्ल-भारतीय अधि- 
कारियों ने किया था; छॉरड्ड सिडनहैम उनके नेता थे। मांटेगु मिशन के भारत 
पहुँचने के कुछ हो दिन पहले, ३० अक्तूबर १९१७ को उसका उद्घाटन 
हुआ । उसने आरम्भ में ही, भारतीय वाणिज्य से सम्बन्धित ब्रिटिश 
व्यापारियों के पास एक गुप्त पत्र भेजा और उनसे एसोसिवेशन की निधि के 
लिए उदारतापूर्वक अंशदान देने के लिए कहा और उन्हें यह बताया कि उनका 
दान, “भारत में ब्रिटिश हितों के वीमे की भाँति होगा ।” इस पत्र में अंग्रेजों के 
स्वार्थों और हितों को उकसाया गया । लन्दन में एक भारतीय पत्रकार की 
चतुराई से इस पतन्न का प्रकाशन हो जाने पर एसोसियेशन का वास्तविक रूप प्रकट 
हो गया । 

इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन ने ब्रिटेन में बड़े जोरों से भारत-विरोधी प्रचार 
किया और उसने इस बात का प्रयत्न किया कि भारत में यूरोपियन एसोसियेशन 
उसका अनुकरण करे। “आरम्भ से ही उसने समाचार-पत्र और पुस्तिकाओं द्वारा 
निरन्तर प्रचार किया है। उनका उद्दे्य भारत की स्थिति के बारे में साधारण 
आदमियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना है। उनमें भारत के शिक्षित वर्गों का 
हर ढंग से अवमान किया जाता है* * - -कभी (अंग्रेज) मज़दूर के व्यक्तिगत 
और वर्ग हित को उभाड़ा जाता हैं और कभी भारतीय व्यापार में छूगी हुई कम्प- 
नियों के स्वार्थो को उकसाया जाता हैं ।/* उसने, भारतीयों के विरोध में और 
साथ ही भारत में राजनैतिक सुधारों की नीति के विरोध में, जनमत जागृत 
करने के लिए, प्रत्येक अवसर से लाभ उठाने का प्रयत्व किया। उसने इंडियन 
सिडीशन कमेटी की जाँच का छाभम उठाने के लिए “भारत में खतरा:--- 
राजद्रोह और हत्या” नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की । संभवत: इंडो-ब्रिटिश 
एसोसियेश्न द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं में यह सब से ज्यादा निन्दापूर्ण और 
अपभाषात्मक थी; कितु इस ढंग की वह कोई अकेली पुस्तिका नहीं थी। सच 
यह हैँ कि भारत के इन स्व-धोषित मित्रों और शुभचिन्तकों ने शिक्षित 
भारतीयों और इंग्लेंड में उनके समर्थकों को गाली देने में सभी सीमाओं का 
उल्लंघन कर दिया था । 


५०. हि व | वजक बध कर ःः के 

१. सेवाय होटल (लन्दन) के १२ मार्च १९१९ के व्यास्यान- से उद्दृत--ईेखिये--- 
गितीबा आग रिट॒हांड:ट०, 70709, [228० 83. 

२. वाद सातवीका #ैय्ापने रिट्छडट- 70709, 228० 83-84. 
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इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन ने मांटफ़ोडें-योजना का जब से उसका पहली वार 
विचार सूझा और जबतक वह कार्यान्वित की गई और उसके बाद भी, अत्यन्त 
प्रवकछ्त विरोध किया । इस एसोसियेशन के सदस्य भारत में स्वशासक संस्थाओं की 
वृद्धि के विचार से अपना मेल नहीं विठा सके । 

दर 

अंगरेज़ों का एक वर्ग और था जो सुवारों की नीति का लूगभग उतना ही 
कट्टर विरोधी था जितना कि इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन का अंग्रेज समुदाय--- 
और यह वर्ग था इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों का। इंग्लेंड में बसे हुए सिविल 
सविस के निवृत्त सदस्यों की भाँति, ये लोग वैसा ही सार्वजनिक प्रचार करने के 
लिए स्वतन्त्र नहीं थे; कितु अपनी स्थिति के अनुसार उन्होंने यथासंभव विरोध 
करने के लिए संगठन किया .। मॉण्टफ़ोड्ड-रिपोर्ट के लेखकों ने उनका विरोध दूर 
करने के लिए और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न किया था; 
और उन्होंने लिखा भी था:---यह कहना अपवादपूर्ण हें कि इंडियन सिविल 
सर्विस ने एक निकाय के रूप में पिछले अगस्त में प्रकट की हुई नीति का प्रति- 
रोध किया हैं अथवा वह भविष्य में प्रतिरोब करेगा । उन्होंने उसका स्वागन' 
किया है क्योंकि इस बात को उनसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता 
कि नीति घोषित करने की कितनी भारी आवश्यकता थी और वे उसे नीति को 
दृढ़ निश्चय के साथ ठीक उसी तरह कार्यान्वित करेंगे जैसे कि उन्होंने सदैव 
अपने लिए निर्वारित अन्य नीतियों को कार्यान्वित किया है ।”* 

यह सच है कि अन्त में भारतीय सिविल सर्विस के अधिकांश सदस्यों ने १९१५९ 
के सुधारों को कार्यान्वित करने का निश्चय किया ; किन्तुं मॉण्टफ़ोडं-रिपोर्ट के 
प्रकाशन के कुछ ही समय वाद उन्होंने प्रस्तावों का विरोध करने के लिए और 
इस वक्तव्य का खण्डन करनेके लिए कि उन्होंने सुधारों का स्वागत किया हैँ, अपना 
संगठन किया। मद्रास की इंडियन सिविछू सविस एसोसियेशन ने भारत मंत्री के 
समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक ज्ञापन का मसविदा तैयार किया और उसमें कहा 
गया:--“अब हम ब्रिटिश भारत के प्रशासन से संचंधित योजना और प्रस्तावों की 
आलोचना नहीं करना चाहते ; किन्तु इस विपय पर हम यह कहता उचित और 
वांछनीय समझते हैं कि अंगरेज़ी समाचार-पत्रों में जो यह संकेत किया गया है कि 
सिविल सर्विस का सारा समुदाय प्रस्तावित योजना का केवछ अनुमोदन ही नहीं 
करता वरन्‌ स्वागत भी करता है, वह ग़लत हूँ ।/* 

१. जद रिटए070 णा गाता एण्राषध्रापा0ान ७0िपा$ 
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२. 4+॥6 शतीद्या 5) ९859७", 7020, 72०8५ 2३ 5- 


३८२ भारत में ब्विटिश राज्य 


९१८ में देश में कई आई० सी० एस० संस्थाओं का संगठन किया गया । 
एक की विहार में स्थापना की गई, दूसरी की सद्रास में और तीसरी बंगाल में 
स्थापित होनी थी किन्तु उसके विचार को रूप नहीं मिला । विहार एसोसियेशन 
ने अपने सदस्यों के पास एक गुप्त पत्र भेजा था जो किसी तरह से पटना के 
'स्चछाइट' के हाथों में पड़ गया और उसमें २० दिसम्बर १९१८ को प्रकाशित 
किया गया । ऐसा ही एक गृप्त पत्र सद्रास आई० सी० एस० एसोसियेशन के 
कार्यवाह ने सिविल सर्विस के ब्रिटिश सदस्यों के पास भेजा था। उसकी एक प्रति 
मद्रास के न्यू इंडिया” ने किसी तरह प्राप्त कर ली और वह पत्र उसमें ११ 
जनवरी १९१९ को प्रकाशित किया गया । 


मद्रास के पत्र में भारत मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले एक ज्ञापन 
का मसविदा था। सिविल सर्विस के एक सदस्य ने, जिसके पास वह हस्ताक्षर के 
लिए भेजा गया था, उस पत्र के वारे में यह कहा:- इसमें मादकता की एक उम्र 
मात्रा दी गई है । सारा पत्र राजन॑तिक वक्रोक्ति से परिपूर्ण है; उसकी विद्रोहपूर्ण 
भाषा में प्रतीप हूँ ।* 


मद्रास के पत्र से भारतीय राजनैतिक क्षेत्रों में वड़ी हलचल हुई और 
इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों के मनोभाव और कार्यों की निन्‍दा करने के 
लिए देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक सभाएँ की गई । 

सिविल सविस द्वारा मॉण्टफ़ोर्ड-प्रस्तावों का विरोध, अविवेकपूर्ण और 
असंयमित था; किन्तु साथ ही वह स्वाभाविक भी था। पिछली कई पीढ़ियों से 
देश के शासन में सिविछ सविस के सदस्यों की स्थिति अत्यन्त शक्तिशाली और 
विशेषाधिकारपूर्ण थी । अचानक ही उन सदस्यों को भविष्य में अपनी अध्यस्थ 
स्थिति का चित्र दिखाई दिया। वे आपे से बाहर हो गए और अपनी निराशा में 
उन्हें जो कुछ सूझ पड़ा, वही करने लगे। मद्रास और विहार के पत्रों से उनकी चिता 
और घवराहट व्यक्त होती हैँ । उनसे यह भी प्रकट होता हैं कि सिविछ सविस के 
सदस्य मुख्यतः स्वार्थी भावनाओं से प्रवृत्त थे । अस्तु, भारत सरकार को बड़ी 
घबराहट हुई और वाइसरॉय ने सिविल सविस को प्रसन्न करने के लिए उनके गुण 
गाने आरम्भ कर दिए और उनके आधिक तथा राजनतिक हितों के पूर्ण संरक्षण 
के लिए दृढ़ आश्वासन दिया।* किन्तु लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड के व्यास्यान से भारतीय 
जनमत के नेताओं में फिर रोप छा गया। उस व्याख्यान का अर्थ था प्रतिक्रियावादी 
शवितियों की विजय । उसने एक ओर ऊँची नौकरियों के विद्रोही सदस्यों को 
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धमकी दी थी और दूसरी ओर रालेट कमेटी द्वारा प्रस्तावित दमनकारी विधान 
बनाने के लिए सरकारी निश्चय को प्रकट किया था। वस्तुत: वाइसरॉय के व्याम्यान 
के बाद तुरंत ही गृह-सदस्य ने भारतीय विवान-परियद्‌ में उन विधेयकों को जो 
काछे कानून' के नाम से प्रसिद्ध हुए, प्रस्तुत किया । सरकार की इस दोहरी 
असन्तोपप्रद नीति ने साथ जनिक भावनाओं को अत्यन्त तीखा कर दिया और 
उसके फलस्वरूप देश में एक ऐसी जवर्दस्त हलचक हुई जैसी पहले कभी नहीं 
हुई थी। 
9. 

इस प्रक्रार २० अगस्त १९१७ की घोषणा और मॉण्टफोड-रिपोर्ट के प्रकाशन 
से भारत के राजनीतिक मतभेद फिर आरंभ हुए । १९१७-१८ में विभिन्न सामु- 
दायिक संस्थाओं ने ही अपना फिर से संगठन नहीं किया वरन्‌ कांग्रेस में दुवारा 
फट पड़ी और (१९०७ के विपरीत) इस वार अलग होने वालों ने अपना पृथक्‌ 
राजनैतिक संगठन बनाया और उस अखिल भारतीय संस्या के अन्तर्गत प्रान्तीय 
शाखाएँ बनाईं और इस प्रकार दोनों पक्षों में फिर से ऐक्स होना लगभग असंभव 
होगया । 

जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है मि. मॉण्टेग के भारत आने का 
एक उद्देश्य यह भी था कि वे भारत में एक मॉडरेट पार्टी स्थापित करता चाहते 
थे जो उनकी सुधार-योजना को अपना समर्थन दे और बाद में उसे कार्यान्वित भी 
करें। भारत से वापिस जाने से पहले बंगाल के कुछ नेताओं के साथ इस संबंध 
में उनका समझोता हो गया था। और मॉँण्टफ़ोई-रिपोर्ट के प्रकाशन से कुछ 
समय पहले बंगाल में नेशनल लिवरल लीग' की स्थापना हो गई थी । भारतीय 
वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट प्रकाशित होने के दो दिन वाद श्री सुरेन्रनाथ बनर्जी 
ने कलकत्ता में इंडियन एसोसियेशन की सभा की और उसमें मॉण्टफ़ोर्ड-प्रस्तावों 
का अनुमोदन क्रिया गया | अगस्त १९१८ में नेशनल लिवरल लीग ने राजा प्यारे 
मोहन बनर्जी की अध्यक्षता में बंगाल के मध्यम पक्ष का पहला सम्मेलन किया । 
राजा साहब बहुत पिछड़े हुए विचारों के आदमी थे और उन्होंने मॉण्टफ़ोर्ड- 
योजना का केवल हादिक समर्थन ही नहीं किया वरन्‌ भारत में उत्तरदायी शासन 
आरंभ करने की कठिनाइयों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकपित किया। “भारत 
में अस्सी जातियाँ है, उनकी इतनी ही विभिन्न भाषाएँ हैं और थे विभिन्न प्रकार 
के सेंकड़ों धर्मो का अनुसरण करती हेँ। उनमें कोई ऐक्य और सुदृढ़ता नहीं है ।/* 
उन्होंने व्याख्यान के अन्त में कहा:--अधिकारियों के राज्य के स्थान पर लोकप्रिय 


१. ॥॥6वातीशा शाप हि८छ56779709, 927६ ५, 928०750. 
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राज्य स्थापित करने के संक्रमण काल में जो संकट उपस्थित होते हें; उनसे 
पृभी समझदार आदमी स्वाभाविक रूप से डरते हैं । जिस योजना को रिपोर्ट में 
रूप दिया गया है उससे स्वश्ासन की दिखा में काफ़ी प्रगति होगी और हम 
उसका स्वागत करते हैं ।/* सम्मेलन ने एक हम्बे प्रस्ताव द्वारा मि. मॉप्टेगू 
और छॉड चेम्सफ़ोर्ड को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया और इस बात को स्वीकार 
किया कि मॉण्टफ़ोर्ड-प्रस्तावों से उत्तरदायी शासन की दिशा में काफ़ी प्रगति होगी। 
पोजना के साधारण सिद्धान्तों का प्रस्ताव में स्वागत किया गया और साथ ही 
यह कहा गया “कि सार्वजनिक निकायों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए उसमें 
उपयुक्त संशोधन कर लिया जाय ।* 

मॉण्टफ़ोडं-रिपोर्ट के प्रकाशन के कुछ ही समय बाद वम्बई के नौ मध्यम- 
दली नेताओं ने एक ज्ञापन निकाछा और उसमें सुधार-योजना के संबंध में अपने 
विचार प्रकट किए । वस्तुतः सारे देश के मध्यमदली नेताओं के विचार एक-से 
थे--उन्हें रिपोर्ट के लेखकों की सचाई, सहानुभूति और उनके सदुद्देश्यों पर पूरा 
विश्वास था; उनके अनुसार प्रस्ताव प्रमतिशील और तात्विकथे । किन्तु 
उन्होंने भारत सरकार के संबंध में योजना सें सुधार करने के लिए कुछ सुझाव 
भी दिए। 

कांग्रेस के वाम-पक्षी नेता दो वर्गो में बँटे हुए थे। उम्र वर्ग में होमरूल 
आन्दोलन के प्रगतिशील समर्थक थे । उनके अनुसार प्रस्तावित योजना, “भारतीय 
जनता के प्रति अविश्वास पर अवलम्बित थी और सिद्धान्त तथा रूपरेखा में 
इतनी ग़रूत थी कि उसमें संशोधन करना अथवा उसको सुधारना असंभव था ।/* 
दूसरी ओर उस केन्द्रीय वर्ग के अनुसार जो क्रमश: कांग्रेस मंच पर अधिकाधिक 
प्रमुख स्थान पाता गया, प्रस्तावित योजना असन्तोपप्रद और अमान्य थी किन्तु 
काफ़ी बड़े संशोधन के वाद वह स्वीकार की जा सकती थी। | 

किन्तु कांग्रेस के केन्द्रीय वर्ग और मॉडरेटों की स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर 
था-एक की दृष्टि में मॉण्टफ़ो्ड-प्रस्ताव असन्तोपप्रद और निराशाजनक थे और 
दूसरे की दृष्टि में वे प्रगतिशील और तात्विक थे | तथापि (और यह वात विचित्र 
प्रतीत होगी कि) यह अन्तर श्ाव्दिक था, वास्तविक नहीं; दोनों में केवछ दृष्टिकोण 
का अन्तर था, तत्व का नहीं । दोनों वर्गो ने संशोधन के लिए जो सुझाव दिए? 


१. जल वातया) औयापद्ां रिट्छ/5027, 4४, 988० 757. 
२. चिट रिपोटड खद्ाओ४80, ]पोौए 8, 7978, उपयुक्त पुस्तक, 
पृष्ठ ११९. * 
उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५५ से ६५ तक. 
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उनमें बहुत बड़ा एक-सा-पन था । दोनों वर्ग केन्द्रीय शासन में उत्तरदायित्व का अंश 
चाहते थे । दोनों ही, प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का लेत्र विस्तुत करना चाहते 

थे और प्रान्तीय अध्यक्षों के अधिकार कम करना चाहते थे । दोनों ने, भारत-परिपद्‌ 
तोड़ने की और भारत सरकार पर नियंत्रण कम करने की माँग की । ऐसी परि- 
स्थितियों में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मॉड्रेटों ने कांग्रेस के विशेष अधि- 
वेशन से अलग रहने का निर्णय न किया होता, तो मॉमण्टफ़ोर्ड सुधारों के प्रश्न पर 
कांग्रेस में फूट न पड़ी होती । किन्तु मॉडरेट नेताओं ने अछग होने का और सुधारों 
को कार्यान्वित करने के लिए अपना स्वतंत्र दल बनाने का पहले से निइचय कर 
लिया था। 

मॉइरेटों के अलग होने की इस नीति के क्या कारण थे ? मेरे मत से 
उसके लिए तीन बातें मख्यतः उत्तरदायी थीं । 

पहला महत्ववूर्ण कारण, मॉडरेटों का यह विश्वास था कि कांग्रेस में होम रूल 
के समर्यकों की प्रधानता थी जिन्होंने अपने आप को मॉण्टफ़ोईड सुधारों का कट्टर 
विरोधी प्रकट कर दिया था। उन्हें इस वात का डर था कि कांग्रेस मॉण्टफ़ोर्ड सुधारों 
को बिना अधिक विचार किए ही ठुकरा देगी और इस प्रकार उनकी स्थिति बड़ी 
भही हो जायगी । बतः उन्होंने कांग्रेस के (अगस्त १९१८ के) विशेष अधिवेशन 
में सम्मिलित न होने का निश्चय किया । 

यह सच हूँ कि श्री तिलक, श्रीमती वीसेण्ट और अन्य कांग्रेस-नेताओं ने आरंभ 
में जो विचार प्रकट किए थे, वे असंधेय थे।'* किन्तु कांग्रेस के विणेप अधिवेशन 
के समय तक उनके विचारों में परिवर्तन हो गया था और श्री तिलक, श्रीमती 
बीसेण्ट और पण्डित मदन मोहन मालवीय जैसे विवेकपूर्ण नेतागण, मॉडरेटों को 
कांग्रेस की परिधि में रखने के महत्व को अनुभव करने लगे थे | इसी कारण से 
कांग्रेस की विपय-समिति ने सुवारों के संबंध में एक संधेय प्रस्ताव अपनाया । 


९ 


१. “श्री तिलक ने मॉण्टफ़ोर्ड-रियोर्ट को सूर्यहीन प्रभात बताया । श्रीमती वीसेंट 
के अनुसार: * * *** इंगलेण्ड और भारत दोनों ही के लिए अश्योमनीय थे । 
माननीय श्री पटेल के अनुसार रिपोर्ट ने कुछ हृद तक प्रतिगामी प्रस्ताव किए 
थे। श्री केलकर के अनुसार प्रस्ताव क्रर रूप से निराशाजनक थे। * * * 
प्रो. जितेद्लछाल बनर्जी के अनुसार सुधार, अनुदार, अधकचरे, अपर्याप्त और 
इसी कारण निराशाजनक और निष्फल थे । डा. सुब्रह्मण्य ऐयर ने अपने 

देशवासियों को यह सलाह दी कि उन्हें जो अफ़ीम दी जा रही थी वे 
उसका स्पर्ण मी न करें।” #पाल्वए८ : पफ्टत] तल णी ॥.0]फ्ावा 
॥480, 938० 257-52 से अनूदित 
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कांग्रेस के खुले अधिवेशन में श्री तिलक ने कहा:- “हमने विषय समिति में कई 
पक्षों में मेल कराने का प्रयत्न किया है । ... . . हमसे कहा गया था कि कांग्रेस 
सारी योजना को ठुकरा देगी । में नहीं समझ सका कि उस कथन का क्या अर्थ 
हैं. .. . । सबके सौभाग्य से हम एक तकंपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें एक 
पक्ष का विवेक है, दूसरे पक्ष का संयम है और (आप चाहें तो यह कह सकते हैं कि 
उसमें) तीसरे पक्ष का आवेश है ।” “मॉण्टेगू-रिपोर्ट एक सुन्दर, अत्यन्त चतुरता- 
पूर्ण और कूटनीतियुक्त लेख्य है । हमने आठ आने भर स्वशासन माँगा था, रिपोर्ट 
ने हमको एक आना भर उत्तरदायी शासन दिया हैँ और हम को यह: समझाया है 
कि वह आठ आने भर स्वशासन से ज़्यादा अच्छा है । . . . . अब हम सरकार से 
स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम आपको एक आना भर उत्तरदायी श्ञासन के लिए 
धन्यवाद देते हैँ कितु उस योजना में हम रूप देना चाहते हैँ, उन सारी बातों को 
नहीं जिन्हें 'कांग्रेस लीग योजना' में रूप दिया गया है--पटरियाँ भिन्न हो सकती 
हैं कितु यात्रियों का परिवहन करने वाली गाड़ियों को एक पटरी से दूसरी पटरी 
पर अन्तरित किया जा सकता है । यही करके हमने सारे संबंधित पक्षों को संतुष्ट 
करने का प्रयत्न किया है । इस प्रकार एक अत्यन्त कठिन काम पूरा हो गया है ।१ 

वस्तुतः कांग्रेस के विशेष अधिवेशन पर मॉण्टफ़ोड-सुधारों से संबंधित प्रस्ताव 
इतना संघेय था कि उसके कारण कुछ मॉडरेट नेताओं ने यह अनुभव किया कि 
कांग्रेस-अधिवेशन में सम्मिलित न होकर उन्होंने एक भूल की--और उनमें से 
कुछ लोग दिल्‍ली में दिसम्बर १९१८ के वाधिक कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित 
भी हुए । 

किंतु अधिकांश मॉडरेट' एक पृथक्‌ मॉडरेट अथवा लिवरल पार्टी बनाने के 
अपने निश्चय पर जमे रहे और उन्होंने नवम्बर १९१८ में सुधारों पर अपने विचार 
प्रकट करने के लिए वम्बई में मॉडरेट सम्मेलन का एक विशेष, अधिवेशन किया । 


कांग्रेस से मॉडरेटों के अलग होने का दूसरा कारण मत्नोवैज्ञानिक था । सुरेंद्र- 
नाथ वनर्जी और दिनशों वाचा जैसे व्यक्ति जो देशसेवा में वृद्ध हो गए थे और 
जिनको इतने त्वरित राजन॑ंतिक विकास की आशा नहीं थी, उत्तरदायी शासन 
आरंभ करने की चर्चा के आगे झुक गए। उन्होंने वस्तुतः बहुत समय से प्रतीक्षा 
की थी और अब वे अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे--उनकी ओर मित्रता का जो 
हाथ बढ़ाया गया था उसे उन्होंने लपककर पकड़ लिया। कुछ मॉडरेट' आयु और 
क॒टु अनुभव के कारण पिछड़ गए थे, और वे तीक्र प्रगति से भयभीत थे । अपने 


१.. &ंगाशएट: वाल वरीटि ्ा 7,0ंघाशाएव पोश, 9808 
253-255. 
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देशवासियों की त्रुटियों और दुर्वरूताओं से वे भली-भाँति परिचित थे और धीरे- 
घीरे ही आगे बढ़ना चाहते थे । 

तीसरा कारण संभवतः अधिक महत्वपूर्ण था। मॉडरेट नेतागण मि. मॉण्टेगु 
की सचाई से प्रभावित हुए थे और उन्हें उनके सदुद्देश्य पर पूरा विश्वास था । 
उनके मतानुसार झासकों के दृष्टिकोण में वास्तविक परिव्तेन हुआ था जिसके 
कारण भारतीय नेताओं के मनोभावों में परिवर्तत होना आवश्यक था | उन्हें 
यह देख कर दुःख होता था कि कांग्रेसी नेतागण इस परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं 
दे रहे थे 'जो सरकार की नीति और भावना में हुआ था” और बदली हुई परि- 
स्थितियों में भी विरोध की नीति पर जमे हुए थे । * यही बात वम्बई में पहले अखिल- 
भारतीय मॉडरेट सम्मेलन में सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने सभापति के पद से अपने भाषण 
में व्यक्त की | मॉडरेट नेताओं को इस वात का डर था कि यदि उन्होंने मि. मॉण्टेगू 
के पक्ष को अपने समर्थन से दुढ़ नहीं किया तो प्रतिक्रियावादी और उम्र शव्तियाँ 
उनके वश में नहीं आयँगी और इस प्रकार उन्हें जो युअवसर प्राप्त हुआ था बह 
हाथ से निकल जाएगा। इसी कारण, जैसा कि पहले कहा भी जा चुका है, उनमें से 
कुछ नेताओं ने मि. माण्टेगु के कहने पर एक पृथक मॉडरेट पार्टी बनाने का निश्चय 
कर लिया था। कुछ मॉडरेट नेतागण हृदय से यह विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय 
नीति को नया रूप देने की आवश्यकता थी। आलोचना और विरोध का समय 
बीत गया था और सहयोग तथा रचनात्मक काम करने का समय आ गया था । 
उनके मतानूसार उत्तरदायी शासन-व्यवस्था को चलाने के लिए, एक नए वैधानिक 
दल की अविलम्ब स्थापना करने की आवश्यकता थी । 

उपर्युक्त कारणों से मॉडरेट' १९१८ में कांग्रेस से अछलय हो गए। इनमें 
एक कारण और जुड़ गया--और वह था दिल्‍्ली-अधिवेशन में साथ ही सारे 
देश में उग्रपक्ष का नया रूप । 

मॉडरेटों को अपने साथ रखने की वांछनीयता के कारण विशेष अधिवेशन 
में उग्र पक्ष ने अपने आपको रोक रखा था किन्तु जब एक वार मॉडरेटों ने निश्चित 
रूप से नाता तोड़ दिया और अपना पृथक अखिल भारतीय सम्मेलन किया तो उग्र 
पक्ष के लोगों को नियंत्रण में रखना असंभव हो गया। दिल्‍ली-अधिवेशन में---अध्यक्ष 
पं० मदनमोहन मालवीय के प्रयत्त करने पर भी--मिस्टर श्रीनिवास शास्त्री 
जैसे मॉडरेट नेताओं को अपनी पूरी वात कहने का अवसर नहीं दिया गया; उपस्थित 
लोग उनकी बातों को शांति और ध्यान के साथ सुनने को तैयार नहीं थे । कांग्रेस 
ने एक अधिक उम्र प्रस्ताव अपनाया और प्रान्तों में पूर्ण स्वशासन की माँग की । 
बहुत-से वक्‍ताओं ने मॉडरेट नीति की तीज़ आलोचना की । उनका 
१. गातवीकय गायों रिव्टाइटा', 7979, ?िथा: ५, 928० 47- 
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सबसे ज़्यादा रोप श्री सुरेच्रनाथ वनर्जी पर था जिन्‍्होंये दिसम्बर १९१७ 
तक कांग्रेस लीग योजना' का समर्यन किया था और जो एक नियत अवधि के 
अन्दर स्वशासन के लिए माँग करते रहे थे । 

देश में मॉडरेटों को स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी; देश के लोगों ने 
उनकी निन्‍दा की और उनको विश्वासधाती तथा पद-लोलूप बताया । अगले 
कुछ वर्षों में, आम जनता में, वे बहुत अप्रिय हो गए--सप्नावंजनिक सभाओं में 
उनके व्याख्यानों में विध्न डाला जाता और बीच में बड़ा शोर मचाया जाता । 
इस प्रकार कांग्रेस और मॉडरेटों के वीच की खाई, पक्की और स्थायी हो गई । 
और जब पं. मोती छाल नेहरू ने पंजाब की दुःखद घटनाओं की पृष्ठभूमि में--- 
जिनके सम्बन्ध में मॉडरेटों' और कांग्रेसियों में लगभग कोई मतभेद नहीं था--- 
उन्हें अमृतसर-अधिवेशन के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने उसमें सम्मिलित 
होने से इंकार कर दिया । 

१९१९ के आरम्भ में होम रूल के समर्थकों में भी फूट पड़ गई। उस समय तक ॥ 
श्रीमती वीसेंट बहुत हद तक मॉडरेट' हो गई थी ) महात्मा गांधी ने रालेट 
विश्वेषकों के कानून बनाए जाने की दक्षा में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव किया 
था| श्रीमती बीसेंट उस प्रस्ताव के विरोध में थीं। और उसी बात पर विच्छेद 
हुआ। उन्हें इंडियन होमरूल लीग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया कितु उनके 
व्यक्तिगत समयंकों ने उन्हें राष्ट्रीय होमरूल लीग का अध्यक्ष चुन दिया । 

हे न्‍ 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इस बात का संक्षिप्त रूप से उल्लेख 
करना उचित होगा कि मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट के सम्बन्ध में भारतीय विधान-परिपद्‌ 
के गंरसरकारी सदस्यों की क्या स्थिति थी। सर्वोच्च विधान-मंडल में 'मॉडरेट' 
बहुमत में थे---कांग्रेस के वामपक्ष के केवल दो सदस्य (मि. पटेल और मि. खापड ) 
धे और कांग्रेस के केन्द्रीय वर्ग के केवल तीन सदस्य (मि. जिन्ना, पं. मालवीय 
और मि. मजरूल हक) थे--शेप २२ निर्वाचित और पाँच नाम-निर्देशित 
ग्र-सरकारी सदस्य मध्यम पक्ष और पिछड़े हुए विचारों के व्यक्ति थे । ऐसी दह्षा 
में मॉडरेटों के नेता द्वारा प्रस्तुत किए हुए प्रस्ताव का फल पहले से निश्चित था । 

६ सितम्बर १९१८ को श्री सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने भारतीय विधान-परिपद्‌ 
में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:--- 

/(१) यह परिषद्‌, महामहिम वाइसराय और भारत मन्त्री को सुधारों से 
सम्बन्धित प्रस्तावों के लिए घन्यवाद देती हूँ और उन्हें भारत में उत्त रदायी शासन 
की प्राप्ति की दिशा में निश्चित प्रगति और वास्तविक प्रयत्न के रूप में स्वीकार 


करती है । 
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२) यह परिषद्‌, सपरिपद्‌ गवर्नेर-जनरलूू से इस बात की सिफारिश 
करती हैं कि इस परिषद्‌ के सारे ग़ेर-सरकारी सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त 
की जाय जो सुधारों की रिपोर्ट पर विचार करे और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार 
से अपनी सिफ़ारिशें करे ।/१ 

प्रस्ताव के पहले भाग का मि. पटेल और मि. खापड ने विरोध किया और 
उसकी पं. मालवीय और मि. जिन्ना ने तीत्र आलोचना की । दूसरे भाग का सारे 
भारतीय सदस्यों ने समर्यन किया । वाणिज्य-मंडल के दो यूरोपीय प्रतिनिधियों 
ने उसका विरोध किया | कितु जैसा कि प्रत्याणशित था, प्रस्ताव के दोनों भागों 
का ग्रेर-सरकारी वहुमत से पारण हुआ और मॉपण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट पर विचार करने 
के लिए परियद्‌ के शैर-सरकारी सदस्यों की एक कमेटी बनी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
उसके अध्यक्ष हुए और श्रीनिवास शास्त्री उसके कार्यवाहक हुए। कुछ समय वाद 
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । सर सुरेचद्धनाथ वनर्जी लिखते हैं:-- में 
उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। यद्यपि योजना में निश्चित प्रगति थी कितु वह 
हमारी आश्ञाओं की दृष्टि से कम थी । एक विपय के सम्बन्ध में यह्‌ वात विशेष 
रूप से स्पष्ट थी, केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व प्रदान करने की कोई व्यवस्था 
नहीं की गई थी और इसी वात पर हमने अपनी रिपोर्ट में और संग्रक्‍त-प्रवर-समिति 
के सामने अपनी गवाही और अपने प्रतिनिधित्व में खास तौर पर जोर दिया ।* 
जैसा कि मि. रशब्रुक विलियम्स ने कहा है, “कमेटी के काम का वास्तविक महत्त्व 
इस तथ्य में निहित था कि भारतीय विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्यों के 
मॉडरेट' पक्ष ने माण्टेगु-चेम्सफोर्ड योजना को भारत के भावी वैधानिक विकास 
का आधार मान लिया था ।/३ 


बाईसवाँ अध्याय 
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सन्‌ १९१९, ब्रिटिश-भारतीय इतिहास के अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्षों में से एक 
हैँ ! सन्‌ १८५७ के वाद, १९१९ में पहली वार, भारत में ब्रिटिश सत्ता को राष्ट्रीय 


परिमाण पर फिर चुनौती दी गई और ब्रिटिश अधिकारियों ने देश में ब्रिटिश 
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३९० भारत में ब्रिटिश राज्य 


प्रतिष्ठा फिर से जमाने के लिए अत्यन्त भीषण उपायों से काम लिया । लोगों के 
हृदय में आतंक जमाने के लिए एक ब्रिटिश जनरल ने सहस्रों एकत्र झान्तिपूर्ण 
नागरिकों पर उस समय तक गोली चलाने के लिए अपने सैनिकों को आज्ञा दी 
जब तक कि उनकी गोलियाँ ही समाप्त न हो जाये । ये लोग एक घेरे में फँसे हुए 
थे और उससे बाहर निकलने का केवल एक ही संकरा मार्ग था जिधर से कि 
गोलियाँ चलाई जा रही थीं । इस भीषण ह॒त्याकाण्ड के फलस्वरूप सिक्‍्खों के 
घामिक केन्द्र (अमृतसर) के जलियाँवाला वाग में कई सौ आदमी मार गए और 
कई सौ आदमी घायल हुए । प्रान्त के पाँच ज़िलों में फ़ौजी क़ानून घोषित कर दिया 
गया। लोगों को आतंकित करने के लिए दो बार हवाई जहाज़ों को काम में छाया 
गया ; और ब्रिटिश अधिकारियों ने फ़ौजी क़ानून को पूर्ण वर्वरता के साथ लागू 
किया । तथापि, उसी वर्ष प्रान्तों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के उद्देश्य से 
गवनंमेण्ट आँव इंडिया ऐक्ट, १९१९, का पारण हुआ । 

किन्तु सन्‌ १९१९ में ही स्थायी महत्व की दो घटनाएँ और हुई-- 
(१) महात्मा गांधी ने देश के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और वे तुरन्त ही 
अखिल भारतीय नेता हो गए ; और (२) अन्यायों और परिवादों को दूर करने 
के लिए लोगों को सावंजनिक सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया गया । 
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इस प्रकार सन्‌ १९१९ में भारत में, विशेषकर पंजाब में, ज़वर्दस्त राज- 
। नैतिक उथल-पुथल हुई । इस दुःखद परिस्थिति के लिए कई बातें. उत्तरदायी 
“थीं किन्तु उन सबको तीन मुख्य--आथिक, प्राकृतिक और राजनैतिक शीर्पकों 
में बाँठा जा सकता है । 
यूरोपीय महायुद्ध को जीतने के लिए भारत ने जन, धन और सामग्री के 
रूप में जो महान सहायता की थी उसे पर्याप्त रूप से स्वीकार किया गया है किन्तु 
इस बात की बहुत कम लोगों को जानकारी हूँ कि युद्ध के कारण भारतीय जनता 
को भयंकर कप्ट उठान पड़े थे । 
जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो उस समय भारत की वित्तीय स्थिति बहुत 
अच्छी थी और पहले डेढ़ वर्षो में सरकार को कर बढ़ाने की आवद्ययकता ही नहीं 
अनुभव हुई ; किन्तु १९१६ में २६ लाख पौंड के घाटे को पूरा करने के लिए सीमा 
शुल्क बढ़ाने पड़े । यह वृद्धि सूती माल पर नहीं की गई और विदेशों से आने वाले 
तथा भारत में बने हुए कपड़े पर ३३ प्रतिशत का शुल्क यथावत्‌ रखा गया। युद्ध 
के दिनों में पुराने विवाद से बचने के उद्देश्य से भारत-मंत्री की आजा पर ही सूती 
माल को छूट दी गई | किन्तु अगले वर्ष और ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता 
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हुई--क्योंकि विदेश्षों में: भारतीय सेनाओं के व्यय के अतिरिक्त, भारत सरकार ने 
ब्रिटिश राज्यकोप को १० करोड़ पींड को सहायता देने की आवश्यकता अनुभव 
की । यह परिमाण मूख्यत; ऋण के रूप में उगाहा गया ; किन्तु “पारिणायिक 
आवतंक व्यय चलाते के लिए अतिरिक्त कर छगाने की आवश्यकता हुई । साधारण 
आय-कर की अनुपृर्ति, अति-कर द्वारा की गई। रेलों पर माछ का किराया बढ़ाया 
गया ; जूट और जूट. के माल पर निर्यात-कर दूना कर दिया गया ।”* किन्तु इतने 
पर भी राजस्व को बढ़ाने की आवश्यकता थी और भारत सरकार ने फिर इस वात 
का प्रस्ताव किया कि सूती माल पर सीमाशुल्क ३: प्रतिशत से बढ़ाकर ७ प्रतिशत 
कर दिया जाय और उत्पादन-कर को यथावत्‌ रखा जाय | इस वार भारत-मंत्री के 
लिए इंकार करना असंभव हो गया क्योंकि हाऊस आँव कॉमन्स में जैसा कि स्वयं 
उन्होंने अपने बचाव में कहा कि ब्रिटेन के लिए यह एक अशोभनीय और अक्ृतज्ञता- 
पूर्ण बात थी कि वह १० करोड़ पौंड का दान स्वीकार करे और दूसरी ओर भारत 
को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए अनुमति न दे । 

इस प्रकार १० करोड़ पौंड के दान से लोगों पर बहुत भारी आधथिक दवाव 
पड़ा और टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए किन्तु साथ ही भारत के प्रति कई दशाब्दियों 
से जो अन्याय हो. रहा था, उसका अन्त हो गया । अस्तु कर-भार वढ़ता गया और 
मार्च १९१९ तक वह इतना अधिक हो गया कि लोग सार्वजनिक रूप से उसके विरुद्ध 
आवाज़ उठाने लगे और उस बोझ को हलका करने की माँग करने लगे । 


किन्तु कर-वुद्धि से भी अधिक महत्व की वात यह थी कि देश में चीज़ों के दाम 
बहुत बढ़ गए थे--दामों की यह वृद्धि यूरोपीय देशों की अपेक्षा कहीं अधिक थी । 
“ताज के दामों में औसत से ९३ प्रतिशत वृद्धि हुई थी'““विदेशों से आने वाले 
कपड़े में १९० प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और भारत में बने हुए कपड़े के दामों में 
यह वृद्धि ६० प्रतिशत से कुछ अधिक थी ।/* नमक, मिट्टी का तेल, कपड़ा आदि 
साधारण उपयोग को चीज़ें, नौभार में कमी के कारण, बाज़ार में कठिनाई से 
मिलती थीं । उपलब्ध सामान पर बड़े व्यापारियों के सट्टे और नियन्त्रण के कारण 
स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी । इसके अतिरिक्त देश में काग्रज़ी द्रव्य 
बहुत ज्यादा बढ़ गया था। युद्ध के कारण भारत सरकार को अपनी वहुत-सी 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही काग्रज़ी द्रव्य की व्यवस्था नहीं करनी 
थी वरन्‌ उसे ग्रेट ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की ओर से जो क्रय होता.था उसका भी 
खर्च संभालना था । इसका फल यह हुआ कि भारत प्रचलन संबंधी अत्यन्त जठिल 





१. शिवा) ; मराषाताए ए सिवादा "कसी, 9889० 5209. 
२. ॥709 श 70709, [098० 643. - 


३९२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


स्थिति में फँस गया और उसकी यद्ध-विजय के सिलसिले में भारत के बलिदानों 
में गणना की जा सकती हैँ ।”* 


आधथिक जीवन की अव्यवस्था और दैनिक उपयोग की चोज़ों की कमी और 
उनके बढ़े हुए दामों के कारण भारत में, शहर और गाँव दोनों स्थानों में, असाधारण 
कष्ट हुए और उसके कारण देझ्ष में अशान्ति बढ़ी । औद्योगिक केन्द्रों में मज़दूरों की 
हड़ताल एक साधारण वात हो गई और देश के विभिन्न भागों में कष्टापन्न लोगों 
ने वाज़ारों को लूटा |. 

कृपक-अशान्ति के दो प्रदर्शन--एक चम्पारन (बिहार)) और दूसरा खेड़ा 
(गुजरात )--विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 

चम्पारन की कृपक-समस्या काफ़ी पुरानी थी किन्तु १९१७ में वह बहुत 
तीक्ष्ण हो गई। बाज़ार में रासायनिक ढंग से बने हुए सस्ते रंग मिलने के कारण नील 
की खेती लाभप्रद नहीं रही थी किन्तु यूरोपियन रोपकों ने द्रव्योपार्जज का एक 
नया ढंग निकाला था। उन्होंने बंगाल काइतकारी ऐक्ट की एक धारा का लाभ 
उठाकर काइतकारों के लगान ४५ से लेकर ७५ प्रतिशत तक बढ़ा दिए और उन्हें 
नील की खेती करने से छूट दे दी। “यह वृद्धि, जो शरहवेशी के नाम से परिचित है, 
उन गाँवों में की गई जिनमें गाँववालों का जमीन में स्थायी पट्टा था ” और उसकी 
क्रुल रकम लगभग ३ लाख रुपये प्रति वर्ष थी। जहाँ रोपकों के अस्थायी पढट्टे थे वहाँ 
उन्होंने एकमृइत रकम लेने पर ज़ोर दिया । वावू राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है :-- 
“बिलकुल ठीक आंकड़े तो नहीं मिल सके, किन्तु इतनी बात निश्चित रूप से कही 
जा सकती हैं कि केवल इसी मद के अन्तर्गत जो रकम वसूल की गई थी वह १६ 
ओऔर २० लाख रुपये के वीच में थी ।”* 

लगान में वृद्धि और एकमृश्त रकम की माँग के कारण चम्पारन के किसानों 
को जिनसे अन्य अवैध रकमें बलात्‌ ली जाती थीं, बड़ी भारी कठिनाई हुईै। रोपकगण 
विभिन्न प्रकार के अववाब लेते थे, ? किसानों से बहुत कम मजदूरी पर बेगार कराते 


१. रिक्ुटाातत4 शिवग्डव्त : पप्ाठ 2ए8गगापंशा क्ाीशा ग 
(क्ायफ्कादा,.. सिगिवा।डशबा रिव्शंट७एछ,. बुणेए 7978, 
ए०प्ट० 52. 

२. उपर्यूक्‍त मासिक पत्र, पृष्ठ ५३. 

३. निम्नलिखित अववाब वल्ात्‌ लिये जाते थे :-- पानी खर्चा (सिंचाई का र्टक्स ) ; 
घोड़ा खरीदने का खर्चा (घोड़ाही) ; हाथी खरीदने का खर्च (हथ्नियाही) 
मोटर खरीदन का खर्च (मोटरही अबवा हवाही) ; तेल अथवा ईख के 

कोल्हू रखने का टैक्स (कोल्ट्आवन) ; वाट रखने का ख़्च (वाट चपीर); 


अमृतसर का ह॒त्याकाण्ड ३९३ 


थे और उनकी गाड़ियों और उनके जानवरों से काम लेते थे। १९१६ तक किसानों 
के कष्ट असह्य हो गए । विहार विधान-परिपद्‌ में उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया 
गया किन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ। कांग्रेसी नेताओं से हस्तक्षेप करने की अपील 
की गई । अन्त में मि. गांधी से चम्पारन जाकर वस्तुस्थिति का अध्ययन करने के 
लिए कहा गया । 

मि. गांवी अप्रैल १९१७ में चम्पारन पहुँचे और किसानों की शिकायतों की 
विस्तृत रूप से जाँच आरम्भ की । उन्हें उस जिले को छोड़ देने के लिये सरकारी 
सूचना दी गई जिसकी उन्होंने उपेक्षा की; कितु बाद में प्रान्तीय सरकार की आना 
से बहु सूचना वापिस ले ली गई।" मि. गांवी की छानवीन के फलस्वरूप सरकार 
ने एक जाँच कमेटी नियुक्त करने का निश्चय किया जिसमें मि. गांधी भी एक 
सदस्य थे और सर फ्रॉक स्‍लाई उसके अध्यक्ष थे। कमेटी ने अपना काम ठीक ढंग 
से किया और सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी के 
आधार पर १९१८ का चम्पारन कृपक-ऐक्ट बनाया गया । लतिनकठिया प्रथा का 
अन्त किया गया, शरहवेशी २० से लेकर २५ प्रतिशत तक कम की गई और जो 
एकमुश्त रकमें छी गई थीं उन्का २५ प्रतिशत भाग किसानों को वापिस दिलाया 
गया और साथ ही अववाब लेना वर्जित कर दिया गया । कार्यकारिणी अधि- 
कारियों को अपराधी ज़मींदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्राधिकार 
दिया गया। हे 


चम्पारत जाँच कमेटी का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि महात्मा 
गांधी को अपने प्रान्त में जाना पड़ा। १९१७ में अतिवृष्टि के कारण जिला खेड़ा 
(गूजरात) में फ़सलों को बहुत वड़ी क्षति पहुँची थी। इस क्षति के परिमाण के संबंध 
में सरकारी और ग़ेरसरकार आगणन में काफ़ी अन्तर था; और मालगज़ारी में 
छूट उस परिमाण के आधार पर ही होनी थी । पठीदारों के आयणन से फ़सल 
चौथाई हुई थी और मालाजारी में २३ छाख रुपये की छूट की आवश्यकता थी । 
दूसरी ओर जिले के कलक्टर ने केवल १७५००० रुपये की छूट दी थी । सरकार के 
समक्ष कई वार प्रतिनिधित्व किया गया कि पटीदारों के साथ न्याय किया जाय 





उत्तराधिकार के समय पर सामन्तवादी नज़राना (वपाही-पिताही); विधवा 
विवाह ( सगौरा) ; और दशहरा, चैतनवमी आदि पर नज़राने । 
१. इसका पूरा वृतान्त महात्मा गांधी की आत्म कया में दिया गया है :--४ 
जिडएथपग्र्या5 छापा पफण, ए०. पा. छब85६ 355 00 407- 
२. मि. गांधी ने लगभग १३०० किसानों के बयान एकत्र किए | 
विशावाइशा िट्एंटफ, [एए 7978, 928० 57. 


३९४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


कितु उतका कोई फल नहीं हुआ। महात्मा गांधी लिखते हूँ:---जवब सारी प्रार्यनाओं 
और निवेदनों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो मेंने सहयोगियों से परामर्श करने के 
बाद पदीदारों को सत्याग्रह की शरण लेने की सलाह दी ।”* इस प्रकार मि. , 
गांधी ने भारत में पहली वार सत्याग्रह आरम्भ किया । 

खेड़ा के किप्तानों से यह प्रतिज्ञा करने को कहा गया कि वे सरकार को 
मालवज़ारी नहों देंगे क्योंकि फ़्वलें चौयाई से भी कम हुई थीं। कितु यदि सरकार 
“सारे जिले में दूसरी निर्धारित किब्त की उगाही छोड़ने को तैयार हो जाए तो 
वे लोग, जिनके लिए यह संभव हो, अपनी पूरी अयवा शेप मालगज़ारी दें देंगे। * 

२८ मार्च १९१८ को सत्याग्रह आरम्भ किया गया। सर शंकरन नंयर ने 
लिखा ई:-- सरकारी मालगुजारी का भुगतान नहीं किया गया । घरेल बर्तनों, 
दुवारू गायों और अन्य सम्पत्ति को आसंजित किया गया; सरकार ने ज़मीन को 
जब्त करने की आजा जारी की और सरकारी अधिकारियों ने मालगुजारी वसूल 
करने के लिए सभी संभव उपायों से काम लिया। १२ अयवा १३ अप्रैल को स्वयं 
कमिश्नर ने किसानों की एक सभाकी और उनको सरकारी आज्ञाओं का पालन करने 
के लिए समझाया; उल्लंबन करने वालों को भयंकर परिणामों की धमकी दी और 
उनसे कहा कि वे अयने सलाहका रों, होम रूल वालों की बातों पर ध्यान न दें जिन्हें 
मालगपूजारी न देने के फल स्वयं नहीं भोगने पड़ेंगे। कितु किसान अपने निश्चय पर 
जमे रहे।? यहाँ तक कि गाँव के मुखिया ने भी सरकार की आज्ञाओं पर ध्यान-नहीं 
दिया ।” २५ अप्रैल को सरकार ने मालगुज़ारी की उगाही का निरूम्बन कर दिया 
और इस बात को आना दो कि केवल वही लोग जिनके लिए संभव हो, इस समय 
मालगुज़ारी दें और अन्य सव लोग अगले वर्ष उसका भुगतान कर दें। कितु 
विचित्र बात यह हैं कि उक्त आजा ३ जून तक प्रचारित नहीं की गई। उस समय तक 
सम्पत्ति की कुर्कों और अन्य सरकारी कार्यवाहियों का क्रम जारी रहा ।४ 
मि. गांवी को स्वयं किसी ढंग से सरकारी निर्णय का पहले ही पत्ता रूम गया; 
और अधिकारियों के अमंतोपग्रद ढरें के होते हुए भी सत्याग्रह-आन्दोलन समाप्त 
कर दिया । 





१. एबातीएं : ० फुल्तागरल्या5 उगीएी पाया, शैेण, ही. 
9986 430. 
२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ४३२१॥ 
- अविए शीतीदा खाशपरवोँ रिव्ट्ांधक, 799, शीहाप 3, 
ए8285 85. 
४. व वातादया राग रिट॒ह्ांश्रटा, 79709,947 / ४, 9238५ 84. 


जे 


बमृतसर का हत्याकाण्ड श९५ 


यद्यपि महात्मा गांधी, आन्दोलन के फल और किसानों के भाव से संतुष्ट 
नहीं थे तवापि उनके मत से खेड़ा-आन्दोलन देश के लिए परोक्ष रूप से बहुत 
लाभदायी था और उसने गूजरात के किसानों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी 
थी। “खेड़ा-सत्याग्रह से गुजरात के . .. . . - किसानों की जागृति और उनकी 
सच्ची राजनैतिक जिक्षा आरम्भ हुई । गुजरात के सार्वजनिक जीवन में नई 
शक्ति और नए साहस का सं चार हुआ । पटीदार किसान को अपनी शविति का बोब 
हुआ | सार्वजनिक मस्तिष्क पर इस पाठ की अमिट छाप पड़ी कि छोगों का उद्धार 
उनके त्याग और वलिदान की सामर्थ्यं पर निर्भर हूँ । खेड़ा-आन्दोलन से 
गुजरात में सत्याग्रह की जड़ मजबूत हो गई 7१ 

सन्‌ १९१८-१९ में अकाल, प्लेग और इन्प्लुऐंजा की देवी विपत्तियों ने 
उपर्युक्त आ्थिक कारणों के साथ मिलकर लोगों के कप्टों को और भी ज़्यादा 
बढ़ा दिया । 

इरे * 

सन्‌ १९१८-१९ में, भारत में वर्षा १९ प्रतिशत कम हुई । “ऐसा कोई प्रान्त 
नहीं था जहाँ वर्षा की थोड़ी या बहुत कमी न हुई हो और इसका परिणाम यह हुआ 
कि फप्तल बहुत खराव हुई--यहाँ तक कि पिछली दशाव्दी में इतनी खराब फसल 
नहीं हुई थी ।/* “सरकार के सारे प्रयत्नों के होते हुए भी बढ़े हुए दामों और नाज 
की कमी के कारण लोगों को अवर्णनीय कप्टों का सामना करना पड़ा । इन 
परिस्थितियों की सब से प्रवल्ल चोट निर्धन वर्गों पर हुई और साथ ही उन लोगों 
प्र भी जिनकी अल्प और निश्चित आय थी और जो शहरों में रहते थे ।/३ 
“१९१७ की भाँति जहाँ-तहाँ उपद्रव हुए और बाज़ारों में छूट मार भी हुई ।/* 

इस दुर्दशा के वातावरण में प्लेग और इन्फ्लऐंजा की महामारियों का प्रकोप 
हुआ। (संभवतः) अतिवृष्टि के कारण १९१७ में प्लेग अत्यन्त उग्र रूप में प्रकट 
हुआ और जुलाई १९१७ से जून १९१८ तक देश में प्लेग के कारण ८ लाख से 
अधिक व्यक्ति मर गए। देश के विभिन्न भागों में मलेरिया और हँज़ा फंल 
जाने के कारण यह मृत्यु-संख्या और भी ज्यादा हो गई । सन्‌ १९१७ में हो भारत में 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की साधारण दणय काफ़ी बुरी थी कितु १९१८ में वह और भी 
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३९६ न्‍ भारत में ब्रिठिश राज्य 


ज़्यादा विगढ़ गई। अस्तु, जून १९१८ में इन्फ्लऐंजा के प्रचंड रूप का पता 
लगा ।”१ यह महामारी वम्बई में आरम्भ हुई और कुछ ही समय में सारे 
देश में फेल गई। चार-पाँच महीने के अन्दर ही देश में इस महामारी के कारण 
६० लाख से अधिक व्यक्ति मर गए । 

यद्यपि मृत्यु-सम्बन्धी उपयूकक्‍त आँकड़े अत्यन्त भयावह हैँ तथापि उनसे 
लोगों के वास्तविक कण्टों का चित्र प्रस्तुत नहीं हो सकता । महामारी से जो छोग 
प्रभावित हुए थे उनका अनुपात कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से लेकर अस्सी 
प्रतिशत तक था, किन्तु चिकित्सा का प्रवन्ध अत्यन्त अपर्याप्त था | लोगों की 
आधिक स्थिति भयावह थी। 'वाज के दाम छोगों की विसात के बाहर थे और : 
चारे की कमी के कारण दूध का प्राप्य परिमाण बहुत कम हो गया था--- 
“पोपक भोजन, कम्बल और यरम कपड़े के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे ।” 
फलत: जो लोग बीमारी से ठीक हो गए थे, वे बहुत समय तक अपना साधारण 
स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सके । इन सब कारणों ने लोगों के, विशेषकर पश्चिमी, 
उत्तरी और केन्द्रीय भारत के लोगों के कष्टों को अत्यन्त तीक्ष्ण कर दिया। 

है. 


इस प्रकार १९१७ और १९१८ में भारत भयंकर विपत्तियों का सामना 
कर रहा था ; और उन विपत्तियों के कारण सारे देश में असाधारण तीखापन 
था। राजनैतिक कारणों से यह तीखापन कई गुना बढ़ गया । 


देश में, विशेषकर बंगाल में सरकार की दमनकारी नीति के कारण प्रवलू 
असन्तोप था। क्रान्तिकारी अपराधों का दमन करने के लिए, भारत रक्षा ऐक्ट के 
अन्तर्गत बहुत से नवयुवकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी । नज़रबन्दों के साथ 
दुव्यंबहार के और उन्हें अस्वास्थ्यप्रद स्थानों में रखने के आक्षेप किए गए। तीन 
मामलों के सम्बन्ध में-सारे देश में-विश्ेपषकर बंगाल में-बड़ा रोप फैला। पहले दो 
मामले एक-से थे---उनमें से एक प्रोफ़ेसर जे० सी० घोष से संवंधित था और दूसरा 
मि. एस. एन. सेठ से । प्रो० घोष को एक एकान्त कोठरी में बंद कर दिया गया था 
जिसके कारण उन्हें बड़े कप्ट उठाने पड़े; बाद में वे पागल हो गए । यही वात मि० 
सेठ के मामले में हुई | तीसरा मामला बहुत विचित्र था। बांकुरा ज़िले के पुलिस 
सुपरिण्टेण्डेण्ट से तार द्वारा यह कहा गया कि वह शाहवाजपुर गाँव के कामनवीय 
घोष के मकान से सिधुवाला देवी की गिरफ्तारी कर रू--जिसका नाम और पता 
एक भयंकर क्रान्तिकारी के काग्जों में एक पर्चे पर लिखा हुआ पाया गया था । 
उस अधिकारी को कामनवीय घोष का मकान तो नहीं मिला पर उसे कुंजधोप 
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नामक व्यक्ति के यहाँ एक सिबुवाल्ा नामक स्त्री का पता लगा और उसे गिरफ्तार 
कर लिया गया । उस सिधुवाला से यह पता छूगा कि उसकी भाभी का नाम भी 
सिंघुवाला था। ग्रती का कोई अवसर ही न हो,इस विचार से पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट 
देवेन्द्र घोष के गाँव गया और उसने दूसरी सिंधुवाला को भी गिरफ़्तार कर लिया । 
दोनों स्त्रियों को बांकुरा ले जाया गया जहाँ वे रात में ग्यारह वजे पहुँची और 
उन्हें थाने तक पैदल चलने को विवद्य किया गया। दूसरे दिन, ६ जनवरी १९१८ 
को उन्हें जेल भेज दिया गया | पन्द्रह दिन वाद उनको छोड़ दिया गया क्योंकि 
उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं था और वे भूलछ से गिरफ्तार कर लछी गई थीं । 

ज़िले के दो विभिन्न गाँवों से, विना निश्चित सूचना के और विना आवश्यक 
जाँच किए हुए, दो पर्दानशीन स्त्रियों की गिरफ्तारी से, चारों ओर क्रोध का उफ़ान 
आया । कलकत्ता में और अन्य स्थानों में विरोध-सभाएँ की गई और इस संबंध में 
बंगाल विधान-परिपद्‌ में भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया | सारे देश में, विद्येप- 
कर बंगाल में बड़ा भारी तीखापन छाया हुआ था और सरकार ने असंतोप का 
अमन करने के उद्देश्य से, नज़रवन्दों के अभियोगों के पुनरीक्षण के लिए एक कमेटी 
नियुक्त की--मि० जस्टिस बीच क्रोफ् और सर नारायण चन्दावरकर इसके 
सदस्य थे । 

बीच क्रोफ़्ट कमेटी ने कुल ८०६ मामलों का पुनरीक्षण किया । इनमें से 
१०० बन्दियों के मामले सन्‌ १८१८ के विनियम नं० ३ के अन्तर्गत थे ; ७०२ 
व्यक्ति भारत रक्षा ऐक्‍्ट के अन्तर्गत नज़रवन्द थे; और ४ व्यक्ति भारत प्रवेदा' 
अध्यादेश के अन्तर्गत बन्दी थे।* कमेटी इस परिणाम पर पहुँची कि सरकार के 
पास जो प्रमाण थे उनके अनूसार ८०० व्यक्तियों की नज़रबन्दी न्याय्य थी | 
कमेटी ने दोप छे: नजरबन्दों को छोड़ देने की सिफ़ारिश की । 

किन्तु बीच क्रोफ्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहिले ही 
अमेरिका के राष्ट्रपति विछसन के नाम सर सुत्रह्मण्य ऐयर के पत्र के मामले ने 
भारतीय क्षेत्रों में सनसनी पैदा कर दी । 

यह पत्र जून १९१७ में लिखा गया था और दो अमेरिकन थियॉसोफ़िस्टों-- 
होचर दम्पति के द्वारा अमेरिका भेजा गया था। उस पत्र में कहा गया था कि यदि 
भारत को स्वतन्त्रता का वचन मिल जाय तो युद्ध के लिए भारत से १ करोड़ 
आदमियों की भर्ती हो जायगी। पत्र में ब्रिटिश्ष राज्य की तीत्र आलोचना की गई 
थी । वाइसराय और भारत-मंत्री ने, राजन॑तिक सुधारों के सिलसिले में सर 


१. ७8९९ 7०छशला: 0 छीडाणरए एण तंधा पि्वततताबाड ०ए८- 
767 0328० 7006. 
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सुब्रह्मण्य ऐयर के उनसे भेंट करने पर, उनमें वड़ी फटकार लगाई । यह बात 
भारत-मंत्री ने इस संबंध में पालियामेण्ट में प्रश्न पूछे जाने पर व्यक्त की । 


इस पर सर सुब्रह्मण्य ने समाचार-पत्रों में एक पत्र प्रकाशित किया और 
उन्होंने अपना निवृत्ति वेतन छोड़ देने की तत्परता प्रकट की। उन्होंने मद्रास 
सरकार के मुख्य कार्यवाह को एक पत्र लिखा और के० सी० आई० ई० तथा 
दीवान बहादुर की अपनी उपाधियों का परित्याग कर दिया। 


' इस घटना से भारत में बड़ी हलूचल हुई और सारे देश के राष्ट्रवादी पत्रों 

ने सर सुबह्मण्य की प्रशंसा की । ॒ 

है 
लोक-सेवाओं के संबंध में इस्लिगटन कमीशन की रिपोर्ट और वैधानिक 
सुवारों के सम्बन्ध में मॉण्टफ़ोडे-रिपोर्ट प्रकाशित होने पर राजनैतिक असन्तोष 
और ज्यादा बढ़ गया | सन्‌ १९१८-१९ में सवेसाधारण यह अनुभव करने लगा था 
कि “युद्ध समाप्त हो जाते के बाद भारतीय आकांक्षाओं और विशेषकर राज- 
नैतिक सुधारों के प्रति, सरकारों और ग्रर-सरकारी यूरोपीय समुदाय का भाव 
बदल गया था ।/* प्रान्तीय गवर्नरों और वाइसराय के व्याख्यानों से यह धारणा 
दृढ़तर हो गई। उसी समय जातीय उद्ंडता और असहिष्णुता की कई घटनाएँ हुई । 
मि. हसन इमाम कलकत्ता हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश थे और अगस्त १९१८ के 
विश्येष कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष थे । मि. क्लेटन आई. सी. एस. ने (जो विहार 
सरकार के एक उच्च अधिकारी थे) और जो मि. हसन इमाम के साथ रेल में एक 
पहली श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, उनको गालियाँ दों और उन पर हमला 
' किया। इस घटना से सारे देश में तीखापन बढ़ना स्वाभाविक ही था। किंतु कोध 
और तीखेपन को शिखर तक पहुँचाने का काम रॉलेट-रिपोर्ट और रॉलिट-विधेयकों 
ने किया। भारतीय सैनिकों को मित्र राष्ट्रों के राजनीतिज्नञों ने अपने व्यास्यानों से 
बहुत-सी आश्माएँ दिलाई थीं। भारत लौटने पर उन्हें दूसरा ही, दृश्य दिखाई दिया । 
जब वे पंजाव में अपने घर पहुँचे तो उन्हें अकाछ, कठिनाई और निरंकुश राज्य 
का बातावर॒ण मिला। रॉलेट-विधेयकों के रूप में उनका स्वागत करने की तैयारियाँ 
की जा रही थों ! ऐसा प्रतीत होता था कि ये विधेयक खास तौर पर उन्हीं के लिए 
बनाए जा रहे थे---रॉलेट कमेटी ने स्पप्ट कहा था कि विदेशों से वहुत बड़ी संख्या 
में सैनिकों के लौटने पर जो परिस्थिति संभवतः उत्पन्न हो सकती थी, उसी का 
सामना करने के लिए विज्येप दमनकारी कानूनों की आवश्यकता थी। 


कितु रॉलिट-रिपोर्ट और विधेयकों के संबंध में चर्चा करने से पहले, खिलाफ़त 
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के प्रशव पर मुस्लिम आंदोलन और पंजाव में सर माइकेल ओ' डायर के उम्र श्ञासन 
से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के बारे में कुछ विवरण देना उपयुक्त होगा। 


तुकिस्तान के आसन्न भाग्य और खलीफ़ा की स्थिति पर उसके प्रभाव के 
संबंध में, भारतीय मुसलमानों में बड़ी उद्विग्नता थी | तुकिस्तान-सहित अन्य 
केन्द्रीय शक्तियों को परास्त करने में भारतीय मुसलमानों ने भी पूरा हाथ वँटाया 
था । ब्रिटिश राजनीतिन्नों द्वारा उन्हें इस वात का आइवासन दिया गया था कि 
युद्ध समाप्त होने पर राष्ट्रीयता और आत्म निर्णय के सिद्धान्तों को तुर्क प्रदेशों 
पर भी लागू किया जाएगा और खलीफ़ा की स्थिति के संबंध में यूरोपीय शक्तियाँ 
कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। किन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद विभिन्न प्रकार की बातें 
सुनाई पड़ीं कि तुकिस्तान को कई भागों में वाँट दिया जायगा और उन प्रदेशों को 
जिनमें मुसलमानों के धामिक स्थान थे, गर-म्‌स्लिमों के आधिपत्य में रखा जायगा-- 
और इन सब बातों के साथ खिलाफ़त का प्रश्न मिला हुआ था। ये सारी बातें 
भारतीय मुसलमानों को चिन्ता में डाले हुए थीं और उनसे मुसलमानों में असंतोष 
बढ़ रहा था । मि. मॉण्टेगू के अनुसार भारत की दुर्घटनाओं का पहला राजनंतिक 
कारण, तुकिस्तान के संबंध में मुस्छिम दृष्टिकोण था ।* 

किन्तु भारतीयों के अनुसार, उन दुर्घटनाओं का अधिक महत्त्वपूर्ण कारण 
यह था कि पंजाब में सर माइकेल ने अपने उम्र शासन से प्रबल असन्तोप फैला 
दिया था। 

पंजाब के यू द्धकालीन उप-गवर्नर को कठोर, व्यक्तिगत राज्य में दृढ़ विश्वास 
था। उसके अनुसार सरकार का मुख्य काम कानून और व्यवस्था' को बनाए रखना 
था। उसे कार्यकारिणी परिपदों और राजनतिक सुधारों में कोई विश्वास नहीं 
था। लोगों की उच्च राजनैतिक आकांक्षाओं के प्रति उसकी कोई सहानुभूति 
नहीं थी । अधिक नौकरियों और अधिकारों के लिए शोर मचाने वाले शिक्षित वर्ग, 
उसे बुरे मालूम होते थे ; और उनके महत्त्व को घटाने के लिए वह प्रत्येक अवसर का 
लाभ उठाता था। यूद्ध के दिनों में उसने निर्देयतापूर्वक दमन किया और लोकमान्य 
तिलक और श्री विपिनचन्ध पाल जैसे प्रतिष्ठित नेताओं के प्रांत में प्रवेश करने पर 
रोक लगा दी । और उसकी यह बहुत बड़ी आकांक्षा थी कि युद्ध जीतने के लिए 
अन्य प्रान्तों की अपेक्षा उसके प्रान्त से जन, घन: और सामग्री का सबसे अधिक 
समायोग हो । किन्तु इस उद्देश्य के लिए बहुत से अवसरों पर बलात्‌ भर्ती की गई 
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और छोगों को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा । जैसा कि मुजपुफ़रगढ़ के सत्र 
न्यायाधीश मि. कोल्डस्ट्रीम ने लिखा- युद्ध-ऋण उगाहने के लिए और सैनिकों की 
भर्ती करने के लिए जो उपाय काम में छाये गए वे बहुधा अनधिक्ृत, आपत्तिजनक, 
अत्याचारपूर्ण और सरकार की इच्छा के विरुद्ध थे। दूर के ज़िलों में वे, छोगों को 
असहझ्य थे ।* श्ञाहपुर जिले में स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई । वहाँ के एक 
अति-उत्साही तहसीलदार, सैयद नादिर हुसेन ने अत्यन्त आपत्तिजवक* और 
अत्याचारपूर्ण उपायों से काम लिया और स्वयं सर माइकेल के अनुसार उसका 
ढर्रा बलात-भर्ती की तरह था। कोध से भरे हुए लोगों ने उसकी ह॒त्या कर दी । 
प्रत्येक जिले के लिए सैनिकों की संख्या, युद्ध-छऋण और चंदे की रक़्म निश्चित कर 
दी गईं थी और उस संख्या अथवा रकम को पूरा करने के लिए हर संभव उपाय को * 
काम में छाया गया। और सबसे ज़्यादा चुभने वाली वात यह थी कि छोगों को इन 
शिकायतों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की आज्ञा नहीं थी। उसकी राजद्रोह में गिनती 
थी और सर माइकेल की सरकार उसका निर्देयतापूर्वक दमन करने पर तुली हुई 
थी । मॉडरेट हो जाने के बाद १९२२ में श्रीमती वीसेण्ट ने लिखा:- सर" 
माइकेल का कठोर और अत्याचारपूर्ण शासन, वलात्‌ भर्ती और युद्ध-ऋण की 
उगाही और सारे राजनैतिक नेताओं का निष्ठर अर्दन--ये सब बातें ऐसी थीं 
जिन्होंने तीखेपन की चिनगारियों को जीवित रखा, जिनसे आग की छपटें किसी 
भी समय फूट सकती थीं। वम्बई में १९१८ के विशेष अधिवेशन में पंजाब के प्रति- 
निधियों ने हमें बताया था कि प्रान्त के छोग एक ज्वालामुखी के ऊपर रह रहे थे 
जो किसी भी असाधारण अत्याचार के काम से फूट सकता था । इसी कारण जब 
१९१९ में उसी प्रान्त में उपद्रव हुए तो हमें कोई आइचर्य नहीं हुआ। * 
दि 

१९१९ में सावंजनिक उभाड़ का त्तात्कालिक कारण था--रॉलेट अथवा काले 
विधेयकों का पारण | १९१७ के अन्त में न्यायाधीश एस. ए. टी. रॉलेट की अध्यक्षता 
में भारतीय राजद्रोह कमेटी नियुक्त की गई थी; उसने अग्रै७ १९१८ में अपनी 
रिपोर्ट दी। कमेटी ने सरकार द्वारा प्रस्तुत किए हुए उन सारे प्रमाणों की जाँच को 
जिनके आधार पर भारत रक्षा ऐक्ट के समाप्त होने पर क्रान्तिकारी अपराधों से 
निपटने के लिए विशेष विधान बनाने को कहा गया था। कमेटी ने अपना सारा 
काम गृप्त रूप से किया । अस्तु, मि. मॉण्टेगू ने ऐसे विशेष विधानों के संकटों के 
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प्रति मि. रॉलेट को सावधान कर दिया था और उस संबंध में भारत सरकार द्वारा 
प्रस्तुत योजना को स्वीकार करने के वारे में चेतावनी दे दी थी । मि. मॉण्टेगु ने 
लिखा हैं :--मेंने उन्हें वताया था कि नज़रवन्दी और पुलिस की सहायता से 
सरकार का काम चलाने के ढंग से हम संभवतः अपने उत्तराधिकारियों के 
लिए परेशानियाँ पैदा कर देंगे और मेने यह आशा प्रकट की थी कि भारत- 
सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना में से वह उसी बात को स्वीकार करेंगे जो सांसदिक 
रूप से रक्षणीय हो ।”* किन्तु रॉलेट कमेटी इस निष्कर्प पर पहुँची कि 
क्रान्तिकारी अपराधों से निपटने के लिए साधारण फ़ौजदारी कानून अपर्याप्त 
था ; और उसने दो प्रकार के विशेष विधान बनाने की सिफ़ारिश कौ--एक 
दण्डात्मक और दूसरा प्रतिवन्‍्धक | भारत सरकार ने कमेटी की सिफ़ारिशों को 
रूप देने के लिए दो विधेयक वनाए | सभी जगह विरोध प्रकट किया गया, सरकार 
को सावधान किया गया किन्तु सरकार ने उन विधेयकों को ऐक्ट बनाने के संबंध 
में अपना निश्चय नहीं बदला। अन्त में उनमें से केवछ एक विधेयक ही एक्ट बना 
किन्तु उसके कारण एक देशव्यापी उथरू-पुथल हुई जो उस समय तक भारतीय 
इतिहास के लिए नई चीज़ थी । 

इस काले कानून का सरकारी नाम था--अराजकतापूुर्ण और क्रान्तिकारी 
अपराध ऐक्ट। यह ऐक्ट सार्वजनिक अधिकार और भारतीय राजनंतिक जीवन, 
दोनों ही का दमन करने के लिए बनाया गया था । किन्तु दूसरे पक्ष के मतानुसार 
इस ऐंक्‍्ट का उद्देश्य राजनीति का शोधन”* और “अराजकता तथा क्रान्ति 
से.....लोगों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करता था ।/३ 

यह ऐक्ट पाँच भागों में वाँटा गया था । पहला भाग दंडात्मक था; दूसरे 
और तीसरे भाग प्रतिवन्धक थे ; चौथे भाग में उन अपराधी छोगों को ऐक्ट के 

अन्तर्गत छाया गया था जो पहले से ही सरकारी नियन्त्रण में थे; और पांचवें भाग 

में इस वात की व्यवस्था की गई थी कि यदि ऐक्ट अथवा उसका कोई भाग किसी 
विशेय क्षेत्र में लागू न रहे तो भी जो कार्यवाहियाँ पहले ही जारी हो गई हों उन्हें 
पूरा कर दिया जाय । 
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पहले भाग में “अपराधों के संबंध में शी क्ष अभियोग-निर्णय की व्यवस्था की 
गई थी * * * * और उसके विरुद्ध अपीक करने का कोई अधिकार नहीं था ।”* 
किसी प्रान्त में पहले भाग के छागू कर दिए जाने पर, हाईकोर्ट के तीव जजों का 
एक विशेष न्यायालय बनना था जो अपना काम कहीं भी और साथ ही. गुप्त रूप 
से कर सकता था । इस न्यायालय में ऐसे प्रमाण भी मान्य थे जो इंडियन 
एविडेन्स ऐक्ट के अनुसार ग्राह्म नहीं थे । निर्णय, जजों के बहुमत से होना था 
और वह अन्तिम था। किन्तु प्राणदण्ड देने के लिए सारे जजों का एकमत होना 
आवश्यक था । 

दूसरे भाग के अनुसार प्रान्तीय सरकार को अधिकार था कि यदि उसे किसी 
व्यक्ति के बारे में यह विश्वास है कि उसका किसी ऐसे आन्दोलन से संबंध है जिससे 
राजसत्ता के विरुद्ध अपराध होने की संभावना हो तो वह उसको “जमानत देने 
के लिए अथवा अपना पता देते के लिए अथवा किसी विशेष स्थान में रहने के 
लिए अथवा किसी निर्दिष्ट काम से दूर रहने के लिए अथवा थाने में अपनी हाज़िरी 
देने के लिए” आज्ञा दे सकती थी ।* आरंभ में यह आज्ञा केवल एक महीने 
के लिए होनी थी किन्तु जाँच कमेटी की रिपोर्ट पर वह एक वर्ष तक के लिए 
बढ़ाई जा सकती थी। इस जाँच कमेटी में (प्रत्येक मामले के लिए) सरकार 
द्वारा तीन सदस्यों की नियुक्ति होनी थी। कमेटी का काम गृप्त रूप से होता 
था और संबंधित व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर सफ़ाई पेश कर सकता. था किन्तु 
उसे वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं था । 

तीसरा भाग और भी ज़्यादा कठोर था। उससे किसी भी स्थान की तलाशी 
और विना वारण्ट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की और उसे 
“किसी नियत स्थान में निश्चित शर्तों के आधीन रखने की”? व्यवस्था थी । 
आरम्भ में इस नज़रवन्दी की अवधि एक वर्ष तक सीमित थी किन्तु बाद में यह 
तीन वर्ष तक हो सकती थी। दूसरे भाग की तरह इसमें भी जाँच-कमेटी की 
व्यवस्था की गई थी। 

भारत सरकार के अनुसार भारत में अराजकतावादी और क्रान्तिकारी 
अपराधों का सामना करने के लिए, ऐक्ट की उपर्युक्त धाराएँ अत्यावश्यक थीं । 
सन्‌ १९०९ और १९१८ के बीच में ऋान्तिकारी आन्दोलन के कारण ३११ अप- 
राध अथवा अपराध के प्रयत्न हुए थे जिनसे १०३८ व्यक्ति संबंधित थे । भारत 


रक्षा ऐक्ट ने अपराधों की संख्या घटाकर १० प्रतिवर्ष कर दी थी और “१९१८ के 
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पिछले तीन महीनों में कोई ऋत्तिकारी अपराध नहीं हुआ था ।”* 
भारतीय विधान-परिपद्‌ के ग्ेर-सरकारी सदस्यों ने विधेयक की सामर्थ्य 
पर सन्देह नहीं किया किन्तु उन्होंने शान्तिकार में कार्यकारिणी को राजनैतिक 
जीवन का दमन करने के लिये असाधारण अधिकार देने का और संदिग्ध 
व्यक्तियों को खुले और विधिवत्‌ अभियोग निर्णय से वंचित करने का प्रवल 
विरोध किया। क्रान्तिकारी अपराधों से निपटने के लिए, पहले से ही विस्तत 
अधिकार मिले हुए थे और उन्होंने यह सुझाव दिया कि समस्या का वास्तविक 
हल, निर्देयतापूर्ण दमन के स्थान पर राजनतिक सुधार था। स्वयं छॉर्ड मार्ले 
के अनुसार “सिन फ़ीन से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय, आयलेण्ड को 
स्ववासन देना था ।” ग्रर-सरकारी सदस्यों ने सरकार से अपील की कि वह 
“पिछले कुछ दिनों से वरावर बिगड़ती हुई स्थिति पर ध्यान दे; वह स्थिति भविष्य 
के लिए संकटपुर्ण थी ।” सर तेजवहादुर सपरकू ने कहा :-- श्रीमान्‌ सारे देक्ष 
में रोप छाया हुआ है, विभिन्न स्थानों पर विरोध सभाएँ हो रही हैं। 
मिट इस नीति से देश एक भयंकर आन्दोछन की भंवरों में फेस जायगा । 
किन्तु गैर-सरकारी सदस्यों के संयुक्त विरोध के होते हुए भी--जिनमें से चार 
सदस्यों ने विरोध में त्याग-पत्र भी दिया --सरकार ने कानून बनाया जिसके 
परिणामों पर सर्वत्र शोक प्रकट किया गया । 
छ 

जिन दिनों भारतीय विधान-परिपद्‌ में रॉलेट-विधेयकों पर विवाद हो रहा 
था, उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने वाइसराय को पत्र लिखा और यह स्पप्ट कर 
दिया “कि सरकारी नीति के कारण मेरे लिये सत्याग्रह के अतिरिक्त और कोई 
मार्ग नहीं रह गया है ।/? वम्बई में सत्याग्रह-सभा बनाई गई, सत्याग्रह की 
प्रतिज्ञा का मसविदा तैयार किया गया और सदस्यों ने वह प्रतिज्ञा की। महात्मा 
गांवी ने सत्याग्रह आरम्भ करने का निर्णय समाचार-पत्रों में अपने एक पत्र द्वारा 
व्यक्त किया, जिस में सत्याग्रह-शपथ भी थी। वह शपथ इस प्रकार थी :--- 

“अपने अन्त:करण से यह अनुभव करने के कारण कि ये विधेयक.......... 
स्वतन्त्रता और न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध, और व्यवित के प्रारंभिक अधिकारों 
के लिए घातक हूँ ......हम यह दृढ़ निग्वय करते हे कि उनके कानून बनने पर 
और उनके रद्द न होने के समय तक हम उन कानूनों की और साथ ही उन 


१. शिपफाथ एल: कैट ब्यते फट, ए9०8०४ 2 थार्ते 5. 
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च्ु०४ भारत सें ब्लविठिश राज्य 


सव कानूनों की, जो नियुक्त की जाने वाली कमेटी उचित समझे, सविनय अवज्ञा 
करेंगे और हम फिर यह दुढ़ निश्चय करते हैं कि इस संघर्ष में हम सत्य का पूर्ण 
रूप से अनुसरण करेंगे और जीवन, व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के प्रति हिसा से 
दूर रहेंगे ।** 

किन्तु ग़र-सरकारी सदस्यों की चेतावनी की तरह, सत्याग्रह-सभा के इस 
निर्णय का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और विधेयक का सरकारी वोटों से 
१८ मार्च १९१९ को पारण हुआ और वह २१ मार्च को कानून बत गया। उस समय 
महात्मा गांधी मद्रास में थे । एक स्वप्न में उन्हें सत्याग्रह करने का विचार आया 
और दूसरे दिन प्रातःकाल श्री राजयोपालाचारी से जिनके यहाँ वे ठहरे हुए थे, 
उन्होंने अपने स्वप्न को बताया:--/पिछली रात मुझे स्वप्त में यह विचार आया 
कि हमें सारे देश से सावंजनिक हड़ताल करने के लिए कहना चाहिए। सत्याग्रह, 
आस्म-शुद्धि की प्रक्रिया है; हमारा संघर्ष पवित्र है और मुझे यह उचित प्रतीत 
होता है कि उसका आरम्भ आत्मशुद्धि के किसी कार्य से किया जाय । अतः सारे 
भारतवासी उस दिन अपना कामकाज छोड़कर उपवास और प्रार्थना करें....” * 


श्री राजगोपालाचारी और अन्य व्यक्तियों ने उस विचार का स्वागत किया 
और महात्मा गांवी ने एक पत्र द्वारा उसे सर्वतराधारण के समक्ष प्रस्तुत किया । 
“पहले तो हड़ताल के लिए ३० मार्च (१९१९) निश्चित की गई, पर वाद में 
तारीख बदल कर ६ अप्रैल कर दी गई ।” “उस दिन (अर्थात्‌ ६ अप्रैल को ) सारे 
देश में, शहरों और गाँवों में सभी जगह शान्तिपुर्ण सफल हड़ताल हुई ।”* 

किन्तु कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ हड़ताल की तारीख बदल जाने का देर से 
पता लगा और इसलिए वहाँ पर ३० मार्च को भी हड़ताल हुई। इन स्थानों में 
दिल्‍ली नगर भी एक था और वहाँ पर ही विचाराधीन वर्ष की दुःखद घटनाएँ 
सबसे पहले हुईं । 

३० मार्च को दिल्‍्लीवासियों ने उपवास किया और हड़ताल की। हण्टर- 
कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार छोगों की एक भीड़ ने रेलवे उपाहार-गृह बन्द करने 
की जिद को और वहों से झगड़ा आरम्भ हुआ । रेलवे-पुलिस ने हस्तक्षेप किया 
और भीड़ में से दो आदमियों को गिरफ्तार कर लिया । इससे लोगों में कोध फँल 

१. शफाउ2० एऑआरटड : कैटठणिर ग्यते 26९०, 9286 34- 
२. छ्ातीएओ : +ए ििएलांगराद्गाड ाात परच्याती, ४०, 7., 
9986 486. 
- एथ्ावीए : 'ए +डए०7ंग्रद्याड छा परफयत, ए०े. 77. 
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अमृतसर का ह॒त्याकाण्ड ४०५ 


गया और उन्होंने तितर-वितर होने से इन्कार कर दिया और साथ ही दोनों आद- 
मियों को छोड़ने की माँग की। पुलिस पर ईटें भी फेंकी गई । अन्त में भीड़ पर गोली 
चलाई गई और उसे निकट के क्‍्वीन्स गार्डन में खदेड़ दिया गया । इस पर भीड़ 
टाउन हाल के सामने जमा हो गई और वहाँ अधिकारियों ने फिर गोली चछाने 
की आवश्यकता अनुभव की । “इसके फलस्वरूप उस दिन गोलियों से मारे जाने- 
वाले आदमियों की संख्या ८ हो गई। अस्पताल में लगभग एक दर्जेन घायल 
व्यक्ति पहुँचे किन्तु उनकी वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा थी।”* उसके दूधद कोई 
झगड़ा नहीं हुआ और तीसरे पहर सार्वजनिक सभा ज्ञान्तिपूर्वक समाप्त हो गई । 
६ अप्रैल की हड़तारू भी ज्ान्तिपूर्ण रही। किन्तु मि. गांधी की गिरफ्तारी केकारण 
१० से लेकर १७ अप्रैल तक वरावर हड़ताल रही । पुलिस ने दुकानों को बलात्‌ 
खूलवाने का प्रयत्वत किया जिसके कारण विल्लीमारान में १७ तारीख को झगड़ा 
हो गया “पुलिस को आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी । रलूगभग अठारह 
आदमी घायल हुए जिनमें से बाद में दो मर गए ।”* 

३० मार्च की घटनाओं के वाद, दिल्ली के स्थानीय नेताओं ने महात्मा गांधी 
को दिल्‍ली बुलाया । उन्होंने ६ अप्रैल की हड़ताल के वाद आने की स्वीकृति दी । 
अस्तु,७ अप्रैंछ की रात को वे वम्बई से दिल्‍ली के लिए रवाना हुए | इस वीच पंजाब 
के उप-गवर्नर और दिल्‍ली के चीफ़ कमिदनर के परामर्श से भारत सरकार ने पंजाब 
और दिल्‍ली में मि. गांधी के प्रवेण पर रोक लगा देने का निश्चय किया और एक 
आज्ञा जारी की गई जिसमें उनसे बम्बई प्रेसीडेन्सी में ही रहने का निर्देश किया 
गया | पलवल स्टेशन पर उन्हें यह सरकारी आज्ञा-पत्र दिया गया जिसका पालन 
करने से उन्होंने इंकार कर दिया। फलत: पलव॒ल स्टेशन पर उन्हें गिरफ़्तार कर 
लिया गया और पुलिस की अभिरक्षा में उन्हें वम्वई वापिस भेज दिया गया । 

१० तारीख की सुबह को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की सूचना अहमदा- 
वाद पहुँची, जहाँ उन्होंने अपना आश्रम वता लिया था और जहाँ उनके प्रति लोगों में 
असाधारण श्रद्धा थी। उस समाचार से बड़ी उत्तेजना हुई । हड़ताल घोषित की गई। 
दो यूरोपियनों से सवारी छोड़ कर पंदल चलने के लिए कहा गया और उसी सम्बन्ध 
में झगड़ा हो गया कितु ज़िला-मजिस्ट्रेट मि. चैट फ़ील्ड ने स्थिति को अपनी कुश- 
लता से संभाल लिया । दूसरे दिन कुमारी अनसूया साराभाई की गिरफ्तारी के समा- 
चार से लोगों का क्रोध और ज़्यादा हो गया। मिल मज़दूर आपे से वाहर हो गए 
ओऔर उन्होंने आगज़नी और हिंसा के कई काम किए । कई बार भीड़ों पर गोली 
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श 


चलानी पड़ी और १२ तारीख की सुबह को एक सेनिक घोषणा जारी करनी 
पड़ी । १३ तारीख को कुमारी साराभाई और महात्मा गांधी दोनों ही अहमदाबाद 
पहुँच गए; * और उन्हें नगर में फिर से व्यवस्था स्थापित करने के काम में सहायता 
देने के लिए अनुमति दी गई। १४ को घोषणा वापिस ले छी गई ।” मि. गांधी ने 
एक बहुत बड़ी सभा में भाषण दिया, लोगों के हिसापूर्ण कामों की निन्‍्दा की और 
इनसे अपना काम करने के लिए ज़ोर दिया। इस भाषण का वांछित प्रभाव हुआ 
और अहमदाबाद के झगड़े १४ अप्रैल को लगभग समाप्त हो गए ।* 

“झगड़ों के सिलसिले में *****“उपद्रवियों में से २८ आदमी मारे गए और 
१२३ घायल हुए; यह संभव है उनकी संख्या अधिक हो ॥"***** अहमदाबाद 
नगर में आठ जगह और निकट के अन्य स्थानों में १४ जगह तार काटे गए । 
अहमदाबाद में उपद्रवियों ने छगभग ९३- लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट की****"* 
संभवत: इसका मुख्य कारण यह था कि मि. गांधी और कुमारी साराभाई के 
प्रति अपनी श्रद्धा के कारण उपद्रवी आपे से वाहर हो गए थे । उन लोगों को अपने 
वीच में स्वतन्त्र देख कर, साथ ही मि. गांधी का भाषण सुनकर, उनके मस्तिष्क में 
से अव्यवस्था जारी रखने के विचार दूर हो गए ।”३ 

१० अप्रैल की दोपहर तक पंजाब में कोई उपद्रव नहीं हुआ । रॉलिट-विधान के 
सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों में विशेषकर लाहौर और अमृतसर में सभाएँ हुई थीं । 
६ अप्रैल को सारे प्रान्त में सफल और शान्तिपूर्ण हड़ताल हुई। अमृतसर में ३० मार्च 
को भी । सारे प्रान्त में प्रवलछ असंतोप था और कुछ उत्तेजना भी थी। रॉलेट-ऐक्ट के 
विरुद्ध भावनाएँ जगी हुई थीं, साथ ही राजनंतिक सुधारों और शिक्षित वर्गो के 
प्रति उप-गवर्न र के भाव के कारण प्रान्त में वड़ा भारी तीखापन था। किंतु कोई 
ऋतिकारी आन्दोलन नहीं था--उसे १९१६ में ही दवा दिया गया था। प्रान्त के 
सभी नेताओं का आन्दोलन के लिए शान्तिपूर्ण एवं बंध उपायों में विश्वास था। किंतु 
सर माइकेल की सरकार, प्रान्त में हर प्रकार के आन्दोलन और राजनैतिक 
जीवन का दमन करने पर तुली हुई थी । ७ अप्रु७ १९१९ को सर माइकेल ने 
पंजाब विधान-परिपद्‌ में, पंजाबियों की सराहना करते हुए, सार्वजनिक नेताओं 
को यह धमकी दी--“इस प्रान्त की सरकार का यह दृढ़ निबचय हूँ और वह 
निश्चय भविष्य में भी वना रहेगा कि सार्वजनिक व्यवस्था जो युद्ध काल में 





१. बम्बई ले जाकर महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया; कुमारी साराभाई 
की गिरफ्तारी का समाचार ग़रूत था । 

- ॥॥670807वट5 मिवृप-ए (07रग्रांत९० रि८००५, 9886 3- 

-« उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १३. 


के । 


हि] 
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सफलतापूर्वक कायम रखी गई थी, वह थान्ति-काल में भंग नहीं होगी । इसीलिए 
भारत रक्षा ऐक्ट के बन्तर्गत छाह्वीर बौर अमृतसर के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध 
कार्यवाही की गई है** ***रॉलिट ऐक्ट के विरुद्ध *** **“लाहीर और अमृतसर, दोनों 
ही स्थानों में जो प्रदर्शन हुए हैं * ** *** उनसे स्पप्ठ है कि अनभिन्न बौर सहज विश्वा्सी 
लोगों को किस प्रकार सरलता से वहकाया जा सकता हैं । जो लोग उनको वह॒काने 
वाले हँँ उव॒ पर एक विकट उत्तरदायित्व हैं****जो छोग तर्क के स्थान पर 
अनभिनता से अपीछ करते हैं उनकी भी एक दिन खबर ली जायगी ।”/* 

अगले कुछ दिनों की घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि उक्त धमकी 
खोखली नहीं थी । 

८ 

अमृतसर में २० मार्च और ६ अप्रे की हड़तालों में पूर्ण शान्ति रही थी । 
दो स्थानीय नेताओं---छा. सत्यपाल और डा. किचलू--को भारत रक्षा ऐंक्ट के 
अन्तर्गत सार्वजनिक सभाओं में बोलने से रोक दिया गया था, तथापि हड्ढतालों में 
कोई भी उपद्रव नहीं हुआ था । ९ अप्रैल को रामनवमी थी, उस दिन एक विराट 
जलदूस निकाला गया जिसमें हिंदू और मुसलमान, सभी सम्मिलित हुए । यह उत्सव 
भी थान्तिपूर्ण रहा । हण्टर-कमेटी ने लिखा हँ:--“यह निश्चित हैँ कि उस दिन 
थांति रही और यूरोपियनों के श्ाथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई ।” डिप्टी कमिश्नर 
स्व्रयं भीड़ में फंस गया और वाद में उसने इलाहाबाद बैक के वरामदे में से सारे 
जल्ूस को देखा । उसका कहना है कि “सावारणतया छोयों का व्यवहार शिप्टतापूर्ण 
था। जलूस की प्रत्येक कार मेरे सामने रुकी और वेंड ने गाँड सेव दि किंग 
बजाया ।/ उसी दिन सरकार ने डा. सत्यपाल और डा. किचलू के अमृतसर 
से निर्वासन की और उन्हें धर्मशाला नामक स्थान में नज़रबन्द रखने की आज्ञा 
जारी की । यह आज्ञा भारत रल्षा ऐंक्ट के अन्तर्गत दी गई थी। दस तारीख को 
सुबह दस बजे उन्हें चुपचाप कार से धर्मशाला ले जाया गया और स्थानीय कार्य- 
कारिणी अधिकारियों ने सिविल स्टेशन पर भीड़ न घुसने देने के उद्देश्य से सैनिक 
और पूलिस प्रवन्ध कर लिया । रूगभग साढ़े ग्यारह बजे निर्वासन का समाचार 
सारे शहर में फैल गया | हड़ताल घोषित कर दी गई भर दोनों नेताओं को 
छोड़ने की माँग करने के लिए, लोग जलूस बना कर डिप्टी कमिश्नर के मकान 
की तरफ बढ़े । हण्टर-कमेटों के वर्णन के अनुसार, “भीड़ के पास लाठियाँ अथवा 
और कोई लड़ने की चीज़ नहीं थी और उसने रास्ते में यूरोपियनों के साथ कोई 


१, ८ (70प्रष्ठाट35$ शिफ्य[चा वगेचृ्पाए (०्ाग्राततरट रिट०0, 
एग्टुट5 0 था 2... 
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छेड़छाड़ नहीं की ।/? रेल के फाटंक के पास भीड़ को रोका गया और उसे शहर 
की तरफ़ बलात्‌ लौटाया गया । इसी प्रयत्न में दो बार गोली चलाई गई . 
भीड़ कुंद्ध और उम्र हो गई और उसने हत्या, लूटमार और आगजनी शुरू कर 
दी। रास्ते में दो यूरोपियन--स्त्री अथवा पुरुष--मिले, उन्हें बुरी तरह पीटा 
गया । नेशनल एंड एलायेंस वेंक * की इमारत में आग रूगाई गई, उसके यूरोपियन 
मैनेजर की हत्या की गई और बैक के गोदामों को छूट लिया गया। टाउन हाल 
और अन्य सार्वजनिक इमारतों में भी आग लगाई गई। तार काटे गए और मिस 
शेरवुड नामक एक ईसाई प्रचारिका को बुरी तरह पीटा गया और उसे मरा हुआ 
समझ कर एक गली में छोड़ दिया गया, जहाँ से बाद में कुछ हिन्दुओं ने उसे 
अस्पताल पहुँचाया । तुरन्त ही शहर में फौजी दुकड़ियाँ भेजी गई और श्ञाम तक 
भीड़ ग्रायव हो गई । “१० अप्रैल को सैनिकों की गोली से मरे हुए लोगों की संख्या 
लगभग १० थी; घायलों की संख्या अधिक होगी ।॥* 

११ अप्रैल को, लोगों को मृत व्यक्तियों की दाह क्रिया करने की अनुमति दी 
गई। एक बहुत बड़ा जलूस निकाला गया और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई । 
उसी शाम को जनरल डायर अमृतसर पहुँचा और उसने शहर की सैन्य-दुकड़ियों 
का संचालन अपने हाथों में ले लिया। १२ अप्रैछ को बहुत-सी गिरफ्तारियाँ की 
गई और एक घोपणा द्वारा सारी सभाएँ और भीड़ें वजित कर दी गई । हण्टर-कमेटी 
ने लिखा हैँ:---“यह प्रकट नहीं होता है कि उस घोषणा के प्रकाशन के लिए क्‍या 
व्यवस्था की गई............. जिन स्थानों पर घोषणा (जो अंगरेजी में थी) पढ़ी गई, 
उनका नवश्ञा देखने से यह प्रत्यक्ष है कि शहर के बहुत से भागों में घोषणा नहीं 
पढ़ी गई ।४ 

दूसरी ओर १२ अप्रैछ की ही श्ञाम को इस बात की सार्वजनिक सूचना दी 
गई थी कि १३ अप्रैल को थाम के साढ़े चार वजे जालियाँवाला बाग में एक सार्व- 
जनिक सभा होगी । जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को रोकने का कोई प्रवंध 
नहीं किया कितु उसने सभा आरम्भ होने के कुछ ही देर वाद अपनी फ़ौजी गाड़ियों 
और अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच कर बिना चेतावनी दिए हुए उस समय तक 
उन सैनिकों को गोली चलाने की आज्ञा दी जब तक कि उनकी गोलियाँ ही समाप्त 


१. पट क्‍)507त658 शितृपाएए (:0ग्राग्रा।९6 रिटू०07, [9880 22. 
२. चार्टर्ड वेंक को अधिक क्षति नहीं पहुंची और उसके यूरोपियन मैनेजर और 

उपमेनेजर को पुलिस ने उन स्थानों में से निकाछा, जहाँ वे छिप गए थे । 
- ॥॥642507वट5 एावुपपरा'ए (ठम्राग्ा।टए टछ50, (28० 29. 
४. उपर्यूवत्त रिपोर्ट, पृष्ठ ३० 
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न हों जाये। सर वैलेण्टाइन शिरोल ने इस दु ध्य का इस प्रकार वर्णन किया है:--- 
“जिन्होंने जालियाँवाला वाग्न नहीं देखा है, उनके लिए उस दृद्य की 
भयबंकरता का अनुमान करना कठिन होगा । किसी समय वह एक वाग्न था कितु 
आजकल वह एक खाली जगह है जहाँ अक्सर मेले होते हैं अबवा सार्वजनिक सभाएँ 
होती हैं, उसका विस्तार ट्रफालगर स्ववायर के वरावर होगा | यह वाग्र चारों तरफ 
दीवारों से घिरा हुआ है जिनके ऊपर चारों ओर के मकानों का पिछवाड़ा दिखाई 
देता हैं। में उसी संकरी गली से गया जिससे जनरल डायर्‌ ४४०४४ अपने पचास सैनिक 
लेकर गया था । में उसी उठी हुई जमीन पर खड़ा हुआ जहाँ खड़े होकर उसने विना 
चेतावनी दिए, लगभग सौ गज़ की दूरी से एक घनी भीड़ पर, जो उस घेरे के एक 
निचले भाग की ओर थी और जहाँ मंच से व्याख्यान दिए जा रहे थे, गोली वरसाने 
की आजा दी थी। उसके अनुसार भीड़ में छझग़्भग ६००० आदमी थे, और लोगों 
के अनुसार जन-समूह १०००० से अधिक था । ये सब लोग निह॒त्ये और विल्कुल 
घिरे हुए थे। घवराई हुई भीड़ तुरन्त फट पड़ी कितु लगातार दस मिनट तक गोलियाँ 
वरावर वरसती रहीं---कुल १६५० वार किए गए---उन लोगों पर जो चूहों की तरह 
पिंजड़े में फंस गए थे, जो वाहर निकलने का निरर्थक प्रयत्न कर रहे थे, और 
जो गोलियों की वीछार से बचने के लिए ज़मीन पर लेट गये थे | जहाँ भीड़ घनी थी 
वहाँ गोलियाँ चलाने के लिए जनरल डायर ने व्यक्तिगत रूप से निर्देशन किया । 
उसी की थब्दावली में “निशाने” अच्छे थे । दस मिनट बाद जब गोलियाँ समाप्त 
हो गई तो वह अपने से निकों के साथ उसी मार्ग से लोट गया था जिससे वह आया - 
था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जो कई महीनों वाद वताए गए, जनरल डायर ने 
३७९१ आदमियों को जान से मार दिया था और रूगमग २००१ घायल आदमियों 
१. कांग्रेस-जाँच कमेटी ने लिखा हँ:--- मृत्यु संख्या के सम्बन्ध में यहू बात 
ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने अपने कबनानुसार २९ अगस्त (अर्थात्‌ 
हत्याकांड के चार महीने वाद) तक आंकड़ों की छानवीन आरम्भ नहीं की । 
मि. थामसन ने उस समय कहा था कि २९० से अधिक व्यक्ति नहीं मरे थे । 
अब उन्होंने सेवासमिति के आंकड़ों को ---अर्थात्‌ ५०० की मृत्यु संख्या को- 
स्वीकार कर लिया हूँ । ये आंकड़े वास्तविक छानवीन पर आधारित हैं 
और मृत्यु संख्या इनसे कम किसी भी हालत में नहीं हो सकती । वास्त- 
विक संख्या का कमी भी पता नहों ठग सकता कितु बड़ी सावधानी से जांच 
करने के वाद हम इस परिणाम पर पहुँचे हूँ कि छाला गिरवारी लाल का 
अनुमान---अर्थात्‌ १००० की मृत्यु संख्या--किसी भी प्रकार से अतिरंजित 
नहीं हो सकती हूँ” (रिपोर्ट का पृष्ठ ५७)। छाला गिरवारी लाल ने उस दृष्य 


हम 


को अपनी आँखों से देखा था और गोलियाँ चलना बन्द होने के बाद, थे 
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को ज़मीन पर पड़ा छोड़ दिया जिनके लिए (उसी की शब्दावली के अनुसार ) 
उसने रत्ती भर भी ध्यात देने को अपना कर्तव्य नहीं समझा ।”* 
सर बैलेण्टाइन ने लिखा है:--- यदि स्वयं जनरल डायर का हण्टर-कमीशने 
के सामने दिया हुआ वक्‍तव्य न होता, तो संभवतः यह्‌ कहा जा सकता था कि सिविल 
सत्ता के अचानक लप्त होने पर उसे अपने असंतुलित निर्णय से चारों ओर खून दिखाई 
दिया ।.......... कितु उसी के कथन से यह पता छगता है कि अपने सैमिकों के साथ 
जालियाँवाले बाग़ को जाते हुए उसने जान बूझ कर ऐसा निर्णय किया था और यदि 
संकरे रास्ते ने उसे अपनी मशीनगनें पीछे छोड़ने को विवश न किया होता तो उसने 
और भी ज़्यादा बड़ा ह॒त्याकाण्ड किया होता । उसने बताया कि उसका उद्देश्य सारे 
पंजाब में आतंक जमा देवा था। 
घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचे थे । 
१, छाला गिरधारी लाल, पंजाव वाणिज्य मंडल के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने 
एक मकान में से जहाँ से वास दिखाई देता था, सारा हत्याकाण्ड देखा था। 
उनके विश्वसनीय, आँखों-देखे, विवरण को उद्धृत करना उपयुक्त होगा । 
उन्होंने कहा:-- मेने सेकड़ों लोगों को वहीं मरते हुए देखा । उस दृश्य की 
सब से बरी बात यह थी कि दरवाजे से भागने का प्रयत्त करनेवाले लोगों 
पर, निर्देशन हारा गोली चलाई जा रही थी। चार या पाँच संकरी जगहें ऐसी 
थीं जहाँ से निकला जा सकता था। चहाँ पर गोलियाँ वस्तुत: वरस रही थीं 
और"““.बहुत से छोग भागने वाली भीड़ के पैरों तले कुचले गए.............. 
उनमें से कुछ मर भी गए । खूब बरी तरह बह रहा था। जो लोग जमीन पर 
लेटे हुए थे वे भी गोलियों से नहीं वचे। मरे हुए अथवा घायल लोगों को 
देखने के लिये अधिकारियों ने कोई प्रवन्ध नहीं किया........... मैंने बहुत से 
घायलों को पानी दिया और उस समय जो कुछ सहायता संभव थी वह मैंने 
की। मेने चारों तरफ़ का चक्कर लगाया और सब को जमीन पर पड़ा हुआ 
पाया। कहीं-कहीं पर लोगों के ढेर वन गए थे। मृत झरीर बड़ी उम्र के लोगों 
के थे और उनमें बच्चे भी थे। कुछ लोगों की खोपड़ियाँ फट गई थीं, कुछ की 
अंखिं वाहर निकल आई थीं.........बहुत-से लोगों की नाक, छाती अथवा हाथ- 


पैर चूर-चूर हो गए थे.............. मेरे विचार से उस समय बाग में १००० 
से अधिक मृत दझरीर थे............ बहुत-से छोग मरे हुए शरीरों को भी नहीं 


उठा सके इस डर से कि कहीं ८ बजे वाद दुबारा गोली न चलाई जाय ।” 
ए480. 5057 ण॒ पल. एणाप्ाटड.. ्रवृषाएए 
(70ग्रागां।९८ ८००7४ से अनूदित । 

(पाए: जती4 : (७४0 छात ९८७, 920८४ 377-79. 
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पंजाब के अन्य स्थानों में १० और १५ अप्रैल के बीच जो दुघंटनाएं हुई, 
उनका विस्तृत विवरण देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । हण्टर-कमीशन की रिपोर्ट 
में और अन्यत्र, उनका विस्तृत वर्णन किया गया है ।? यहाँ केवल लाहौर, कसूर 
बीर गुजराँवाला की दुःखद घटनाओं की संक्षिप्त चर्चा कर देना ही पर्याप्त 
होगा । 

महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का समाचार मिलने पर १० अप्रछ को 
लाहौर में हड़ताल की गई । एक जलूस वनाया गया और उसमें शोक प्रकट करने 
की दृष्टि से एक काला झंडा साथ लिया गया | अनारकली से माल की ओर जाने 
के समय” उस जलूस को रोका गया और उससे तितर-वितर हो जाने को कहा 
गया । कहा यह जाता हूँ कि लोग बहुत उत्तेजित थे; उन्होंने तितर-वितर होने से 
इंकार कर दिया और उस समय उन पर गोली चलानी पड़ी | १४ अप्रैछ को 
वहाँ के लोकप्रिय नेताओं को--पंडित रामभज दत्त, छाला हरकिशनल्ाल और 
लाला दुली चन्द को--निर्वासित कर दिया गया | फलत:ः १० अग्रैल से १७ अग्रल 
तक हड़ताल रही । १८ अप्रैछ को फ़ौजी कानून के अन्तर्गत दुकानदारों को अपनी 
दुकानें खोलने के छिए विवश्ञ किया गया । लाहौर में भीड़ ने हिंसा के कोई काम 
नहीं किए ) 

कितु कसूर में उसकी उल्टी वात हुई; वहाँ भीड़ उग्र हो गई और उसने दो 
यूरोपियनों को मार डाला, सार्वजनिक इमारतों तथा रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई 
और संचार-साधनों की तोड़-फोड़ की | ११ अप्रैल को हड़ताल आरम्भ हुई और 
दूसरे दिन भी जारी रही। “कसूर में कसाइयों और चमड़े का काम करनेवालों 
का एक उपद्रवी वर्ग हैँ; ? उसने १२ अप्रैल की सुबह को स्वतन्त्रता-शव का 
जलूस निकालने का आयोजन किया। यह जूस रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा और 
१, कं80वकेटड खिवृणाए (0्राग्रां।९८ रि०ु००ण के पृष्ठ ३६ से 

७३ तक देखिए । इसके अतिरिक्त रिट्वए7टए सैशगावा : प्प्रट 

फाबशाणथा'ए रिटलीका गाव प्ठएछ व ए३४8 5प०9755८० 

देखिए, पृष्ठ ५५ से ९४ तक। साथ ही 0%ाहा८55 शिफ्ा[०० 

सव॒ुणाए (0्राग्रा6८ ००००, 7979-20 के पृष्ठ ४५ से 

१५५ तक भी देखिए । 
२. +तढ छा50व68. ्रवुणा'ए. (ए०्ाजां।्ट रिट00, 

7०98५ 39 
३२. (2प्रणारत #07 पाल ?प्र॒]ंध० (0एट०गगाला ०००7 99 
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लि0छ 7 ५४०5 50]077८55८प९, 9388 60. 
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कब्र 


४१२ भारत में ब्रिटिश्ञ राज्य 


अधिकाधिक उत्तेजित होता गया । पंजाब सरकार की रिपोर्ट में कहा गया 
हैः इस समय तक केवल उम्र प्रदर्शन का ही उद्देश्य था। स्टेशन पहुँचने पर भीड़ 
ने काफी क्षति पहुँचाई; दरवाज़े तोड़े, खिड़कियों पर पत्थर फेंके कितु भीड़ स्टेशव 
के अन्दर नहीं गई और उसने पटरियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की । कुछ देर बाद 
भीड़ लौटी कितु अपने नेताओं के भड़काने पर वह रुक गई और उसने बहुत 
बड़े परिमाण में तोड़-फोड़ का काम आरम्भ किया । उसने एक तेल के गोदाम में 
आग लगाई, रेल के सिगनल को नुकसान पहुँचाया, तार काटे, मेज़ों और कुर्सियों 
को तोड़ा और टिकट के दफ्तर में लूटमार की ।”* उस समय तक कुछ स्थानीय 
नेता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भीड़ को तितर-वितर हो जाने के लिए 
समझाया। इसी वीच स्टेशन पर एक गाड़ी आई जिसमें कुछ यूरोपीय यात्री भी 
थे। भीड़ ने यूरोपियनों पर आक्रमण किया । उनमें से अधिकतर छोग वच गए--- 
कुछ लोगों ने उन्हें रेछगाड़ी से उतार कर किन्हीं भारतीयों के यहाँ शरण लेने के 
लिए समझा दिया था। कितु दो यूरोपियनों ने गाड़ी से उतरने से इंकार कर दिया 
और उन्होंने अपने रिवाल्वरों से गोलियाँ चछा कर अपनी रक्षा की। उन पर 
पत्वर फँके गए। बाद में भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन्हें अधमरा करके छोड़ 
दिया गया क्योंकि उसी समय पुलिस आ गईं और उसने गोलियाँ चला कर भीड़ 
को तितर-बवितर कर दिया । 

गुजरावाला में भी जबर्दस्त हमछा हुआ । वहाँ के रेलवे स्टेशन के दोनों 
सिरों पर दो पुल थे, १४ अप्रैल को उन पुलों पर कटी हुई गाय और कटा हुआ सूअर 
लटका हुआ देख कर लोगों में बड़ी उत्तेजना हुई । छोगों का यह विश्वास था कि 
पुलिस ने हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा कराने के लिए गाय को (साथ ही 
सुअर को भी) काट कर लटका दिया था ।* भीड़ ने पुलों में आय छगा दी। 
काची पुल पर पुलिस ने गोली चलाई और कुछ छोग घायल हो गए। इस पर भीड़ 
ऋरेध से पागल हो गई और उसने सार्वजनिक इमारतों और संचार-साथनों की तोड़- 
फोड़ की । उसने तहसील, डाक बंगला, ज़िला न्यायारूय, चर्च और रेलवे स्टेशन में 
आग लगा दी | रूगभग ३ बजे शाम को लाहौर से हवाई जहाज आए ओर उन्होंने 
शहर पर बम गिराए। बाद में फ़ौजी टुकड़ियाँ भी आ गई। हण्टर-कर्मीशन ने 
लिखा है:---गुजरावाला के डिप्टी कमिय्तर कर्नल ओ' ब्रायन ने हमें बताया कि 
जहाँ तक पता लग सका है, १४ अप्रैल को पुलिस की गोलियों से कुल ११ व्यक्ति 
मारे गए और २७ घायल हुए ।/* 
१. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ७० 
२, वर 950तेटाड फिवुपा।'ए (०््राजां।ठ० ८७०07 एथ९० 40: 
३. 6 50-चैद5 िवुपा"'ए (.०ं॥।6 रिट9070 74386 59- 
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१० और २४ अप्रैल (१९१९) के बीच में पंजाब के पाँच जिलों में मार्गल 
लॉ(फोजी कानून) की घोषणा की गई । यह फौजी कानून ११ जून तक लागू रहा, 
कितु रेलवे मार्गों पर तथा स्टेशनों के क्षेत्रों को इस कानून से २५ अगस्त को छुट- 
कारा मिला । 

फोजी कानून घोषित करने और उसे इतने समय तक लागू रखने जथवा उसे 
इतनी कठोरता से व्यवहार में छाने की आवध्यकता के सम्बन्ध में हंटर कमेटी 
में मतभेद था। कितु सभी भारतवासियों ने एकमत से उस ढंग की निन्‍्दा की, 
जिससे १९१९ में पंजाब की स्थिति को संभाला गया था और जिससे उस प्रान्त में 
फीजी कानून को व्यवहार में छाया गया था । फौजी कानून के कुछ प्रश्ासकों ने 
असाधारण निर्देयता और बर्बरता से काम लिया था । इन लोगों की वर्बरता के 
व्यक्तिगत कार्यो का वर्णन करना न तो संभव हूँ और न उससे कुछ लाभ ही हैं । 
किंतु इस सम्बन्ध में तीन प्रतिनिधिपूर्ण सम्मतियाँ व्यक्त करना उपयुक्त होगा--- 
एक सम्मति सर वैलेण्टाइन शिरोल की हैं जिन्हें भारतीय आरकाक्षाओं का विरोधी 
माना जाता है, दूसरी सम्मति भारत-मन्त्री मि. मांटेगु की है, और तीसरी सम्मति 
एक भारतीय मॉडरेट राजन॑तिक सर शिवास्वामी एयर की है जो १९१९ वे 
मॉडरेट सम्मेलन के अध्यक्ष थे और जो सत्याग्रह कार्यक्रम के विरोधी थे । उन 
सम्मतियों के अन्तर्गत १९१९ में पंजाब में फ़ौजी कानून के प्रशासन का सही 
चित्र मिल जाता है । सर वैलेण्टाइन ने लिखा हैः--- 

तब, जलियाँवाला कांड के दो दिन बाद पंजाब में फ़ौजी कानून की विधिवत्‌ 
घोषणा की गई। यद्यपि इसके वाद जलियाँवाला वाग जैसे-कांड नहीं हुए कितु 
विद्रोह का संकट (चाहे आरम्भ में वह बिल्कुल सच्चा ही क्यों न रहा हो ), समाप्त 
हो जाने पर भी, तुच्छ एवं प्रतिकारात्मक कृत्यों की नीति वरावर कार्यास्वित की 
गई जिस के फलस्वरूप जातीय तीखापन बढ़ना स्वाभाविक था । यह सच है कि 
सर माइकेल ओ' डायर ने जनरल डायर की 'रेंग कर चलने की वीभत्स आजा! 
का विरोध किया था* और वह आज्ञा शीघ्र ही रहु भी कर दी गई थी। किंतु 
बौर बहुत-सी आज्ञाएं थीं जो रह नहीं की गई थीं। छोगों में अविश्विप्ट और 
सामूहिक रूप से कोड़े लगाए जाते थे* और विचित्र प्रकार के 'मनमाने' दंड 





१. १० अप्रैंड को अमृतसर में मिस दोरबुड पर जो आघात किया गया था, 
उसकी चर्चा की जा चुकी है । १९ वप्रैल को जनरल डायर ने यह आज्ञा दी 
कि जिस गली में मिस झेरवुड गिरी थी उसमें से जानेवाले लोग हाथों और 
पैरों के बल रेंग कर निकले । यह आज्ञा २६ अप्रैल को रह कर दी गई थी । 

२. हण्टर कमेटी की अल्पसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार २५८ छोगों पर साधारण 


धभ्ह्ा 


४१४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


दिए जाते थे*--किसी व्यक्तिगत विद्रोही को दंड देने के लिए नहीं, वरन्‌ 
लोगों को आतंकित करने के लिए और उनका अपमान करने के लिए । फौजी 
कानून के अन्तर्गत न्यायिक व्यवस्था" का कोई स्थान नहीं रहा था ।*ै 
हण्टर-कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री को भी विवश होकर 
अपने राजपत्र में यह लिखना पड़ा:-- एक ऐसा प्रश्न हैं जिसके सम्बन्ध में 
इस निष्कर्ष पर न पहुँचना असंभव है कि ला्ड हण्टर की कमेटी के बहुमत ने अपने 
विचारों को उस रुप में व्यक्त नहीं किया जैसा कि तथ्यों की दृष्टि से केवल उचित ही 
नहीं वरन्‌ आवश्यक था। कमेटी ने जिन घटनाओं का अपनी रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक 
उल्लेख किया है, उनको दोहराना अनावश्यक हैं। साथ ही उन आज्ञाओं के लिए, 
उत्तरदायी व्यक्तिगत अधिकारियों के दोपों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्रयत्न 
करने से भी, कोई लाभ नहीं होगा कितु सम्राटू-सरकार इन आज्नाओं 
भीर दंडों की तीत्र निन्‍्दा करती है। कमेटी ने जो उदाहरण दिए हैँ उनके 
आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंजाव में फ़ौजी कानून के 
प्रशासन में, साधारणतया तो नहीं कितु दुर्भाग्य से बहुत हृद तक काफ़ी, एक ऐसी 
जातीय भावना ने काम किया हैं कि जिसका उद्देश्य, भारतीय समाज का 
अपमान करना और उसे कष्ट पहुँचाना था। बहुत से अवसरों पर अन्याय किया 
गया और जौचित्य तथा मानवता की मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया*”। ४ 


सन्‌ १९१९ के अखिल भारतीय मॉडरेट सम्मेलन में सर शिवास्वामी ने, 
सभापति के पद से अपने व्याख्यान में कहा:-- हण्टर-कमेटी के समक्ष, प्रमुख 


रूप से कोड़े लगाए--कुछ विशेष उदाहरण भी थे । साधारणतया यह ढंग 
अपनाया गया था कि उस आदमी के कपड़े उतार कर उसे एक चौंखटे 
से वॉच दिया जाता था | और तब कोड़े लगाए जाते थे। प्रत्येक आदमी को 
५ से ३० तक कोड़े लगाए गए। (78०९ 762. 72505 
खशपुर्णाएए (०0्रागर।९८ ८००7४ से अनूदित ) . 
१. ७८९ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जिनपर कोई मुकदमा नहीं 
चलाया गया-उपर्युकत रिपोर्ट, पृष्ठ १६६. 
१०८ व्यक्तियों की प्राण दंड दिया गया और ३६५ व्यक्तियों को देश- 
निर्वासन-दंड दिया गया। वाद में सरकार ने इन निर्णयों को दोहराया और 
तब केवल: २३ व्यक्तियों को प्राणदंड दिया गया और दो को देश-निर्वासन 
दंड। इन आंकड़ों से फ़ोजी न्यायालयों के प्रशासन का पता लगता है । 
(जाए: पता: 00 शाप २८एछ, 94४० 779. 
डे... शिष्य॒[ब् एग्रा55६ : फिट076 थाते 50४7, 9०8९९ 7509. 
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बमृतसर का ह॒त्याकाण्ड - ड्श्प 


यूरोपियन साक्षियों के वकक्‍्तव्यों से जो तथ्य प्रकट होते हैं, उनकी ओर ध्यान देना 
उचित होगा। जलियाँवाले वाग्न में भीड़ को तितर-वितर होने का अवसर नहीं 
दिया गया और संकड़ों निहत्ये छोगों का कत्ले-आम किया गया, मशीनगनों की 
गोलियों से जो संकड़ों आदमी घायल हो गए थे, जर्नरल डायर ने उनकी दवा पर 
ध्यान देता अपना कत्तंव्य नहीं समझा; लोगों में खुले आम कीड़े लगाए गए; 
हाजिरी के नाम पर हज़ारों विद्याथियों को प्रति दिव १६ मील पैदल चलने को 
विवद्य किया गया, ५०० विद्यार्थियों और प्रोफ़ेसरों को गिरफ्तार करके नज़रबन्द 
रखा गया, ५-७ वर्ष की आयु के स्कूल के बच्चों को झंडे की सलामी देने के लिए 
परेड में बुलाया गया, फ़ौजी कानूनों के विज्ञापनों को सुरक्षित रखने की 
जिम्मेवारी मकान-मालिकों पर डाछी गई; एक वरात के जलूस पर कोड़े वरसाए 
गए, डाक को खोल कर देखा गया; ऐसे लोगों को जिन्होंने राजसत्ता की सेवाएँ की - 
थीं, अकारण गिरफ्तार किया गया और नज़रवन्द रखा गया"”“इस्छामिया स्कूल 
के ६ सब से बड़े छड़कों में इसलिए कोड़े लगाए गए कि वे स्कूछ के लड़के थे और 
बड़े छड़के श्रे, गिरफ्तार आदमियों को वन्द करने के लिए खुला पिजड़ा बनवाया 
गया, विचित्र प्रकार के दंड दिए गए, रींग कर चलने की आज्ञा दी गई, वहुत-से 
लोगों को एक साथ रस्सी से वाँव कर १५ घंटे तक एक खुले ट्रक में रखा गया, 
हवाई जहाजों का उपयोग किया गया; सम्पत्ति ज़ब्त और नष्ट की गई, हिंदू-मुस्लिम- 
ऐक्य के विरोध में क्रोध प्रदर्शित करने के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों को जोड़ों में 
हथकड़ियाँ पहनाई गई, भारतीयों के घरों की विजली काट दी गई और नल वन्द कर 
दिए गए; भारतीयों के घरों से विजली के पंखे निकाल कर यूरोपियनों के उपयोग 
के लिए दिए गए और ऐसी ही वहुत-सी वातें और हुई जिन से पंजाब में आतंक 
छा गया ।”* यहाँ तक कि श्रीमती वीसेंट ने भी, जिन्होंने अमृतसर की भीड़ों के 
काम की उग्र? छब्दों में निन्दा की थी और जिन्होंने अपर्याप्त प्रमाण के आधार पर 

पंजाव की भीड़ों के काम को क्रांतिकारियों के सिर मढ़ा था, २१ दिसम्बर १९१९ 

को यह लिखना आवश्यक समझा:--- हण्टर-कमेटी के सामने सैनिक अधिकारियों 

के बयानों को पढ़कर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ है । उन्होंने अपने मुंह से जो कुछ 
स्वीकार किया है, वेलजियम में जम॑नवासियों ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया ।”3 

१. पम्राठ गणकीशा 0770० ८हु|ंड:००, 7920, 9०286 397: 

२. उन्होंने टाइम्स ऑँव इंडिया” को लिखा था:--'तार काटना, पटरियाँ 
उखाड़ना, स्टेशनों में आग लगाना, बेकों पर हमला करना, जेलियों को 
आज़ाद करना--े सब सत्याग्रहियों के काम नहीं हैँ और न ये उपद्रवियों 
के ही काम हँ---वरन्‌ उनमें क्रांतिकारियों का हाथ है ।” 

३. 4+)980/वच65 फतृपाएए (ग्ग्रामॉं/टट 7८०07 09९8० 7 शत 


४१६ भारत में ब्विटिश राज्य 


११ 


जब फ़ौजी कानून और रोक के दूर होने पर पंजाब की भीषण घटनाओं के 
समाचार भारत के अन्य भागों में पहुँचे तो सर माइकेल ओ' डायर के झ्ासन और 
छॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड की सरकार के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाई गई। राष्ट्रवादी 
समाचार-पत्रों में इस वात की मांग की गई कि लॉड चेम्सफ़ोडे को वापिस बुलाया 
जाय और सर माइकेल ओ' डायर पर तथा माशल हॉ के अत्याचारपूर्ण प्रशासन 
के लिए उत्तरदायी अन्य लोगों पर अभियोग चलाया जाय । वहाँ की घटनाओं ने 
जनता को क्रुद्ध और दुःखी कर दिया था; सारे देश में भयंकर असंतोष था। 
मॉडरेटों ने भी पंजाव की आतंकवादी नीति और राजनैतिक सुधारों की ओर 
प्रतिक्रियावादी भाव के कारण सरकार की तीखी आलोचना की। “सरकार 
के विरुद्ध केवल राष्ट्रवादी पत्रों में ही नहीं वरन्‌ मॉडरेट पत्रों में भी इस बात की 
आलोचना की गई कि आरम्भ में सुधार-योजना की जो रूप-रेखा थी वह बाद 
में काफ़ी दवा दी गई थी ७००००००००००००००० । 774 


कितु राष्ट्रीय विरोध को, एक गम्भीर पत्र द्वारा, भारंत के सर्वोत्तम कवि 
श्री रवींद्रनाथ ठाकुर ने व्यक्त किया, उन्होंने इस पत्न द्वारा सर' की उपाधि का 
परित्याग कर दिया:-- 


34020 पंजाब में हमारे भाइयों ने जो अपमान और कष्ट सहे हैं 
उनके समाचार, रोधक प्रतिवन्धों की दीवारों में से रिस कर भारत के प्रत्येक भाग 
में पहुँच गए हैं और उनके कारण हमारे देशवासियों के हृदयों में जो व्यापक 
रोप-वेदना हुई है, उसकी हमारे शासकों ने उपेक्षा की हैँ। संभवत: उन्होंने अपने-आप 
को इस बात की वधाई दी हूँ कि उन्होंने (अपनी दुष्टि से) शासितों को हितकर पाठ 
पढ़ाया है ।"/४०/ यह जानकर कि हमारे निवेदन निरर्थक हुए हैँ और प्रतिकार 
का मनोवेग हमारी उस सरकार के, जो अपनी भौतिक शक्ति और नैतिक पर- 
म्पराओं के अनुरूप उदारता प्रदर्शित कर सकती थी, उत्कृष्ट राजन॑तिक 
दृष्टिकोण को आवृत्त किए हुए हैं, में जो कम-से-कम कर सकता हूँ वह यह है कि 
में सारे परिणामों को और उनकी जोखिम को अपने ऊपर लूँ और अपने ऐसे 
करोड़ों देशवासियों के, जो आतंक से हतवुद्धि और मूक हो गए हूँ, विरोध को 
व्यवत कहूँ । 

अब वह समय आ गया हैं कि सम्मान के प्रतीक, अपमान के असंगत संदर्भ 
में, हमारी निर्ंज्जता को सुस्पप्ट कर देते हैं और में स्वयं विशिष्ट गौरव से विहीन 
होकर अपने उन देशवासियों के वरावर खड़ा होना चाहता हूँ, जिनको उनकी 





१. आशता4 7 7970, 9486 47. 


अमृतसर का ह॒त्याकाण्ड ड्श्छ 


'कथित' तुच्छता के कारण ऐसे अवमान सहने पड़ते हैं जो क्रिसी भी मानव-घरीर 
के लिए उपयुक्त नहीं हैं । इन्हीं कारणों ने मुझे श्रीमान्‌ से उचित आदर के साथ 
यह कहने को विवश्ञ किया है कि मुझे सर की उपाधि से छुटकारा दे दिया जाय ।7” 
महाकवि रवींद्रनाथ द्वारा उपाधि के परित्याग का अंग्रेजों के मस्तिप्क पर 
गम्भीर प्रभाव पड़ा और उसके कारण ब्रिटिश सरकार ने मांठफ़ोर्ड सुधारों की 
योजना को तेज़ी से आगे वढ़ाया । इस वीच, पंडित मदनमोहन मालवीय और उनके 
सहयोगियों के अथक प्रयत्न के फलस्वरूप अधिकाधिक तथ्यों पर प्रकाश पढ़ा । 
पंडित मालवीय ने अग्रैठ, मई और जून १९१५ की पंजाव की दुःखद घटनाओं के 
सम्बन्ध में १२ सूक्ष्म और अन्तर्भेंदी प्रश्व* तैयार किए और भारतीय विवान-परिपद्‌ 
के कार्यवाहक को सूचना दी, कितु गवर्न र-जनरल ने उनको प्रस्तुत करने की अनुमति 
नहीं दी । वाइसराय ने परिपद्‌ में अपने आद्य भाषण में एक जांच कमेटी नियुक्त 
फरने की घोषणा की थी जिससे अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत 
करनी थी। माल्वीयजी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कमेटी के स्थान पर एक 
राजकीय कमीशन नियुक्त करने की माँग की क्योंकि कमेटो को अपनी रिपोर्ट मारत- 
सरकार को देनी थी जो स्वयं इस मामले में फँसी हुई थी । कितु पंडित मालवीय 
का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और छार्ड हण्टर की अध्यक्षता में जाँच- 
कमेटी नियुक्त कर दी गई। इस कमेटी के सदस्य थे---मि. जस्टिस रेकिन, मि. 
राइस, मेजर जनरल सर जार्ज वे रो, सर चिमनलाछ सितलवाद और साहबजादा 
सुल्तान अहमद | बाद में पं डित जगत नारायण और मि. टॉमस स्मिथ को भी इस 
कमेटी में सम्मिलित कर लिया गया। कमेटी ने अवतूबर १९१९ में अपना काम 
आरम्भ किया और मार्च १९२० में अपनी रिपोर्ट दी। कांग्रेसी और अन्य बहुत- 
से ग़ैरसरकारी व्यक्तियों ने हण्टर-कमेटी के काम में सहयोग नहीं दिया क्योंकि 
उसका अभिदेग-दक्षेत्र अत्यन्त संकुचित था और इसके अतिरिवत पंजाब के नेताओं 
से. जो जेलों में बन्द थे, परामर्ण करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। 
किन्तु अभी कमेटी का काम आरंभ ही नहीं हुआ था कि भारत सरकार ने उन 
अधिकारियों को जिनके व्यवहार के संबंध में हण्दर कमेटी को जाँच करनी 
थी, अभियोज्यता से बचाने के लिए भारतीय विधान-परिपद्‌ में एक विधेयक 
१. वश पावीथा ठैयापदों रिट्झां४७०, 7920 998०5 50-57- 
२. इन प्रश्नों के लिए देखिए- ?फ्मंग्क ऐग्राटड 70072 द्वाते 4 लि! 
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३. १९१९ के इस ऐक्ट के ६ संक्षिप्तविभाग थे। विभाग नं ० २ के अनुसार व्यवस्था 
पुन: स्थापित करने अथवा बनाए रखने के लिए किसी काम के संबंध में 


४१८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


प्रस्तुत किया। ग़र-सरकारी सदस्यों ने सुझाव दिया कि हण्टर-कमेटी की नियुक्ति के 
कारण, उस विधेयक को स्थग्रित कर दिया जाय । पं० मदनमोहन मालवीय ने 
उस अवसर पर एक ऐतिहासिक व्याख्यान दिया जो लूगभग पाँच घंटे में पुरा हुआ। 
इस व्याख्यान में उन्होंने सारी घटनाओं का वर्णन किया; सारी विधिक और 
वैधानिक स्थिति की विवेचना की; और विधेयक को स्थगित करने के संशोधन का 
समर्थन किया। किन्तु, परिपद्‌ के भीतर और बाहर, सार्वजनिक विरोध के होते 
हुए भी, सरकार ने सरकारी सदस्यों को वोटों से विधेयक का पारण कर दिया । 


दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने वातावरण को श्ान्त करने के उद्देश्य से 
पालियामेण्ट में सुधार-विधेयक का जल्दी से पारण कराया और उस पर सम्राट की 
स्वीकृति ली जिसकी राजकीय उदघोषणा दिसम्बर १९१९ के कांग्रेस (अमृतसर ) 
अधिवेशन के अवसर पर जारी की गई। 


राजकीय उद्घोषण में सुधारों की घोषणा की गई, सहयोग और मेल के 
लिए अपील की गई और वाइसराय को राजनंतिक अपराधियों के प्रति कृपाभाव 
दिखाने के लिए निर्देश किया गया। उसमें कहा गया:-- “इस समय मेरी यह उत्कट 
इच्छा है कि मेरी प्रजा और मेरी सरकार के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के बीच 
जो कुछ तीखापन बच रहा हो वह पूरी तरह दूर कर दिया जाय ।-----एक नया युग 
आरंभ हो रहा है । मेरी प्रजा के लोग और मेरे अधिकारीगण, सभी यह निश्चय 
करें कि ये एक सर्वमान्य उद्देश्य के लिए मिल कर काम करेंगे। अतः में वाइसराय को 
निर्देश देता हूँ कि वह मेरे नाम से और मेरी ओर से राजनैतिक अपराधियों के 





किसी सिविल अथवा सैनिक अधिकारी को दंड नहीं दिया जा सकता था । 
विभाग नं० ३ के अनुसार सरकार के कार्यवाह का प्रमाण-पत्र यह सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त था कि कोई काम सरकार के अधिकारी की आज्ञा से व्यवस्था 
स्थापित करने अथवा बनाए रखने के लिए किया गया था। विभाग नं० ४ में 
उन व्यक्तियों को अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था की गई थी जिन्हें फ़ौजी 
कानून के अन्तर्गत दंड दिया गया था। विभाग नं ० ५ में ऐसे छोगों की 
व्यवस्था की क्षतिपूर्ति की गई थी जिनकी सम्पत्ति सैनिक अधिकारियों 
द्वारा काम में लाई गई थी। 86८ 94805 359-760 ० 6 फ्ञञुंब् 
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अमृतसर का ह॒त्याकाण्ड ४१९ 


प्रति राजकीय अनुकंपा प्रदर्शित करे और सावंजनिक युरक्षा को ध्यान में रखते 
हुए अधिकाधिक छूट दे--- ।/* 

राजनैतिक सर्व-क्षमा" की घोषणा का वातावरण झान्‍्त करने पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । नेताओं को तुरन्त छोड़ दिए जाने का एक परिणाम यह हुआ कि वे 
लोग अमृतसर पहुँच कर कांग्रेस-अधिवेशन में सम्मिलित हो सके और इस वात का 
भी देश के वातावरण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । 

अन्त में १९१९ की कांग्रेस ने सुधारों के ऐक्ट के संबंध में यह प्रस्ताव 
स्वीकार किया:- . 

“४ (१) यह कांग्रेस पिछले वर्ष की अपनी घोषणा को फिर दुहराती है कि 
भारत पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य हँ; और सभी विरोधी थारणाओं और 
वक्‍तव्यों को अस्वीकीर करती है । 

(२) वँधानिक सुधारों के संबंध में दिल्‍ली अधिवेशन के प्रस्ताव के प्रति 
इस कांग्रेस की निष्ठा पूर्ववत्‌ हैं और उसका यह मत है कि सुधार ऐक्ट अपर्याप्त, 
असन्तोपप्रद और निराशाजनक हूँ । 

(३) यह कांग्रेस इस वात का आग्रह करती है कि पालियामेण्ट, आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार, भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के 
लिए शीघ्यता से कार्यवाही करे । 

(४) यह कांग्रेस आशा करती हैँ कि इस अवधि में सुधारों को इस ढंग 
से कार्यान्वित किया जायगा कि पूर्ण उत्तरदायी शासन की शीतघ्रता से स्थापना 
हो सके और यह कांग्रेस महामाननीय मिस्टर ई० एस० माण्टेगू को सुधारों के 
संबंध में उनके श्रम के लिए बन्यवाद देती हूँ ।/३ 


इस प्रकार सन्‌ १९१९ के वर्ष का, जिसमें वस्तुत: आतंक का राज्य रहा 
था, शान्तिपूर्वक अन्त हुआ। “१९१९० की घटनाएँ भारतवासियों की रग-रग में समा 
गई ” और वे “भावुक भारतीयों के लिए, ब्रिटिश राज्य के अत्यन्त कलुपित पक्ष के 
प्रतीक के रूप में वनी रहीं ।'९ 





- ता वा 7970, 988०४ 57-52. 

- इस सर्वक्षमा के फहस्वरूप १३०० से अधिक व्यक्ति छोड़े गए । देखिए उपर्युक्त 
पुस्तक, पृष्ठ ५३. 
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